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विदेशी सत्ता से मुक्ति पाकर हम अपनी स्वतंत्रता की एक मंजिल तो ते 
कर चुके, पर स्वतंत्रता की कल्पना के साथ हमारी आंखों में भावी समाज के 
जो उज्वरू स्वप्त झूल रहे थे, उन्हें प्राप्त करना ज्यों का त्यों बाकी है । हम 
अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ें; इसके पूर्व आज की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों का विश्लेषण करना जरूरी है। जिस सामाजिक और आ्थिक 
कांति की बात हम सोचते हैं उसकी कीमत हमें अपने राजनैतिक संघर्ष से कई 
गूना अधिक चुकानी होगी । इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए लेखक ने 
इस पुस्तक में स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्र के जन-मानस का स्पष्ट चित्र अंकित 
किया है। आज कोई भी देश अपनी समस्याओं की दीवारों में बंधा हुआ नहीं 
रह सकता। बाहर की दुनियां की हलचलें उस पेर अपना सदा प्रभाव डालती 
हें । इस स्थिति में लेखक को निष्पक्ष रूप से अपने देश की समस्याओं को 
अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर तौलना होती है । हमारा विश्वास है कि छेखक ने 
इस क्षमता को बड़ी खूबी के साथ निभाया है । पुस्तक में एक ओर यदि राष्ट्र 
की वर्तमान तथा भावी सामाजिक, आर्थिक और राजनतिक समस्याओं का 
विन्तन हैँ तो दूसरी ओर इसी चक्र में घूमने वाली दुनियां की-खासकर एशियः 
की--समस्याओं का विशद चित्र भी हमारी आंखों के सन्मुख खिंचा चला 
आता है | हमारा राष्ट्र अहिंसा, जनतंत्र और अन्तर्राष्ट्रीय शांति के जिस पुनीत 
मार्ग पर चलना चाहता है उसका नागरिक ऐसे स्पष्ट, निष्पक्ष और मौलिक 
विचार धारा से अपरिचित नहीं रह सकता। उसे यह समझना ही होगा कि होने 
वाली किसी भी क्रांति में कहां कहां और कैसी विचित्र स्थितियों से मुठभेड़ 
करनी है । यह पुस्तक इस आवश्यकता की पूर्ति म्रें अपना एक खास स्थान 
प्राप्त करेगी ऐसी हमें आशा है । ु 

अधिक कहने की आवश्यक्का नहीं । पाठक इतिहास एवं राजनीति के प्रखर 
प्रतिभाशील चिन्तक प्रोफेसर श्री शान्तिप्रसादजी वर्मा की यह 'स्वाधीनता की 
चुनौती” पढ़कर स्वयं हमारे इसे मत का मुक्त हृदय से प्रतिपादन करेंगे। हमें 
ऐसी मौलिक रचना पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हषँं एवं गौरव 
का अनुभव हो रहा है । 


इस पुस्तक की छपाई में सुभाष प्रिंटिंग प्रेस इन्दौर के मालिक श्रीय॒त 
कुंवर दिवराजसिहजी ने जिस लगन और परिश्रम के साथ सहयोग प्रदान किया 


है उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हे । हमें इसका बड़ा दु:ख है कि 
पुस्तक में प्रफ की असावधानी तथा टाइप के टूट जाने से कुछ अशद्धियां रह 
गई हैं। इसके लिए हम पाठकों से क्षमा प्रार्थी हे । 


दी शब्द 


समाज-शास्त्र के अध्यापक के लिए उन सामाजिक प्रद्नत्तियों के अध्ययन 
से जो, विभिन्न भाथिक और मनोवेज्ञानिक स्रोतों से उद्भूत होकर, उमप्तके 
लारों ओर विकास पाती रहती हे अपने को तटसथ रखना कठिन होता है । 
किसी भी राष्ट्र अश्रवा देश के जीवत के संक्रमण-काल में, जब परिवत्तेत की 
गति अचानक तीज्र हो उठती है और पुरानी व्यवस्थाएं टूटने और नई विचार- 
धाराएं प्रसव की पीड़ा से मुक्त होने के 'लिए छठपटाने लगती हें, यह, विद्वत्ता- 
पूर्ण तदस्थता और भी अधिक असह्य हो उठती है। ज्ञान का खोजी भी तो 
अन्तत: अपनी घिद्ता की नौका को सामाजिक जीवन की प्रवाहशील धारा के माध्यम 
से ही अपने लक्ष्य की भोर ले जाने के प्रयत्नों में लगा हुआ है।वह यदि लहरों को तीत्र 
थेग के साथ उठते हुए देखता है, अथवा अपनी नौका के नीचे रेत और पत्थर के 
टीलों को सिर उठांते हुए पाता है, तो उसे भी सजग और सतक हो जाना 
पड़ता है'। तब वह अपने बजरे की खिड़कियों के पद चढ़ा कर अपनी ही 
दुत्तियां में, बहु उसके लिए कितनी ही मनोरम और आकर्षक वयों न हो, अपने 
की सींसित और विलीन' कर हेने की भूर्खसता नहीं कर सकता । समाज के 
विकास की गति जब कुण्ठित और अवरुद्ध हो रही हो, देश के लाखों-क रोड़ों 
जग पश्चमष्ट, विज्वम्नशील और आवेशों-आक्रोशों से प्रभावित हो रहे हों तब 
उसको काम यह हो जाता है कि बहू जतता के चौराहे पर आकर खड़ा हो 
और अपने संचित ज्ञान और अध्ययन का अनुभव उप्त रास्ते को खोज में लगा 
है जिस पर चल कर, उसकी दृष्टि में सामाजिक जीवन की धारा का प्रवाह, 
अकुंठित और निर्बाध गति से आगे बढ़ सकता है। 
में तो जब अपने जीवन के पिछले पन्द्रह वर्षों पर दृष्टि डालता हूँ तो 
पाता हूँ. कि मेरा एक पैर अध्ययन-कक्ष में और दूसरा जन-जीवन के चौराहे 
पर रहा है। मेरी समस्त प्रश्ृत्तियां विद्या के उपार्जन और ज्ञान के अनुशीलन 
की ओर' हैं । जीवन 'की किशोर अवस्था में मेंने अपनी अनुभूति को तीव्र और 
भावनाओं को रंगीन पंखों से आब्छादित पाया और मेरा ध्यक्तित्व राशि-राशि 
नैद्यर्गीतों और कहानियों में फूट तिकला | हिन्दी संसार ने उन्हें प्रेम और 
'आदर की ६ुछ्षिट से देखा । मेरी प्रवृत्तियों को रचनात्मक साहित्य में उलकाए 


रे 


रखने के लिए यह एक बहुत बड़ा आह्वान था--मेरे कई मित्र तो मातते हें कि 
मुझे अपने को उस प्रवाह में छोड़ देना चाहिए था। पर, ज्ञान के अनुशीलन 
की वृत्ति उस पर हावी हुई | इतिहास और समाज़-दश्ास्त्र के एक गहरे अध्य- 
यन में मैने अपने को संलग्न रखने का निश्चय किया, और आंज भी मेरे 
जीवन का अभीष्सित मार्ग वही है, पर बीच बीच में देश के सामाजिक- 
आर्थिक संघटन की प्रतिक्रियाएं मेरे इन बन्द दरवाज्ों पर आकर टकराती 
रहती हें और कई बार दरवाज्ञा खोल कर उनके सहानुभूति पूर्ण स्वागत की 
सभ्य आवश्यकता से में इनकार नहीं कर सका हूँ। ज्यों ज्यों देश का राज- 
नतिक जीवन अधिक जटिल होता गया है, मैंने अपने को अतायास ही उसकी 


ग॒त्थियों को, अपने ढग से, सुलभाने की चेष्टा में व्यस्त पाया है । 
१६४५-४६ का समय हमारे देश में एक बढ़े परिवत्तंन का समय था । 


राष्ट्रीयता की भावना ने साम्र ज्यवाद के समस्त आधोतों के सामने टूटने से 
इंकार कर दिया था। उधर, युद्ध में रूत के सहयोग से जीतते [हुए भी 
साम्राज़्यवाद स्वयं टूटने लगा था। इधर, जापानी सेनाओं के पीछे हटने के 
साथ साथ समस्त एशिया में स्वाधीनता के शक्तिशाली आन्दोलन उठ खड़े 
हुए थे। यह निश्चित हो गया था कि अंग्रेजी शासन अब हमें गुलाम 
बना कर रखने की स्थिति में नहीं रह गया था | भाग्य हमारे 
दरवाज़ोें पर खड़ा था | स्वाधीनता हमारी पहुँच के भीतर थी। 
एशिया में अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति के कारण एशियायी राज- 
नीति के हम मध्य-बिन्दु थे । एक बड़ा उत्तरदायित्व हम पर आ गया था । १२, 
मैं जानता था कि हम अवस्थ हैं, भौर दो सशक्क हाथों से उन पक्के हुए फलों 
को तोड़ने की स्थिति में नहीं हें जो हम,रे सामने झूल रहे थे । इस अस्वास्थ्य 
के लक्षण सांप्रदायिक-राजनैतिक थे, पर उसकी जड़ें हमारी सामाजिक और 
आध्थिक विषमताओं में थीं। देश का ध्यून अपने सामसे के आकर्षणों, अपनी 
भीतरी कमज़्ोरियों और उनके उपचारों की ओर दिलाने का भेरा प्रयत्न 
दिसम्बर १६४४५ में प्रकाशित हमारी राजनेतिक समस्याएं! नामक पुस्तक में 
व्यक्त हुआ । यह पुस्तक स्वयं उन दर्जनों सभाओं के भाषण, बातचीत और 
विचार-विनिमय का परिणाम थी जिनमें देश के विभिन्न स्थानों पर पिछले एक 
वर्ष में मैंने भाग लिया था । उसमें केवल पुस्तकों का अध्ययन, और पैद्धांतिक 
सुझाव नहीं थे, ज्वलंत समस्याओं के जीवित सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तितयों का 
'अनुभव भी था और इस समस्त अवांछित समाज-व्यवस्था को बदल डालने की 
एक तीकब्र आकांक्षा की अभिव्यक्ति भी थी । ह 

हमारी राजनैतिक समस्याएं” का देश के विद्वानों और हिंदी के पाठकों ने 


जैसा स्वागत किया, उसके लिए मैं उन सबका क्ृतज्ञ हूँ। पुस्तक का 
पहिला संस्करण दस महीने में समाप्त हो गया--जो, उसके विस्तार ओर मूल्य 
को देखते हुए, हिन्दी में नई चीज़ थी । पुस्तक लिखी और प्रकाशित एक ऐसे 
अवसर पर हुई थी जब राजनैतिक गत्यावरोध अपनी चरम' सीमा पर था--- 
पर उसके गर्भ में छिपे हुए मंगल-प्रभात की छाया की आश्ावादिता उसमें 
सवंत्र थी । उसके बाद गत्यावरोध टूटता-सा दिखा | छः महीने बाद केबिनट 
मिशन योजना सामने आई सांप्रदायिक प्रहारों से देश की एकता को बचा 
रखने का यह अन्तिम प्रयत्न था। पर, उसके बाद इन प्रह्ारों की चोट और भी 
भीषण होती गई, और जब हमें ओज़ादी मिली तो वह एक कटी-बंदी, खून से 
सनी, आजादी थी । राष्ट्रीयता की एक विशुद्ध भावना के आधार पर, जिसमें 
हिन्दू और मुसलमानों दोनों के मिल जूुलकर काम करने की बात थी, देश के 
भविष्य का निर्माण करने का जो वैचारिक प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया था 
वह, नई परिस्थियों की आँधी में, रेत्त के ढेर के समान बिखर गया । 

हमारी राजनेतिक समस्याएं! के नए संस्करण का प्रदत कई बार उठा। 
सभी राजनैतिक दलों के द्वारा केबिनद मिशन योजना के मान लेने के बांद 
मैंने अपनी उस पुस्तक में कुछ परिवर्तन करना चाहा, पर तब तक देश की 
सांप्रदायिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी | सितम्बर १९४६ में केन्द्र में 
सम्मिलित मन्त्रिमडल बता । मार्च १६४७ में एशियायी सम्मेलन हुआ, पर 
आन्तरिक स्थिति बिगड़ती ही गई। जुलाई १६४७ में माउन्टबेटन-योजना 
सामने आई । इन परिवत्तनों में देश का नक्शा इतनी तेशी के साथ बदलता 
जा रहा था कि विशद रूप से उसका विकलेषण करना और छापेसाने की लंबी 
प्रक्रिया में से' उसे केकर, समय पर पाठक के सामने उपस्थित होता कठिन था। 
यह देखते हुए, प्रकाशक के अनवरत आग्रह के होते हुए भी, दूसरे संस्करण 
का प्रयत्न छोड़ देने पर ही मुझे विवश होना पड़ा । 

१५ अगस्त १६४७ को देश आज़ाद हुआ और इस महान्‌ ऐतिहासिक तथ्य 
के प्रकोश में विचारों के श्रोत एक बार फिर फूट निकले । इंस बार भी मुझे 
प्रयत्न नहीं करना पड़ा | पिछले डेढ़ वर्षो में, जिनमें यह पुस्तक लिखी और 
छापी गई, में मुख्यतः अठारहवीं शताब्दी के मराठा-इतिहास की खोजों में, 
बीसवीं शंताब्दी के राजनैतिक चिन्तन की प्रमुख धाराओं के अध्ययन और 
एशिया की नवीन जागृति के सम्बन्ध में सामग्री जुटाने के काम में जुटा रहा 
है.। यह सब काम मेरे अध्ययन-कक्ष और पुस्तकालयों में चलता रहा है । 
पर, इन दिनों तो जन-संपर्क से दूर रहना और भी कठिन था। आज़ादी 
के पहिले दिन, गांधीजी की आज्ञाद हिन्दुस्तान में पहिली वर्षगांठ के अवसर 
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पर, उनकी निर्मम हत्या के बाद, आज़ादी की पहिली वर्षगांठ पर व मृत्यु के 
बाद गांधीजी के प्रथम जन्म-दिवस पर विद्येष रूप से नई राजनैतिक परिस्थि- 
तियों के अध्यगरन-अन्वेषण के अवस्तर मिले। इन सभी अवसरों पर, और 
इसके अतिरिक्त भी, देश की सभी स्वस्थ राजनेतिक विचार-धाराओं को 
निकट से देखने की अधिक से अधिक सुविधाएं मुझे मिली हें । किसी भी राज 
नेतिक दल सेसंबद्ध न होने के कारण उनके सबंध में निष्पक्षता के साथ सोचने 
का भी मुझे अवसर रहा है: इसका निर्णय पाठक पर हूँ कि में कहां तक उस 
अवसर का उचित उपयोग कर सका हैँ । 

इस पुस्तक का लिखना; एक प्रकार से १५ अगस्त १६४७ से ही प्रारंभ 
हो गया था । उस दिन कई सार्वजनिक सभाओं में भारतीय स्वाधीनता 
के महत्व और उसकी संभावित प्रतिक्रियाओं पर बोलना पड़ा, और 
कई पत्रों के लिए इन्हीं विषयों पर लेख भी लिखना पढ़े | उनमें इस पुस्तक 
का बीजारोपण हुआ । कोई निद्िचत मान्यताएँ लेकर में नहीं चला था । विभा- 
जन की मनोव॑ज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की आशंका मेरे सामने थी ओर समभोते 
के द्वारा स्वाधीनता मिलने के कारण अंग्रेज़ों के प्रति सदियों से पोषित हमारा 
क्षोभ मुप्तल्मानों पर टूट पड़ेगा, इसका मुभे भय था। स्वाधोनता के पहिले 
पखवाड़े में ही आजादी के खतरे! पर मैंने एक सावंजनिक भाषण दिया । 
सितम्बर में कुछ सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं ने मुझसे कहा कि मेरे इ न छेखों और 
भाषणों से उन्हें विचार की एक नई, और उनकी सम्मति में स्वस्थ, दिशा 
मिल रही है, --उन्होने मुझे बताया कि "हमारी राजनेतिर समस्याएँ” ने देश 
में स्वस्थ चिन्तन का निर्माण करने में योग दिया था--और भुझे अपने इन 
विचारों को पुस्तक के रूप में जनता के सामने लाना चाहिए । अध्ययन के 
अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी मुभे उनके आदेश को मानना एक गंभीर 
उत्तरदायित्व सा दीखने लगा । प्रारंभ में विचार केवल लेखों का संग्रह प्रका- 
शित करने का था। वैसी सूचता मेंने अपने पुराने मित्र और प्रकाशक भरी 
गोकुलदास धूत को दी। उन्होंने उन्हें जल्दी ही प्रकाशित करने का विचार 
प्रगट किया । प्रकाशन की सन्निकटता ने भेरी उत्तरदायित्व की भावना को 
और भी गंभीर बनाया, और मैं समस्त पुस्तक को नए सिरे से, और एक व्या- 
पक दृष्टिकोण से, लिखने के काम में जूट पड़ा । जो भी निश्चित विचार मैंने 
इस पुरतक में प्रगट किए हैँ वे छिखते समय बनेढ्े और दृढ़ होते गए हैँ। राज 
नैतिक स्वाधीनता से हमें सामाजिक और आथिक समानता की ओर चलना 
है। यह भाव अवश्य प्रारंभ से ही मेरे सामने थां, पर उसकी तात्कालिकता 
और अनिवायंता धीरे धीरे ही स्पष्ट होती गई, और यह भी सच है कि ज्यों ज्यों 


हन्‍ँ 


बह मुझ पर स्पष्ट होती गई वह तीत्र और तीखी भी बनती गई । अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धाओं और चीन, स्थाम, मलाया, बर्मा, हिन्देशिया आदि एशियायी देक्षों 
की ताज़ी घटनाओं ने मुझे कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए विवश 
किया । एशियायी देशों की नई प्रवृत्तियों के निष्पक्ष अध्ययन से मेरी यह धारणा 
बनी कि उन पर कम्यूनिस्ट-प्रेरित होने का जो आरोप लगाया जाता है 
उसके पीछे अपनी शोषण की दुनिया को सुरक्षित रखने और दृढ़ बनाने का 
पूंजीवाद का पापपूर्ण दुराग्रह भी है; और यदि हम समय रहते अपनी समाज- 
व्यवस्था में आवश्यक परिवत्तंन न कर सके तो हम स्वाधीनता के अपने इस 
नन्‍हें, प्रिय पौधे को, जिसे पल्लवित देखने के लिए हमने मांस और रक्त का 
खाद और जल दिया है, एक व्यापक गृह-यद्ध की लपटों में झुलसे जाने से 
बचा नहीं सकेंगे । हु 

इस पुस्तक का अधिकांश भाग लिखाया गया है+ लिखते का अधिकांश 
काम मेरे विद्यार्थी श्री० यशवन्तर्सिह मेहता ने किया है । कुछ अंश लिखने व 
अनुक्रमणिका तैयार करने का काम मेरे दूसरे विद्यार्थी श्री शकरलाल श्रीमाल 
ने किया हैँ । उन दोनों का में आभारी हूँ। विचारों का विकास जिन असंख्य 
व्यक्तियों से अन्तरंग बातचीत के परिणाम-स्वरूप हुआ है--उनमें विद्यार्थी, 
शिक्षक, किसान, मशदूर, क्लक, व्यापारी, सरकारी अफ्सर और लोकप्रिय 
मंत्री सभी शामिल हें-उतमें से किस किस के प्रति अपना आभार प्रगट कहूँ ? 
उन लेखों ने, जो अन्य कामों के बोक के कारण मेंने बेमन से लिखे, और उन 
सभाओं ने, जिनमें बोलने की मेंने बड़ी कठिनाई से स्वीकृति दी, और उन 
मित्रों ने जिन्होंने मेरे सामने जिज्ञासाएं रखीं पर जिनका उत्तर में भाग-दौड़ 
में ही दे सका, सभी ने मेरे विचारों को परिष्कृत और परिपक्व बनाने में 
सहायता दी है । 
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विषय प्रवेश 


एक मद्दान ऐतिहासिक परिवतेन 


१५ अगस्त १६४७ को भारतीय इतिहास में एक ऐसी बड़ी घटना हुई 
जिसके सूल्य को बढ़ा चढ़ा कर नहीं आंका जा सकता । यह ढ़ेह सौ वर्ष के 
दीधेकाल' में हमारे देश की नस-नस में बैठ जाने वाले अंग्रेजी साम्राज्य का 
अचानक समेट लिया जाना था । यह वह घड़ी थी जिसके लिये हम सदियों से 
बेचेन भे और जिसे निकट लाने के लिये पिछली आधी जताब्दी में हमारे देक्ष 
के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपने जीवन का सर्वेस्व भेंट करे दिया था । इतिहास 
को ऋकफ्मोर डालने वाली एक बड़ी घेटना थी यह ! एक लंबे असे से 
अंग्रेज शासकों के आश्वासन हमें मिल रहे थे कि वे राज्य की सत्ता को हमारे 
होथों में सौपना चाहते हैं। पर ज्यीं-ज्यों ये आश्वासन अधिक निदिचंत होते 
जा रहे थे, सत्ता-परिवर्तंत की उनकी शर्तें भी अधिक कड़ी' होती जां रही थी । 
जब कभी भी बिना किसी डरते के आजादी प्राप्त करने के लिये हमने आवाज 
उठाई; फौरन ही एक सशक्त साम्राज्य का समस्त पाशविक बल उसे कुचल 
डालने में जुट पड़ता था। युद्ध के दिनों सें विश्व शान्ति के नाम पर हमते 
देश की आजादी की मांग की, पर उसका परिणाम यह निकला कि ' जनतंत्र 
के गांधी और नेहरू जेसे नियन्ती और निददर्शधक, और सहलों अन्य व्यक्ति 
जेल के सीखचों में बन्द कर दिए गए । 

हमारे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बीच की 'गृत्थी को सुलकाने के 
लिये पहिले भी कई योजनाएं हमारे सामने आईं; पर हम ज्यों-ज्यों उनके 
निकट बढ़ते गए, मृगतृष्णा के जलाशय के समान वे पीछें हटती गई । 
१६४२ में, जब एशिया में यूरोप के साम्राज्य तहस-वहस हो रहे थे और 
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जापान की सेनाएं हिन्दुस्तान के दर्वाजे पर धक्का दे रही थीं, सर स्ठेफ़ड 
क्रिप्स ने घोषणा की कि युद्ध के समाप्त होते ही हिन्दुस्तान अपनी मनचाही 
आज़ादी प्राप्त कर सकेगा। परन्तु जब हमारे नेताओं ने क्रिप्स योजना का 
निकट से अध्ययन किया तो पता लगा कि लड़ाई के दिनों में उनसे, खमे' 
ढोने वाले कुलियों से अधिक आदर का काम लिये जाने की अपेक्षा नहीं की 
जा सकती थी।॥ क्रिंप्स का खड़ा किया गया हवाई किला वास्तविकता की 
हवा के एक हल्के से कोंके से जमीन में बिखर गया । १६४४ के ग्रीष्म में 
शिमला सम्मेलन का नाटक खेला गया। कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य 
अहमदनगर के किले से बड़े आदर और सन्‍्मान के साथ स्पेशल ट्रेनों से शिमला 
लाए गए । तेजी के साथ पढें ब्रेदले और अन्त में, वेवल की इस घोषणां के 
साथ कि असफलताकी जिम्मेदारी उन पर है, नाटक का पटांक्षेप हुआ | हमारे 
मन की निराशा गहरी होती चली गई । उसके बाद पार्लमेंट का दिष्ट-मसडल 
आया | केबिनेट के बड़ बड़े मंत्री आए। एक बार'फिर संभाओं और 
परिषदों की धूम मची | नई-नई थोजनाए बसीं । पाकिस्तान की जिस कल्पना 
को जादू के वृक्ष के समान कायदे आजम ज़िन्ना ने अंग्रेजी शासन के संहारे 
पलल्‍लवित किया था, वह्‌ मिटता सा दिखाई दिया। केबिनेट मिशन योजना की 
घोषणा हुई ।इस बात- का ढिंढोरा पीटा गया की अल्पसंख्यकों को देश की 
स्वाधीनता के मार्ग में रोड़ा बनाने का जो इलनाम अंग्रेजी सरकार पर है, अब बह 
उससे मुक्त होना चाहती है । पहिली बार और बड़े आह्चर्य के साथ हमने 
इस अभूतपूर्व घटना को घटते हुए देखा कि आजादी के लिए लड़ने वाली 
कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाड़ से पाली-पोसी हुईं मुस्लिम लौग 
'दोनों ने ही केबिनट मिशन योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। स्वराज्य 
एक बार फिर नज़दीक आता हुआ दिखाई दिया । यह निराशा हमें जहूर थी 
कि जैसा केन्द्रीय शासन' बनाया जा रहा है बहु कमज़ोर सिद्ध होगा, पर 
भ्ंग्रेजी साम्राज्य के चंगल से हमें छुटकारा मिल रहा था, इसका हमें सम्तोष 
भी था। पर एक बार फिर घटनाओं का क्रम है जी के साथ बदल चला । एक 
ब्वार स्वीकार कर लेने के बाद मुस्छिम-लीग ने केबिनेट भिशन योजना को 
ठुकरा दिया पर केन्द्रीय शासन में कांग्रेस का साभीदार बनने के आग्रह पर 
वह जमी रही । मुस्लिम लीग की इन दोनों परस्पर विरोधी बातों को अंग्रेजी 
सरकार ने मात्र लियां। उसके बाद जहाँ एक ओर इन पारस्परिक-विरोधों 
से भरा हुमा केन्रीय शांसन-तंत्र छड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, दूसरी ओर 
कलकत्ता, त्ोआखाली और टिपेरा, बिहार और गढ़मुक्तेशवर, और ,फरिच्रमी 
पंजाब. की हृदय को हिला देने वाली घटवाएँ हमारे सामने आती गईं । 


"विषय प्रवेश . ३ 
घनाभूंत निराशा पर एक प्रबल आधात 


इस अजीबो ग़रीब बातावरण में अच्चानक हमारे सामने आई ३, जून 
१६४७ की वह माउन्टबेटन थोजना, जिसका उद्देश्य १५ अगस्त तक देश को 
हिन्दू बहुसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक दो भागों में बांद देना और इन दोनों 
भागों को अलग-अलग अंग्रेज़ी साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त होने की घोषणा 
कर देना था | एक बड़े आइचर्य में डाल देने वाली यह योजना थी। समभौते 
की बातचीत के द्वारा भी किसौ देश को आजादी मिल सकती है, इस बात का 
यह पहिला उदाहरण था । संसार के इतिहास में इस प्रकार को कोई 
दूतरा उदाहरण नहीं है जब किसी साम्राज्यवादी देश ने एक आधीन देश पर 
से अपनी मर्ज़ी से अपनी सत्ता समेट ली हो । अंग्रेजी शासन का इस प्रकार से 
अंत हो जाना जहाँ एक ओर भारतीय राजनतिक नेताओं की व्यवहार-कुश लता 
और बुद्धिमानी का परिचायक था, वहां हम अंग्रेज शासकों की दूरदशिता की 
प्रशसां किए बिता: भी नहीं रह सकते । ब्रिटेन की मौजूदा सरकार ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति को ठीक तरह से पहिचाना । उसने देखा कि 
आजकल की परिस्थितियों में साम्राज्यवाद एक खोखली और निस्सार वस्तु 
रह गई है और उसने यह भी समझ लिया कि अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तेज़ी 
से बदलते हुए घटता-चक्र में यह एक खतरनाक वस्तु भी हो सकती है। वस्तु- 
स्थिति को ठीक से पहिचान कर उसने जून १९४८ तक हिन्दुस्तान को आज़ाद 
कर देने की एक साहुसपूर्ण घोषणा कर दी और एक व्यवहार-कुशल वायसराय 
ने समय से दस महिने पहिल्ले उस घोषणा को कार्य-झूप में परिणत कर दिया। 
१४ अगस्त की रात को जब नई दिल्‍ली के कांस्टीट्यूशन हॉल में आयोजित 
सत्ता परिवत्तेन के महान्‌ उत्सव कीं प्रतिध्वनि देश के कोने-कोने में पहुँची, 
राजेन्द्रबाबू , जबाहुरलाल नेहरू और माउन्टबेटन के गम्भीर भाषण उन्हीं के 
दब्दों में लाखों व्यक्तियों ने सुने, तब अपने घारे अंविः्वास को बल पूर्वक दूर 
ठेलते हुए, कुछ कठिनाई से और अचंभे और हैरत की भावना में, हम यह 
विश्वांस कर पाए कि अब हम सचमुच आज़ाद हैं, और अचानक संसार के 
महान्‌ राष्ट्रों की प्रथम श्रेणी में आ बेठे हें । 

परन्तु चाहे कितना अविश्वास और कितने ही आश्चर्य, और हैरत की 
भावना हमारे मन सें रही हो, इस बड़ी सच्चाई से इंकार नहीं. किया जा सकेता 
था कि तीस करोड़ व्यक्तियों का यह देश आज सचमुच अंग्रेजी' स्ाम्राज्यवाद 
की दासता के जए को अपने कंधों से उत्तार कर एक बड़ी और आज़ाद ताक़त 


४ स्वाधीनता की चुनौती 


आज़ादी एक ऐसी घटना है जो विश्व-इतिहास के एक अध्याय को समाप्त 
करती है और आशा और उत्सोह से भरे हुए एक नए अध्याय का पहिला पृष्ठ 
खोलती हैँ । एक जमाना था, कोई तीन सौ वर्ष पहिले, जब यूरोप की सम्यता 
अपनी अजेय शक्तिति के गे में अपनी सीमाओं को तोड़ती हुईं दुनिया के कीने- 
कोने में फैल गई थी, और इंग्लैण्ड, फ्रांस, हॉलेण्ड जैसे छोटे-छोटे देशों की 
महत्त्वाकांक्षाएं हावी होगई थी, एशिया के महान्‌ भू-खण्ड पर | एक महान 
संस्कृति का उत्ताधिकारी ग्रह विशाल देश अंग्रेज़ों के शासन के अन्तगगंत रहने 
पर मजबूर किया गया था ) इस असहाय स्थिति से निकलने की दिशा में किए 
जाने वाले हमारे लाख-लाख प्रयत्न अंग्रेजी साम्राजवाद की मजबूत लोहानी 
दीवार से टकरा कर चूर-चुर हो जाते थे। मानवता के इतिहास का वह लम्बा 
और अंधकारमय यग अब ख़त्म हो रहो है । अंग्रेजों को आज हिन्दुस्तान से 
अपने साम्राज्यवांद के डेरे उठाने पड़ रहे हैं। कुछ हमने उन्हें मजबूर किया, 
कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने, कुछ आन्तरिक कमजोरी ने और कुछउनकी 
अन्तरात्मा के तक़ाजों ने, पर इन विविध प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो 
घटना आज हो रही है, आने वाले 'इतिहास पर उसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया 
होगी । हिन्दुस्थान' से अंग्रेजी सान्नाज्यवाद का नामोनिशान मिट जाने के बाद 
यहूं सम्भव नहीं है कि फ्रांस और हॉलेण्ड जैसे देश एशिया की ज़मीन पर 
अधिक दिनों तक अपना' अमानुषिक आधिपत्य बनाए रह सकें। उन्हें भी अपना 
साम्राज्य 'हटाना होगा । 


, एशिया आज आज़ाद हो रहा है। कल वह एक होगा और शक्तिशाली 
बनेगा। सम्भव है कि एक विभिन्न संस्कृति होने के कारण एशिया कुछ ऐसे 
तत्वों को सामने लाए जो संसार का कायापलट कर सके । भविष्य में क्या होगा 
कौन जाते ?, इतना निश्चित है कि हिन्दुस्तान के आज्ञाद होने की प्रतिक्रिया 
सम्रस्त एशिया की राजनीति, पर होगी. और एशिया के नवोत्थान का अर्थ होगा 
विश्व की राजनीति को एक नई दिद्या में मोड़ देना । 


विभाजन क्‍यों ! 


परन्तु जहाँ: हमें. एक ओर वह आज़ादी मिली जिससे अपने भाग्य के हम 
स्वयं विधाता ' बत्े, वहां' दूसरी ओर भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक और 
सांस्कृतिक दृष्टि से सदियों से एक रहने वाले इस देश के बंटवारे को भी हमें 
स्वीकार, करना पड़ा. । एकता.की बड़ी कीमत पर हमें आज्षादी प्राप्त हुई । 
पिछुले !साठ कंषों से कांग्रेस के भीतर व बाहर के हमारे राष्ट्रीय नेता जिस 


विषय प्रवेश भर 


आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह इस प्रकार की कटी-बंटी आज़ादी नहीं 
थी । हमारे देश के असंख्य नौनिहालों ने जिस आज़ादी के लिए अपने मूल्यवान 
प्राणों की भेंट चढ़ाई थी, वह अटक से अराकान तक और हिमालय से कन्या- 
कुमारी तक समूचे देश की आज़ादी थी । एकता की क्रीमत पर हमने आज़ादी 
के इस मार्ग को क्यों चुना, राष्ट्र के प्रखर नेतृत्व ने देश के बंटवारे को क्‍यों * 
स्वीकार किया और एक अखंड, अविभाज्य हिन्दुस्तान की आजोदी के लिए 
अपने प्रयत्न क्यों जारी न रखे ? इस प्रकार के प्रश्न औज हमारे मन में उठ 
रहे हैं ॥ उनका संतोषजनक उत्तर तो भविष्य ही दे सकेगा, पर में समझता हैं 
कि जून १&४७ में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग 
नहीं रह गया था। अग्रेजों ने हिन्दुस्तान को छोड़कर चेले जाने का निरचय 
कर .लिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों को देखते हुए, और यह 
देखते हुए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय होने के दावे के सही होने के बावजद भी देश 
के कसेड़ों मुसलमानों का विश्वास क्रायदे-आज़म और मुस्लिम-लीग में है, 
अंग्रेज़ी सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि वह कांग्रेस के हाथ में सारे हिन्दू 
स्तान के राज्य-शासन की सत्ता सौंप दे । कांग्रेस और मुस्लिम-लीग में समभौते 
के सभी प्रयत्न तो असफ़ल हो चुके थे ! एक वर्ष पहिले केबिनेट-मिशन-योजना 
के अन्तगंत जिस मिले-जुले केन्द्रीय शासन की व्यवस्था की गई थी, वह मुस- 
लमानों को मंजूर नहीं थी और केन्द्रीय. शासन के भीतर मुस्लिम-लीग के 
प्रतिनिधियों का जो रवेया रहा उससे कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास हो 
ग़म्मा था कि के वहां केवल उनके काम में अड़ुंगा डालने के लिए हें । खिज़र 
हयातखों के भन्त्रि मण्डल को परदच्यत किए जाने के बाद पंजाब के पश्चिमी 
जिलों में हिन्दू और सिखों पर जो अत्याचार हुए, उनसे घबरा कर उन्होंने 
पंजाब के शासन के बंटवारे की मांग की । सिखों की सामूहिक इच्छा के सामने 
कांग्रेस को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी इस मांग का समर्थन करना पड़ा। उसके 
बाद बंगाल के विभाजन की मांग का उटना भी स्वाभाविक हो गया । और 
जब एक बार कांग्रेस ने प्रान्तों के विभाजन के सिद्धांत पर अपनी स्वींकृति की 
मुहर लगादी, तब देश के विभाजन की मांग को स्वीकार न करना उसके लिए 
असंभव हो गया । परिस्थितियों ने इस प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा देश के 
बटबारे की मांग को स्वीकार करना अनिवायें बना दियां । 

ब्रस्तु स्थिति तो यह है कि राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से अंग्रेज हमारे देश 
से समय से कुछ पहले चले गए । कुछ वर्ष यदि वे और रहते तो हम संभवत: 
अपनी राष्ट्रीयता की भावना को इतना विकसित कर लेते और उसे ऐसा शुद्ध 
रूप दे देते कि अंग्रेज़ों के लिए उसके सामने आत्म-समर्पंण कर देने के अतिरिक्त 


६ स्वाधीनता की चुनौती 


कोई दूसरा मार्ग नहीं रह जाता और वैसी दशा में लड़ कंर एक बड़े संघर्ष के 
बाद हमें जो आज़ादी मिली होती उसकी किरणों को हम समूचे देश के कोने- 
कोने में जगमगाते देखते । आज हमें जो आज़ादी मिली है उसे हमने लड़कर 
प्राप्त नहीं कियो है। इस विचार को कुछ और स्पष्ट रूप में समभने का प्रप्रत्त 
करें ( हमारी राष्ट्रीय चेतना धीरे-धीरे, ऊपर से नौचे की ओर, समाज के 
और, समाज के विविध वर्गों में, फैलती गई है । कांग्रेस की स्थापना और 
प्रारंभिक राष्ट्रीय प्रयत्नों के पीछे हमारे समाज का धनी व संपन्न उच्च वर्ग 
था । बीसवीं शताब्दी के प्रोरम्भिक वर्षो तक वह चेतना मध्यवर्ग के ऊपंर के 
स्‍तर तक पहुँची । १९२०-२१ के आंदोलन में उसने भमध्यवर्ग के निचले 
स्तर को अपने प्रभाव में लिया और तब से वह अनवरत रूप से किसान और' 
मजदूर आदि निम्नतम [वर्गों में फैलती जा रही है । ज्यों-ज्यों यह राष्ट्रीय 
चेतना व्यापक होती गई है; उसकी बढ़ती हुई शक्ति के सामने अंग्रेजी सरकार 
को समझौता करने पर विवश होना पड़ा है । हमारे देश की साम्प्रदायिक 
समस्या ने एक विषम रूप उस समय लिया जब हमारी 'राजनीति का आधार 
मध्य वर्ग के प९-लिखे, बेकार और महत्वाकाँक्षी नवयुवकों पर था। जब कभी 
राष्ट्रीय चेतना की उत्ताल तरंगों न निम्न वर्ग का स्पर्श किया, साम्प्रदायिकता 
के भेद मिथ्ते से दिखाई दिए। सुभाषबोस द्वारा संगठित आज़ाद हिन्द फौज 
व १६२०-२१, ३०-३२ व; ४५-४६ के आंदोलनों में, हमने सांप्रदायिक विद्वेष 
को सदा ही कमंज़ोर पड़ जाले देखा । मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीयता का 
. विकास यदि उस स्थिति तक पहुंच गया होता जब वह देश के जनसाधारण 
को; करोड़ों स्त्री-पुरुषों को, अपनी परिधि में ले आता तो हम सांप्रदोयिकता' 
को सदा के लिए मिटा हुआ पाते । परन्तु उस मंज़िल के कुछ पहिले ही, और 
विशेष कर एक ऐसे अवसर पर जब कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण सांप्र- 
दायिक विद्वंंषर अपनी चरम सीमा पर था, अंग्रेजों ने इश्र अर््ध-विकसित राष्ट्री- 
यता से समभौता करके, उसे' एक बड़े संघर्ष में अपने को पूर्ण रूप से विकसित 
करने का अवसर ने देते हुए, हिन्दुस्तान को छोड़ देंने का निइ्चय कर लिया । 


विभाजन के तात्कालेक परिणामः भारतीय 
राष्ट्ीयता की नई परिभाषा 


यह कहना कठिन हैँ, शायद न्याय युक्त भी न हो; कि अंग्रेजों ने जान' बंऋ 
कर हिन्दुस्तान को एक ऐसे अवसर पर छोड़ देनो निश्चित किया जब उसकी 
सांप्रदायिक समस्या अपने भीषणतम रूप में उसके सामने खड़ी हुईं थी । 


विषय-प्रवेश ७ 


ब्रिटेन ने जो कुछ किया, वह शायद अंतर्राष्ट्रीय कारणों व अपनी तेजी से 
बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप किया। पर उसका परिणाम यह 
हुआ कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत के ग़लत आधार पर देश का दो अप्राकृतिक 
भांगों में बंटवारा हो गयां । और बंटवारे का यह दुःखान्त नाटक जब एक बार 
शुरू हां गया तो एक ग्रीक ट्रेजिडी के समान अपने भयानक रूप में आगे बढ़ 
चला । शासन-ठन्त्र के कर्मचारियों का आदान-प्रदान सांप्रदायिकतों के आधार 
पर हुआ और फोज और पुलिस का ' पुनः संगठन भी साम्प्रदायिक आधार पर 
ही हुआ | एक बड़ी तेजी के साथ वे घटनाएँ भी घटीं और १५ अगस्त को 
अपनी-अपनी आज़ादी की खुशी में जब हिन्द और पाकिस्तान के लाखों-करोड़ों 
नागरिक अपने क़ौमी नेताओ के नेतृत्व में अपन क़ौमी भंडों के नीचे इकट्ठा 
हुए तो उन्होंने देखा कि उनके प्रीछे छाखों की संख्या में चमकीली वर्दियों से 
सुसज्जिन जो सेनाएँ और पुलिस की टुकड़ियाँ हैं, वे सब या तो प्रधानत३ हिन्दू 
और सिख हें या मुस्लिम, और एक विचित्र मध्ययगीन धामिक जोश उनके 
ह््दयों में लहरा रहा है । इस प्रकार हमें आजादी तो मिली--एक बड़े 
साम्राज्य के समस्त पाशविक बल का आततायी बोरो हमारे सिर पर से हट 
गया---पर उसके साथ धाभिक आधार पर देश का बँटवारा भी हर्में मिला । 
और आजादी और विभांजन के इस अनोखे मिश्रण से कुछ विचित्र समस्याएँ 
हमारे सामने खड़ी हो गईं, जिनके परिणाम स्वरूप उत्त समय के लिए तौ। 
हमारी राष्ट्रीयता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था धारमिक भावनाओं का 
एक एंसा अन्धड़ सा उमड़ता चला कि हम अपनी राष्ट्रीयता की भावना को 
भी तोड़ते-मरोड़ने में लग गए । मुस्लिम लीग ने जब भारतीय मुसलमानों के 
एक अलहदा राष्ट्र होने की आवाज़ उठाई थी, तब हम उसका मज़ाक उड़ाते 
थे । पर पाकिस्तान के बन जाने पर और उस.ग़लत राष्ट्रीयत्ा से उत्तन्न होने . 
वाली नृशंसता के बावजूद भी--बल्कि उनके परिणाम स्वरूप-हमारे देश में 
यह भावना बढ़ती गई कि हमारी राजनीति का आधार हिन्दू-धर्म व संस्कृति 
पर स्थापित किया जाना चाहिए । राष्ट्रीयतां के नाते जो निष्ठा हम पिछले 
साठ वर्षों से प्रदर्शित करते आ रहे हैं, बह हममें से बहुत से व्यक्ति धर्म और 
जाति की भावना के प्रति प्रदर्शित करने में तत्पर दिखाई देने लगे। जिस 
तरह मुसलमानों ने अपने आपको एक अलग राष्ट्र करार दिया है, अनेकों 
हिन्दू नेता और विद्वान भी इस भावना का प्रतिपादन करने में जट पड़े कि 
भारतीय राष्ट्र का सच्चा अर्थ है हिन्दू राष्ट्र! । गोखले इस्टीट्यूट ऑफ 
पालिटिक्स्‌ एण्ड इकॉतॉमिक्सू के डा० गाडगिल, ने भारतीय सघ के हिन्दू 
आधार को विशेष रूप से प्रतिपादित किए जाने पर ज़ोर दिया। राष्ट्रीयता की 


दर स्वाधीनता की चुनोती 


एक विद्योष संप्रदाय से सम्बन्ध करने की गलती हमारे देश्व में बड़ी मांत्रा में 
की जाने लगी । दुर्भाग्य से इस वातावरण से लाभ उठा कर अपने आपको 
शष्ट्रीय कहने वाली ऐसी संस्थाएं भी अपने को दिन ब दिन मजबूत बनाती 
गई, जिन्होंने हिन्दुओं के संगठन को ही अपना लक्ष्य बनाया और बंटवारे के 
बाद भी देश में बच रहने वाले साढ़ें-चार करोड़ मुसलमानों को राष्ट्र का 
अंग मानने से इंकार किया और जिनका लक्ष्य, चाहे वे मानें या न मानें, मुप्त- 
लमानों के विरद्ध ही हिन्दू समाज को संगटित करने का था । आज़ादी और 
उसके साथ उठ खड़े होने वाले साम्प्रदायिक बवण्डर ने इस प्रकार हमारी 
राष्ट्रीयता की कल्पना पर ही एक बड़ा घातक प्रहार किय्रा । जो अविभाजित, 
अकुंठित सम्पूर्ण निष्ठा हमें उस राष्ट्रीयता के प्रति अपित करनी चांहिए थी 
जिसमें देश के सभी वफ़ादार नांगरिक, चाहे थे हिन्दू हों या मसलमान, पारसी 
हों या ईसाई, शामिल हें उसके विरुद्ध धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा वर्ग विशेष 
को बल देने की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा । अपने ही हाथों राष्ट्रीयता की उस 
भावना को जिसते देज को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के चंगल से मक्‍त कराया, 
खण्ड-खण्ड करने के एक बिचित्र पायल प्रयत्न में हम जुट पड़े । 


महात्मा गांधी का बलिदान ओर 
संभावित प्रतिक्रियाएँ 

ग़लत विचार-घाराओं के अधधार पर ग़लत मावनाओं को भड़का कर देश 
सें जो जहरीला वातावरण तैयार किया जा रहा थां उसका हुक महान्‌ विस्फोट 
३० जनवरी १६४८ की संध्या के पांच बजे महात्मा गांधी के आवरण द्वीन 
वक्ष स्थल पर बिलकुल पास से चलाई गई तीन गोलियों और उनकी, तात्काबम्रिक 
मृत्यु के रूप में हुआ। यह एक ऐसी घटना थी जिसने अपनी भीषणता से सारे' 
देश को ही ज़हीं सारे विश्व को हिला दिया । वह व्यक्ति हमसे छीन लिया 
गया; जिसने अपने पुनीत हाथों से हमारा निर्माण किया था, हम राष्ट्रीयता 
की भावना और स्वाघीनता की झलक को जन्‍म दिया था, एक मुर्दा मौर 
पिछड़े हुए देश में नवीन प्राणों का संचार किया था, अपने महान्‌ व्यक्तित्व का 
स्रहांरा देकर हमें संसार के सम्मानास्पद राष्ट्रों में, उनकी बराब के दर्जे पर, 
खा खड़ा किया था । एक भारतीय और एक हिन्दू नें, ढ्िन्दू राष्ट्र और हिन्दू 
राज्य की मूर्लेतापूर्ण दुह्ााँई देने वाले एक पायल, खतरनाक व्यक्ति ने सानव- 
जाति की समस्त पाप-भावनाओं को अपने एक दुष्कृत्य में केन्द्रित कर के आज 
के यूग के नहीं, मानव-इतिहास के सभी देशों के सभी युगों के सबसे महान 


बिंषय॑' धंवेश ६ 


पुरुष की हत्या कर डाली उसंने' एक ऐसे प्रकांश-स्तम्भ को ढहा' देनों चाहा 
'जो चारों" ओर से तैज़ी से बढ़तीं और क्रोध ' और आवेंश में गुजरंती हुई 
पागल लहरों के''भीषण तृफ़ांत' के बीचों-बीच खड़ा रह कर भी उंनंसे 'उलभते 
टकराले-टूटते या बच कर निकलने की चेष्टा करते हुए' जंहाजों की ठीक लक्ष्य 
की ओर आगे बढ़ते का 'आपदेश दे रहा था । 


' देश के करोड़ों दुःखी, शोर्कविह्नल, संतप्त व्यक्तियों के रूधे हुए कंठ ने 
पूछा कि आखिर क्यों उनके सबसे प्रिय, सबसे पूज्य, सबसे निकट व्यक्ति को 
उनसे छीन लिया गंया, और तब धीरे धीरे उन पर हे प्रगट होने लगा कि 
मानव-इतिहास के इस सबसे बड़े अपराध का कारण यही था कि जब तक 
वह व्यक्ति देश में मौज़द' रहता राष्ट्रीयता के एक विकृत रूप की स्थापना के 
प्रयत्न में ही अपने क्षद्र स्वॉर्थों की पूर्ति का स्वप्न देखने वाले अनेकों व्यक्ति 
अपने निम्त उद्देश्यों में सफलता नहीं पा सकते थे | धीरै-धौरे यह प्रगट हांता 
गया कि मांज्ी की हत्या के पीछे साम्प्रदायिक॑ अंवेश नहीं था, परन्तु उस 
आवेश का दुरुपयोग करके राजनेतिक सत्ता हथियांने का एक फासिस्टी पड़- 
मन्त्र था। इसका विकास भी हमारे देश में उसी ढंग से हुआ थे, जेसे फासिस्दी 
विचार-धाराओं का विकास सभी अन्य देशों में होता रहा है ! साम्प्रदायिकता 
को आधार बना कर देश में घृणा की एक लट॒र फैली हुई थी । पाकिस्तान में 
हिन्दू और सिक्‍्खों के साथ जो अत्याचार ही रहे थे वे काफ़ी बरे थे, पर 
उन्तकी अतिरंजित कहानियां देक्ष के कोने-कोने में फेल रही थीं और उनके 
पाशिणाम-स्त्ररूप पूर्वी पंजाब, दिल्‍ली और उसके आस-पास क उत्तरी राज 
पूताना की कुछ रियासंतों में हिन्दू और सिंखों ने भी वैसे ही, संभव, हूँ उससे 
भी अधिक भीषण, अत्याचार भुसंलमानों पर करने प्रारमंभ कर्र दिये थे,। इससे 
स्वभावत: ही उन सब शक्तियों को बढ़ावा मिला जो मानव-स्वभाव की आदिम 
पाशविक प्रवत्तियों के निकटतम सपक में थीं और जिन पर मनुष्य मात्र से प्रेम 
करमे के सिद्धान्त से अधिक प्रभाव एक दल-विशेष से घृणा करने की भावना 
डॉल सकती थी; और जिनका नेतृत्व जनता में घृणा की भावना को बढ [वो क 
देकर उसके आधार पर अन्तत: राजनेतिक सत्ता हथियांने का स्वप्न देख र ह्मा 
था । चंकि गांधी के निर्देश और नेहरू के नेत॒त्व में केन्द्र कीं कांग्रेस-सरकार 
जनतो के इस विक्षिप्त सांप्रदायिक दुष्कृत्यों का संमर्थन नहीं कर रही थी, उसके 
खिलाफ़ बहुत आसानी से प्रचार किया जो सकता था। जन सोधारण में बहुत 
दिलों से चली औरही इंस मभावता के अधारे पर कि कांग्रेस सदी से सुसलमानों 
के तुष्ीकरण के प्रयत्न में लेगी रही है, यहां तंक किं उसने देश का 20, 
भी मान लिया, और यह देंखेते हुएं कि अब भी पाकिस्तान में मुसलमान 


१० स्वाधीनता की चुनौती . 


अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और वहां की सरकार उन्हें अपना 
समर्थन दे रही है, सरकार पर आसानी से यह इलज़ाम लगाया जा सकता था 
कि यह भी खूद हिन्दुओं के हितों को नष्ट करने में ही त्रगी हुई थीं । बड़े 
आकर्षक ढंग से इस प्रवृत्ति के ने व्वाओं ने लोगों के सामने यह तर्क रखा कि यदि 
ऐसा नहीं है तो सरकार क्‍यों उनके द्वारा उ ठाए गए हिन्दू राज्य के नारे को 
स्वीकार करने से इन्कार करती है। साधारण व्यक्ति के लिए सचमुच यह समझ 
मा कठिन था कि हिन्दु राज्य की मांग के पीछे ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात 
थी जो गांधी व नेहरु उसे अपना समर्थन नहीं दे रहे थे । वह यह तो आसानी 
से समझ सकता था कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवार। किया जो 
चुका है और पांकिस्तान की सरकार खुले-आम अपने मुस्लिम-राज्य होने की 
घोषणा करती रहती है, तब यह बिलकुल तके सम्मत बात थी कि हिन्दुस्तान 
में हिन्दु राज्य की स्थापना हो । इस प्रकार की विचोर धाराके प्रवर्तकों का 
किसी प्रकार से यह विश्वास होगया था कि उनके काम के रास्ते में यदि कोई 
संबसे बड़ी रुकावट है तो. वह गांधी है | उसे शस्ते से हटा देने के. बाद अम्य 
नेताओं से सुलकना उनके लिए कठिन नहीं रह जाएगा, ऐसा उनका: विश्वास 
था । यह स्पष्ट था कि राष्ट्रीय सरकार ने सांप्रदायिकता के इस प्रभाषपूर्ण 
बवंडर को रोकने के लिए कोई प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठाया था। शहरी 
और फौजी दोनो क़िस्म की सरकारी नौकरियों में सांप्रदायिकता का खुलेआम 
प्रचार किया जा रहा था| कोई सरकारी दफ्तर ऐसा नहीं भरा, जिसमें कर्म- 
चारियों की एक अच्छी-खासी संख्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचार-धारा 
से प्रभावित न हो; और उनमें से काफी लोग उसके सदस्य थे और खुले आम 
उसके सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे। केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य 
भी सांप्रदायिक भावनाओं से बिल्कुल ऊपर हों, यह नहीं कहा जा सकताकोव 
ट्रेनों, ट्रग्मों, बसों, सड़कों बाजारों में, दफ़्तरों और शिक्षण-संस्थाओं, कारखानों 
और नुमाइशों में, सभी जगह राष्ट्रीय सरकार और राष्टीय नेताओं की खुले- 
आम कड़वी से कड़वी आलोचना होती थी; गालियां दी जांती थीं, गांधी और 
नेहरू को मार डालने के लिए पोस्टर लगाये जांते थे और नारे बुलन्द किए 
जाते थे। जहां तक मैं समझता हुं सरकार इस वस्तुस्थिति से परिचित थी, परन्तु 
जहाँ उसके चुप रहने का एक कारण यह था कि कोई भी लोक-तंत्रीय शासन 
तिंचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर नियन्त्रण लगाने के लिए आसानी से 


नहीं होता, दूसरा और बड़ा कारण यह भी था कि इस प्रकार की विकार 
धारा जने साधारण के हृदयों और भावताओं में बहुत गहराई तक प्रवेश पा 
चुकी थीं, जोर सरकार शरणांथियों के क्रादात-प्रदान, क्राइमीर के यद्ध और 
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पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुलझाने के बढ़े महत्वपूर्ण कामों में उलभो हुई 
थीं, इस स्थिति में महीं थी कि अपनी सारी दक्ति इस प्रकार के विचारों का 
मुकाबिला करने में लगा पाती--और में समभता हूँ कि वह उन प्रतिक्रियाओं 
के संबंध में भी निरिचन्त नहीं थी. जो उसके द्वारा किसी बड़े कदम से उठाए 
जानें पर उत्पन्न हो सकती थीं | यह माना जाता है कि केबिनेट में राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ आदि सांम्प्रदायिक, अद्धं-सैनिक फासिस्टी संस्थाओं पर कानूनी 
प्रतिबन्ध लगाने का प्रृश्त कई बार उठाया गया; पर इस संबंध में कोई निश्चय 
नहीं किया जा सका । इसके साथ ही देशी राज्यों का प्रइन भी गथा हुआ 
था । अंग्रेज जब हिन्दुस्तान से गए, तब उसे दो बड़े टकड़ों में बांट देने के 
अलावा, उसकी छ: सौ से अधिक देशी रियासतों के स्वतंत्र और सावंभौम होने 
की घोषणा भी करते गए । सरदार पटेल ने बड़ी दूरदर्शिता और व्यवहार- 
कुशलता के साथ इनमें से अधिकांश को भारतीय संघ में शामिल कर लिया 
था, पर इनमें से बंहुत सी रियासतें साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रियावादिता का 
गढ़ बनी हुई थीं । बिना उनके आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप किए हुए इन 
प्रश्त्तियों का मूलोच्छेदन सम्भव नहीं था, और यदि राष्ट्रीय सरकार हारा इस 
दिशा में कोई प्रयत्न किया जाता तो उसकी भी बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया होने 
की सम्भावना थी। 


गांधीजी की ह॒त्या ने देश के लोकमत को हिला दियां। भारतीय लोकमत 
पर फ़ाससिस्टी विचारं-धराओं का तेज़ी के साथ प्रभाव पड़ रहां था। इन | 
“बिचार धाराओं की आन्तरिक परिधि के जो व्यक्ति थे; उनके सन से तो गांधी, 
नेहरू और अन्य नेताओं के प्रति श्रद्धा की मूलभूत भावना को अनेवरत प्रचार 
और परिश्रम से उखाड़ा जा चुका था--अन्यथा गोड़से का दुःसाहस कल्पना 
के बोहर की वस्तु ही रहता और गांधीजी के निधन पर कुछ क्षेत्रों में छुशी 
नहीं मनाई जाती--पर जनसांधारण की भावना के अन्तस्तल में गांधी के प्रति 
ममत्व, प्रेम और श्रद्धा के भाव जितने गहरे चले गए थे उसकी कल्पना ये 
फ।सिस्टी नेता नहीं कर सके, और इसका' परिणाम यह हुआ कि गांधीजी की 
ह॒त्यीः के बाद्द गलत दिशा में तेज़ी के साथ बढ़ता जाने वाला यह लोकम।, एक 
चोट खाए हुए सांप के समान, फुफकार कर खड़ा हो गया और उसकी तेज़, 
क्रद्ध सांसों में, वह्‌ विचार-धारा जो बड़े यत्न के साथ पिछले कई महीनों से 
प्रचारित की जा रही थी, भरम होने लगी। सरकार ने इस स्थिति से पूरा 
लॉभ उठाया | उसने फौरन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध और अन्य साम्प्रदायिक 
'संस्थतओं को गैर कानूनी करार दे दिया और उनसे संबंद्ध हजारों व्यक्तियों की 


श्र स्वाधीनता की चुनौती 


गिरफ्तार कर लिया । उससे उन देशी राजाओं के विरुद्ध भी, जिनके शासन 

के प्रति सांप्रदायिकता की बढ़ावा देने के इलज्ञाम लगाए जा , रहे थे, कड़ी 

कार्यवाही की, और लोकमत ने, जिसे गांधीजी की मृत्यु ने ठीक रास्ते पर ला 

दिया था । सैरेकार . के इत सभी कामों को अपना पूरा और हार्दिक समर्थन 
दिया । इस प्रतधिर भारतीय राजनीति में फासिस्टीवाद के विकांस पर पहिला 
बड़ा आक्रमण सफल रहा । पर यहां हमें निविवाद रूप स्रे यह मान लेना है 
कि जहां एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जब एक ग़लत विचार-धारा को बल 
के प्रयोग से कुचलना अनिवार्य हो जाता है, विचार-धारा को तलवार के प्रयोग 
से बिल्कुल ही नष्ट नहीं किया जा सकता । विचार को केवल विचार से ही 
काटा जा. सकता है । ग़लत विचारों के प्रचार को रोक देने का सबसे अच्छा 

तरीक़ा है, सही विचारों का प्रचार । इस दृष्टि से सरकार द्वारा जो भी कदम 

हमारे देश में फैल जाने वाली इस ग़लत मनोबूत्ति को नष्ट कर देने के लिए 

उठाया जाएगा वह कितना ही आवद्यक हो; एक सीमा तक ही अपना काम 

कर सकता है। उस सीमा के आगे जाकर तो एक जागृत; प्रबद्ध, विवेकशील 

और सतत प्रयेत्तशील लोकमत को ही इस काम का नेतृत्व अपने हाथों में लेना 

पड़ती है । इस प्रकार का सही लोकमत अब तक विपरीत परिस्थितियों में काम 
'केर रहा था। और सरकार का भी सक्रिय सहयोग उसे प्राप्त नहीं था | जन-। 
तंत्र की शक्तियों को एक गहरे दलदल में से गृज्गरना पड़े रहा था। गांधोजी 
की मृत्यु ने जहां, सरकार को ठीक दिशा में चलने की सुविधा दे दी वहां 
जन-साधारण को. भी दीक दिशा में सोचने का अवसर दिया । अपनी मृत्यु .में 
भी ,जनतन्त्र के इस मसीहां ने जनतन्त्र के विक्रास के मार्ग को प्रद्यस्त और 

पुगम ही, बनाया । 


| 
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है । धामिक आधार पर लड़े जाने काले ग्रद्ऑों को सम्राप्त हुए भी अब लफ़्भग 
तीन सौ वर्ष हो चके हें । सामंतशाही ने पंजीवाद का जो जामा पहिना था 
और  राष्ट्रीयता ने फॉसिस्टीवाद की शक्ल अंख्तियार कर ली थी, उन पर भी 
आक्रमण किया जा रहा हैँ। पिछले डेढ सौ वर्षो में, ब्रिदेशी आधिपत्य के 
बावजूद ; बल्कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, हमारे देश में जिन प्रमुख प्रवृत्तियों 
की विकास हुआ है, उनके सम्बन्ध में हम गव॑ के साथ कह सकते हैं कि ससार 
की प्रगतिशील विचार-धाराओं से उनका निकट का संपक रहा हूँ ।.परन्तु,यदि 
आज हम राष्ट्रीयता की परिभाषी को बदलने बैठ जाएं और हिन्द की नागरि- 
कता का आध्षार हिन्दू धर्म और संस्क्ृति पर रखे जाने की घोषणा, कर दें तो 
हम तुरत ही अन्य सभी देशों की सहानुभूति खो देंगे, ।, पाकिस्तान में. मैर- 
मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा हैँ, हम अपने देश;में यकि उसका 
अनुकरण न करें, अपनी राष्ट्रीयता की कल्पना, को वैसा ही अक्षुष्ण और व्यापक 
बताए रखें जेसी वह अब तक थी; अपने यहां रहने वाले सभी लोगों के साथ, 
चाहे वह किसी धर्म या जाति के मानने वाले हों, विशेष उदारता का नहीं तो 
कम से कम साधारण मनुष्यता का ब्रर्ताव रखें, तो हम आज भी संसार के 


' सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं, . और/ इसके विपरीत्त .यददि किसी 
मानसिक  संकीणेता के वश होकर हम अपने ही भाईयों के साथ, जिनका 


'शक्त,'मांसः और हड्डी उसी मिट्टी से बने हैं जो ' हमें. प्राणंदान ' देती है और 
"शित्तके और हमारे बीच *केवल धामिक विश्वासों का अन्तर है, पशु का सा 
ज्यवहार करने लगें तो उससे, अर्पनी वर्तमान पांगलपन की स्थिल्लि में हमें आज 


चेहिं कितना ही सतोंध क्‍यों न मिले, अन्तर्राष्ट्रीय लोकमंत के समर्थन को हम 
हमेशा के लिए खो देंगे। अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत की हम पर्वाह न भी करें तो 
हमारी इस नीति का सीधा परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान से हमारे सबंध 
दिन पर दिन बिगड़ते जाएंगे । आज हमारे और पाकिस्तान दोनों के अस्तित्व 
के लिए इससे भयंकर कोई बात नहीं हो सकती कि उनके पारस्परिक संबंधों 
में अविश्वास की भावना को स्थान मिले । हमारे नेताओं हार! देश के, बंटवारे 
की मांग के स्वीकार किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा यह. महान 


देश एक चलते रहूुने वाले गृह-यद्ध को लपटों से बच जाए, ज़िसूमें आज हमप़रा 


पड़ौसी चीन भुूलस , रहा. है.। बंदवारे ,के बाद भी. क्या हम इस आरन्तरिक 


, अशान्ति और हिन्द और पाहििस्तान के बीच चलते हहूते वाले युद्धों को,वेज्ञता 


ख्राइते है. ! 


१४ स्वाधीनता.की चुनोती 
हिन्द, पाकिस्तान और भारतीय राजनीति 


यह निर्चित है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच ज़ितना अधिक 
मनमुटाव होगा उतना ही अधिक अवसर उन , साम्रज्यवादी ताक़तों को; जिन्हें 
हम अपने में एक स्वस्थ व सशक्त राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर लेने 
के कारण निकाल देने में समर्थ हुए हैं या दूसरी साम्रा ज्यवादी ताक़तों को; 
हिन्द और पाकिस्तान दोनों में फिर से अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा । 
पाकिस्तान में, जो कि अपेक्षाकृत कमज़ोर. है हम आज भी एक बड़ी संख्या में 
अंग्रेज अधिकारियों और उससे भी बड़ी संख्या में अंग्रेजी और अमरीकन 
उद्योग-धंधो को पैर फैलाते हुए देख रहे हैं। एक' आपसी युद्ध का परिणाम यह 
होगा कि दोनों देशों को विदेशी शक्तियों के हाथ में खिलोौता बन जाने पर 
मजबूर होना पड़ेगा। आज संसार स्पष्टतः दो अन्तर्राष्ट्रीय गूटों में बट गया 
है। संपूर्ण विजय की तलाश में यंदि एक देश ने किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय गुट 
का समर्थन! पाने 'सें सफलता प्राप्त की तो दूसरे देश को संभवत: दूसरे अन्त- 
रष्ट्रीय' गुट का मुँह तांकना पंड़ेगा। यदि हमौरा यह विश्वास हो कि हमें. 
किसी. भी दया में सभी देशों को नैतिक था किसी प्रकार का समर्थन मिल 
'सकंगा “तो हम भ्रम में हैं । संसार के अन्य देशों में, और विशेष कर मुस्लिम 
देशों | में प्रकिस्तान सरकार द्वारा. किए जाने वाज़े प्रचार की यहू दिशा रहेगी 
कि क्षक्ष तक हिन्दू एक अखंड हिन्दुस्तान में उनके धर्म और' संस्कृति का नाश 
करनें और उन्हें अपना गुक्लाम बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे,और उनके. एक 
अलग राज्य बना' लेने की स्थिति में आज़ वे किसी न किसी बहाने से उस 
राज्य को हुड़प छेता चाहते' हैं, और यदि! हमारी स्लीमाओं" में: बुफ़सानों के 
साथ किसी, भी प्रकार का अन्याय हुआ, उसे ह्ुप्त-प्रतक्मर, में !अक्तर्ल॒ष्कीय 
लोक॑मंत और विशेष क़र मुस्लिम हा के , जनमत का प्रबल समर्थन मिक्तेया । 
हमारे देश. की बढ़े-बड़े पूंजीपलि, जो आज संभवत: ब्रिटेन और अमरीका के 
पंजीपतियों से बड़े-बड़े सौदों की योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं और जिनका 
निंदिचत सवा आन्तरिक अशान्ति के बने रहने में है, जिससे राष्ट्रीय सरकोर 
को राष्ट्रीयंकरण अर संभाजीकरणं कीऔर तेजी से बटने का अवसर न मिल्ल 
संभवत! यह नहीं जानते कि" ब्रिटेन और' अमरीका किसी भी हालत में 
पॉक़िस्तानि कं सोथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं. । पाकिस्तान तो एक कड़ी है 
'दंकिफभ्पूवी/ यूरोप, भौध्यं-पूव और 'पक्चिंमी एशिया के उन मुसंल्भात देशों की 
'जिन्हीं जिटेल और अमरीकी' एंक मज़ बत जंजीर ' की 'शबंल में पड़ डालना 
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मौजूदा प्रभाव क्षेत्र को अधिक से अधिक सीमित रखने के प्रयत्न में । ब्रिटेन 
और अमरीका यदि आज भध्य-पूर्व के देशों को नाराज़ करने की स्थिति में 
नहीं हैं तो वे पाकिस्तान को भी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे और मध्य-पूर्व' की 
सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि आज वे अरब जातीयता के आधार 
चर संगत होने वाले एक बड़े आन्दोलन को अपना समर्थन दे सकते हैँ, तो 
कल इस्लाम धर्म के आधार पर उठ खड़े होने बाले किसी ऐसे आन्दोलन को 
समर्थन देने में क्यों भिमकेंगे जिसके सहारे वे रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के 
विश्द्ध एक बड़ा प्रतिरोध संगठित कर सकेंगे । १ 


और यदि पाकिस्तान को ब्रिटेन और अमरीका आदि देशों का समर्थन मिल 
सका तो क्‍या हम रूस के समर्थन के लिए लालामित न हो उठेंगे ? और यदि 
हमने अपने को किसी ऐसे महायुद्ध के बीच पाया; जिसमें ब्रिटेन और अमरीका 
पाकिस्तान के साथ हैं और हिन्द का भाग्य रूस के साथ बंधा हुआ हैं तो क्‍या 
उसका प्रभाव हमारी आन्तरिक समाज-व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा ? हमारे 
देश के पृंजीपति, जो आज एक ओर तो ब्रिटेन और अमरीका से अपने ब्या- 
पार को बढ़ाना चाहते हें और दूसरी ओर मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया 
की मंडियों को अपने बनाए हुए माल से भर देना चाहते हें, क्या उस स्थिति 
का स्वागत करंगे ? और यदि परिस्थितियों का चक्र एक विपरीत दिद्षा में 
चला और पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले यद्ध में दम ब्रिटेन और अमरीका का 
समथ॑ंन प्राप्त कर सके तो क्‍या उनका मिला जुला आर्थिक सांज्राज्यवाद एक लंबे 
समय तक हमारे देश के दयोषण का अवसर न पा जाएगा और ऐसी स्थिति 
में हमारी सामाजिक, स्थिंति क्या बिगंड़ न जायगी ? मेरा तो दृढ़ विश्वास है 
कि अमी आने वाले पच्चीस वर्षो में हिन्द की विदेशी नीति का आधार यह 
होना चाहिए कि वह सभी अन्‍न्तराष्ट्रीय गूटबन्दियों से अपने को अलहृदा रखे 
ओर पिछड़े हुए और गलाम देशों को, विशेष कर एशिया और अफ्रीका के देशों को 
राजनतिक ओर आर्थिक साम्नाज्यव्ाद से मुक्त करने की दिशा में अपनी सारी शक्ि 
लगा दे | पिछले एक साल में पं, मेहरू के नेतृत्व में हमने एक शानदार विंदेशी 
नीति का विकास किया हैं । हमने अपने मिकट के एशियायी देझीं से बड़े अच्छे 
संबंध स्थापित किए हें और, संसार के सभी प्रमुख देशों से उनके आपसी संबंध 
कैसे ही हों, अपने संत्रंध अच्छे बचाने का प्रयत्न, किया है । आज एशियायी 

१ काइसीर के मामले में संयुक्त राष्ट परिषद द्वारा दिये गए निर्णय से 
इतः विचारों की पुष्टि होती है । 


रद 


देशों में हमारे नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है, हमारे प्रति आदर,ओर; विश्वास 
हैं, और अमेरिका और रूस दोनों की सदूृभावना, एक सीमा तक हमारे ,साथ 
है । ब्रिटेन से हमारे सम्बन्ध बिगड़ सकते थे, लेकिन जिस व्यवहार कुशलता 
से उसने हमारी आज़ादी को स्वीकार किया है, उसने;इस.संबंध को भी, मध ९ 
बना दिया हैं। आज किसी भी देश के प्रति हमारे मन में द्वेष , नहीं है और 
किसी देश के मन में हमारे प्रति अविश्वॉस 'का कोई बिशेष कारण,नहीं .हे ! 
सभी देशों ने हमारी आज़ादी पर खुशी मनाई .थी और उसका स्वागत ,किया 
था। परन्तु आज देंश में जो हो रहा है उसे चलने देकर और अपने देश में 
रहने वाले भुसल्मानों के प्रति अविद्वास को उस सीमा तक छे' जाकर: जहां 
उसका , विस्फ़ोठ हिन्द और पाकिस्तान के बीच एक .ऐसे यंद्ध में हो' जिसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत और, एक ओ'र मोरक्को से चीनी तुकिस्तान तक और 
दूसरी और हिन्देशिया में फैली हुई झुप्तलमान ताक़तों का समर्थन, पाकिस्तान 
(की प्राप्त हो,-क्या हम इस स्थिति को बनाए २ख अआकेंगे ? 


हिन्द और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध एक बड़े या,छोट़े मुद्ध का रूप 

ने भी लें तो भी आज की परिष्थियों में बन जाने. वाढे और - और अस्थाई 
मानसिक वातावरण से एक बड़ा खतरा यह हो सकता हूँ - कि . हम' स्थाई 
हूप॑ से अंग्रेज़ी कॉमनप्रेल्य में बने / रहने के लिए तैयार हो जाएँ। 
औपनिंवेद्िक स्वराज्यं के दर्जे को स्थाई रूप से मान लेने के पक्ष में बड़ी-बड़ी 
दलौलें उपस्थित की जा सकती हें। व्यावहारिक दृष्टि से औपनिवेशिक स्वराज्य 
और पूर्ण स्वाधीनता में किसी प्र कार का अन्तर नहीं है । औपनिवेशिक स्व- 
राज्य को स्थाई रूप से मान छेते पर दौ, बड़े लाभ हमें मिल सकेंगें। एक तो 
कस्तान्‌ से हमारे संबंध अनिवार्य रूप के निकटतर/ रहेंगे: और: इंसरी' | बोर द 

एक बड़, अन्तराद्रीय समूह में, हेजे: के साते'लज़वी, लिपेति:को हैम/चीचेंक पुर 
क्षित, महपुस करेंगे। ॥ में ।सलअत्ना हैँ।कि। पाकिस्तान के सूचि" ऊपर: से थोपी 
हुई, कोई, एक हमारे विए (विज्येषडक्राम' कीःसाबित न' होगी । अंग्रेजी कामन- 
बेल भू, में, बने एहने का ज्थ्ु होग्ा ःअप्ते आपकोएक दल विशेष के साथ संबद्धकर 
ता और क्षपूते को अल्ततः एुक'तीसरे/महायद्ध की लपटीं में झोंक देना । मैं 
सुमकक़ा . हूँ कि. , हिल्दुस्तान/के ,लिछ।यहः सही' राष्ता' नहीं होगा । हमें एक तो 
बाज स्तन विदेशी तीति।का निर्माण करलाहै। हमें न तो इंग्लैण्ड' और 
अमरीका से द्ेष हे और त रूस से कोई विशेष प्रेम | हम तो इन देशों के 
आपसी, देष ,भी सत्तसुट्ाव को ,भ्लरी मिठे हुए 'देखता चोहते हैं। आर्थिक , पुन- 
$ समाज-सुधांर, और शिक्षा-प्रसार आदि की , जो . अभैक्तों आवश्यक 
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योजनाएँ आज हमारे सामने हें उनकी दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि आने वाले 
पच्चीस वर्षो में हम अपने को युद्ध की लपटों से अछूतरा रखें । अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में हम उन सभी देझ्षों को सहायता देंगे जा .समभकौते के मार्ग से 
संसार का पुनरनिर्माण देखना चाहते हे और जो इसके लिए प्रतिज्ञावद्ध हूँ कि 
किसी. भी स्थिति में एक तीसरे महा-यद्ध की आग को नही भड़कने देंगे। हमारा 
रास्ता जन तन्‍्त्र, अहिसा और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का रास्ता है | इस 
रास्ते पर चलने के लिए हमे सबसे पहिले पाकिस्तान के माथ अच्छे सबंध 
बनाए रखना होगा, और उसके लिए अपने देश के अल्प-संख्यकों के साथ 
न्‍्याय-पूर्ण बर्ताव कैरना ज़रूरी होगा । जब तक हमारी राष्ट्रीयता की परि- 
भाषा उतनी व्यापक नहीं है कि हम उसमें अपनी सीमाओों में रहने वाले सभी 
धर्मों और सप्रदायों का समात्रेश कर सको तब तक अल्प-संख्यकों के, साथ ' 
न्‍्योय-पूर्ण बर्ताव करने में हम अपने आपको असमर्थ पाते रहेंगे । , 
राष्ट्रायता के शुद्धरूप का प्रतिपादन 

करने की आवश्यकता 

आज हमारे सामने मुख्य कार्य स्वाधीनता को प्राप्त करना नहीं उसे सुर- 

क्षित रखना है, और इसके लिए पहिली झतत यह है कि हम अपने में राष्ट्रीयता की 
सच्ची भावना का विकास कर संकें ) राष्ट्रीया की भावना को परित्याग 
करने का समय अभी नहीं आया है । में मानता हूँ कि राष्ट्रीयता जब उग्र रूप 
ले लेती है तब वह त्रिदव-शान्ति के लिए ख़तरा बन जाती है, परन्तु विद्व- 
इतिहास के इस संक्रमण-युग में कम से कम हमारा देश अभी उस स्थिति तक 
नहीं पहुँच पाया है जहाँ राष्ट्रीयता एक अनावश्यक बोझा बन जाती है; ब्रिटेन 
अमरीका, रूस और कुछ अन्य राष्ट्र चाहे उस स्थिति में हों । हमारे देश को 
अभी एक लम्बा रास्ता तय करना है । अपने आर्थिक साधनों का विकास करने, 
देश की शक्ति को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान 
प्रांपत करने के लिए उसे अपनी रशशष्द्रीयता की भावना को जागृत रखना 
पड़ेगा, परंतु साथ ही हम इस तथ्य को भी भुला नही सकते कि आज अंग्रेजों 
से समभौते के द्वारा मिलने वाली आजादी और मुसत्मानों के आग्रह से बनने 
वाले पाकिस्तान से हमारे सामने कुछ ऐसी मतोवैज्ञानिक समस्याएँ खड़ी .हो 
. गईं हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता के प्रशस्त सार्ग को साम्प्रंदायिकतां के कुहरे से 
आच्छादित और धुमिल बना दिया है। इस वातावरण से ऊपर उठ कर हमें 
सोचना है । राष्ट्रीयता का आधार स्पष्टतः धर्म या जातीयता पर नहीं रखा 
जा सकता । हमारे देश की सीमाओं में जो व्यक्ति रहते हैं, इसी ज़मीन पंर 
जो सैदां और बढ़े हुए है और इसके प्रति जिनके मन में वफादारी का भाव 
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है उन सबको हमें अपनी राष्ट्रीयता का अंग मान कर चलना होगा । और 
इस बात को भी हमें भल तहीं जाना है कि' पाकिस्तान के बन' जाने के बांद 
भी देश के शेष भाग में जो प्रमुख संस्कृति बच रहती है उस पर भी इस्लाम 
का बहुत गहरा प्रभाव है। बहुत से धार्मिक सिद्धान्त, भाषा, दृष्टिकोण, 
आचार-विचार आदि ऐसे हें जो देश के सभी रहने वालों में, 'चाहे वे हिन्दू 
हों या मुसलमान, जेन हों या पॉरसी, समान रूप से पाए जाते हैं। हम यह 
भौ भूल नहीं सकते कि जब कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर केवल स्वार्थ की 
दृष्टि से राज्य किया और हमारे द्विन, प्रति दिन के जीवन-प्रवाहों और 
विचार-धाराओं से, संसक्ृति और समाज से, अपने को अलहृदा रखते रहे, 
मुसत्मामों ने इसे अपना देश मान लिया और अपनी समस्त प्रतिभा का 
उपयोग इसी देश की समृद्धि के, लिए ही किया । आज हमें महू स्पष्ट रूप 
से समझ लेना चाहिए कि जो हमारी आज की भारतीय संस्कृति है उसमे 
हिन्दू और मुस्लिम प्रभाव गंगा और यमुता के समान एक दूसरे में घुल- 
मिल गए है और उन्हें अलहदा करने का प्रत्यत वैसा ही परागल़पन है जैसा 
किसी, ऐसे व्यक्ति का प्रयत्न जो प्रयांग के संगम पर खड़ा हा र॒ गंगा और 
यमुना की धाराओं को एक दूसरी से अलहदा करा चाहे | भारतीय राष्ट्री 
'यता का यही सच्चा आधार है जो हमें प्राप्त कर लेना है। इसके अलावा जितने 
भी प्रयत्त होंगे, वे आज चाहे लभावने दिखाई दें वे समय की गति के आगे 
टिक न सकेंगे । निर्बाध गति से चलते रहने वाले समय के निर्मम चक्र को 
लौठाया नहीं जा सकता । हम अपते देश के पिछले एक हजार वर्ष के इतिहास 
' को मिटा नहीं सकते | जवाहरलाल जी के शब्दों में, ५ कुछ हिन्दू वेदों की 
ओर लौटने की बात करते हैं, कुछ भुसल्मान एक इस्लामी धामिक राज्य, का 
स्वप्न देख रहे हैं । ये मूखेतापूर्ण कल्पनाएँ हैं, क्योंकि भूतकाल की औध तो 
लौटा द्वी नहीं जा सकता । वैसा करना वांछनीय भी माना जाएं. तो भी वापिस 
लौटने का तो कोई मार्ग हैं ही नहीं । समय के मार्ग पर तो केवल एक ही 


दिशा में चला जा सकता हैँ ।*#% 
सांत्रदायिक समस्या अपने नये रूप भर: 


ह/४कोण में परिवतेन की आवश्यक्रता 
... राष्ट्रीयता के इस शुद्ध रूप को स्वीकार कर केले के बाद हमारा कर्तव्य 
हो जाता है कि हम अपने देश के रहने वोड़े अल्प-संस्यकों, और विशेषकर 
मुसलमानों के साथ उदारता का बर्ताव रखें । पाकिस्तान की स्थापना के 
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सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह यदि मुस्लिम लौग के 
नेताओं के द्वारा फ़ासिस्ट साधनों के अपनाए जाने का परिणाम है ता उसकी 
जड़ें हमारे उस दकियानूसी समाज के ढाँचे में भी हे जो, केवल धर्म का अन्तर 
होने के कारण मुसलमानों को अपने में शामिल नहीं कर सका और जिसके 
कारण एक ही देश में रहते हुए भी उन्हें एक अलग समाज के रूप में संगठित 
होने पर विवश होना पड़ा | हरिजन सुधार के कार्य में गांधीजी हमसे प्राय- 
श्वित और पद्चात्ताप की जिस भावना को काम में लाने के लिए कहते रहे, 
मुसलमानों के प्रति भी हमारा वही दृष्टिकोण होना चाहिए । देश के नौ करोड़ 
मुसलमानों का विश्वास हम प्राप्त नही कर सके और इस लिए पाकिस्तान की 
स्थापना हुई । अब इन बचे हुए साड़े चार करोड़ मुसलमानों का विश्वास यदि 
हम खो देगे तो उसका अथे होगा दो राष्ट्रों के उस सिद्धान्त को और भी 
मज़बत बनाना जो हमारी आज की सारी विपदाओं के लिए उत्तरदायी है । 
यह कहा जा सकता हे कि पहिले भी हमने मुसलमानों को खुश करने की 
कोशिश की और उसका फल हमें यह मिला कि हमारे इस प्राचीन देश के दो 
टकड़े हो गए, तब आज हमें फिर उसी नीति पर चलने के लिए क्‍यों प्रेरित 
फिया जाता है । पर जो लोग यह दलील देते हैं वे मल जाते हैं कि आज की 
परिस्थितियां पहिले की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न हैं, पहिले हमारी 
समस्या एक त्रिकोणात्मक समस्या थी, अंग्रेज हमारे बीच मौजूद थे जिनका 
लक्ष्य हमारे और मुसलमानों के बीच अधिक से अधिक वेमनस्य उत्पन्न करना 
था । जब कभी हम मुसलमानों से किसी प्रकार का समझौता करने का प्रयत्न 
करते थे, अंग्रेज, जिनके हाथ में राज्य की सत्ता थी, हमारे उन प्रयत्नों को 
धल' में मिला देते थे, दूध्तरी ओर अग्नेज़ों के सरक्षण में मुप्तत्मानों में ऐसा 
नेतृत्व बन गया था जो उनके इशारे पर चलता था और जिसका प्रमुख उद्देष्य 
हिन्द्रओों के हिलाफ मसल्मानों फे धार्मिक जोश को बढ़ाते रहना था। मुस्लिम- 
समाज के पिछड़े हुए होने के कारण और अन्य बहुत सी परिस्थितियों 

परिणाम-स्वरूप, किसी ऐसे नेतृत्व के लिए जो मुसलमानों को सही रास्ता 
दिखा सके, आगे आने की गुँजाइश नहीं रह गई थी । आज वह अंग्रेज़ी शासन 
जो हिन्दू और मसत्मानों के आपसी सबंधों को बिगाड़ने के लिए खास तौर से 
ज़िम्मेदार था, उखाड़ फेंका गया है और मुस्लिम-समाज के जिस प्रतिक्रिया- 
थादी नेतत्व की उसने अपने संरक्षण में मजबत बनाया था वहु भी पाकिस्तान 


की दाकल में हमारी राजनीति से बाहर चला गया है । 
आज हुमारे और हमारे मसल्मान देशवासियों के बीच में न तो अंग्रेज हैं 


और न क्रायदेभाजशम और उनकी मस्लिम-लीग | शाज तो हम एक नए और 
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आज़ाद देश में एक दूसरे के कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े हैँ । हममें से २२-२३ 
करोड़ हिन्दू हैं और ४-४॥ करोड़ मुसलमान । ये मुसलमान एक अल्प-संखझ्यक 
वर्ग के रूप में हें। शासन-सत्ता आज हमारे हाथ में है। फौज, पुलिस व 
शासन के अन्य विभागों पर हिन्दुओं का अखण्ड आधिपत्य है। हमारे बीच, 
और हमारी दया पर निर्भर, इन साढ़े चार करोड़ मुसलमानों को क्या हम एक 
अलहदा राष्ट्र मानेंगे ? क्या हम इत सबको मार डालेंगे या पाकिस्तान जाने 
पर मजबूर करेंगे ? अंग्रेज़् जब जाने वाले थे तब मुसलमानों को यह डर था 
कि शासन-सत्ता के हिन्दुओं के हाथ में आजाने से उनके धर्म व संस्कृति पर 
आधात पहुँचेगा और उनके आर्थिक स्वार्थ मिट्टी में मिल जोएंगे । इसीलिए वे 
विशेष संरक्षणों के लिए प्रयत्न करते रहे और अच्त में उन्होंने पाकिस्तान 
को अपना लक्ष्य बनाया | पाकिस्तान वी मांग चाहे कितनी ग़लत रही हो उसके 
बन जाने पर क्या हमें अधिकार मिल जाता है कि हम देश के शेष भाग में 
बच रहने वाले मुसलमानों के धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने के उत्तरदायित्व 
से अपने को मुक्त मानें ? में इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि इन 
मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करने का समय आज हैं। आज वे भटकाने और 
गुमराह बनाने वाले व अधिक से अधिक रोजनैतिक सत्ता अपने हाथों में 
समेट लेने की सतत चेष्ठा में लगे हुए एक स्वॉर्थी तेतृत्व से वंचित कर दिए 
गए हैं, और क्रायदे-भाज़म और लीग के नेताओं द्वारा जिस स्थिति में वे छोड़ 
दिए गए हैं उससे उनके मन में अपने उन राजनैतिक नेताओ के प्रति अपनी 
प्राचीन आस्था बनाए रखने का कोई सवाल नहीं रहा है। आज उनकी आंखे 
ख्ल गई हैं, और धीरे, पर निश्चित रूप से, एक #ए और ठीक़ मार्भ विखादे 
वाले नेतृत्व का विकास हो रहा है। अपनी साम्प्रदायिक समस्या को सुलफा 
लेने के इस सोनहले अवसर को क्या हम यों ही हाथ से जाने देंगे ? 


हिन्द और पाकिस्तान की मैत्री पर जोर 


तीसरा बड़ा काम जिस पर आज के वातावरण में विशेष जोर देने की 
आवश्यकता है हिन्द और पाकिस्तान की सरकारों में अच्छे से अच्छे सम्बन्धों 
की स्थापना करता है। साम्प्रदायिक भावनाओं के सुधारने में कुछ समय लग 
सकता है; पर हिन्द और पाकिस्तान दोनों ही के लिए यह आवश्यक है कि 
: दोनों की सरकारों में अधिक से अधिक्र निकट के सम्बन्ध हों। इसमें भी एक 
बड़ा देश होने के नाते पहले हमीं को करता पढ़ेगी । अपने देश की राष्ट्रीय 
सरकार का मज़बूत होना हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही पॉद्विस्तान 
की सरकार का भी | हमें आगे बढ़ कर पाकिस्तान को एक सशक्त और जंन- 
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तंत्रीय देश बनाने का प्रयत्न करता होगा । यह हमारे हक़ में बिल्कुल भी उपयक्त 
नहीं हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर और असंगठित देश हो, और हमारी किसी नीति 
की हल्की सी भी प्रतिक्रिया उसकी फ़ासिस्ट शक्तियों को मज़बूत बनाने की 
दिशा में हो । किसी भी देश की सरकार अपने पड़ौस में ऐसा शासन देखना 
पसन्द नहीं करती जो अपनी कमज्ञोरी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दाव-पेचों का 
शिकार बना हुआ हो । हम अपनी दोनों सीमाओं पर .एक व्यवस्थित और 
सशक्त पाकिस्तान देखना चाहते है । हमारी इच्छा और प्रयत्नों के विरुद्ध और 
कुछ ऐतिहासिक और राजनतिक परिस्थितियों के कारण जब पाकिस्तान बन 
ही गया है तो हमारा कत्तंव्य हो जाता है कि हम उसे एक सुददद जनतंत्र के 
रूप में विकसित होने में पूरी सहायता दें। यह कहा जा सकता है कि पाकि- 
स्तान यदि कमज़ोर रहेगा तो हमारे विरुद्ध वह किसी प्रकार का दुःसाहस नहीं 
कर सकेगा और हमारा पड़ौसी होने के नाते उसे हम पर अधिकाधिक निर्भर 
रहना आवश्यक हो जाएगा और इस प्रकार हम उस पर हावी हो सकेंगे, पर 
ऐसा सोचने वाले भूल जाते है कि पाकिस्तान यदि कमज़ोर रहा तो हमारे 
आधिपत्य में आने से अधिक सम्भावना उसके ब्रिटेन, अमरीका या रूस जैसे 
(क्रसी बड़े साम्राज्यवादी देश के प्रभाव में जाने की है, और वैसी स्थिति में 
हमारे लिए खतरा कहीं अधिक बढ़ सकता है । यह भी कहा जाता है कि 
पाकिस्तान को यदि सशक्त बनने दिया गया तब भी वहु हमारे लिए खतरनाक 
ही सिद्ध होगा। में मानता हूँ कि यह वेसी स्थिति में सच हो सकता है जबकि 
पाकिस्तान के प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा त हो । यदि पाकिस्तान से हमारे 
संबंध अच्छे हैं तो एक सशक्क पाकिस्तान हमारे लिए प्रत्येक दृष्टि से सहायक 
ही सिद्ध होगा । पाकिस्त'न चाहे कितना ही सशक्त हो वहु अकेला हमारे देश 
के विरुद्ध लड़ाई की बात सोच ही नहीं सकता और दूसरे बहुत से कारण; 
भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उसे हमसे अच्छे से अच्छे सम्बन्ध बनाए 
रखने पर मजबूर कर देगे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकि- 
ग्तान के नेताओं की बार बार की जाने वाली प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं के 
ब।द भी उबसे हमारे देश के प्रति किसी प्रकार के मंत्री पूर्ण बर्ताव की आशा 
नहीं रखते । वे यह भूल जांते हें कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए रखता 
हमारे लिए जितना जे रूरी हो सकता है, हमसे वसे ही संबंध स्थापित करना 
पाकिस्तान के लिए उससे कहीं अधिक जरूरी है, और में मानता हूँ कि पाकि- 
स्तान' के नेता वैसां महसूस करते हैं । बहुत से लोगों की धारणा हूँ कि 


पाकिस्तान कभी इस बात से बाज नही आएगा कि वह संसार के अन्य 
देशों, और विशेषकर मसत्मान देशों, में हिन्द के मुसलमानों पर किए जाने वाले 


श्र स्वाधीनता की चुनोती 


अत्याचारों या हिच्द सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों के सम्बन्ध में सच्ची और 
भुंठी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार न करे और उसमें हमारे देश के प्रति 
दुर्भावना फैलाने का प्रयत्न न करता रहे, लेकिन यह तो तभी हो सकेगा न जब 
हम अपने कामों के द्वारा उसे ऐसा करने का मौक़ा दें । यदि अपने देश के 
मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति हमारी भावना शुद्ध है तो पाकिस्तान द्वारा 
किया जाने वाला इस प्रकार का कोई प्रचार अधिक दिनों तक चल नहीं 


सकेगा बल्कि उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सहानु- 
भूति खो बेठेगा । 


ओपषनिवशिक स्व॒राज्य के खतेरे' 

।चौधी बात यह है कि हम स्पष्ठ छाब्दों में इस बात की घोषणा कर 
दें कि जून १६४८ के बाद हम अपने औपनिवेशिक स्वराज्य के दर्जे फो खत्म 
कर देंगे, अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से बाहुर निकल आएँगे और पूर्ण स्वाधीनता के 
आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की खोज करेंगे । ऐसी स्थिति में जबकि 
पाकिस्व्ान के अंग्रेजी कामनवेल्थ में बने , रहने की पूरी संभावना है; हमारा 
ऐसा करना शायद पाकिस्तान से हमारे संबंधों को कुछ समय के लिए उल- 
भन में डाल दे । यह स्पष्ट है कि आज के सांप्रदायिक बात!बरण में भी 
हिन्द ओर पाकिस्तान की सरकारों में आज जो थोड़ा बहुत मेल है वह दोनों 
के अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ का सदस्य होने के कारण हे । यदि हिन्दुस्तान इस 
सदस्यता को छोड़ देता है तो पाकिस्तान से उसके संबंध ऐसे निकट के न 
रहेंगे । इस संबंध में हमें यह सोचना चाहिए कि जहां हम इस बात के लिए 
बेचेन है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अधिक से अधिक निकट के हों, हम 
यह नहीं चाहते कि उन्हें जोड़ने वाली कड़ी एक विदेशी ताक़त हो । इस प्रकार 
का कोई भी बाहरी आधार मज़बूत नहीं माना जा सकता । हुमतो किसी भी 
प्रकार के अंग्रेजी संरक्षण से पूर्णतः बाहर रहते हुए पाकिस्तान से अच्छे संबंध 
रखना चाहते हें। अंग्रेज़ी कामनवेल्थ में रहना हमारे लिए किसी भी दृष्टि 
से उपयुक्त नहीं है । हमारी स्थिति कनाड़ा, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि 
कॉमनवेल्थ के दूसरे सभी सदस्यों से बिल्कुल भिन्न है। उनकी स्थिति ब्रिटेस 
के संबंध में बस्ती ही है जेसी एक कुट्म्ब के बच्चों की अपने मां-बाप के प्रति 
'होक़ी है । बच्चे ज्वों-ज्यों बड़े होते जाते हें, अपना स्वतन्‍्त्र कारबार चलाते 
“लगते हैं, पर स्तेह और ममता का एक सूक्ष्म धांगा उन्हें अपने. माँ-आप से 
जोड़े रखता हैँ. इन देशों में से प्रत्येक में अंग्रेज़ हजारों की तादाद में जाकर 

" बस गए, उसे समुन्त्त और समृद्ध बनाथा' और उसे अपना ही देश मान लिया । 


विषय-प्रेवेश र३ 


इन देशों की जो स्थिति है वह अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। ,इसके विपरीत 
हमारा देश एक बड़ा और प्राचीन और महान देश है, जिसकी अपनदी एक 
विभिज्ञ और गौरवशालिनी संस्कृति है । यहां अंग्रेज हमारी आऑन्‍न्तरिक कम- 
जोरियों के कारण और अपमे स्वार्थ-साधन के लिए आ टिके थे । किसी 
प्रकार के सांस्कृतिक बंधन हमें उनके साथ नही बांधते । हमारे लिए वे उतने 
ही विदेशी हैं जितने ,फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अमरीकन या किसी भी अन्य देश के 
रहने वाले हो सकते हें। कोई ऐसा प्रबल कारण नहीं है जो हमे.इस विदेशी 
राष्ट्र-समूह में रहने के लिए प्रेरित करे । 

हमारे सामने आन्तरिक पुननिर्माण के बड़े-बड़े कार्य-क्रम हैं । डेढ़ सौ 
वर्षों तक एक हृदयहीन विदेशी सत्ता के द्वारा हमारा जो आथिक शोषण और 
सारक्षृतिक नि:सत्त्वीकरण हुआ है उसकी चोट से हमें उभरना है और दम 
तोड़ते-तोड़ते' भी अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद ने दूसरे महा यद्ध की लपटों मे हमें 
घंसीट कर हमारे ऊपर जो बड़ा आर्थिक बोभा डाल दिया है उसके भीषण 
परिणामों से मुक्त होना है। अग्नेज्ञी शासन के कारण 'हमारा औद्योगीकरण 
जो पिछड़ गया है, तेज्ञी के साथ हमें उसकी पूति करना है | एक बडे देश की 
अपार जन संख्या को शिक्षित बनाना है, स्वस्थ बनाना है और जन-तन्त्र के 
सिद्धान्तों में उसे दीक्षित करना हैं। आज हमें अपनी समस्त शक्तियां प्रन- 
निर्माण की इन योजनाओं में लगानी हैं। अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ से बाहर रहन। 
हमारे लिए इस कारण भी जरूरी हूँ कि हम आने वाछे पच्चींस वर्षों तक 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष से अपने को बचाए रखना चौहते हे' । ब्रिटेन 
आज एक गिरता हुआ राष्ट्र है जिसे अपने अस्तित्व के लिए अमरीका के 
संरक्षण की आवृश्यकता है और जिसके लिए अमरीका की विदेशी नीति मे 
उलभाना अनिवार्य है। हम इस स्थिति में नही है कि इन उलभनों में अपना 
सभय व शक्ति बर्बाद करें । 


एशिया के नतृत्व का उत्तरदायित्व 


मैं यह नहीं कहता कि अपनी प्रत्येक आवह्यक्र आन्तरिक समस्याओं के 
नाम पर हम अन्तर्राष्ट्रीय हलूचलों से अपने को अछता रख सकेंगे, परतु 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा छक्ष अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थिति ब्रताना 
होता जाहिए न कि अम्नरीकत था रूसी, या शक्ति की राजनीति में विश्वास 
रखने वाले किसी अन्य गट में शामिल हो जाना । इसके अछावा हम यह भो 
नहीं भल सकते कि हमारी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थिति, ने इति- 


स्वाधीनता की चुनोती २७ 


हास के वर्तमान यंग में एशिया के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर डाल 
दी है। इस ज़िम्मेदारी से हम बच नहीं सकते | एशिया के अनेकों देश जो 
सदियों से यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंशूल में फेंसे हुए थे और जो आज भी 
उससे बिल्कुल मुक्त नहीं हुए हैं; मुक्त होने के लिए छठपटा रहे हैं भौर संभर्ष 
कर रहे हैं, वे हमारी सहायता के लिए लालाधित हें । हम उन्हें हताश 
नहीं कर सकते । हमें आज एशिया के कोने-कोने से सभी विदेशी साम्रज्यवादीं 
को चाहे, वे अंग्रेज हों या डच या फ्रांसीसी या अमरीकन, चाहे वे राजनीतिक 
रूप लेकर हमारे सामने आएँ या आर्थिक, खत्म कर देना है । यह इसलिए 
नहीं कि किसी प्रकार की धामिकता या उदारतां या मानवता या आदर्शवाद 
की भावना से हम प्रेरित हो रहे हें । यह तो ठोस यथार्थवाद का तक़ाज़ा है कि 
हम सभी एशियायी देशों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि एशियायी 
देशों की आज़ादी के साथ हमारी अपनी आज़ादी गुंथी-मिली है। एशिया 
यदि आज्ञाद नहीं हैं तो हमारी आजादी भी अधिक दिनों तक टिकने वाली 
नहीं है | हमारे सामने आज दो बड़े काम हैँ, एक तो अपने देश का आंतरिक 
पुननिर्माण करता और दूसरे एशिया भर में फैले हुए आज्ञादी के आन्दोलनों 
को उनकी चरम सीमा तक ले जाता । इन बड़े कामों के लिए औपनिवेशिक 
स्व राज्य हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, संभव है बाधक सिद्ध हो । 
यह तो निश्चित हैं कि औपनिवेशिक स्वराज्य के होते हुए हम अपनी “अन्त-- 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को उतना ऊंचा नहीं. ले जा सकते जितना पूर्ण स्वाधीनता 
की स्थिति में । 


अन्तिम बात जो में क़हना चाहेँगा वहु यह कि हमें राजनैतिक आज्ञादी 
लेकर ही बेठ नहीं जाना है| आज़ादी के आधार को हमें अधिक से अधिक 
व्यापक बनाना है । अभी तो हमने एक ही प्रकार की गुलामी से मुक्ति प्लाईं 
है। एक विदेशी शामन के जुए को हम अपने कंधे से उतार कर फेंक सके 
हैं और अपने देश में एक ऐसे शासन की स्थापना करने में सफल हुए हैँ 
जिसका आधार राजनैतिक दृष्टि से इस देह में रहने वाले प्रत्येक नागरिक 

च्ध जे फ् 

की समानता में हें । एक विदेशी सम्राज्यवाद के स्थान पर एक स्वदेशी जन- 
तन्त्र की हमने स्थापना की हैं, परंतु दूसरे देशों का इतिहास हमें बताता है 
कि जब कंभी भी जत-तन्त्र की आधार-भूत समानता की इस भावता को 
रजनीति तके ही सीमित रखने का प्रयत्न किया गया है, कई दूसरी बढ़ी-अंड़ी 
समसस्‍्याएँ उठ खड़ी हुईं हैं। किसी भी ऐसे देश में जहां कैवल राजनीतिक 
समानता हो पर सामाजिक और आशिक समानता न हो, राजनैतिक समानता 

घीरे-धीरे” अपनों मूल्य गवाँ'बैठती है। पश्चिम के देशी में: आर्थिक विषम 


भारतीय राष्ट्रीयता का विकास २६ 


के उस संपक्र को भी नहीं भूंल जाना हैं जो हमें अंग्रेज़ी-्भाषा के शिक्षा का 
माध्यम बन जाने के कारण उपलब्ध हुआ । यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी देशों, 
हॉलेग्ड, फ्रांस, आदि ने अपने अधीनस्थ देशों को पादचात्य संस्कृति से स्वे्था 
मुक्त रखते का प्रयत्न किया । उन्होंने उनके स्वास्थ्य की देख-रेख की, उनकी 
खेती-बाड़ी में पश्चिमी वैज्ञानिक साधनों का प्रवेश कराया; उनकी आथिक 
स्थिति को सुश्तारा, पर उनमें पश्चिमी विचारों को नहीं फ़ैलने दिया। अंग्रेजों 
ने हिन्दुस्तान को पश्चिमी संस्कृति के सांचे में ढठालने का प्रयत्न किया और 
अंग्रेज़ी: भाषा के द्वारा अग्रेज़ी साहित्य, राजनीति, विज्ञान और तत्व-दर्शन 
सभी के दर्वाजे उसके लिए खोल दिए । हमने ह्य म और कांट के तत्त्व-दर्शने 
का अध्ययत किया और बक,'मिल, पेन और स्पेन्सर की रचनाओं से स्वतन्त्रता 
समानता और उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तों को सीखा, प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों 
को. जान लेने के बाद हमारे मन में यह प्रइन उठना बिल्कुल स्वाभाविक था 
कि प्रजातंत्र यदि अग्रेज्ञों के लिए झासन की सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती 
है तो हिन्दुस्तानियों के लिए क्‍यों नहीं । 

एक ओर तो हम पश्चिम की इन प्रगतिशील विचार-धाराओं के सप्रक में 
आते गए और दूसरी ओर हमें अपनी बढ़त) हुई ग़रीबी, बेबसी और भुख-मरी 
का सामना करना पड़ रहां था। हमने देखा कि जो अंग्रेज़ा अपने देश ,में एक 
आददों शासन-लन्त्र की स्थापना करने में सफल हुए है वही हमारे देश के 
शोषण में लगे हुए हे | टक्सों में|बे हमसे.इतना वसूल कर छेते हैँ जितना इस देश 
की किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया था परंतु उसका अधिकांश अंग्रेज़ों के 
हित में ही खर्च होता है और हिन्दुस्तानियों के लिए न तो शिक्षा की समुचित 
व्यवस्था है और न उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई चिन्ता करती है और 
ने बार. बार होने वाले अकालों से उन्हें बचाने का ही कोई इलाज़ उसके पास 
है । दादाभाई नौरोज़ी और रमेशचन््र दत्त आदि अर्थ-शास्त्रियों ने तथ्यों और 
आंकड़ों के द्वारा यह स्रिद्ध किया कि हिल्‍दुस्वान कभी इतना ग़रोब नहीं था 
जितना अपग्रेज्ञी राज्य में, और अकौल में लोगों के मरने का कारण यह नहीं था 
कि उन्हें अनाज नहीं मिल सकता था पर यह था कि सरकार उनसे टैक्सों 
से ही इतना अधिक रुपया हे लेती थी कि?उनके पास अनाज़ खरीदते के 
लिए कुछ नहीं बचता था। इस प्रकार, एक और तो हममें आत्म-विश्वास की 
भावना बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर अंग्रेज़ी शांसंकों की नीति के प्रति 
हममें कड़वाहुट आती जा रही थी । इस कड़बाहुट को आगे बढ़ाने का मुख्य 
कारण अंग्रेज़ों द्वारा हिन्दुंस्तानियों के साथ किया जाने वाला दिन प्रति-दिन 
का बत्ताव था | इस बर्त्ताव के पीछे अंग्रेजी की यह दृढ़ भावना थी कि वे 


३० स्वाधीनता की चुनौती 


एक सभ्य जाति के प्रतिनिधि हैं और इस देश के रहने वोछे असभ्य, असंस्कृत 
और पिछड़े हुए हैं | अंग्रेजों का सामाजिक जीवन हिन्दुस्तानियों से बिल्कुल 
विभिन्न था | उनके क्लब घरों और होदलों में हिन्दुस्तानियों' के लिए स्थान 
नहीं था. हिन्दुस्तानी.केवल गुलाम की हैसियत से उत्तसे मिल सकते थे । अपने 
प्राचीन गौरव के प्रति हममें ज्यों-ज्यों ममत्व और अहंकार! बढ़ता गया अंग्रेजों 
के इस अमानुषिक व्यवहार के प्रति हममें खीज, क्रोध और विद्रोह की भावना 
का बढ़ते जाना भी स्वाभाविक था। इन विभिन्न परिस्थितियों में हमारे देश 
मे राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म, लिया ॥ 
विषेकानन्द और शक्ति 
का संदेश 
राष्ट्रीयती! की भावना का सूत्रपात तो उद्चीसवीं शताछ्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों में, जब परिचिमी संपकक की प्रतिक्रिया प्‌ में एक नई सामाजिक 
चेतना हमारे देश में जाग्रत्‌ हो रही थी, पड़, चुका, था, पर, उसका अधिक 
विकास इस शताब्दी के अन्तिम वर्षों और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। 
राष्ट्रीयता की इस भावना को एक प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति स्वामी, विवेकानन्द के 
व्यक्तित्व में मिली | विवेकानन्द १८९३ में एक सर्व धर्म सम्मेलन में शामिल 
होने के लिए शिकागो गए थे । हिन्दुस्तान, से, जाने के,प्रहिले, उनके मन में 
पश्चिमी सभ्यता का बड़ा मोह था । हिन्दुस्तान से वह चीन और जांपान के 
रास्ते अमरीका गृए थे । इन देशों में जब उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
देखा तब सदृज ही उत्तके मन में अपनी संस्कृति, के प्रति, एक ममत्व की 
भावना का आविर्भाव हुआ, | अमरीका, प्रहुँच कर जब उन्होंने सर्वे धर्म 
सम्मेलन में हिस्सा लिया तब उनके, धर्म-संबंधी ज्ञान, उनकी, अदूभत वबसतता- 
शक्ति और उनके दीर्घकाय और .प्रतिभाशाली | व्यक्तित्व का।बहुत बड़ा प्रभाव 
'पड़ा। वह सहज ही इस सम्सेलत में भाग लेने बालों, के,लिए आकर्षण का 
एक' बड़ा केन्द्र बन गए। सम्मेलन की समाप्ति .पर उन्हें अमरीका के विभिन्न 
स्थानों से भाषण देने के. विम्नन्त्रण. ईमल्े “। “प्रारम्भ में स्वामी 
'विवेकार्नन्द . का विश्वास थ्रा, कि पूर्वी संस्कृति का' आधार आध्यात्मवाद 
में, और ' पश्चिमी संस्कृति की म्हान्नता कर्म: के क्षेत्र' में है । उनका विश्वास 
था कि “इन दोनों: संसक्ृतियों का समच्वय संसार क्े' लिए आवश्यक है। परन्तु 
ज्यों ज्यों वह अमरीका के 'जीवन के निकट संपर्क में आते गए पश्चिमी संस्कृति 
की हीनता और भारतीय संस्कृति की महानता में उनका विश्वास बढ़ता 
गया । अमरीका के भाषणों में ही हम उन्हें इस विचार की घोषणों'करते हुई 
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पाते हैं। १५६७ में विवेकानन्द हिन्दुस्तान लौटे और उन्होंने सारे देश का 
भ्रमण किया | इस भ्रमण में उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को यही बताना था कि 
क्रिस प्रकार हिन्दुस्तान के पास अध्यात्म-विद्या का एक अदूट खज़ाना है और 
बाहर की दुनियां उसके अभाव में कैसी दुःखी, बेचैन और पथ-अ्रष्ट हो रही 
है । हिन्दुस्तानियों से उन्होंने कहा, “इस बात की चिन्ता न करो कि एक 
पाथिव शक्ति के द्वारा तुम जीत लिए गए हो । और अपनी आध्यात्मिक 
दक्ति से दुनियां पर विजय प्राप्त करो /” यह एक नया संदेश और बड़ा 
आकर्षक आह्वान था | हमने यह अनुभव किया कि राजनैतिक दृष्टि से 
गुलाम होते हुए भी जीवन के और क्षेत्रों में हम धनी हैं। हमने यह भी 
महसूस किया कि भटकी हुई दुनिया को रास्ता बताने की एक बड़ी ज़िम्मेदारी 
हमारे कंधों पर हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ हमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
भी मिला | राजनीति से बच कर रहते हुए भी विवेकानन्द ने राष्ट्र निर्माण 
की दृष्टि से जो महत्त्वपूर्ण काम किया है वह भारतीय “रैष्ट्रीयता के इतिहारा 
में भुलाया नहीं जा सकेगा । 


अन्य प्रेरक शाक्तियां 

जिन दिनों स्वामी विवेकोनन्द हमारे छिपे हुए “आत्म गौरव को अपने 
प्रभावशाली लेखों और भाषणों के द्वारा उभाड़ रहे थे उन्हीं दिनों कुछ अन्य 
शक्तियां भी इसी दिशा में काम कर रही थीं। यह समय हमारे देश में एक 
बड़े संकट का समय था । एक बहुत बड़ा अकाल देश के अधिकांश भाग में 
फैला हुआ था, और उसके साथ ही पर्िचमी और दक्षिणी भारत में प्लेण और 
दूसरी बीमारियाँ भी फ़ैल रही थी। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नीति 
धारण की उससे जनता में और भी क्षोभ बढ़ा | दक्षिण भारत में लोकमान्य 
तिलक ने इत भावनाओं का उपयोग जनता में एक नया राजनेतिक जीवन 
संगठित करने की दिशा में किया | बंगाल में बंकिम बाबू का “आनन्द मठ - 
जिसमें “बन्दे मातरम्‌! का लोक प्रसिद्ध राष्ट्रगीत शामिल था, प्रान्त के नवयवकों 
को राजनतिक संस्थाएं निर्माण करने और मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए 
अपना सब कुछ बलिदान कर दैने के लिए; प्रेरित कर रहा था। उन्हीं दिनों 
बंगाल, और दूसरे प्रान्तों में भी गीता अनुशीलन समिति” और इस प्रकार की 
दूसरी संस्थाएं बस रही थीं जिनका ध्येय देश भर में एक क्रान्तिकारी संगठछल 
को जन्म देता था | पंजाब में लाला लाजपतरायथ और उनका समाज-सुधारक् 
दल राजनैतिक क्वामों में जूटा हुआ था ( इस विक्षुब्ध वातावरण में लॉर्ड कर्जन 
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की नीति ने आग में घी का कास दिया । बंगाल के विभाजन के द्वारा उन्होंने 
देश की समस्त राजनैतिक शक्तियों को एक बड़ी चुनौती दी और उसकी सीधी 
प्रतिक्रिया यह हुई कि देश में स्वदेशी और बहिष्कार के आन्दोलन उठ खड़े हुए। 
सभी प्रकार के अंग्रेजी माल पर विशेष कर कपड़े का बहिष्कार होने लगा और 
स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया लाने लगा । श्री० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी आत्म 
कथा में लिखा है कि उन दिक्कों किप्ती बंगाली यूवक का विदेशी कपड़ों मे 
पाया जाना एक बड़ा अपराध माना जाता था । सरकार ने दमन के सहारे इस 
आन्दोलन को कुचलता चाहा । “ वन्दे मातरम्र्‌ ”' की आवाज .उठाने पर नहहें 
बालकों को बेंतों से पीटा गया, बहिष्कार में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कड़ी 
सजाएं दी गई और क्रान्तिकारी ऑन्‍्दोलन से सहानुभूति रखने वाले अनेकों 
व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया । सरकार ने दूसरी और नरम- 
दत के राजनैतिक नेताओं को फोड़ने का प्रयत्न किया और १९६०६ के सुधारों 
के द्वारा उसे इस काम में सफलता भी मिली । परिणाम यह हुआ कि राज- 
नैतिक आन्दोलन वैसे तो रुक-सा गया पर भीतरी रूप में अदेकों क्रांतिकारी 
दलों का सगठन होने लगा। इन दलों की शाखाएं न केवल बंगाज़, पंजाब 
ओर हिन्दुस्तान के अन्य परान्तों में थीं पर इंग्लेंड और जर्मनी में भी खुल गई 
थी। राष्ट्रीय आन्दोलन की जो आग एक बार सुलगी वह॒ विदेशी शासन 
की लाख कोशिशों के बाद भी बकाई नहीं जा सकी । 


राष्ट्रीयता पर पाहिला 


बड़ा आक्रमण 


अंग्रेज अधिकारी इस बात को तो सम# गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
से सीधा मोर्चा लेना उनके लिए संभव नहीं होगा । इस कारण उन्होंने प्रति- 
क्रियावादी दलों को अपने साथ लेते की नीति को अपनाया ।थों तो १०४७ 
के. गदर के बाद ही अंग्रेज़ी सरकार ने इस नीति पर चलना छूकर कर दिया 
था; पर अब राष्ट्रीयता से खतरा बहुत अधिक बढ़ गया था | इस कारण उस 
पर जोरों के साथ चलना ज़रूरी हो गया था । 'फूठ डालो और राज्य करो' 
की नीति पर चलना प्रत्येक विदेशी सत्ता के लिए आवश्यक होता है । अंग्रेजों 
को हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमानों में जो धाभिक ओर सामाजिक भेदभाव 
मिला उसका किसी तरह से मिट जाना वे नहीं चाहते थे । ग़दर के ज्ञमाने तक 
तो उन्हें मुसलमानों से अधिक खतरा था। उनका अनुमात्र था कि देह के 
पिछले शासनाधिकारी होने के नाते झुप्तत्मान हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य की 
: स्थापना को हगिज्ञ पसन्द नहीं करेंगे । बहुत से अंग्रेज राजनीतिज्ञों का यह 
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ताओं के होते हुए भी सामाजिक समानता बहुत बड़े अश में पाई जाती है, 
पर हमारे देश में तो हम अभी उस स्थिति से भी दूर हैं । हमारा समाज तो 
आज भी ब्राह्मण-अब्राह्मण, कुलीन-अकुलीन, सवर्ण और अस्प्रश्य आदि भागों 
में बंटा हुआ है ।ऊंच नीच की भावनाएँ समाज के सभी वर्गों में बहुत गहरी 
चली गई है । सामाजिक असमानताओं के इस वातावरण में सच्चा जन-तन्त्र 
पनप नही सकता । जब तक इन विषमताओं को हम मिटा नहीं देंगे सभ्य देशों 
के सामने हम सिर ऊँचा करके चल नही सकेगे । निरंकुश राजा और पदश्स्त 
प्रजा, समृद्ध ज़मीदार और भूखा किसान, महलों में रहने वाला पूंजीपति और 
सर्दी से ठिठुरता हुआ मज़दूर, ये विषमताएँ भी आज हमारे समाज में 
मौजूद है । सामाजिक समानता के साथ ही क्राधिक समानत! के प्रइन को भी 
हमे लेना हैं। पूंजीवाद को हमें समाप्त करना है। ज़्ञमीदारों और जागीरदारों 
की सत्ता को उनसे छीन लेना है और देश में ऐसे राज्य की स्थापना करना 
है जो किसानों और मज़दूरों का राज्य हो । देश के प्राकृतिक साधनों का समाजी - 
करण करना है और उसकी उत्पत्ति का इस ढंग से बँटवारा करना है कि वह 
अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक ५ख का साधन बन सके। दूसरे 
दब्दों में हमें भारतीय जन-तन्त्र के आधार को इतना व्यापक बनाना हूँ'कि 
उसमें राजन तिक, सामाजिक और आश्थिक सभी प्रकार की समानता का समा- 
येश किया जा सके । 

जब तक हम अपने इस सर्वांगीण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर छेते हम अपने 
को सच्चे अर्थों में स्वतन्त्र नहीं मान सकते । समानता के इस आधार को हम 
जितना व्यापक बनाने का प्रयत्त करेंगे उतनी ही नई नई और कठिन समस्याएँ 
हमारे सामने आएगी । उन समस्याओं को सुलभाने के लिए हमें नए नए 
उपाय सोचते होंगे। सामाजिक और आशिक क्रांति के लिए हमें जो मूल्य 
चुकाना होंगा, जो कुर्बानी देना होगी, प्रतिक्रियावादियों और स्थिर स्वाथ के 
बढ़ते हुए संगठन से जो मोर्चा लेना होगा, उसके सामने हमारा ' राजनैतिक 
संघर्ष फीका पड़ जायगा । जीवन के सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में जो क्रांति 
की जाती हँ--फ्रांस और रूस को क्रातियां क्रमश: उसके ज्वलंत उदाहरण हैं--- 
उसकी गहनता और गम्भीरता सदा ही राजनंतिक स्वाधीनता के लिए लड़े 
जाने वाले यद्धों की दुलना में कही अधिक होती है । जब इतनी बड़ी-बड़ी 
समस्याएँ हमारे सामने हें जिन्हें हमें निषटाना है, इतने बड़े-बड़े प्रदन हैं. जिन्हें 
ठीक से सुलझा लेना है, इन समस्याओं और प्रश्नों के समांधान में हमें जल्दी 
से जल्दी जुट जाना है, तब क्यों हम पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टि 
कोण न रखें और क्यों उसकी छोटी-छोटी कार्यवाहियों से परेशांन होते रहेँ 


श्द्ध स्वाधीनता की चुनौती 


इत प्रदेशों में रहने वाले बहुसंख्यक वर्ग ने यह इच्छा प्रगट की कि वह हमारे 
साथ हम नहीं चाहता । सदियों के सामाजिक दुव्यंबह्ार की प्रताड़ना उस 
इच्छा के मल में थी । जन-तन्त्रीय साधनों को ठुकराए बिना हम उस्तकी इस 
इच्छा की अवज्ञ। नहीं करसकते थे, इस क्रारण हमने उसे पाकिस्तात बनाने की 
इजाज़ात दे दी । अब यह इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों का काम है कि वे अपनी' 
समस्याओं के सम्बन्ध में सोचें और अच्छे या बरे किसी भी ढंग से उन्हें 
निपदाने का प्रयत्न करें। यह ठीक है कि उनके द्वारा उठाए गए किसी भी 
कदम की सीधी प्रतिक्रिया हम पर होगी, इस कारण उनकी गति विधि से 
_ हम बेखबर नहीं रह सकते, पर उसकी नाप-जोख में ही अपनी सारी शक्ति और 
प्रतिभा खर्च कर देने की मूर्खता भी हम न करें। राजनैतिक स्थायित्व, सामा- 
जिक समानता और आशिक क्रान्ति की वे जटिल समस्थाएँ हमारे! सामने हैं 
जिनको सुलफाए विना हम न तो अपने देश को सशक्त बना सकते हैं, न अ्न्‍्त- 
रॉष्ट्रीय राजनी ति में प्रथम श्रेणी में आने के अधिकारी और न एशिया के नेता । 
, भावकता में अपनी शक्ति को बिख्तेर देने का समय आज हमारे पास नहीं है। इसके 
विपरीत यदि हम अपने मार्ग पर ठीक से चंजते रहे, राजनैतिक क्षेत्र में समा- 
सता के इस नए मिले हुएं अधिकार को हमने सामाजिक और आश्थिक क्षेत्रों 
में भी फेलाया, ऊँच-नीच का भेद हम मिटा सके और गरीब अमीर के अन्तर 
को हुटा सके, ती विश्व के सामने हम एक ऐसा) आदर्श उपत्यित कर सकेंगे 
और अपने आसं-पास के देशों में सर्व तोमुखी क्रान्ति की एक ऐसी सजीब विचार 
धारा को जन्म दे सकेंगे कि पाकिस्तान हमारे देश का फिर से एक अधिभाज्य 
अंग बन जाने के लिए लालायित हो उठेगा --हमें हमारी भौगोलिक और 
ऐतिहासिक एकता फिर से लौठा देने की न तो उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी 
ओर न इसके लिए उस पर दबाव, ही डालना होगा । और यदि ऐसा ने भी, ' 
हुआ तो इसमें कय। हज हैँ कि पाकिस्तान एक अजहदां और आज़ाद भर रुश-- 
हाल देशे “बता रहे ?.,सच तो यह है कि राष्ट्रीय क्षीमाओं का .तंब तक कोई 
मूल्य नहीं होता 'जब तक सष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय दृष्टिकोण ठीक होते हैं । 


है 


भारतीय राट्रीयता का विकास 


राष्ट्राया की परिभाषा 


राष्ट्रीयता की परिभाषा करना कठिन है। बहुत से ऐसे तत्त्व हैं जो मिल 

कर श्ट्रीयता की भावना को जन्म देते हें परन्तु इनमें से किसी एक या कई 

' तत्त्वों के' मौजूद होने से ही राष्ट्रीयता' का सिर्धारणं नहीं किया जा सकता । 
'! जाति की एकता राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक 'मानी'जाती' है परन्तु संसार 
' को सभी जातियों, 'का रक्त एक ' दूसरे में इतना घुलमिल गया है कि 
' जातीय शुद्धता नाम की कोई चौज़ आज' कहीं भी: अस्तित्व में नहीं है। भाषा 
की एकता ' को प्राथ: राष्ट्रीयता का आधार माना भया हैं, परन्तु हम देखते हैं 
किःजहां. एक ओर अंग्रेज और अमरीकत दो' भिन्न राष्ट्र: होते:हुए भी एक ही 
भाषा .का-प्रयोग करते हे,दूसरी ओर 'हम स्विप्त. राष्ट्र के 'थोढ़े से लोगों को 

' 'तोन या बोर विविध “म्राषाओं!का :प्रयोष "करते हुए पाते हैं। यह भी कहा 
' जाता है कि 'याष्हर,के सभी व्यक्तिपों मेंसामान्य रंबाथ का" होमा उनके एक 
राष्ट्र माने जाने के लिए आवश्यक. है; परन्तु आज' तो खुले आम यह माना 

' जाता है कि प्रत्येक समाज में वर्ग-संघ॒र्ष की भावना प्रमुव है और एुक्क देश के 
'पूंजीपति और दूसरे देश के पूंजीपति, में अधिक सामान्य रु है, एक ही देश 
के पूंजीपति और मंजदूर के मुक़ाबिडे में । ऐसी स्थिति. में सामान्य स्वार्थ का 
सिद्धान्त भी ठीक नहीं उतरता थम को भी प्रायः राष्ट्रीयलो का आधार 
माना गया है परन्तु यदि ध्र्म स्चमुत्र राष्ट्रीयता का एक ब्विश्वस्त आधार होता 
तब तो हम एक ओर सारे यूरेप्र में एक ही 'राष्ट्र के व्यक्किपों को बसा हुआ 

' पाते और दूसरी ओर दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रिका और- पश्चिमी एशिया में 
./ भैले हुए करोड़ों मुप्तत्मातों को' एक दर्जन. से अधिक राष्ट्रों में बंठा हुआ नहीं 
देखते । भौगोलिक सामीण्य भी राष्ट्रीयता की भावना छो बढ़ाने का एक 

. काशण अवध्य है परन्तु पड़ौस में रहने वाले सभी व्यक्कियों को भी हम॑ सदी हीं 


श्प्न स्वाधीनता की चुनीती 


एक राष्ट्रीय में बंधा हुआ नहीं पाते । सच तो यह है कि जाति, भाषा, 
सामान्य स्वार्थ, धर्म और भौगोलिक समीपता राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ 
बनाने में सहायक होते हैं प्रन्तु राष्ट्रीकता का जन्म इन सब से परे कुछ 
दूसरी ही- परिस्थितियों में होता है । जैसा कि रेनान ने लिखा है “शष्ट्र एक 
आत्मा, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, इस आत्मा या आध्यात्मिक सिद्धांत 
का निर्माण दो वस्तुओं से होता है जो त्रास्तव में एक ही वस्तु है। इनमें से 
एक भूलकाल से सम्बन्ध रखती है और दूसरी वर्तमान से । एक तो प्राचीन 
काल के वैभव की. एक सुखद स्मृति है और दूसरी वर्तमान में समझौते की 
भावना, साथ रहने की इच्छा और मिलजुल कर अपने सामान्य वेभव को भागे 
बढ़ाने की आकांक्षा | राष्ट्रीयता, में और बातें हों या न हों पर प्राचीन में 
गौरव, वर्तमान मे समभौते की भावना और भविष्य के लिये समान आकाँ- 
क्षाओं का होमा आवश्यक है । 


भारतीय राष्दीयता 
का सत्रपात 


हमारे देश में राष्ट्रीयता की इस भावना: का प्रारंभ कब हुआ ? अछा:- 
रहवीं शत्तब्दी के अन्त तक हम अपने प्रात्तीन गौरव की कहातियों को बिल्कुल 
भूल गए थे। हममें न तो स्वाभिमान रह गया था और न किसी प्रकार की 
महत्वाकांक्षा । पतन के एक गहरे गत में हम डूबे हुए थे । एक राष्ट्र बनाने 
वाले सभी तत्व हममें मौजूद थे पर अपने इतिहास से संपर्क हम सो बैठे थे। 
हमारें नवयवक धीरे-धीरे अंग्रेज़ी सभ्यता के प्रभाव में आते गए और अपनी 
संस्कृति: से: संबंध-किच्छेद करते गए | ऐसे अवसर पर कुछ विदेशी लेखकों .ने 
' हमारे प्रक्क्षीत साहित्य की- खोजे की, उसंका अध्ययन किया, पशिचिसी भाषोंमी 
में उसकक अनुवाद किया और सुज्त कंष्ठ से उसकी प्रसंशा की । हमारे साहित्य 
ओर जींक्स-देशेंत के प्रति फक्चिम में जिज्ञासा और आदर की भावनां बढ़ी । 
'जब हमकें इन फाज््वात्य विद्वानों कों अपनी" सभ्यता की प्रशंपता करते हुए 
देखा तब तुमसे भी उसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करमे की उत्मुकता 
बढ़ीं । जहां हम एक ओर उन फडिकमी: विद्वानों के प्रति ऋणी हें हम राष्ट्र- 
निर्माण के इस काम से राम॑मोहनशांय, ठृारकानाथ ठाकुर, केशवचर्द सेन 
दयानत्द् सरस्वती आदि अंपने उन घामिक और सामाजिक सुधारकों के योग- 
दान को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति की 
महानता से।परिचित कराया और हममें आत्म विदवांस की भावना जागृत 
की । सष्ट्रीय भाव॑ना को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें पश्चिमी विचार-भाराओं 
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विश्वास था कि ग़दर के पीछे भी मुसलमानों का ही अधिक हाथ था । परन्तु 
, अन्नीसवीं शताब्दी के बाद के वर्षो में, जब हिन्दुओं में राजनेतिक जागृति 
बढ़ने लगी, अंग्रेज्ञों ने हिन्दुओं के साथ पक्ष पात करने की नीति को छोड़कर 
मुसलमानों का पलला पकड़ा | हिन्दुओं पर से उनका विश्वास अब हट गया था 
और वे यह समझते लगे थे कि राजनेतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के नाते 
मुसलमान आसानी से उनके खिलाफ नहीं जा सकेंगे । सर सेयद अहमद आदि 
मुसलमान नेताओं ने अंग्रेजों के मत से मुसलमानों के प्रति अविश्वास को हटाने 
के काम में बड़ी सहायता पहुँचाई ॥ बीसवीं दाताब्दी का प्रारंभ होते होते 
मुसलमानों के साथ पक्षपात की यह नीति बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी । बंगाल 
के विभाजन के पीछे भी यही नीति काम कर रही थी। कज़ंन बंगाल के 
मुस्लिम बहुसंस्थक भाग को अलग करके मुसलमानों में मुस्लिम राष्ट्रीयता की 
भावना उत्पन्न करना चाहता था । पूर्वी बंगाल के शासन में तो मुसलमानों के 
साथ 'खुला पक्ष पात किया जाता था। एक बड़े न्यायाधीश के बारे में तो यह 
मशहूर था कि वह हिन्दू और मुस्नल्मान गवाहों को अल॒हृदा कर दिया करता 
था और यह मान कर फैसला करता था कि जितने हिन्दू गवाह हे वे सब भूडे' 
हैं और मुसलमान गवाह सब सच्चे ! मुसलमानों को बढ़ावा देने की इस' नीति के 
परिणाम स्वरूप ही १६०७ में आमाखां के नेतृत्व में मुसलमान नेताओं का 
एक दल लाड मिनटों से मिला और मुपतल्मानों के लिए प्रथक्‌ निर्वाचन की 
मांग की | # 

लॉड्ड मिन्‍्टी ने फ़ौरन क्वी उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया | उसी 
रात को भारत सरकार के एक बड़े अफसर ने छेडी मिन्‍्टो को भेजे गए एक 
पत्र में लिखा-- “ आज एक बहुत बड़ी घटना हुईं है जिसका परिणाम होगा' 
देश के सात करोड़ ब्यक्तियों (मुस्तल्मानो) को राजद्रोहियों की श्रेणी में जाने 
से' रोक लेना । ” यह स्पष्ट है कि अंग्रेज़ हिन्दुस्तान के मुसलमानों को राष्ट्रीय 
आंदोलन के विरुद्ध एक बड़े मोर्चे के रूप में संगठित कर लेना चाहते थे । 
भारतीय राष्ट्रीयता को छिन्न-भिन्न करने की द्रष्टि से किया जाने वाला साम्रा 
ज्यवाद का यह पहिला बड़ा षड़यन्त्र था । 


भारतीय राष्ट्रीयता ने इस षड़यन्त्र का मुकाबिला किया और उस 
पर विजयी सिद्ध हुई | एक लंबे अर्सो तक मुसलमान धर्माधता की बाढ़ में 


# १६२३ के कांग्रेस के कोकोनाडा अधिवेशन में अध्यक्ष की हेसियत से 
मौलाना मुहम्मदअल्ली ने घोषणा की कि आगाखां और उनके साथी “विशेष- 
आज्ञा" से ही छार्ड मिन्‍्टो से मिल्ले थे । # 
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' बहने से बचे रहे । कुछ ऐसे मुसलमान इन दिनों सामने आए जिन्होंने मुस्लिम 
समाज में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया। मौलाना अबुल कलाम 
आज़ाद ने इन्हीं दिनों अपने जोरदार भाषणों और अलहिलाल' की प्रभाव- 
पूर्ण टिप्पणियों के ढवारा मुसलमानों में एक नया जोश फूंका । मौलाना मुह॒म्मद- 
अली ने वही काम अपने 'कामरेड, और 'हमदद, नाम के पन्नों वेः द्वारा किया । 
मौलांना ज़फ़रअली का “जमींदार' तो अपने राष्ट्रीय विचारों के लिए इतना 
प्रसिद्ध था कि बहुत से लोगों ने केवल उसे पढ़ने के लिए उर्दू सीखी । डॉक्टर 
अन्सारी, हकीम अज़्मल खाँ और चौधरी खलीकुज्जमां आदि नेशा भी इच्हीं 
दिनों सामने आए । प्रथम महायुद्ध के छिड़ जाने से हिन्दुस्तान के मसत्मानों 
में फेलने वाली इस राष्ट्रीय भावना को और भी प्रोत्साहुत मिला ! यद्ध मेंटर्की 
अंग्रेजों के खिलाफ था और टर्की के सुल्तान के छालीफ़ा माने जानते के नाते 
हिन्दुस्तान के मुसलमान उसके प्रति अपनी वफादारी छोड़ने के लिए तेयार नहीं 
थे | लड़ाई के समाप्त हो जाने पर इसी प्रइन को छेकर झिलाफ़त' का आंदोलन 
उछा | उधर, लड़ाई के दिनों में ही राष्ट्रीय आंदोलन एकबार फिर बढ़ चला 
था। लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बीसेंद ने ' होमहूल लीग” की स्था- 
पना की, इस आंदोलन के फ़ल-स्वरूप अंग्रेज़ों ने १९१७ की सपम्राद की घोषणा 
के द्वारा हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन स्थापित करने को प्रतिज्ञा 
तो की परतु उनके व्यवहार में कोई विशेष परिवतंत तहीं हुआ और लड़ाई 
समाप्त होने के बाद भी कुछ ऐसे कानून बनाएं गए जिनका स्पष्ट उद्देश्य 
राष्ट्रीय ऑन्‍न्दोलन को कुचल डालना था। जागृत और सशक्त भारतीय राष्ट्री- 
यता उन्हें चुपचाप मान लेने के लिए तेयार नहीं थी । इन्हीं दिनों दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह में एक बड़ी विश्थ प्राप्त करके महात्मा गाँधी हिन्दुस्तान 
लौटे थे । इस बेची, कसमसाहुट और विक्षोत्र कें वातावरण में देश का 
नेतृत्व उन्होंने अपने शक्किशाली हाथों में लिया । सरकार जो नए क़रानन बता 
रही थी देश भर में उनके विरद्ध हड़ताल व सभाएँ हुईं । इसी सिलसिले में 
पंजाब में जलियांबवाजा बाग़ का रक्ष-रंजित नाटक खेला गया और जाहू 
जगह माशल लॉ की स्थापना हुई। इसकी देश भर में बड़ी भीषण प्रति- 
क्रिया हुई । खिलाफत और राजनेतिक स्वाधीनता दोनों के आन्योलन एक दूसरे 
में घुल-मिल गए और गांधीजी के महान्‌ नेतृत्व में, हिन्दू और मुसलमान दोनों 
कन्धे से कम्धा सिला कर वेश की आज्ांदी के लिए अहिंसा के आधार पर लड़े 
जाने वाले एक महान्‌ यद्ध में जूझ पढ़े । हिन्दू मुस्लिम एकता के जो दृश्य 
१६२०-२१ के दिनों में देख ने में आए वे आज भी एक मीठी स्मृति के रूप में 
हमारे हुदयों में सुरक्षित हें। अंग्रेज़ों की भेद डोलने की नीति के विरुद्ध राष्ट्रीयता 
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का यह एक बड़ा सफल और विजयी मोर्चा था। 


सत्याग्रह आंदोलन और 
उसके बाद 


१६२०-२१ के सत्याग्रह आन्दोलन ने भारत में अंग्रेज़ी राज्य की जड़ों 
को भककोर डाला । इस आन्दोलन में लगभग चालीस हजार व्यक्ति जेल गए 
और लाखों व्यक्तियों ने आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाल्ली कई प्रवृत्तियों में 
भांग लिया। विदेशी कपड़े का बड़ा सफल बहिष्कार किया गया । फरवरी 
१६२२ में आन्दोलन को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के रूप में परिणत करने 
का निश्चय किया गया था । € फ़रवरी को वायसराय ने भारत-मंत्री को सूचना 
दी--- “शहरों में निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों पर असहयोग आन्दोलन का बहुत 
ज्यादा असर पड़ा है | कुछ भागों में, विशेष कर आसाम-घाटी, संयुक्त-प्रांत, 
बिहार, उड़ीसा और बंगाल में किसानों पर भी असर पड़ा है । पंजाब में 
अकाली आन्दोलन गावों के सिखों में प्रवेश कर चुका है। देश भर में मुस्लिम 
आबादी का एक बड़ा भाग कड़वाहट और विक्षोभ की भावना से भरा हुआ 
है । स्थिति बहुत खतरनाक है । अब तक जो कुछ हुआ है उससे भी अधिक 
व्यापक अशान्ति की सम्भावना मानकर भारत सरकार तैयारी कर रहो है ।” 
कुछ स्थानों में, जैसे गुन्तूर के जिले, में किसानों ने कर न देने का आन्दोलन' भी 
शुरू कर दिया था । इन्हीं दिनों चौरी-चोरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने 
ग्रांधीजी को यह विश्वास दिला दियां कि देश अभो एक बड़ी अहिसात्मक क्रांति 
के लिए तैयार नहीं था, और उन्होंने फौरन आन्दोलन को बन्द कर देने को 
आज्ञा दे दी । इससे जनता में निराशा का फैल ज।ना स्वाभाविक थ[। “एक 
ऐसे अवसर पर जबकि जनता का उत्साह अपने चरम शिखर पर था।” 
धुमाषचन्द्र बोस ने अपनी पुस्तक में लिखा “लोटने की आज्ञा देना एक बड़े 
राष्ट्रीय दुर्भाग्य से किसी प्रकार कम न था ।” जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वी- 
कार किया हैं कि “ इससे कुछ ह॒द तक गड़बड़ फैली । यह संभव है कि एक 
महान आन्दोलन के अचानक बन्द किए जाने की एक दूसरी दिल्ला में बहुत 
बरी प्रतिक्रिया हुई। राजनंतिक संघर्ष में छुटपुट और निरथंक हिंसा की ओर 
लोगों का जो फकाव होने लगा था वह तो रुक गया, परन्यु इस दबी हुई हिसा 
के लिए कहीं तो अपना मार्ग बनाना आवश्यक था, और ऐसा जान पड़ता है 
कि आने वाले वर्षो में उसने सांप्रदायिक ऋगड़ों का रूप के लिया ।” 

एक महान आन्दोलन के ऐसे अबसर पर,जब वह सफलता,के बिल्कुल नज़- 
दीक पहुँचा हुआ दिखाई दे रहा हो अचानक रोक दिए जाते से तेताओं वजन 
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साधा रण में निराशा का फैल जाना बिल्कुल स्वाभाविक था, परन्तु गांधीजी भार- 
तीय. समाज के किसी भी वर्ग को उस समय तक राजनैतिक आन्दोलन में 
लाना नहीं चाहते थे जब तक उसमें अहिंसा पर चलने की क्षमता न हो | 
१९२०-२१ के आन्दोलन में राजनैतिक चेतना का प्रवेश निम्न मध्यम श्रेणी 
की जनता में, जिसमें छोटे मोटे दृकानदार, क्लर्क, शिक्षक, विद्यार्थी आदि 
शामिल थे, हुआ और उसने गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने की उचित योग्यता 
का प्रदर्शन किया, परंतु इस राजनैतिक चेतनां की परिधि ज्यों-ज्यों तेज्जी के 
साथ बढ़ने लगी, मज़दूर और किसान भी एक बड़ी संख्या में उसमें शामिल 
होने लगे और उन्होंने अनुशासन मानने के बदले क़ानून और व्यवस्था को 
अपने हाथ में ले लिया। कलकत्ता, बम्बई आदि हाहरों के मज़ादूर वर्ग ने और 
चौरीचोरा में गांवों के लोगों ने जैसा प्रदर्शन किया उससे गांधीजी को यह 
विश्वास हो गया कि जब तक समाज के इत वर्गों में उच्चित ढंग से राजन तिक शिक्षा 
का प्रचार नहीं हो पाता तब तक उन्हें राजनेतिक संघर्ष में लाने से लाभ ' कम 
हो सकेगा और खतरा ज़्यादा रहेगा । इसी कारण गांधीजी ने देश की शक्कि 
को राजनैतिक क्षेत्र से हटा कर रचनात्मक कार्यक्रम में मोड़ना चाहा । ग्रांधीजी 
की मंद यह थी कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हि्द्रतान के साढ़े सात लाख गांवों 
में फैल जाएँ और रचनात्मक कार्य के द्वारा विसानों में एक नए जीवस का 
निर्माण करें। परंतु हमे यह मानता पड़ेगा कि अधिकांश कार्यकर्ताओं के मन 
में राजनैतिक संघर्ष और क्रांतिकारी आन्दोलनों के लिए जो दिलचस्पी थी घह 
रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति नहीं और देश के कुछ प्रमुख राजनैतिक नेता भी 
जो अब तक अंग्रेज्ञी साम्राज्य से मोर्चा ले रहे थे सांप्रदायिक उ लभानों में पड़ते गए । 
मौलाना मुहम्मदअली ने जेल से छूटने पर कई जोशीली तक़रीरे कीं, पर कीकी- 
नाडा-कांग्रेस के सभापति पद से उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वैसा प्र 
नहीं था भौर उसके बांद यद्यपि उन्होंने कभी खुले आम सांग्रब/थिके वैभ॑नेश्य 
की भावना का समर्थन नहीं किया पर राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति घह उदासीन 
होते गए और मौलाता शौकतअली ने तो पूरे जोश कै साथ अपने को मज़हबी 
कट्टरपन के हाथों बेच ही दिया | उधर, पंजाब में राजनैतिक जागृति के 
सूत्रधार, पंजाब के शेर लाला लाजपतराय हिन्दू सांप्रदाभिकता और धर्माधता 
के नेत्रा बने और उन स्वामी श्रद्धानन्द ने; जिन्‍्होंने दिल्ली में मशीनगनों के 
सामने अपनी छाती खोल दी थी. और' जिन्हें दिल्‍ली के मुसलमानों ने झ्यञामा 
मस्जिद में भाषण देते पर सज्बूर किया था, शुद्धि और संगठन के आंदोलन 
'को अपने होथ में!के लिया | क्ृष्णब्रीती” जैसी सुन्दर पुस्तक के रचम्रिता और 
'ऊर्दू' के जोरंबार लेखक उवाजा हसन सिज्ञामी तबलीरा और तंज्ीम के रहसुमा 
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बने । अमी रजली ने राष्ट्रीयता का तराना छोड़ दिया और खुदाबख्श इस्काम 
की महानता पर बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखने के स्थान पर हिन्दुओं को गाली देने 
के काम में जुट पड़े | देश भर में हिन्दू मुस्लिम दंगे फैल गए । 


राष्ट्रीय उत्थान की 
दूसरी लहर 


गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम सभी राजनतिक कार्यकर्तता अपना नहीं 
सके थे, यह स्पष्ट था । सांप्रदायिक झूगड़ों से उन नेताओं का ध्यान हटाने के 
लिए जो केवल राजनैतिक कार्य में ही रुचि ले सकते थे मोतीलाल नेहरू और 
चित्तरंजनदास ने स्वराज्य-दल का निर्माण किया। अपरिवत्तंन-वादियों के विरोध 
के बावजूद भी उन्हें कांग्रेस के अधिकांश नेताओं का समर्थन मिल सका । 
१६२३ में स्वराज्य-पार्टी ने धारासभाओं में प्रवेश किया, परन्तु कांग्रेस के इस 
नीति-परिवत्तेन पर भी भारतीय राष्ट्रीयता पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का आक्रमण 
लगातार जारी रहा । इन्हीं दिनों स्वराज्य-पार्टी के विशोध करने पर भी, 
भारतीय सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए जो भारतीय हितों के खिलाफ़ 
जाते थे, और १६२७ में विधान-निर्माण पर अपनी सम्मति देने के लिए एक 
ऐसे कमीशन की नियक्लि की जिसमें एक भी हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था | उधर 
जनता में राजनेतिक जागृति का लगातार विकास हो रहा था | एक ओर तो 
श्रमिक वर्ग में गिरनी कामगार संघ, लाल भंडा संघ आदि संस्थाओं के द्वारा 
जागृति फैछाई जा रही थी और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू और सु पाष- 
चन्द्र बोस के यूरोप प्रवास से लौट भाने पर देश के नवयुवकों को एक सशक्त 
नेतृत्व मिल गया था । इन परिस्थितियों में देश ने साइमन कमीशत के बहिष्कार 
का निईचय किया और जब साइमन कमीशन ने हिन्दुस्तान का दौरा किया तब 
जगह जगह काले भंडों, साइमतन वापिस जाओ के नारों और लंबे लंबे 
जुलूसों के द्वारा जो विरोधी प्रदर्शन हुए उनसे इन वर्षों में समाज के विविध 
वर्गों में फैल जाने वाली राष्ट्रीय भावना का अच्छा परिचय मिलता हैँ। देश 
के नवयवक अब अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद से एक बार फिर मोर्चा लेने के लिए 
उत्सुक हो उठे थे । 

अंग्रेजी सरकार जब अपनी कट्टर साम्राज्यवाद की नीति से टस से मस न' 
हुई तो १६२९ के लाहोर-कांग्रेस के ऐतिहासिक अवसर पर युवक्क नेता पं० 
जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्व्राधीनता को अपना लक्ष्य 
बनाने की घोषणा की | इस लक्ष्य का जतता में प्रचार करने के लिए २६ 
जनवरी १९३० को पहिला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। देश के कोने-कोने 
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से एक अभूतपूर्व उत्साह, और एक बढ़े संघर्ष में जूकने की उत्कट भावना का 
उद्देक हुआ । इस परिस्थितियों में गांधीज़ी ने एक बार फिर देश के भाग्य की 
बागडोर अपने हाथ में ली और मांचे १९३०की ऐतिहासिक दांडी-यात्रा और 
६ अप्रैल १६३० को समुद-तट पर नमक-कानून तोड़ने के कार्यक्रम से एक 
महान्‌ जन-आन्दोलन का सूत्रपात किया । एक अद्भूत उत्साह देश के बालक, 
वृद्ध और यवकों में, स्त्री और पुरुषों में, अमीर, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति और 
गरीबों में, मज़दूर और किसानों में, यहां तक कि सरकारी अफसरों और फ़ौज 
तक में फैल गया | नमक-कानून' के बाद स्थान स्थान पर दूसरे अवांछनीय 
कानूनों को भी तोड़ा गया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ । विदेशी कपड़े 
व शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। लगभग तब्बे हज़ार व्यक्तितयों ने 
कारागृह का आवाहन किया और हज़ारों ने अपना सर्वेर्व राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
की वेदी पर भेंट चढ़ा दिया । पेशावर में गढ़वाली सिपाहियों ने मुसलमान 
आन्दोलन-कारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया और शोलापुर में एक 
सप्ताह तक वहां के मजदूरों ने राज्य-शासन अपने हाथ में रखा। इस आंदोलन 
में सबसे बड़ी क्षति अंग्रेज़ी उद्योग-धंधों और व्यापार को हुई । यह अंग्रेज़ी 
साम्राज्य का सबसे कोमल स्थल भी था; और इसका परिणाम यह हुआ कि 
अंग्रज़ी साम्राज्य एक बार फिर हिल उठा । कलकत्ते और बंबई के अंग्रेज 
व्यापारियों ने कांग्रेस के सामने समभौते की शर्त्तें पेश की । बम्बई के यरोपियन 
एसोसिएशन ने साइमन रिपोर्ट के अपने समर्थन को बॉपिस के छिया और 
गोलमेज़ कास्फेंस में अपना सदस्य भेजने से भी इन्कार कर दिया । जनवरी 
१६३१ में सरकार को महात्मा गांधी और कांग्रेस की कार्य-समिति के दूसरे 
सदस्यों को बिना शर्ते के छोड़ देने पर मजबूर होनां पड़ा और ४ मार्च को 
गांधी-इविन' समझौते पर दरतख़त किए गए | यह पहिला अवसर थों जब 
अंग्रेजी सरकार'को एक बागी संस्था के नेता से समझौता करने फंर विवश 


होता पड़ा था । भारतीय राष्ट्रीयता के लिए नि:संन्देह यह एक महान 
विजय थी ! | 


निरंतर बढती जान वालो 
राष्ट्रीय चतना 

' १६३० तक के भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते 
हैं तो हम देखते हैं कि राजनैतिक चेतना क्रमश: समाज के ऊँचे वर्गों से प्रारंभ 


होकर नीचे के वर्गों तक फैलती चली गई है । १८८४ में कांग्रेस की स्थापना 
'के पीछे समाज के ऊँची श्रेणी के छोगों का हाथ था। १९०४-६ मे शष्ट्रीय 
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चेतना ने मध्यम श्रेणी के ऊपर के स्तर का स्पश किया। १६२०-२१ तक 
प्राय: समस्त मध्यम श्रेणी में यह चेतना व्याप्त हो चुकी थी ओर १६३०-३२ 
में मज़दूर और किसानों का एक बड़ा वर्ग उसके प्रभाव में आ चुका था। 
सहिष्णता का परिचय दिया । प्रत्येक आन्दोलन को हम एक तूफान के समान 
उठते हुए पाते हैं, जिसके पीछे कई बढ़े राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कारण होते 
हैं। प्रत्येक आंदोलन अग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ों को अधिक महुरे जाकर 
फकभोर डालता है; परन्तु जब यह दिखाई देने रूगता है कि अभी या तो 
राष्तेय चेतना इतनी व्यापक नहीं हैं या अंग्रेजी साम्राज्यवाद अभी इतना 
कमजोर नही हुआ है कि वह जड़ से उखाड़ा जा सके तब आन्दोलन की गति 
कुछ धीमी पड़ जाती हुँ। इन सभी आस्दोलनों के प्रणेता गांधीजी, ऐसा जान 
पड़ता हैँ; राजनतिक क जागृति को को अधिक से अधिक व्यापक बनाने और अंग्रेज्ञी 
साम्राज्य से सघर्ष करने में कोई अन्तर नंहीं देखते । स्वराज्य अथवा पूर्ण 
स्थाधीनता से किसी प्रकार कम लक्ष्य न रखते हुए भी गांधीजी ने अपने 
आन्दोलन वो सिलसिले में जब कभी भी यह देखा है कि अब अःन्दोलन के 
हारा राष्ट्रीय भावना का अधिक विकास सम्भव नहीं रह गया हैँ तभी, बिना 
इस बात की चिन्‍्ता किए हुए कि राजनतिक लक्ष्य की दिशा में वंधानिक दृष्टि 
से वहु कितना आगे ब« हें; उन्होंने आन्दोलन को बन्द कर दिया है। वह तो 
इस ब।त की चिन्ता करते हुए भी दिखाई नहीं देते कि जतता पर उनके इस 
निर्णय की क्‍या प्रतिक्रिया होगी। राजनेतिक आन्दोलन को बन्द करते ही, 
बल्कि बन्द करने के दौरान भे ही) गांधीजी देश की समस्त शक्षियों को रचना- 
व्यक कार्यक्रम की ओर मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। उनकी दृष्टि में राजनेतिक 
आन्दोलत और रचनात्मक कार्यक्रम के बीच का कोई माग नहीं है, परन्तु वह 
रचनात्मक कार्यक्रम न तो सभी राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को अपील करता है 


और न जनता काफी उत्साह से उसमें भाग लेती हैं। वे लोग इस बात की 


चलने का उन्हें अवसर मिले । उनकी इस इच्छा की पत्ति गांधीजी के अलावा 
किसी अन्य राजनैतिक नेता को करना पड़ती है। १६२३-२४ में मोत्तीलाल 
नेहरू और चित्तरजनदास' ने यह काम किया । १६३४ "के बाद कांग्रेस के 
तत्वावधान में ही पार्लमैन्दरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। १६३६ में 
कांग्रेस ने प्रन्तीय चुनावों में भाग लिया जिसके पश्णिम-स्वरूप ग्यारह में से 
आठ प्रास्तों में कांग्रेसी मस्त्रि-मण्डल बने । इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय 
वैतना का प्रसार अपने जन्म के बाद से कभी रुका नहीं है। वहू एक अबाध 
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गाते और क्रम से सदा ही आगे बढ़ता रहा है । कांग्रेस चाहे एक बड़ा आंदोलन 
चला रही हो चाहे रचनात्मक कार्यक्रम में जुटी हुई हो और चाहे धारासभाओं 
के चुनाव में लगी हो या प्रान्तीय शासनों का नियन्त्रण कर रही हो उसका 
लक्ष्य सदा यही रहा है कि वह जनता में राजनतिक जीवन का प्रसार व संगठन 
करती रहे । ॥ 


युद्ध कालीन राजनीति : 
गत्यावरोध 


१६३७ में जब कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में मन्त्रिमंडल बनाने का भिदुचय 
किया तब उसे यह विश्वास होने लगा था कि अंग्रेज शायद बिना किसी 
बड़े संघर्ष के, धीरे धीरे पर निद्चित रूप से, सत्ता उसके हाथ में सौंप देंगे । २ ३ 
महीनों के कांग्रेस के शासन-काल में गवर्नरों और मन्त्रि-मण्डलों में बंहें अच्छे 
सम्बन्ध रहे । उधर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ़ासि्म और प्रजातन्त्र'के बीच 
जो अन्तर वढ़ता जा रहा था उसमें हमारी समस्त सहानुभूति तकजुक्रात के पक्ष 
में होने के कारण भी हमें यह विश्वास था कि हमारे और ब्रिटन के बीच सदू- 
भावना अधिक बढ़ेगी । दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होने पर हमारी समस्त सहा- 
नुभूति फ़ासिस्ट देशों के विरुद्ध और प्रजातन्त्र देशों के पक्ष में थी । हमारे बड़े 
से बढ़े नेताओं ने बिता किसी मानसिक भिकरक और बिना किसी *जलैतिक 
दत्त के अपनी इस सहानुभूति का प्रदर्शन किया, परन्तु हमें यह देख कर बड़ा 
क्षोभ हुआ कि हिन्दुस्तान की अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे नेताओं और हमारी 
धारा-सभा की राय लिए बिना ही हिन्दुस्तान के युद्ध में शामिल होने की 
घोषणा कर दी, और शासन-विधान. में युद्धकालीन परिवत्तंत करके और एक 
के बाद एक ऑडिनेंस निकाल कर यह जाहिर 'करना चाहा कि जसे हमारे 
विचारों यह दृष्डिकोण को जानने की तनिक भी चिन्ता नहीं हैं। कांग्रेस के 
शासन-काल में अंग्रेज गवनंरों और अधिकारियों के साथ हमारे सम्बन्ध बड़े 
अच्छे बन गए थे और भारतीय जनमत के अनुसार काम करने की तत्परता 
हम अपने अंग्रेज शांसकों में पा रहे थे । यह निश्चित था कि देर से था संभवत: 
जल्दी ही केन्द्रीय शासन में भी हमारे प्रतिनिधियों का हाथ होगा। युद्ध के 
प्रारंभ होने पर हमारे नेताओं ने अंग्रेज़ी सरकार से इस प्रकार के किसी निर्णय 
की अपेक्षा की थी । कांग्रेस यह हगिज नहीं चाहती थी कि युद्ध का संकट जब 
अंग्रेज़ी सरकार पर छाया हुआ थ्रा तब वहु उसके रास्ते में किसी प्रकार की' 
रुकावट डाले । परन्तु, ज्यों ज्यों समय बीतता गया यह स्पष्ट होता गया कि 
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जद भी अंग्रेज़ वास्तविक सत्ता कसी भी रूप में हिल्दुस्तातिग्ों के. हाथ में 

सौंपने के लिए तैयार नहीं थे । त्रगस्त १६४० में वायसराय ने बताया कि 

अंग्रेजी सरकार जो अधिक से अधिक कर सकती है वह यह कि वायसराय की 

कार्यकारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी 'सदस्यों को ले लिया जाए और एक भारतीय 

रक्षा-संमिति की स्थापना कर दी जाए ! ,अंग्रेजों के-इस निदचय, का अहसास 
, ज्यों-ज्यीं हमें' होतत गया, हमारा राष्ट्रीय विक्षोभ भी बढ़ता चत्ता । 


. इस भावना को संयत और प्रभावपूर्ण रूप देने के लिए गांधीजी "ने व्यक्ति 
गत सत्याग्रह का आंदोलन चलाया । गांधीजी इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
सावधानी ले रहे थे कि युद्धके संचालन में किसी प्रकार की हंकावट' न पढ़े। 
अंग्रेज़ी सरकार ने गांधीजी की इस नेकनीयती को अविश्वास की दृष्टि से देखा 
और आन्दोलन को संबमित रखने के उनके प्रयत्न को' कमंज्ञोरी..का चिन्ह 
माना । इन्हीं दिनों दुर्भाग्यवश भारत-मंन्त्री, के रूप में एक ऐसा व्यक्ति ' ब्रिठेत 
की, भारत-सम्बन्धी नीति का. संचालन .कर रहा था जो सदा से भाश्तीय 
राष्ट्रीयता के प्रति विरोध और वैमनस्य को भाव रखता आया था । मि. एमरी 
ने ब्रिटन आ#कहटन्द्रतान के आपसी सम्बन्धों को जितना कड़वा बनाया उतना 
शायद किसी दूसरे व्यक्ि ने नहीं। एम्री की राजनीति का सीधा लक्ष्य कांग्रेस 
और मुस्लिम-लीग के आपसी मतभेदों को बंढ़ाते रहना और संसार भर में 
उसको प्रचार करना था । १४ अगस्त १६४० को कॉमन्स सभा के अपने एक 
भाषण में उत्होंने कहा, ४आल्पूस पर्वत की ऊंची चोहियों, की छुरी की धार 
ज़ेफे बंकीफे बर्फ पर, संभल कर, चल, छेत़ा अधिक आसान है, वर्ततान भारतीय 
'शनत्ीत्ति,के प्रेन्नीदा क्लौर पढ़ों,से भ्वरे हुए दुलदल में से बिता ठोंकर खाएं यो 
किसी को नाराज़; क्रिए निकल आते की तुलमा में ।” उन्होंने एक ओर तो 
मुसलमानों को जिनके बारे में उतके प्रचार का लक्ष्य थ्रा.क्ि धामिक और 
सामाजिक दृष्टिकोण में, ऐतिहासिक स्मृतियों व संस्कृति में उनमें और उनके 
हिन्दू देशवासियों में अन्तर अभ्विक महीं तो कम से कम उतना, गहरा तो हैं 
जितना गरोप के दो राष्ट्रों में ' क्षप्रती मांगों को बढ़ाते रहने का प्रोत्सोहन 
दिया और दूसरी ओर देझ्ली नरेशों को काग्रेस के प्रति संग्रठित करने का प्रयत्न 
किया । भि० एमरी के ये प्रयत्न उस समय भी चलते रहे जब इग्लण्ड युद्ध के 
सबसे बढ़े संकट में से गज़र रहा था | गांधीज़ी ने बहुत दुःखी होकर लिखा, 
“संकट में प्राथः लोगों के दिल नरम.पड़. जाते हैं और उनमें वस्तु-स्थिति को 
समभने की तत्परता आ जाती है, परल्लु ब्लिदेत के संकट का, ज़्ात्. पड़ता है, 
भि. एमेरी पर ततिक भी असर नहीं प्रड़ा है.।” 


४२ स्वाधीनता की चुनोती 


क्रिप्स प्रस्ताव ओर 
उसकी प्रतिक्रिया 


दिसम्बर १६४१ में युद्ध का एक दूसरा दौर शुरू हुआ और जापानी 
सेनाएँ हाँगकाँग, सिंगापुर, फिलिपीन, मलाया, बरमा आदि अग्रेज़ी व अमरीकन 
साम्राज्यों के गह एक के वाद एक और तेज्ञी से जीतती हुई, मार्च १६४२ तक 
हिन्दुस्तान की अरक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा तक आ पहुँची | तीन सवियों मे 
धीरे धीरे फैलने वाला यूरोप का एशिया पर आधिपत्य तीन महीनों में मिटता 
दिखाई दिया । इन तेज़ी के साथ बदलती हुईं परिस्थितियों में अग्रेजी सरकार 
ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हिन्दुस्तानी नेताओं से एक बार फिर बात करने के 
लिए नियुक्त किया ॥ क्रिप्स एक बार पहिले व्यक्तिगत रूप में हिन्दुस्तान आ 
चुके थे और गांधीजी व दूसरे नेताओं से संपक्क स्थापित कर चुके थे, वह 
अपने प्रगतिशील विचारों के लिए प्रसिद्ध भी थे । इस कारण क्रिप्स की 
नियुक्तित पर हमारे देश में स्वभावतः: ही यह धारणा फेली कि अब अंग्रेजी 
सरकार अपने संकट की गंभीरता-को समभ गई है और हिन्दुस्तात,कओे साथ 
न्याय करने का उसने निश्चय कर लिया है । क्रिप्स ने बड़े नाहकीय ढंग से 
अपने प्रस्तावों को देश के सामने रखा | उन्होंने घोषणा की कि हिन्दुस्तान यदि 
चाह्ेगा तो युद्ध के बाद उसे औपनिवेशिक स्वराज़्य का दर्जा फौरत मिल 
जाएगा और सांम्नाजष्य से सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार भी उसे प्राप्त होगा । 
क्रिप्स ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि यद्ध के समाप्त होते ही एक 
विधान-निर्मातृ-सभा का निर्माण होगा जिसमें मुख्यतः जनता के चुने हुए ब्रति 
निधि होंगे और जिसके काम में अग्रेशी सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप' नहीं 
करेगी । किप्स-प्रस्तावों में प्रान्‍्तों के इस अधिकार को मान लिया गया था कि 
यदि वे भारतीय संघ में शामिल न होना चाहेँ तो वे अपनी स्वतंत्र स्थिकिलर् 
सकेंगे या,, यदि वे चाहें तो, अंग्रेजी सरकार से अपना सीधा सम्बन्ध रंथापित 
कर सकेंगे । उनमें विधान निर्मातृ सभा के द्वारा अंग्रेजी सरकार से एक सन्धि 
कर छेंक्े की बात भी थी जिसमें जातीय और धामिक अल्पसंख्यकों के उन 
विद्ेषाधिक्वारों का समावेश किया जाना था जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने समय 
समय पर स्वीकार कियां था । 

इस प्रकार की कुछ बड़ी खराबियों के बावजूद भी भविष्य के' लिए ये 
प्रस्ताव बुरे नहीं थे । उनकी असफलता का मुख्य कारण यह था कि उनके पीछे 
निकट वर्तमान में हिन्दुस्तानियों के हाथ में" रंच मात्र भी सत्ता न सौंपने का 
हृढ़ निदचय था । वत्तमान की दृष्टि से सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स अगस्त १९४० री 
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लिनलिथगो-घोषणा से तनिक भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी 
ओर कांग्रेस किसी ऐसे प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी जिसमें 
वत्तमान. के सम्बन्ध में किसी ठोस क़दम के उठाए जाने का आश्वासन न हो । 
कांग्रेस की कार्य-समिति ने स्पष्ट दब्दों में कहा, “आज के इस गंभीर संकट में 
केवल वत्तमान का ही महत्त्व हैं और भविष्य सम्बन्धी प्रस्तावों को भी हम 
इसी दृष्टि से महत्त्व दे सकेंगे कि वत्तंमान पर उनका क्‍य। प्रभाव पड़ता है ।” 
मौ० आजाद ने अपने एक पत्र में, कांग्रेस की ओर से उनके प्रस्तावों को 
स्वीकार करने की असमथथंता प्रगट करते हुए लिखा “हम अब भी उत्तरदायित्व 
ग्रहण करने के लिए तैयार हैं बशतें कि एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार का निर्माण 
किया जाए । हम भविष्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रश्नों को फ़िलहाल 
अलग रख देने के लिए तैयार हैं--परन्तु वत्तंमाव में कंबिनेट के ढंग की 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होना चाहिए जिसके हाथ में पूरी शक्ति हो--+” 
इस सम्बन्ध में क्रिप्स बिल्कुल भी भागे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे | इसके 
अतिरिक्त प्रस्तावों को रखने का उनका ढंग भी अनोखा था । उसमें स्वीकार 
करो या अँडैग हटो” की कठोर भावना कोम कर रही थी । प्रस्तावों पर न तो 
बहस की जा सकती थी, न उनमें सुधार या संशोधन के लिए गँज इश रखी 
गई थी । “इस सबका परिणाम, जवाहरलालजी क्रिप्स-प्रस्तावों का विश्लेषण 
करते हुए डिस्कव्हरी आँव इण्डिया' में, लिखते हैं, “यह निकला कि शासन का 
ढांचा, बिलकुल ऐसा ही रहेगा जैसा '. अब तक चला आ रहा था। वायसराय 
की: स्विच्छाचारी शक्तियाँ भी वसी ही बनी रहेंगी और ( परिवर्तत केवल यह 
होगा कि ) हम में से कुछ को यह अवसर दिया जा सकेगा कि हम उनके 
बावर्दी अनुचर बत सर्क और कान्‍्द्ीन वगरा की देख-भाल कर लें |” वास्तव 
में शाब्दिक रंगामेजी को छोड़कर १६४० के अगस्त-प्रस्ताव और १९४२ के 
क्रिप्प-प्रस्ताव में कोई अन्तर नहीं था। इन परिस्थितियों में हमारे द्वारा उनके 
स्वीकृत किए जाने का कोई प्रदन ही नहीं उठ सकता था । जब दिल्‍ली में 
कांग्रेस नेताओं के साथ ' क्रिप्स की बातचीत चल रही थी; लॉर्ड हेलीफ़ेक्स ने 
अमरीका में एक बयान दिया; जिसमें कांग्रेस की बड़ी भत्संना की गई थी, 
क्रिप्स-प्रस्तावों के असफ़ल होने का अनुमान था और यह कहा गया था कि 
वैसी दशा में अंग्रेजी सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ हिन्दुस्तान" में अपना 
राज्य कायम रखेगी। एक नाजुक मौके पर इस प्रकार के अवांछनीय वक्तव्य 
से हमारे क्षोभ का बढ़ना स्वाभाविक था। उधर सर स्टैफ़डे क्रिप्स ने जाते- 
जाते और इंग्लेंड पहुंच कर भी, कुछ ऐसी बाते कहीं जिनसे हमार 
भावनाओं को और भी ठंस पहुंची । 
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क्रिप्स-प्रस्ताव अग्नेजी सरकार की ओर से समभौते का अन्तिम प्रस्ताव था 
जिसके सबंध में बडी बडी आशाएँ बाँध ली गई थी । उसकी असफलता पर 
देश भर में निराशा, असंतोष और विक्षोभ की एक आंधी सी उठ खड़ी हुई । 
कुछ प्रखर-बूद्धि राजनीतिज्ञों ने उलभन से निकलने की वैधानिक चेष्टाएं को । 
श्री राजगोपालाचार्य ने अपनी पाकिस्तान संबंधी योजना के द्वारा कुछ कांग्रेस और 
मुस्लिम-लीग को निकट लाने का प्रयत्न किया, परतु #ि प्स-प्ररतावों के खोखलेपन 
नें गांधीजी के घैर्य को डिगा दिया था और उन्हे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के 
लिए मजबर कर दिया था कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था 
कि अंग्रेजो से साफ दब्दों में हिन्दुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाए। गाधी जी 
को यह विश्वांस होगया थ। कि इसमें न केवल हिन्दुस्तान का ही फायदा है परंतु 
इंग्लैण्ड की रक्षा का भी इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं हैं। किसी भी दशा 
में गांधीजी चुप बेठे रहने के लिये तेयार नहीं थे । इन दिनों “हरिजन' में उन्होने 
जो लेख लिखे उनसे गांधीजी के मनकी व्यथा का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता 
है। गांधीजी युद्ध के प्रयत्नों में किसी प्रकार की रुकावट डालना नहीं चाहते 
थे परन्तु बह यह भी जानते थे कि जब तक हमारे देह के शासन में हमारे चुने 
हुए प्रतिनिधियों का हाथ जद्ठी होगा तब तक जापानी आक्रमण के मुकांबिले 
में देश की जनता में किसी प्रकोर के प्रतिरोध का उत्साह पेंदा होना भी अंसभव 
- होगा, और क्योकि अग्रेजी सरकार इस प्रकार के किसी समभौते को मानने के 
लिए तेयार नही थी, उनके सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह गया 
था कि वह देश के विक्षोभ को अचानक भभक उठने वाली दीपशिख्ा के 
समान इतना बढ़ा दें कि या तो अग्रेजी सरकार भारतीय राष्ट्रीयता श्रे सम- 
भोौता करने के लिए मजबूर हो जाए या विद्रोह की वे लपटें अंग्रेजी साञ्ा- 
ज्यवाद को ही समाप्त कर दें । इन परिस्थितियों में, गांधीजी के आदेक्ष पर 
कांग्रेस ने ८५ अमस्त १६९४२ की रात को * हिन्दुस्ताम छोड़ों ” का ' अपना 
ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया और & अगस्त की महत्वपूर्ण प्रभात-बेला मे, 
गिरफंतारी के समय स्वयं गांधीजी ने “करो या' मरो ? के मंत्र से देश की इस 
नवोत्यित आत्मा को दीक्षित किया। 


राष्ट्रीय उत्थान की 
तीसरी लहर 
९ अगस्त १९४२ को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही बिना किसी मार्ग- 


निर्देश और बिना किसी तैयारी के एक महान्‌ जन-विद्रोह अपनो समस्त शक्ति 
के सांथ देश भर में फैल गया । नेताओं के अभाव में जनता ने जो ठीक समझा 
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किया | ऐसा जान पड़ता है कि अंग्रेज़ी. सरकार की योजना यह थी कि वह 
आन्दोलन को अहिसा के मार्ग से हटा दे और दमन की अपनी सारी शक्ति के 
. साथ उसका मुकाबिला करे। सरकार को अपनी हिंसा की ,शक्तिति में पूरा 
विश्वास भी था। € अगस्त की रात को ही अपने एक, ब्रॉडक्रास्ट भाषण में 
भारत-मंत्री सि० एमरी ने सूचना दी कि कांग्रेस रेल की पठरियां 'उखाड़ने, 
'बिजली और तार के 'खंभे नष्ट करने और सरकारी इमारतों को जा देने 
का एक वृहत्‌ कार्यक्रम तेयार कर रही थी । यह निश्चित,था कि. ,कांग्रेस के 
किसी भी जिम्मेंदार वर्ग ने इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की कल्पना तक 
न की थी। में समझता हूं कि भारत-मन्त्री के इस भाषण ने नेताओं की गिर- 
प्तारी से क्षब्ध भारतीय देशभकतों को अपनी भावनाओं / की अभिव्यक्रित के 
लिए एक रास्ता दिखाया | यूरोप में जर्मनी के अधिकार में जो देढ़ा भा, ग़ए थे 
''उन्नमें भी प्रतिरोध क्री मावता इसी प्रकार के कामों में अभिव्यक्तित पा रही 
थी. । रेल की पर्दरियां उस्लाड़ूने और सरकारी इमारतों को नष्ट, कर देते , की 
घछष्टनाएँ हम आए दिन अपने अखबारों में पढ़ा करते थे । अपने देश के लिए 
भी हमने उस्मी मार्ग पर चलना ठीक सँमभका । जापान के अधीनस्थ देशों में 
सुभाष चन्द्र बोस और जो दूसरे भारतीय नेता काम कर रहे थे, उन्होंने भी हमें 
इसी मार्ग पर चलने का बढ़ावा दिया। इधर कांग्रेस के वे नेता जो गांधीजी 
की भर्टिसा में विश्वास नहीं रखते थे और जिनमें से अधिकांश कांग्रेस समा- 


कह... मॉरिफेत आकक. नमक अन्‍कककर कमा... भारओक 


जवांदी दल के सदस्य थे जेल से बच कर या जेल से भाग कर पुप्त रूप से एक 
, देकब्यापी विद्रोह की तैयारी में लग गए । १६९४२ का महान्‌ जत-आंदोलम 
' जनता की विक्षुष्ध और सहज ही उमड़ आने वाली भावनाओं का परिचायक्र 
था । ६ अगस्त और ३१ दिसम्बर के बीच, सरकारी ऑँकड़ों, के अनुसार, 
६०००० से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए | १८००० भारत-रक्षा-कानून 
के अन्तर्गत नियंत्रण में रखे गए और क्रमश$ ६४० और १६३० पुलिस और 
फौज की गोलियों से मारे गए और घायल हुए । सरकारी आँकड़ों के अनुसार 
“४२ के आन्दोलन में कुल १०२८ व्यक्ति मारे गए और ३२०० घायल हुए 
पर यह देखते हुए कि जब स्वयं सरकारी विज्ञप्तियों के अनुसार ५३८ अवसरों 
पर गोली चलाई गई, १०००० से कम व्यक्तियों के मारे जाने का. कोई भी अनु - 
मान सही वहीं हो सकता-यों जनसाधारण में तो इस आन्दोलन में अपने 
प्राणों की भेट चढ़ाने वाल़े व्यक्तियों की संख्या २५००० आंकी जाती है । 
पर, १६४४ के आन्दोलन की व्यापकता को अन्दाज्मा हम गिरफ़्तार होने; 
भारे जाने या घायल , किये जाने व्राले, लोगों की. संख्या से नहीं. लगा सकते । 
. सबकारी दमन के शिकार वही।ल्लोग हुए. जो सिद्धान्त क्यवा परिस्थितियों के 
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कारण उससे बच नहीं सके 4 दूसरे छोगों ने, सत्य और अहिंसा को एक भोर 
रख कर ग॒प्त ढंग से विदेशी शासन के खिलाफ़ अधिक से अधिक घृणा और 
विद्रोह की भावना का प्रचार किया । कई स्थानों पर, विशेष कर बिहार 
बंगाल के मिदमापुर जिले; युवतप्रान्त के बलिया आदि दक्षिण-पूर्वी जिलों में 
विदेशी शासन चकनाचूर कर दिया और राष्ट्रीय शासन को स्थापना की गई। 
महाराष्ट्र के कईं भागों मैं भी यही हुआ । १६४२ के आन्दोलन की विजश्लेषता 
यह थी कि मुस्लिम-लीग को छोड़ कर देश की सभी राजनतिक संस्थाओं के 
कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग दे रहे थे --- यह 
कांग्रेस का आन्दोलन नहीं रह गया था जन साधारण का आन्दोलन बन गया 
था--और देशी राज्यों में भी वह उतनी ही तेजी से फैला जितना स़िटिए 
भारत में । प्रजामण्डलों और दूसरी रियासती संस्थाओं ने अंग्रेजी शासन से 
संबंध-विच्छेद और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सत्याग्रह आदि 
का सहारा लिया । आन्दोलन जिस वेग से उठा था उसने तो सचमुच ही 
अंग्रेजी राज्य की स्थिति को खतरे में डाल दिया था। बहुत से लोगों का 
विश्वास, था! कि उसका विरोध एक या दो सप्ताह से अधिक नहीं चल 'सकेगा । 
प्रारभिक दिनो में देश भर में जो उत्साह, आवेश और विक्षोभ दिखाई दे 
रहा था उससे यह अनुमान होता था कि धीरे-धीरे सभी समुदाय, सम्प्रदाय 
वर्ग और श्रेणियों में यह भावना फेल जायगी और एक बड़े सामूहिक विस्फोट 
के रूप में उसकी अन्तिम अभिव्यक्तिः होगी। उधर, हमें यह भी विश्वास था 
कि अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत भी अधिक दिनों तक अंग्रेजी सरकार को दमन का 
सहारा लेकर हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलते रहने नहीं देगा । परन्तु 
बड़े साहस और बड़ी दुष्टता के साथ अंग्रेज़ी सरकार ने एक ओर तो अपना 





संसार में इस बात का प्रचार किया.कि_मंहात्मा गांधी और ' कांग्रेस? देशें को 
जापान॑ और अन्य, धुरी राष्ट्रों के हाथ में बेच देता चाहते हैं। इस बार जेल 
में हमारे बड़े से बड़े नेताओं के साथ भी बहुत ही घ॒णित व्यवहार किया गया । 
महादेब देसाई की मृत्यु, कस्तूरबा के अस्वाध्थ्य और वेहावसान और स्वयं 
महात्मा गांधी के फ़वेरी १६४३ के उपबास के दिनों में सरकार का जो रवैया 
रहा बबरता की दृष्टि से संसार के इतिहास में बहुत कम उदाहरण इस प्रकार 
के घिलेंगे । उधर, संसारमें गाधीजी और कांग्रेस के जिलाफ जो प्रचार किया 
जा रहा. था. उसका प्रभाव भी पड़ रहा था, और सभी प्रगुख वैताओं के जेल 
' भें होने के कारण उसका कोई प्रत्यत्तर नहीं दिया जा रहा था | इन परि- 
' स्थितियों में राष्ट्रीय भान्दोलन के वेग का 'धीमा पड़ जाता स्वाभाविक था 
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पर ज्यों-ज्यों आन्दोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज़ी शासन ने अधिक नृशंस 
साधनों का उपयोग किया, उसके प्रति विद्रोह की भावना प्रभाव-पूर्ण न होते 
हुए भी अधिक से अधिक व्यापक होती,गई--यों तो १६४२ में ही राष्ट्रीयता की 
भावना इतनी फल छुकी थी और समाज के सभी वर्गों में अंग्रेज़ी राज्य को 
उलद देने की बेचेनी और तत्परता इतत्ती तीव्र हो गई थी कि यदि हिंसा 
ओर अहिंसा, के भेद को भला कर कोई कुशल नेता इन सब भावनाओं को 
एक महान्‌ जन-आन्दोलन में संगठित करना चाहता तो १८५७ के गदर से कई ' ' 
गुना बड़े परिमाण पर उसका सुँगठन हो सकता था, और अग्रेज्ी राज़्य को 
उसके समस्त साहस और दुःसाहस, चतुरता और कठोरता के बावज़द भी 
उसके सामने भुकने पर मज़बूर होना पड़ता । ऐसे नेतृत्व के अभाव में आन्दों- 
लन जितने दिनों और॑ जैसे वेग से चछ सकता था चला । साथी रंषष्ट्रों ने हमारे 
पक्ष में कुछ हाथ पेर पटके--उस समय तो इसके सम्बन्ध में हमें कुछ भी पता 
नहीं चला--पर इंग्लेण्ड के रवैये की सख्ती को देखते हुए वे लोग भी चुप होकंर 
बेंठ गए थे । उधर, लड़ाई का दौर भी पलट चुकां था । मित्र-राष्ट्रों- की 
सेनाएँ आगे बढ्ष्ती जा रही थीं और इटली, जम॑नी और जापान के साम्राज्य 
क्रमशः टूटते और बिखरते जा रहे थे | अंग्रेज़ी सामाज्यवाद के पीछें संसार 
की दो महांनतम शक्तियों का बल था । ऐसे बातावरण में अनुकल पंरिस्थि- 
तियों की प्रतीक्षा में बंठे रहने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा उपाय भी क्‍्यां' 
रह गया था ? परंतु निराशा की भावना का यह अर्थ नहीं था कि राष्ट्रीयता 
'काों तीखाषन कुछ कम हो गया था । राष्ट्रीयता का मुख्य आधार, अंग्रेज़ी साम्रा- 
ज्यवाद के, प्रति घृणा और स्वाधीनता की लगन दिनों दिन अधिक व्यापक 
झेते जा रहे थे । 

१६०५-०६ को क्रान्ति 

राजनीति की बदली हुई दिशा 


मई १६४४५ में, इन सब परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए, मैंने लिखा था 
“राजनीति में निराशा का कोई स्थान नहीं है । यह मान “लेना कि अंग्रेज 
सत्ता छोड़ने के लिए कभी तेयार नहीं होंगे एक असम्भव कल्पता को प्रश्नय 
देना है| अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता पहिले भी हटी है, आज भी हट सकती है 
भरषिष्य में हटेगी भी | सच' तो यह हूँ कि कुछ विशेष परिस्थियों ने सत्ता को 
उनके हाथ में सौंपा' और उन्हीं परिस्थितियों का उल्टा चक्र उन्हें सत्ता छोडने 

को वाध्य भी कर सकता है।” # राजनैतिक गत्यावरोध को सुलमाने के लिए 
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मई १९४४५ में भूलांभाई देसाई और लियाकतअछी खां में एक समभौता हुआ 
जिसे लेकर लार्ड वेवल मन्त्रि-मण्डल से सछाह लेने के लिएं इंग्लेप्ट गए और 
वहा से लौट कर उन्होंने शिमलरा-कास्फ्रेस्स का आयोजन किया। समभोते 
का यह प्रयत्त सफल नहीं हो सका, पर इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
भारतीय राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए वेग से समभोता करंने के लिए अग्रेजी सरकार 
को मजबर होना पड़ेगा । उन्ही दिनों इग्लैण्ड में नए चुनाव हुए जिनके परिणाम- 
स्वरूप चचिल की अनुदार सरकार के स्थान पर मज़ादूर दल के हाथ में शासन 
की बागडोर आई । मद़ादूर' दल के शक्ति में आने के कुछ ही दिनों के बाद एक 
ऐसी घटना हुई जिससे भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ती हुईं शक्ति का 'परिश्रय 
एक बार फिर संसार को मिला | यह घटना दिल्ल के लॉल किले में आज़ाद 
हिन्द फ़ौज के तीन नेताओं का, जिनमें एक मुसलमान, एक हिन्दू और एक'सिख 
थे, मुकदमा था | इस मुक़दमे का नाटक एक ऐसे समय में रचा गया जब देह 
में चुनाव हो रहे थे। संयोग से मिल जाने वाली इन दोनों बाती ने देश के 
वातावरण में एक विचित्र कंपन, स्फूत्ति और उत्साह भर दिया । आजाद हिंद 
फौज के वीरता-पूर्ण कायों की घर घर में चर्चा होने [लगी। सुभाषबोस के 
व्यक्तित्व के प्रति हमारे मन में अचानक श्रद्धा और ममत्व की एक अनोखी 
भावना का उदय हुआ और हिंन्दू और सुंसल्मांनों मे भाई चारे का जोश एक 
बार फिर उमड़ पड़ा। 

यह राष्ट्रीय उत्साह जब अपने पूरे ज़ोर पर था तंब ही अंग्रेज़ी पॉर्लेमेण्ट 
के एक शिष्ट-मंडल ने हिन्दुस्तान का दौरा किया । इस उत्साह की उन पर भी 
गहरी प्रतिक्रिया हुई। १६९४५ के अन्तिम और १९४६ के प्रारंभिक मह्दीततों में 
कलकत्ता, बम्बई और दूसरे शहरों में हिन्दू और मुसल्मांन मिल कर क्राग्रेंस 
और मुस्लिम लीग दोनों के झंडे एक साथ लेकर: भिंकंलते थे भौरः /हिल्दु- 
मुस्लिम एक हो', “ंग्रेजी साम्राज्यवाद को नाश हो', 'जैय किन और 
“इन्किलाब जिन्दाबाद' के नारों से आकाश को गुंज़ा देते थे। राष्ट्रीग्रता की 
यह भावना नागस्कों तक ही सीमित नही थी, सेना में भी फैलती जा रही 
,थी । फ़र्बरी १६४६ में सरकारी जहाज़ी बेड़े के नाविकों ने विद्रोह की घोषणा 
की और यह खुली बगावत धीरे धीरे बम्बई, कराची और मद्रास आदि सभी 
स्थानों में फेल मई, विद्रोह आरम्भ होने के चौबीस घन्टों के भीतर बम्बई 
और उसके आसपास के नगरों के -२०००० नाविकों और बनन्‍्दरमांह के 
बीस जहाजों मे उसकी लपठे फैल चुकी थीं । इन लोगों ने जहाजों के 
मस्तूलों पर से यूनियन जैक को हटा कर कांग्रेस और लीग के झंडे की साथ 
साथ लहराया । अंग्रेज़ी सरकारं ने अपनी पूरी शक्ति से इस विद्रोह को 
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कुचलने का प्रयत्न किया। कई स्थातों पर पुलिस और फ़ौज के दस्तों ने 
बागियों की फोज पर गोली चलाई, परन्तु विद्रोह की आग दबाई न जा सकी। 
यह भी स्पष्ट था कि जनता पूरी तौर से विप्रोहियों का साथ दे रही थी । २३ 
फ़वेरी को सरदार वल्लभभाई पटेल की मध्यस्थता के फलस्वरूप इस विद्रोह 
की समाप्ति हुई, पर यह बांत अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी - यदि अब भी 
किसी को. इसमें सन्देह था-- कि भारतीय समाज का कोई वर्ग ऐसा नही रह 
गया था जो अंग्रेज़ी राज्य का साथ देने के लिए तैयार हो । 

“जिन दिनों नाविकों का यह विद्रोह चल रहा था उन्हीं दिनों ब्रिटेन, के 
प्रधान-मन्त्री ने, भारतीय राजनैतिक गुत्थी को अन्तिस रूप से सुलभाने के 
इरादे से, केबिनेट के प्रमुख मंत्रियों को एक मिशन हिन्दुस्तान भेजने की घोषणा 
की । १५ मार्च १६४६ को प्रधान मंत्री ने अपने . एक ऐविहासिक वक्तव्य में 
बहुत स्पष्ट धब्दों में कहा--“हिन्दुस्तान को अपना भावी विधान! और ,संसार 
क्रता हूँ कि हिन्दुस्तान अंग्रेजी कॉमन वेल्थ में रहने का निरचय करेगा...... 
परन्तु इसके विपरीत यदि वह पूर्ण स्वाधीनता चाहेगा, और हमारी सम्मति में 
उसे ऐसा करने का भी पूरा अधिकार है, तो हमारा कत्तंव्य यह होगा कि हम 
परिवत्तंन के इस कार्य को अधिक से अधिक सरल और सुगम बनाने का प्रयत्न 
कर |” मार्च १६४६ में केजिनेट मिशन हिन्दुस्तान पहुँचा और, विभिन्न राज- 
नेतिक दलों के साथ लम्बी बातचीत के बाद, १६ मई १६४०५ को उसने एक 
सिश्चिल प्रोज़ला-देश के सामने रखी, जिसे ' उस समय तो कांग्रेस” और लीग 
कोने! ने, कुछ बातों से अपना मतभेद बताते हुए स्वीकार कर लिया | जैसा कि 
केख्रीय' धारा-सभा के यूरोपियन दल के नेता, मि० ग्रिफिथ्स ने अपने एक 
भाषण मे कहा, ' अग्नेश़ी केबिनेट मिशन के आने के पहिले हिन्द्रशतान, बहुत से 
लोगों को राय में, एक क्रांति के कितारे पर था ।” केब्िनेट मिशम योजना ने 
इस क्रांति को स्थगित करने की दिशा में बहुत बड़ा. काम किया । 

इसके बाद की घटनाओं का सम्बन्ध राष्ट्रीयता से अधिक सांप्रदायिकता से 

है, और उनका जिक्र दूसरे स्थान पर आएगा; पर जून १६४७ तक अंग्रेज 
शासक इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
अब इतनी बड़ी शक्ति बन गई है कि उसे कुचला नहीं जा सकता और देश की 
पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी शर्त्ते पर उसे समझौता करने के लिए विवश 
भी तहीं किया जा सकता । एक जाति को दूसरी जाति, एक वर्ग को दूसरे वर्ग 
झ्ौर एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय के खिलाफ़ खढ़े किए जानने के प्रयत्तों में 
.इल्हूँ अब तक जो सफलता मिली उसके आधार पर अब्न वे भविष्य में भी 
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अपना साम्राज्य चला नहीं सकते थे। उनकी इस नीति का पूरी तौर से पर्दा 
फ़ाश हो चुका था। अब उन्होंने यह देख लिया था कि सरकारी नौकरों ओर 
फ़ौज और पुलिस की मदद से भी वे चालीस करोड़ की आबादी वाले और 
जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते जाने वाले इस महान देश की 
राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल नहीं सकेंगे । मजदूर दल के व्यवहार-कुशल 
नेताओं ने यह भी देख लिया कि भारतीय राष्ट्रीयता को यदि उन्होंने एक बार 
फिर चुनौती दी और प्रतिरोध के लिए विवश किया तो वे अपने क्षीण होते 
जाने वाले आधथिक साधनों और ढहते हुए साम्राज्य की समस्त शक्ति 
लगाकर भी उसे दबा नहीं सकेंगे । उनके सामने यह स्पष्ट हो गया था कि 
भारतीय राष्ट्रीयता के साथ समभौता कर लेने' के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग 
उनके पास रह नहीं गया था | अपनी तीक्ष्ण राजनेतिक बद्धि से वें यह भी 
देख सकते थे कि यदि और कुछ दिनों तक कांग्रेस और मुस्लिम-लीग आपस में 
समभौता नहीं कर लेती हैं तो जन-साधारण की आज्ञादी की तड़प अपने लिए 
एक अलग स्वतन्त्र मार्ग बना छेगी और एक प्रबल तूफान या वेग से उमड़ उठने 
वाली बाढ़ के समान साम्प्रदायिक नेतृत्व को जड़ मूल से उखाड़ती हुई देश भर 
में एक, ऐसा बड़ा आन्दोलन खड़ा कर देगी जिसमें अंग्रेजों के किसी प्रकार के 
स्वार्थों के लिए कहीं स्थान नहीं रह, जाएगा, और स्वतन्त्र, सा्वभौम, स्वयं - 
सम्पूर्ण और अपने व्यक्तित्व के अण-अणु में अपनी अदम्य शक्ति का असीम 
आत्म-विश्वास लिए एक ऐसे सशक्त राष्ट्र का जन्म इस देश में होगा जो हर 
वस्तु को राष्ट्रीय हितों की कसौटी पर परखेगा और' हर क़दम अपनी शक्तित को 
बढ़ाने की दिशा में ही उठाएगा । षुराने ढंग का साम्राज्यवाद, जिसकी राज- 
नेतिक प्रतिष्ठा भी. अब तो संदिग्ध हो गई थी और जिसका आध्थिक बोधा 
उठाने की स्थिति में अब ब्रिटेन नहीं रह गया था, उनकी दृष्टि में अब अपनी 
' उपयोगिता खो चुका था। उन्होंने देखां कि यदि वे अभी समझौता कर लेते हैं 
तो एक ओर तो वे राष्ट्र की इन क्रान्तिकारी शक्तियों को आगे बढ़ते से रोक 
देंगे और दूसरी ओर स्राम्प्रदायिक विद्वेष की उस अग्नि को भी प्रज्वलित रख 
सकेंगे जिसके जलते रहने सें अब भी अपग्रेज्ञों का स्वार्थ है। समझौते के द्वारा 
हिन्दुस्तान को आज्ञादी देने के ऐसे बहु-मूल्य अबसर को वे छोड़ नहीं सकते थे। 


पाकिस्तान का मक्तेतविज्ञान 


मुसलमानों की 
राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिन्दुस्तान के मुसलमानों को हमिज्ञ एक अलग 
राष्ट्र नहीं माना जा सकता । उनमें से अधिकांशतः, सम्भवंतः ६० या ६५ 
फी सदी ऐसे हँ जो सदियों से हिन्दुस्तान में रहते आए हैं और जिनके पुरखे 
हिन्दू धर्म को मानने वाले थे । इनमें भी बहुत बड़ा अंश उन' लोगों का है 
जिन्होंने पिछली चार या पांच पीढ़ियों में ही अपना धर्म परिवर्तित किया है। 
विशेषज्ञों का तो -यह भी कहना हैं कि मुगल माम्राज्य के पतन तक मुसलमानों 
की संख्या १ करोड़ से ज़्यादा नहीं थी और भअप्नुंज जो यह संख्या नौ करोड़ से 
अधिक पहुँच गई है वह बोच के अरांजकता के समय और' अंग्रेज़ी शासन के 
प्रारभिक बर्षों में बढ़ी है। जाति की इष्टि से भारतीय भुसल्मानों के स्नायुओं 
में भी वही रक्त प्रवाहित होता है जो देश के दूसरे रहेने वालों के और उनमें 
और अरब ओर ईरान आदि देशों के रहने वाले मुसल्मामों' में कोई समानता 
नहीं हैं। भ[षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि भारतीय मुस- 
ल्‍्मानों की अपनी कोई अलरूग भाषा नहीं है । इसका एक बड़ा भाग फारसी 
और अरबी शब्दों का प्रयोग करता हे और उर्दू भाषा का व्यवहार अपने देनिक 
जीवन में करता है, पर उत्तरी भारत के हिन्दू भी प्रायं: फारसी और अरबी 
का अध्ययन करते रहे हें और उर्दू उनके देनिक व्यवहार की भाषा रही है । 
सच तो यह है कि उर्दू कोई अलग भाषा नही है, हिन्दी का ही वह रूप हैं 
जिसमें फारसी और अरबी दाब्दों का अधिक प्रयोग होता हैँ और जिसकी 
लिखावट फारसी लिपि में होती है । सामान्य आशिक स्वार्थों की दृष्टि से इस 
प्रशन पर विज्वार करें तो हम देखेंगे कि एक हिन्दू ज़्मींदर और एक हिन्दू 
किसान के स्वार्थों में अधिक अन्तर है एक हिन्दू किसान और एक मुसलमान 
किसान की तुलना में। समाज में 'जो आज  वर्ग-संघर्ष चल रहा है वह हिन्दू 
और मुसलमान के भेद के परे की वस्तु है। भौगोलिक दृष्टि से भी हम हिन्दू 


श्र स्वाधीनता की चुनौती 


और मुमत्मानों को देझ्व के विभिन्न भागों में बेटा हुआ नहीं पाते यह सच है 
कि सीमांप्रांत और सिन्ध में व पंजाब और बंगाल के कुछ भागों में मुसलमान 
बहु संख्या में है, परन्तु वहां भी गर-मुसल्मानों की आबादी बहुत काफो रह 
रही है और देश के शेष भाग में, प्रत्येक नगर और गांव में, हिन्दू और मुस- 
ल्मान साथ स्राथ रहते हैं। भाषा; वेशभूषा, आचार और विचार, दृष्टिकोण 
और मनोवृत्ति में हमें विभिन्न प्रान्‍्तों के रहने वालों में बड़ा अन्तर दिखाई देता 
है । लम्बे कहावर, तन्दुरुस्त और गौरवर्ण पठान और पंजाबियों की तुलभा 
हम मद्रास; उड़ीसा या आसाम के दुबले पतले, ठिगने, कमजोर और सांवले 
व्यक्तियों से नहीं कर सकते; गुजराती और बंगाली में हम बड़ा अन्तर पाते हैं; 
बिहार के रहने वालों और मराठों में हमें बड़ा अन्तर दिखाई देता है; पर 
बंगाल में रहने वाले मुसलल्‍्माव भी वही धोती कुरता पहिनते हैं और उसी 
संस्कृतमयी भाषा का प्रयोग करते हैं जो बंगाल में रहने वाले हिन्दुओं का 

हिरावा और भाषा है । उसी प्रकार शक्ल-सूरत, पहिरावे और बातचीत में 
पंजाबी हिन्दू और मुसलमान में हमें विशेष भेद दिखाई नहीं देता । सच तो यह 
हैं कि केवल ,्रम्नं ही एक ऐसी वस्तु है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अन्य लोगों 
से अलहदी करता है और केवल धर्म का आधार लेकर किसी राष्ट्र के बनने की 
कल्पना इतिहास में अभी तक नहीं की गई थी | यदि केवल धर्म को राष्ट्री- 

किट 

_यता का आधार माना जाता तब तो यूरोप में ६८ राष्ट्रों के बदलें केवल एक 
ईसाई राष्ट्र होता ओर भोरक्को से चौनी तुकिस्तान तक फंले हुए मुसलमान लग 


०. अ 


भग एक दर्जन से अधिक राष्ट्रों में बंटे हुए दिखाई नहीं देते । 
दो महान सेस्कृतियों 


का संपके 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मुसलमानों के हिन्दुस्तान में आने के कुछ 
दिनों के बाद ही हिन्दू और मुस्लिम संस्क्ृतियों में समन्वय की स्थापना होने 
लगी थी। दो जीवित जागृत और उन्नतिशील संस्क्ृतियां कई शताब्दियों तक 
एक दूसरे के निकट संपक में रह कर एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं 
रह सकती थीं । आज हम' जिस संस्कृति को भारतीय के नाम से जानते हैं उस 
पर इस्लाम का बहुत गहरा प्रभाव है। हम।रे भाषा और साहित्य, वेश-भूषा 
और रहन-सहन, आंचार-विचांर और रीति रिवाज्ञ सभी पर इस्लाम का बहुत ' 
गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारे धर्म सिद्धान्तों पर भी इस्लाम की प्रतिक्रिया हम' 
निश्चित रूप से देख सकते हैं। १५ वीं और १६ थीं शताब्दी में भक्ति-आंदो- 
लन की जो उत्ताल तरंगें हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने, तक फैलती 
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चली गईं उन. पर तो सूफीमत का स्पष्ट प्रभाव है ही | वास्तुकला के क्षेत्र में 
इस्लामी कल्पना की भव्यता और इस्लामी कारीगरी की सादगी की स्पष्ट 
छाप हमारी मध्यकालीन इमारतों पर है । मुगल और. राजपूत चित्रकला में 
जहां एक ओर अजन्तां की पद्धति का तिकास है वहां दूसरी ओर समरकन्द, 
बुखारा, और इस्पहान का रंगों का चुनाव; रेखा की सम्बवेदनशीलता और 
व्यक्षियों के चित्रण में विशेष निपुणता भी हम पाते हैं। भाषा की दृष्टि से 
देखें तो हमारी समस्त आधुनिक भाषाएं मुस्लिम-कांल की देन हैं । हिन्दी तो 
फारसी और ब्रजभाषा के मिश्रण का ही फल हैं। बंगला के विकास सम्बन्ध 
में स्व० दिनेशचन्द सेन का मत है कि यदि बंगाल के सुल्तानों का आश्रय उसे 
न मिला होता तो उसकी उन्नति सम्भव नहीं थी | मराठी भाषा का विकास 
दक्षिण के बहमनी शासकों के प्रश्नय में हुआ । यही हांल अन्य प्रांतीय भाषाओं 
का भी है । हंमारे साहित्य के निर्माण में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है । हिंदी साहित्य के तो तीन सबसे बड़े लेखकों में हम मलिक मोहम्मद जायसी 
का नाम पाले हैँ, अमीर खसरो, अब्दुल रहीम खानखाना, रसखान आदि मुँस- 
ल्म।न लेखकों ने भी हिन्दी-साहित्य को धनी बनाया है | जहां एक ओर भार- 
तीय धर्म और संस्कृति के विकास पर इस्लोम को स्पष्ट प्रभाव पड़ रहां था; 
इस देश में विकास पाने वाली झुस्लिम संस्कृति पर भी हिन्दू सभ्यता का प्रभाव 
कम गहरा नहीं था। हिल्दुस्तात के मुसनम समाज पर हिल्दुओं के आचार-विचा र 
और रीति-रिवाजों का प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक ही था। मुस्लिम शासकों 
के द्वारा हिन्दू उत्सवों में भाग हेने और मुसलमान जनता के' हृशरा' हिन्दू देवी 
देवताओं में आस्था के अनेकों उदाहरण भी पाए जाते हैं । सच तो यह हैं कि 
अपने सात आठ सौ वर्षो के शासन-काल में मुसलमानों ने अपने 'आपको इस 
देश के जीवन से बिल्कुल घुला-मिला लिया था। मौ० आतज्ाद' के शब्दों में, 
८ झैं एक मुसलमान हूँ तथा इसका मुझे गवे भी है। इस्लाम को तेरह सौ वर्ष 
की परम्परा का मैं अधिकारी हैँ | -- इस्लाम की शिक्षा तथा इतिहास, 
इसकी कला, साहित्य तथा सभ्यता मे री सम्पत्ति तथा धत है।-- (साथ ही) 
मुफे भारतीय होने का अभिमान है। मैं अभेय अखंडता का; जिसे भारतीय 
राष्ट्र कहत्ने हैं, एक अंश मात्र हूँ । --- मैं एक विशेष तत्त्व हूँ जिसने भारत 
को बनाया है। --अत्येक वस्तु पर हमारे सबके प्रयत्त की मुहर है-- । * 
मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में आने से हिन्दुस्तान ने कुछ खोया नहीं । जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में वह आगे ही बढ़ सका, और इसी प्रकार मुप्तल्मानों मे भी 
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# रामगढ़ कांग्रेस का व्याख्यान, १०३-१६४० 


५७ स्वाधीनता की चुनोती 


हिन्दू संस्कृति के प्रभाव ने कला और साहित्य के ऊँचे से ऊँचे शिखरों का 
स्पर्श किया | एक दूसरे के सम्पर्क से इन दोनों प्राचीन संस्क्ृतियों में नेये प्राणों 
का संचार हुआ और एक नए जीवन की चेतना लहरो उठी । 
एक दूसरे में घुल मिल जाने 
की असमथता क्‍ 

पर, इसके साथ ही एक बात स्पष्ट है जिस पर हमने अभी तक काफी 
ध्यान नही दिया हूँ हिन्दू: और मुसलमान संस्क्ृतियाँ एक दूसरे पर बहुत अधिक 
प्रभाव डालते हुए भी एक दूसरे में घुल मिल न सकी ---इन दोनों के सम्मि- 
श्रण से किसी एक नई संस्कृति का जन्म नहीं हो सका # हिन्दू और मुसलिम 
समाजों में विभेद की एक रेखा बत्ती रही जो कभी संकीर्ण होने लगती थी और 
कभी फैल जाती थी । यह बात हिन्दू और मुप्तलिम दोनों ही संस्कृतियों के लिए 
नई और अप्रत्याशित थी । मुसलमानों के पहिले जितनी भी विदेशी संस्कृतियां 
हमारे देश में आई थी उन सबको हम अपने जीवन में आसानी से समाविष्ट 
कर सके थे और वे सब हमारी संस्कृति का .अविच्छिन्न और अविभाज्य अंग, 
बन गई थीं। दूसरी ओर मुसल्लिम संस्कृति के लिए भी यह एक नया अनुभव 
था कि वह किसी देश के राजनेतिक जीवन पर संपूर्ण आधिपत्य जमा लेने के 
बाद भी- वहां के धुमिक और सामाजिक जीवन को अपने सांचे में ढालने के 
काम में बिल्कुल: ही'भसफल रही हो । इसके कारणों का विश्लेषण किया जा 
सकता हैं। एक.ओर तो जब मुसलमान इस देश में आए तब तक हमारी 
पाचन-शक्कि बहुत कम हो गई थी । हमारा समाज वर्ण और जातियों के भेदों 
में बैठा हुआ था| हमारे धर्म ने अंधविश्वास और रुढ़िप्रियता का रूप ले 
लिया था और हमारे आचार भ्रष्ठ हो चुके थे । मुप्तल्मानों के संपर्क से 
हिन्दू समाज को एक नई प्रेरणा तो मिली, पर वह अपनी धामिक और सामा> 
ज़िक मर्यादाओं को तोड़ नहीं सका । मुसलमानों ने अपने प्रारंभिक आक्रमणों में 
जिस बबंरता और धर्माप्रता का परिचय दिया उसकी प्रतिक्रिया भी हिन्दुओं के 
मन पर अच्छी नहीं हुई.। राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुओों के सामने आत्म-समंपण 
के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था, पर धामिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने 
अपने चारों ओर ऐसी मज्ञबुत चहार दीवारी बना ली जिसमें मुसलमानों के 
लिए प्रवेश पाना अम्जंभव हो गया । दूसरी ओर, मुसलमान अपनी बर्बरता, कट्ठ- 
रता, धर्माप्रता का जैसा वरतावरण लाए थे ओर राजनैतिक दृष्टि से विजयी 
बत्त जाने से शासक का जो गव॑ उनमें भा गया था उसे देखते हुए मुसलमानों 
का भारतीय संस्कृति में अपने आपको खो देता सम्भव नहीं थां। इसके अलाबा 
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एक हम्बे अरे तक हिन्दुस्तान में मसल्मानों की संख्या इतनी कम थी और 
महासागर में दूर दूर तक छितरे हुए छोटे छोटे द्वीपों के समान उनके राज- 
नेतिक केन्द्र इतने असंगठित, अव्यवस्थित और ख़तरे की स्थिति में थे कि इन 
अल्प-संख्य क मुसलमानों के उल्भमा, अमीर और जन-साधारण आदि सभी वर्गों 
के लिए एक दूसरे से मिल जुलकर रहना अनिवाय हो गया । 

पर, कारण कुछ भी रहे हों यह निश्चित है कि हिन्दू और मुसलिम 
संस्क्ृतियां एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाने और एक दूसरे पर बहुत 
अधिक प्रभाव डाल सकने के बाद भी मिल कर एक सामान्य संस्कृति का 
रूप नहीं ले सकी | राजनैतिक दृष्टि से हिन्दू और मुसलमान का भंद थोड़े 
दिनों के बाद ही मिट गया । एक मुसलमान शासक एक हिन्दू शासक का साथ 
लेकर आसानी से एक मुसलमान शासक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकता 
था और इसी प्रकार एक हिन्दू राजा के नंतृत्व में मुसलमान सेना को किसी 
दूसरे मुसलमान शासक की सेना से यद्ध करने में भी संकोच नहीं होता था । 
पर धर्म काःअन्तर तो बहुत गहरा था ही । हिन्दू और मुसलमानों के सामाजिक रीति 
रिवाज भी एक दूसरे से बहुत कुछ भिन्न रहे। दोनों समाजों को मिलाने का 
कबीर, दादू, नानक आदि संतों और कवियों का प्रथत्त अधिक सफल नहीं हो 
सका । भक्ति-आंदोलन की प्रमुख, रामाश्रयी धारा हिन्दू-समाज के संगठन 
को ओर मुड़ गई और अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ क्रि देश में प्थान-रथान पर 
हिन्दू राज्य स्थापित करने का प्रयत्त होने लगा । पंजात्र में सिख, दक्षिण 
में मराठे ओर मध्यभारत में राजपूत और बूँदेले हिन्दू धर्म को आधार बना 
कर राजनीति के जीर्णोद्धार के काम में जट पड़े । इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
यह हुई कि मुगल शासकों में भी एक दल ऐसा बन गया और सशक्त होता 
गया जो मुग़ल-राज्य को एक कट्टर इस्लामी राज्य की शक्ल देना चाहता था । 
औरणगज़ेब ने लगभग आधी शताब्दी तक इस दल का सफल नेतृत्व किया पर 
उसकी मृत्य के बाद उदार प्रवृत्तियाँ फ़िर प्रबल हो गईं | मग़ल साम्राज्य ने एक 
बार फिर हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया और हिन्दू भी इस 
अस्थाई कट्टरता को भूल कर मुग़लू-राज वंश के प्रति वफादार बने । यह 
कहना गलत है कि मराठों ने हिन्दुस्तान से मुसलमानों को राज्य हटठो कर 
हिन्दुओं का राज्य कायम करना चाहा | अपनी शक्ति के चरम-शिखर 
पर भी मराठे शासक अपने को मुग़ल सम्राट्‌ का प्रतिनिधि मांनते रहे और 
१८५७ के गदर में जिसका नेतृत्व अधिकांश हिन्दू राजाओं और ज़ंमींदारों के 
हाथ में था, हिन्दुओं ने मुगलों के वश्ञज बहादुरशाह को हिन्दुस्तान का बाद- 
शाह बनाने की घोषणा की । 


भद् स्वाधीनता की चुनोती 


अंग्रजी शासन की भेद भाव 
बढ़ाने की नीति 


अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में अपना राज्य स्थापित करने के काम में सबसे 
करारा मुक़ाबिला मुसलमान शासकों की ओर से मिला। दक्षिण में अर्काट के 
नवाब और मैसूर के सुल्तान, हैदरअली और टीपू, ने उसकी शक्ति को बढ़ने 
से रोकने का अथक प्रयत्न किया और बंगाल में भी वहां के मुस्लिम शासकों से 
ही उन्हें लोहा लेना पड़ा । देश में अंग्रेज़ी राज्य स्थापित हो जाने के बाद उस 
की स्वाभाविक नीति यह बनी कि वह झुसल्मानों के ख़िलाफ़ हिन्दुओं का 
समर्थन करे । हिन्दू संस्कृति को उसने बढ़ावां दिया और हिन्दू समाज सुधार के 
काम में उसने दिलचस्पी ली “मुसलमानों के प्रति अंग्रेज़ों के मन में एक लम्बे 
अर्से तक काफी गहरा अविश्वास रहा । १८५७ के ग़दर के सम्बन्ध में भी 
उनकी यही धारणा थी कि उसमें मुसलमानों का हाथ ही ज्यादा था। ग़दर के 
बाद मुसलमानों के प्रति अंग्रेजी शासन की नीति और भी सख्त हो गईं। मुस- 
ल्मानों के प्रति अंग्रेजी शासन की नीति और भी सख्त हो गई | मुसलमान अब 
तक अपने राजनैतिक, सामाजिक और धारमिक पतन से ऊब उठे थे और हिंदुओं 
की देखा देखी उन्होंने भी धामिक और सामाजिक सुधारों के लिए प्रयत्न 
प्रारंभ कर दिए थे। मरिलम समाज में कई आन्दोलन ऐसे प्रारंभ हो गए थे 
जिनका उद्देश्य धाभिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर मसत्मानों 
को कुरान शरीफ की शिक्षाओं और पैगम्बर साहिब व प्रारम्भिक खलीफाओं के 
आदशों की ओर ले जाने का था । ये प्रवृत्तियां अंग्रेज़ी शासन के भी छिलाफ 
थीं, पर धीरे धीरे मुसलमान नेताओं को यह विश्वास होता गया, और गदर के 
बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति जिस सरुत तीति पर अमल किया उससे इस 
विश्वास को और भी पुष्टि मिली कि मुस्लिम समाज अब इस स्थिति में नहीं 
रह गया था कि वह अंग्रेज़ी शासन का विरोध बर्दाइत कर सके और धर्म और 
समाज सुधार के आन्दोलनों को सफलता से चलाने के लिए भी उन्हें अंग्रेजी 
शासकों की सदूभावना प्राप्त करना आवध्यक्र होगा । सर सैयद अहमद 
इस विचार-धारा के अग्नरगासी थे । उधर, हिन्दू समाज अंग्रेजी शासकों पर 
निर्भर रहने की स्थिति से आगे बढ़ चुका था और उसके मध्यवर्ग में राष्ट्रीयता 
की ,भावना व अपने आथिक और जातीय स्वार्थों की रक्षा के लिए अंग्रेजी 
हासन से ठक्‍्कर, लेने की मनोबृत्ति बढ़ती जा रही थी । परिस्थियों के इस 
' परिवत्तेत को परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने हिन्दुओं का समर्थन करने की 
. नीति का परिजांग करके पिछड़े हुए मुस्लिम समाज को, जो इस समय उनकी 
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कृपा का भिक्ष बना हुआं था; अपने प्रश्नय में लिया । ज्यों ज्यों हिन्दुओं में 
राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता रहा, और इस विकास को एक से एक 
बढ़े आंदोलन में अभिव्यक्ति मिलती गई, अंग्रेज़ी शासन मुस्लिम-समाज के 
प्रतिक्रियावादी तत्वों को पाछता पोसता और बढ़ावा देता रहा । 


बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ होते होते मुसलमानों को राष्ट्रीयता के खिलाफ़ 
संगठित करने की अग्रेजी शासन की नीति अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची । 
बंगाल के दो टुकड़े करने के पीछे अग्रेजों की यह नीति स्पष्ट थी, पर उसे 
सबसे बड़ी सफलता लार्ड मिन्‍्टो के समय में मिली जब अंग्रेज़ी सरकार के इशारे 
पर संगठित होने वाले एक प्रतिक्रियावादी शिष्ट-मंडल की साम्प्रदायिक आधार 
पर प्रथक निर्वाचन की मांग को तत्कालीन वायसरांय ने बिना किसी विरोध था 
असहमति के स्वीकार कर लिया। १६०६ के शासन-विधात में प्रथक्‌ निर्वाचन 
का जो ज्ञहर सींचा गया था वही १६४० में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त और पांकि- 
स्तान की मांग के रूप में प्रगट हुआ । यह निश्चित था कि जब मुसलमानों को 
चुनने का अधिकार केवल मुसलमानों को होगा, जो शिक्षा; समाज सुधार, धाभमिक 
उदारता आदि की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे तो चुनाव में खड़े होने वाले 
व्यक्ति उनकी निम्न धर्माधता की भावनाओं को ही उभाड़ेंगे और ज्यों ज्यों ' 
अधिक चुनाव लड़े जायँगे, साम्प्रवायिकता का वैमनस्य दोनों जातियों में बढ़ता 
जायगा । केवल मुसलमानों के द्वारा चुने जाने के कारण धारासभा के मुस-« 
ल्मान सदस्य केवल मुसलमानों के प्रति ही अपने को वफ़ादार मालेंगे और उन्हीं 
के विशेष अधिकार, सरक्षण और सुविधाएँ प्राप्त करने की दिशा में अपने 
सारे प्रयत्न छगा देंगे । हुआ भी ऐसा ही । १६०६ के बाद से मुस्लिम-समाज 
में स्राम्प्रदायिता की भावना तेज्ञी के साथ बढ़ने लगी । मौलाना अबुलकलाम 
आज़ाद, हकीम अजमल खाँ, डॉ० अन्सारी; मो० मोहम्मदअली आदि कट्टर 
राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने इस षाहरीली भावनों के विरुद्ध लगातार संघर्ष 
किया, पर जिन दूसरे दर्ज के नेताओं से मुस्लिम जनता का अधिक निकट का 
संपर्क था वे अपनी स्थिति को रक्षित रखने की दृष्टि से उनकी धर्माधता को 
* और भी बढ़ावा देते गए और इश्नका परिणाम यह हुआ कि प्रथम श्रेणी के 
जो नेता राष्टद्रीयता के समर्थन में लगे रहे वे मुस्लिम जनसाधारण के विश्वास 
को खोते गए और वे नेता, जो सिद्धान्तों के लिए अपनी स्थिति को खतरे में 
डालना नहीं चाहते थे, धीरे-धीरे सास्प्रदायिता की ओर कुकते गए ' मौलाना 


आजाद जैसे स्पष्ट चिन्तक' और निर्भीक वक्‍ता बिरके नेता ही साम्प्रदायिकता 
के इंस संक्रामक रोग से अपने को अछूबा रख सके । 


घट स्वाधीनता की चुनौती 


प्रजातन्‍्त्रीय संस्थाओं के विकास से 
मुस्तल्मानों को भय 

हिन्दुस्तान में ज्यों ज्यों प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का विकास होता गया; मुस- 
ल्मानों का यह भय बढ़ता गया कि देश के शासन में उन्हें समुचित स्थान नही 
मिल सकेगा । प्रजातन्त्र में शासन बहुसंख्यक दल के हाथ में रहता है, और 
'जब तक हिन्दुस्तान में धामिक विभिन्नतां को राजनीति का आधार मानकर 
चला जा रहा था तब तक यह निश्चित था कि बहुसंख्यक दल में हिन्दुओं का 
प्राधान्य होगा और मुसलमानों को; धर्म, समाज और संस्कृति के जीर्णोद्धार के 
जिस काम में वे लगभग सौ वर्षो से लगे हुए थे, कठिनाइयों और दिक्कतों 
का सामना करना पड़ेगा । मुसलमानों से यह बात छिपी नहीं थी कि देश में 
राष्ट्रीयता की जो भावना दिन प्रति दिन प्रबल होती जा रही थी उसके पीछे 
हिन्दू धर्म और संस्क्रति के जीर्णोद्धार के प्रयत्न का समस्त बल था। सच तो 
यह हे कि हिन्दू संस्कृति के पुनरोत्थान की इस प्रवत्ति ने ही आगे , जाकर, 
कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, राष्ट्रीयता का रूप ले लिया था । देश- 
भक्ति की भावना से प्रेरित होकर उसमें समय समय पर थोड़े या बहुत 
मुसलमान अथवा अन्य जातियों के लोग शासिल होते रहे थे परन्तु हिन्दुस्तान में 
हिन्दू संस्कृति को प्राधान्य देने और संसार भर में आय॑ संस्क्ृति के प्रचार की 
भावना हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे सबसे प्रबल थी । इसीका परिणाम 
यह था कि हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्र-ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय- 
उद्घोष सभी हिन्दुत्व के रंग से रंगे हुए थे। एक ऐसे देश के लिए जिसकी 
आंबादी का चतुर्थाद मुसलमान हों और जिसमें कई धर्मों और संस्कृतियों को 
मानने वाले लोग रहते हों 'वन्देमातरम्‌” जैसे राष्ट्रगीत की कल्पना करना, 
जिसमें अधिकांश शब्द संस्कृत के हों और जिसका सारा परिधान शुद्ध हिन्दू 
संस्क्ृति का प्रतीक हो, कठिन प्रतीत होता है। ज्यों ज्यों मुसलमान और अन्य 
दूसरी जातियों' के व्यक्ति राष्ट्रीय ऑन्दीलन में शामिल होते गए, इन धामिक 
प्रदर्शनों और अभिव्यक्तियों पर 'नियंत्रण करने की जरूरत थी; पर “वन्दे 
मातरम्‌ हमारे सभी राष्ट्रीय उत्सवों पर गाया जाता रहा और मुसलमानों से 
भी हम दुर्गा, कल्याणी आदि के रूप में सुजलां, सुफेलां, शस्य ध्या मलां! भारत - 
मां के सामने नमन और बन्दन करने की अपेक्षा करते रहे और कांग्रेस के 
वाषिक अधिवेशनों पर सभापति के स्वागत के लिए, बिता इस बात पर ध्यान 
दिए कि वह हिन्दू है या मुसलमान, ईसाई है या पारसती, वही तोरण और बन्दन- 
वार, केलश और मंगल-गीतों की व्यवस्था करते रहे । प्रथक, निर्वाचनों से सांप्र- 
दांयिकता का जो विषैला वातावरण तैयार किया.जा. रहा था उसमें हिन्दुओं के 
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इस ईमानवार पर अविवेकपूर्ण कार्य से यह धारणा बन जाना अस्वाभाविक 
नहीं था कि राष्ट्रीयता के इस बढ़ते हुए वेग से मुस्लिम धर्म और संस्कृति 
को खतरा हैं। 

ज्यों ज्यों देश मे प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का विकास हाता गया मुसलमानों 
का यह भय बढ़तां गया और ज्यों ज्यों मुसलमानों का यह भय बढ़ता गया 
उन्होंने अपने लिए विशेष प्रतिक्तिधित्व, विशेष अधिकारों और विशेष संर- 
क्षणों की मांग करना प्रारम्भ किया । देश के विभाजन की बात तो अभी कुछ 
वर्षों पहिले तक किसी की कल्पना तक में न आई थी । इसलिए मसलमातों ने 
प्रांतों के लिए अधिक से अधिक अधिकारों का समर्थन किया। प्रांतीय स्थ- 
शासन के आंदोलन के विकास में मुसलमान नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है । उनका विश्वास था कि यदि प्रांतीक् शासन को अधिक से अधिक अधिकार 
मिल गए तो उन प्रांतों में जिनमें मुसल्मान अधिक संख्या में हैं वे अपने धर्म 
और संस्कृति, सामाजिक आधार और शिक्षा के आदर्शों की रक्षा कर सकेंगे। 
सांप्रदायिकता के साथ ही देश में प्रातीयता की जो भावना विकसित हो रही थी 
और सघ शासन की अच्छाइयों की ओर हमारे देश के कुछ प्रमख नेताओं का 
जो ध्यांन जा रहा था उससे प्रांतीय स्व॒राज्य के इस आंदोलन को समर्थन 
मिला । गोलमेज्ञ परिपद्‌ के विभिन्न अधिवरेशनों में साम्प्रदायिक समस्या के 
सुलझाने के संबंध में जो विचार विनिमय हुआ उससे नेताओं के मन में यह 
धारणा बनी कि यदि देश में एक ऐसे संघ-शॉसन की स्थापना करदी जाए 
जिसमें प्रान्तों को स्वायत्त-शासन के अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हों तो 
यह समस्‍या मुल्क सकेगी । इस विचार से कि संघ शासन के नाम पर केन्द्रीय 
शासन में देशी राजाओं और दूसरे प्रतिक्रियाबादी तत्वों को संश्लिष्ठ करके 
वे उसे कमजोर रख सकेंगे कट्टरपंथी अंग्रेज कूटनीतिज्ञों को भी संघ|शासन का 
समर्थक बना दिया । १६३४५ के इडिया एक्ट” के आधार फ्र जो संघ-शासन 
बना वह देश के राष्ट्रीय तत्त्वों के ढारा इसलिए अमान्य ठहराया गया कि 
उसमें भारतीयों के हाथ में शासन की संपूर्ण सत्ता सौंप दिये जाने का आयोजन 
नहीं था, परणस्तु मुसलमानों में उसका वैसा विरोध नहीं हुआ । झुस्लिम लीग 
की ओर से भी १६३५ के विधान की जो आलोचना थी उसका आधार यही 
था कि “उसमें ऐसी बहुत सी बाते हें-“----- जो शांसन और व्यवस्था के सारे 
क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण और मंत्रियों और धारा सभा के द्वारा सच्चे उत्तर- 
दायित्व के निर्वाह को असंभव बता सकती हैं, / यह नहीं कि उसमें कोई ऐसी 
बात थी जो मुसलमानों के स्वार्थी अथवा हितों के विरद्ध जाती हो। संघ शासन 
के सिद्धान्त को मुसलमानों ने बिना किसी छात्ते या उज्च के मान लिया था। 


६० स्वाधीनता की चुनोती 


नए विधान के अन्तगंत १६३६ में जब चुनाव हुआ उसमें, जैसां कि मुस्लिम 
लीग के घोषणा-पत्र से स्पष्ट है, मुसलमानों के सामने दो आदशे थे-- 
(१) मौजूदा प्रान्तीय शासन और प्रस्तावित केन्द्रीय शासन दोनों को हटा कर 
उनके स्थान पर प्रजातन्त्रात्मक स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न किया 
जाए, और; (२) जहां तक वत्तंमान धारा-सभाओं का संबंध थ्रा, “राष्ट्रीय 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, ज़नता के लाभ के लिए, उनका अधिक से अधिक 
विकास किया जा सके” .। प्रथक्‌ निर्वाचन के लिए भी मुसलमानों का विशेष 
आग्रह नहीं था । चुनाव-घोषण। पत्र में कहागयां था कि “जन्न तक साम्प्र- 
दायिक चुनाव है मुस्लिम-लीग को अपनी अलग स्थिति तो रखना ही है, पर वह 
किसी भी ऐसे दल के साथ, जिसके उद्देश्य और आदर वही हे जो लीग-पार्री 
के, पूरे सहयोग की भावना के साथ कार करेगी । ” 


१६३७ की स्थितिः 
आश। के चिन्ह 


जुलाई १६३७ में जब प्रान्तों में उत्तरदायी मंत्रि-मण्डलों की स्थापना हो 
रही थी यहू मानने का कोई कारण नहीं था कि हिलू-मुग्लिम समस्या एक कभी 
भी न सुलभने वाली समस्या है । सुस्लिम-लीग ने प्रगतिशील सिद्धान्तों 
के आधार पर 'चुनाव लड़ा था ॥र्काग्रेस ने सभी प्रगतिशील कार्यक्रमों और 
नीतियों में उसे अपना पूरा समर्थन देने का आइवासन दिया था । सांप्रदायिक 
समस्या में कोई ऐसी बात दिखाई नही दे रही थी जो ईमानदारी के साथ किए 
गए प्रय॒त्नों से सुलफ न सके । राष्ट्रीय नेताओं का यह विश्वास था कि चूकि 
उनकी नीयत साफ़ हैं वे मुसलमानों को आसानी से इस बात का यक़ीन दिला 
सकेंगे कि देश का भावी और स्थाई विधान धर्म के आधार पर नहीं शुद्ध राज- 
भीति के आधार पर बनेगा और उसमें अंल्प-संख्यक वर्गों वी संस्कृति 
की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था होगी । १९३७ में जिन प्रास्तों में कांग्रेस ने 
मंत्रि-मण्डल बनाए उनमें स्वभावतः; कांग्रेसी सदस्य ही लिए गए । कांग्रेस ने 
इस बात कौ सावधानी रखी कि प्रत्येक प्रान्त में सख्या के अनुपात से कुछ 
अधिक ही मुसलमान भी रखे जाएँ। उनके लिए हार्त यह थी कि वे कांग्रेमी 
हों। यह बिल्कुल स्वाभाविक और पालेमेन्टरी शासन के नियमों के सर्वथा 
अनुकूल था । यह देख कर आइचये होता है कि कुछ अंग्रेज नेताओं ने, जिनसे 
अंग्रेती शासन विधान के नियमों और परम्परांओं को ठीक से समझने की 
अपेक्षा की जानी चाहिए, और उनकी देखा देखी कुछ भारतीय राजनी तिज्ञों ने 
भी, समय समय पर यह विचार व्यक्ल किया है कि कांग्रेस -को ऐसे मिश्रित 
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मंत्रि-मंडल बनाने चाहिए थे जिनमें मुस्लिम-लीग के सदस्यों को भी लिया 
जाता. । इस प्रकार के मिश्रित मंत्रि-मडलों का निर्माण किसी भी पालंभेण्टरी 
शासन में नहीं किया जाता । बहुसंश्यक दल ही हमेशा मंत्रिमंडल बनाता हैं । 
कांग्रेसी मश्च्रिमंडलों में मुस्लिम-लीग के सदस्यों को लेने का तो स्पष्ट अर्थ यह 
होता कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं की संस्था हैं और मुस्लिम-लीग देश क॑ समस्त 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, और इन दोनों सम्प्रदायों में इतना अधिक 
मतभेद है कि किसी एक के हाथ मे शासन की बागडोर दिए का निश्चित 
परिणाम दूसरे के प्रति अन्याय होगा । कांग्रेस यदि इस स्थिति को मान लेती 
तो बह स्वयँ अपने हाथों अपने राष्ट्रीय स्वरूप पर कुंठाराघात करती । इसके 
साथ ही हमे यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि १६३७ में मुस्लिम-लीग एक 
बहुत ही साधारण और नगण्य संस्था थी । उसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीद- 
बारों में जो सफल हुए उनकी संख्या प्रांतीय धारा-सभाओं की कुल सदस्यों 
की ४,५ व मुसलमान सदस्यों की ११ प्रतिशत थी । मुस्लिम बहु-संख्यक प्रांतों 
में भी किसी प्रांत में मुस्लिम-लीग के सदस्यों का बहु-मत नहीं था । यदि पंजाब 
और बंगाल में गर-कांग्रेसी मत्रि-मण्डल बनाए जा सके तो इसका कारण वहां 
यूनियनिष्ट व क्ृशक प्रजा-पार्टी का बहुमत था। सिंध में मिश्रित मंत्रि-मंडल 
बना ।उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत में जहां की प्रायः सारी आबांदी मुप्तल्मान है, 
शुद्ध कांग्रेसी मंत्रिमंडल । इसके साथ ही कांग्रेस उन रोष्ट्रीय मुसलमान नेताओं 
की भी छोड़ नहीं सकती जो पिछली आंधी शताब्दी से आज़ादी की लड़ाई 
में कंधे से कंधा भिड़ा कर उक्षक साथ लड़ते रहे थे | इन सब बातों के बाव- 
जूद भी जो लोग बांद के अचानक ही बढ़ जाने वाले सांप्रदायिक वैमनस्य की 
ज़िम्मेदारी कांग्रेस की इस नीति पर रखते हैं कि उसने १९३७ में मुस्लिम- 
लीग के सदस्यों को अपने मंत्रि-मंडल में नही लिया; सख्त गलती करते हें । 
साप्रदायिक समस्या अपन सबसे 
निचले रतर पर 

कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के बनने के बाद ही देश के बातावरण में बड़ी तेज्ञी के 
साथ परिवतंष् होने लगा। कांग्रेस की एक ओर तो ऐसे वामपक्षीय नेताओं के 
विरोध का साधन करना पड़ रहा था जो किसान और मज़दूरों में ज़मींदारी 
व पूंजीवाद के विरुद्ध घृणा फैलाकर, और उनके समर्थन के आधार पर, अपने 
लिए राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर छेता चाहते थे और दूसरी ओर मुसलमानों की ओर 


से यह आवाज्ञ उठाई जाने लगी, और दिन ब दिन प्रबल होने लगी, कि कांग्रेस 
की हिन्दू सरकारों के द्वारा उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनका धर्म व 
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संस्कृति खतरे में हैं । ये अत्याचार क्‍या थे और मस्लिम धर्म और संस्कृति 
किस प्रकार खतरे में थे, इसकी व्याख्या करने का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया गया। 
व्यक्कितत लड़ाई भंगढ़े की साधारण सी घटनाओं को मुस्लिम समाचार पत्रों 
और प्रकाशकों ने बढ़ा चढ़ा कर छापा और सरकार की ओर से मस्लिम 
धार्मिक भावनाओं के पूरे प्रे संरक्षण में जहाँ जाने-अनजाने तनिक भी असाव- 
धानी हुईं वहीं उन्होंने उसे हिन्दुओं के खिलाफ घृणा के प्रचार का साधन 
बनाया । लीग के प्रचारकों ने बिल्कुल भूंठी और बेसर पैर की कहानियां गढ़ 
कर भी मुसलमानों को हिन्दुओं के छिलाफ भड़काने में कसर नहीं छोड़ी । 
कांग्रेस ने बारबार इप्त बात का प्रयत्न किया कि ये शिकायतें व्यवस्थित रूप 
से उसके सामने रखी जाएं और वह उसकी निष्पक्ष जाँच करे, पर किसी भी 
ज़िम्मेदार मुसलमान ने ऐसा करने को कोई प्रयत्न नहीं किया और घृण। और 
वैमनस्थ के प्रचार का यह क्रम एक अथक और अनवरत रूप से चलता रहा। 
इन्हीं दिनों भूंठी, मनगढ़न्त और अतिरंजित बातों को लेकर मुस्लिम-लीग ने 
एक रिपोर्ट भी छापी । कांसेस के सभापति. ने मुस्लिम-लीग के सभापति को 
इस सबंध में लिखा और मुस्लिम-लीग को उन आरोपों को सिद्ध करने का 
खुला निमंत्रण दिया, पर इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला | क्‍ 
घटनाओं का गहराई से अध्ययस करने वाले विद्वानों को यह स्पष्ट होता 
जा रहा भा कि क़ायदे-आज़म जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग उन्हीं सिद्धान्तों 
और साधनों का अनुकरण कर रही थी जिनका विकास मध्य-यूरोप के फासिस्ट/ 
और नात्सी नेताओं के द्वारा किया गया था | जैसे वहां जनता की राष्ट्रीय या 
जातीय भाषनाओं को उल्टे-सीधे, सच्चे-कूठे, नेतिक-अनैतिक सभी प्रकार के 
उपायों से उभाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा था वैसे ही यहां भी मुसल्मानों की 
धामिक भावनाओं को उभाड़ कर अन्ततः कुछ व्यक्षिपों द्वारा राजनैतिक सत्ता 
अपने हांथ में ले लेने का प्रयत्न चल रहा थी | ज्ैकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड 
में रहने वाले जर्मन जिस प्रकार वहां की सरकारों ऋरा जमंनों पर किए जाने वाले 
कथित अत्याचारों का ढिढोरा पीटने में लगे हुए थे ताकि वे जमनी को इन देशों 
पर्‌ आक्रमण करने का अवसर दें वेसे ही हिन्दुस्तान में मुस्लिम-लीग 
कांग्रसी सरकारों द्वारा मुसलमानों पर किए जाने वाले अत्याचारों 
का प्रचार कर रही थी । इन दिनों इस सम्बन्ध में कांग्रेस ने शायद 
कुछ छोटी मोटी गलतियाँ की हों, पर यह निश्चित है कि उसने मुसलमानों 
के साथ अधिक से अधिक अच्छा व्यवहार रखा और कभी कभी तो 
ऐसा भी हुआ कि हिन्दुओं के हितों के विरुद्ध भी कांग्रेसी सरकारों के मुस- 
ल्मानों का पक्ष पात किया । अधिकांश अग्रैज़ा गवनेरों ने, जिन पर अल्प-संख्यकों 
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की सुरक्षा का विशेष उत्तरदायित्व था, कांग्रेस की इस पक्षपात हीन नीति की. 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की, पर मस्लिम-लीग के नेताओं के सामने तके-वितेक का 
प्रशन नहीं था, समभब॒क और भलमंसाहत को भी वे ताक़ पर रख च॒क॑ थे 
ओर उनका एकमात्र उद्देश्य मसल्मानों मे घृणा, वैमनस्य, हिंसा और प्रतिशोध 
की भावनाओं का फैलाना था। स्थिति इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि 
सिंध के प्रसिद्ध कांग्रेस-मन्त्री अललाबख्श की किसी धर्माध मुसलमान द्वारा हत्या 
किए जाने की शाब्दिक भत्संता तक करने का सौजन्य भी मस्लिम लीग 
के नंताओं ने नहीं बताया 

दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का जन्म 

ओर विकास 


घृणा और वेमनस्य, हिसा और प्रतिशोध के इस दूषित वातावरण में दो 
राष्ट्रों के खतरनाक सिद्धान्त का जन्म हुआ । एक दिन अचानक क्रायदे-आज़म 
जिन्ना साहेब ने हिन्दुस्तान के दो राष्ट्र होने की घोषणा की, और उसी क्षण से 
उनकी और मुस्लिम-लीग की ओर से बार बार यह घाषित छिया जाने लगा 
कि हिन्दू और मुसलमान दो विभिन्न राष्ट्र हे । एक बड़ा अचम्भे में डाल देने 
वाला सिद्धान्त था यह जिसके समर्थन में कोई युक्तियूक्त दलील या बुद्धिसम्मत 
तक पेश नहीं किया जा सकता था । जाति, भाषा, सामानन्‍्य-स्वार्थं, भौगोलिक 
सामीप्य, सभी दृष्टियों से हिन्दू और मुसलमान अपने लम्बे इतिहास में एक 
दूसरे में घुलमिल गए थे । उनके आचार विचार में कुछ विभिन्नता थी और 
वेषभूषा में थोड़ा सा अन्तर | शहर के पढ़े लिखें मुसलमानों में फारसी और 
अरबी के अधिक शब्द प्रयोग करने का आग्रह भी बढ़ता जा रहा था,पर इस बात 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि धर्म के अन्तर को छोड़कर और कोई 
गहरा अन्तर इस देश के ( और अब हिन्द और पाकिस्तान दोनों के ) हिन्दू 
और मुसलमानों के बीच में नहीं है । उनके बाप-दादे एक ही थे। एक ही 
वातावरण में वे पलछे और बढ़े । सदियों से एक ही ज़मीन के आंचल में वे खेले 
और एक ही आसमान का साया उन पर रहा, पर इन सब ऐतिहासिक, भौगो- 
लिक; सांसक्ृतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को एक ओर रखकर क़ायदे-आज़म 
जिन्ना ने १६३३ में केंब्रिज के कुछ धर्माव मुसलमान विद्यार्थियों द्वारा व्यवहार 
में लाए गए शब्दों का प्रायः अनुकरण करते हुए कहना शुरू किया-- 

“हमारा दस करोड़ की संख्या का एक अलह॒दा राष्ट्र है, और हमारी 
अलग संस्कृति और सभ्यता, 'भाषा और साहित्य, कछा और वस्तु-कौशल,' 
नाम व उपनाम, जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में घारणाएँ व विश्वास, कानून व 
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नेतिक बन्धन, रीति-रिवाज व रहन सहन, इतिहास और परम्पराएँ, दृष्टिकोण 
और आकांक्षाएँ, हैं ।” संक्षेप में जीवन को और जीवन के संबंध में हमारा अपना 
दृष्टिकोण है । इससे बड़े . ध्रष्टता-पूर्ण असत्य की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती भी, परन्तु जिन्ना साहिब स्पष्ट ही हिटलर के इस सिद्धान्त से परि- 
चित थे कि बढ़े से बड़ा भूंठ भी, यदि बार बार दुहराया जाता रहे तो, सत्य 
से अधिक प्रभावशाली बन सकता है । जिन्ना साहिब ने अपने प्रत्येक भाषण 
व लेख, बातचीत और विचार-विभमिभय में दो राष्ट्रों के इस सिद्धान्त को दोह- 
राना शुरू कर दिया। गांधीजी ने बड़ी नम्नता के साथ क्रायदे-आज़म से पूछा 
“में तो इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखता जब किसी देश के रहने 
वाले व्यक्तियों और उसकी सन्तान ने केवल धर्म-परिवत्तंत के आधार पर अपने 
को अपने परम्परा गत राष्ट्र से भिन्न राष्ट्र माना हो । आपका दावा यह नहीं है कि 
आपने हिन्दुस्तान को जीता, इसलिए आप एक अलह॒दा राष्ट्र हैं। आप तो अपने को 
एक स्वतस्त्र राष्ट्र इसलिए मानते हैं कि आपने अपना धर्म बदल लिया है। 
क्या आज हिन्दुस्तान एक राष्ट्र बन जावेगा यदि हम सब लोग भी इस्लाम- 
धर्म को स्वीकार कर लें ? क्या बंगाली, उड़िया, आन्ध्रवासी, तामिल, मराठे, 
ग़जराती आदि अपनी विशेषताओं को खो देंगे यदि वे मसल्मान बन जाएँ ? ” 
गांधीजी के इस प्रशन की प्रतिध्वनि वातावरण में गंज कर रह गई । क़ायदे- 
आज्ञस् ने उसका था इस प्रकार के अन्य तकों का कोई जवाब नहीं दिया । 


पाकिस्तान की मांग ओर उसके 


संबंध में आंदोलन 

हिन्दू और मुसलमानों के दो अलहदा राष्ट्र घोषित किए जाने का स्वाभाविक 
और अपेक्षित परिणाम यही हो सकता था कि उसका सहारा लेकर कायदे-आज़भ 
हिन्दुस्तान. को दो स्वव्न्त्र भागों में बांद दैने की मांग करें। परिस्थितियां धीरे 
धीरे, पर तिश्चित रूप से ओर एक व्यवस्थित योजना के अनुसार, इसी लक्ष्य 
की ओर बढ़ रहीं थीं । प्रान्तों में स्वायत्त जासन की स्थापना के बाद ही 
लिन्ना साहिब ने घोषणा की कि “कांग्रेसी शासन से मुसलमान न तो न्याय की 
बाह्य कर सकते हैं और न भलमंसाहत की ।” जून १६६४८ में लीग ने कांग्रेस के सामने 
११ मांगें रखीं जिनमें एक यह थी कि ल्रीग को भारतीय मुसलमानों की एक- 
8 तिनिधि-संस्था, मान लिया जांए | अक्तूबर १९३८ में सिंध की प्रान्तीय 
सस्‍लम-लीग कान्‍्फेंस ने, जिसके सभाप्रति मि० जिन्ना थे, यह मांगे की कि 
“भारतीय महाद्वीप में. स्थायी शान्ति रह सके, उसके अन्तर्गत हिन्दू और भुस- 
ल्मान जो दो राष्ट्र हैं वे अपना सांस्कृतिक विकास कर सकें व आथिक और 
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राजनंतिक स्वतन्त्रता की ओर अग्नसर हो सकें, इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए 
हिन्दुस्तान को दो संघ-शासनों में बांठ दिया जावे, जिनमें से एक मुस्लिम 
राज्यों का संघ हो और दूसरा ग़ैर-मुस्लिम राज्यों का ।? १६३६ के प्रारंभ में 
मुलिस्म-लीग वकिग-कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें शासन-विधान के 
प्रांतीय पक्ष की भत्संता की गई थी और यह कहा गया था कि वह ॒ विभिन्न 
प्रान्तों के मुसलमानों के समान अधिकारों की रक्षा करने में सवंदा असमर्थ रहा 
है। ५ अगस्त १६३९ को मि. जिन्ना ने घोषणा की कि “एक ऐसे देश में जिसके 
अन्तगंत विभिन्न राष्ट्रीयताएँ हों पार्लमेण्ट के ढंग के प्रजातन्‍्त्र का सफल होना 
असम्भव है।” २८ अगस्त १९३६ को मुस्लिम-लीग की वर्किंग कमेटी ने यह 
निश्चय किया कि “मुस्लिम भारत किसी भी ऐसे संघ-शासन की स्थापना का 
जोरदार बिरोध करेगा जिसमे पालंमेण्टरी ढंग के प्रजातन्त्र की आड़ में एक 
बहुमत वाले सम्प्रदाय का शासन स्थापित किया जाए ।” दूसरे महायुद्ध के 
प्रारस ,हो जाने के बाद जहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधोनता की अपनी मांग पर 
जोर देना आरम्भ किया; मुस्लिम-लीग ने अपनी मांगों की पूर्ति पर उतना ही 
अधिक ज्ञोर दिया। तवम्बर १६९३६ में कांग्रेस और अग्रेज़्ी सरकार के बीच 
समझौते की बातचीत टूठ जाने के बाद जब कांग्रेसी मन्श्ग्मंंडलों ने त्याग-पत्र 
दे दिया, जिन्ना साहेब के आदेश पर भमुस्लिम-लीग ने देश भर में मुक्कि-दिवस 
मना कर अपना हर्ष प्रगठ क्रिया, फ़वंरी १६४० में जिन्ना साहिब ने कहा, 
. हिन्दुस्तान के मुसलमान अपनी क्रिस्मत का फ़ैसला अपने आप करेंगे, उसे 
किसी दूसरे के हाथों में, चाहे वह अंग्रेज़ हो या हिन्दुस्तानी, कभी नहीं छोड़ेगे।” 
मार्चे १९४० में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर-अधिवेशन' में पाकिस्तान-सम्बन्धी 
वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था “ऐसी कोई 
वैधानिक योजना इस देश में कार्यान्वित नहीं हो सकती और न म॒सस्मानों को 
स्वीकृत हो सकती है जिसे निम्न मूलभूत सिद्धान्तों पर न बनाया जाए । 
भौगोलिक इष्टि से एक दूसरी के समीप स्थित इकाइयों की ऐसी हृदबन्दी हो 
कि आवश्यक प्रादेशिक हेर फेर के ब।द, जहां मुसल्मौन बहुसंख्यां में हों, जैसा 
कि भारत के उत्त र-पश्चिमी और पूर्वी भागों में हैं; वहां उन्हें मिलाकर 
स्वाधीन राज्यों की स्थापना की जावे जिनमें शामिल होनेवाली इकांइयां स्व- 
शासन-भोगी और सावे भौम रहें,” अपने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के द्वारा 
मुस्लिम लीग ने अपने आपको देश के बिभाजन और पाकिस्तान की स्थापना 
के उद्देश्य के साथ बांध दिया । 

एक बड़ी निर्ममता के साथ जो नॉत्सीवाद को भी शभिन्दा करने की क्षमता 
रखती थी, मुस्लिम-लीग के नेताओं ने अपने इस लक्ष्य का प्रतिपादन किया । 


६६ स्वाधीनता की चुनोती 


केवल धर्मांघता के आधार पर भारतवर्ष की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐति- 
हासिक एकता को छिल्न भिन्न कर देने के साहस का प्रदर्शन करने में उन्होंने 
किसी प्रकार का संकोच नहीं दिखाया | धर्म का आधार लेकर देश के दो टुकड़े 
किए जाने का कैसा भीषण राजनंतिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होगा; 
इसके सम्बन्ध में न तो उन्होंने स्वयं चिन्ता अनुभव की और न दूसरे लोगों के 
चिन्ता के प्रदर्शन से वे तनिक भी विचलित हुए | दक्षिण में जब उतकी मांग 
का अनुकरण करके द्रविड़ लोगों ने द्रविड़-स्थान की मांग सामने रखी तो 
मुस्लिम-लीग ने बिना किक के उसका भी समर्थत किया--देश की एकता 
ओर शक्ति के बिखर जाने पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। सिखों के 
खालिस्तान की मांग का उन्होंने विरोध इसलिए किया कि उसका असर स्वयं 
पाकिस्तान पर पड़ता । कायदे-आज म ने सिखों के एक अद्धं-राष्ट्र (8७0 #५६६४0%) 
होने का फतवा देकर उन्हें आत्म-निर्णय के अधिकार से वंचित्र रखा । उन्होंने 
कहा--मुसल्मान तो यह अधिकार इसलिए चाहते हैं कि वे एक राष्ट्रीय समष्टि 
के रूप में रह रहे हैं'*****परन्तु क्या कभी इतिहास में यह भी पना गया है 
कि एक ऐसा उअद्ध राष्ट्रीय (80४9-%6/70॥6/) वर्ग, जो देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में बँटा हुओ है एक स्वतन्त्र राज्य की मांग करे ? मुस्लिम-समाज इस प्रकार 
का अद्धें-राष्ट्रीय वर्ग नहीं है ।” भाषा, संस्कृति, वेशभूषा और रहन-सहन अःदि 
की दृष्टि से सिख एक-दूसरे से ज़्यादा मिलते-जुलते हैं बजाए मुसलमानों के, 
और पांस-पांस के प्रदेशों में ही बसे हुए भी हैं, पर वे एक राष्ट्र क्‍यों नहीं हैं 
ओर सीमा-प्रान्त, बंगाल और मद्रास के मुसलमान केवल एक धर्म को मानने 
के कारण एक राष्ट्र ही के सदस्य क्यों हैं; यह कहना कठिन है। सच तो यह 
है कि मुस्लिम-लीग के प्रचार को तकं, बुद्धि और सचाई की कसौटी पर नहीं 
कसा जा सकता; फ़ासिस्ट सिद्धान्तों ने सदा ही इस कसौटी की अवहेलना की 
है। फ़ासिस्ट विचार-धारा के अनुसार जीवन में विवेक का कोई स्थान नहीं 
है। उसका आधार तो “महांन्‌ पुरुषों की दुलेभ अन्तर्‌-हृष्टि (7796 #&/9 ४४/० 
१८४६४०८४८४७ ८० 97८८४ ॥४४/4७ ) में है । फासिस्ट राजनीति का आधार 
व्यक्ति की विवेक-बुद्धि नहीं है। फासिजष्म के अनुसार तो जन-साधारण में 
भावना ही प्रधान रहती है और एक अच्छे नेता का यह काम होता है कि 
वह धर्मान्धता या किसी ऐसे ही सिद्धान्त का आंधार लेकर उसे उभाड़े और 
उसका उपयोग राज्य की शक्ति बढ़ाने में करे। इटली में मुसोलिनी ने जनता 
की राष्ट्रीय भावनों को और जमंनी में हिटलर ने: इसकी जातीय भावना को 
उमाड़ा और उसका उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने में किया । हिन्दुस्तान के 
मुस्लिम समाज में मज़हबी कट्टरपन की भावना ऐसी थी जिसका उपयोग एक 
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कुशल और राजनीति में सत्य-असत्य और न्याय-अन्याय का भेद न मानने वाला 
व्यक्ति कर सकता था। यह निदिचत है कि कायदे आज्ञम ने यूरोप सें फासिद्म 
के विकास का अध्ययन बड़ी बारीकी के साथ किया था और हिन्दुस्तान की 
राजनीति में उसका उपयोग करने के लिए वे पूरी तौर से तैयार थे। १६३८ 
में जब सूडेटानलैण्ड के जर्मतों ने जैकोस्लोवाकिया की सरकार के खिलाफ 
अत्याचार के इलज्ञांम लगाए तब भी मुस्लिम-लीग के नेतांओों ने उसमें बड़ी 
दिलचस्पी बी, जैकोरलोवाकिया के जम॑न अल्प-संख्यकों का खुले आम समर्थन 
किया और यह भी कहा कि उनकी और भारतीय मुसलमानों की स्थिति एक 
सी है! 
फासिस्ट मनोवात्ति के विकास के 
किए पर्याप्त वातावरण क्‍ 
भारतीय मुस्लिम समाज में फ़ासिजष्म के विकास के लिए सभी उपयुक्त 
परिस्थितियां मौजूद थीं । मुस्लिम जनता बे पढ़ी लिखी, सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़ी हुई और आध्िक दृष्टि से स्थायित्व की भावना से शून्य थी। उसमें 
यह प्रचार आसानी से किया जा सकता था कि एक मिले जूले हिन्दुस्तान 
मे, जिसमें हिन्दुओं का बहुमत होगा, उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा । 
आशिक विकास की दृष्टि से मुस्लिम-समाज हिन्दुओं से बहुत पीछे था। हिन्दुओं 
के सम्बन्ध में ईर्षा की भावना उसमें थी ही। ऐसी परिस्थिति में 
उन्हें यह विश्वाश्न दिलाना कि एक स्वतन्त्र और प्रजातंत्रीय. भारत- 
वर्ष के बन जाने पर उनकी स्थिति हिम्दुओं के निकट लकड़ी चीरने और 
पानी भरने वाले' की स्थिति से अधिक नहीं होगी, कठिन नही था। उनकी 
भावनाओं में एक तीत्र बेचेनी और संवदेन-शीलता पैदा कर देने के 
लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था कि उनसे कहा जाता 
कि जिन मुसलमानों ने सदियों से हिन्दुस्तान पर राज्य किया है उन्हें आने वाले 
ज़माने में हिन्दुओं का गुलाम बन कर रहना होगा। कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलों के 
शासन-काल में मुस्लिम लीम के नेताओं ने यह सब कुछ, ओर इससे अधिक भी, 
किया । कांग्रेस के नेता सुसल्मानों के प्रति अपनी निष्पक्षता, बल्कि उदारता, 
बनाने के उद्देश्य से छोटी मोटी बातों और इल्ज़ामों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देख ते रहे और जब कभी उनकी ८स सम्बन्ध में कोई असावधानी हो गई या 
किसी बढ़े मामले पर उन्होंने कोई छोटा मोटा क़्दम उठा लिया तो मुस्लिम- 
लीग के नेताओं ने ज्ञोरों के साथ यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुस- 
ल्मानों पर जुल्म तोढ़े जा रहे हैं, उनका मझहब व तमहन खतरे सें हैं और 


द््प स्वाधीनता की चुनौती 


हिन्दू कांग्रेस उनका अस्तित्व ही खत्म करने में लगी हुई है । इस प्रकार के 
तकों के द्वारा मुस्लिम-लीग के नेताओं ने भारतीय मुसलमानों में हिन्दुओं के 
प्रति अविश्वास, घुणा और द्वेष के भावों का एक अनवरत प्रचार जारी रखा। 
फासिस्ट टेकनीक की दृष्टि से अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की कथा का निर्माण 
आवश्यक ५। | इस प्रकार उत्तेजनाशील वातावरण में, फासिज्म की विचार- 
धारा को उसकी चरमसीमां तक ले जाने के लिए केवल दो बातें शेष रह गई 
थीं--( १) एक तो जसे इटली में रोमन-साम्राज्य के पुननिर्माण का आकर्षण 
स्वतः: वहां की जनता के सांमने रखा ग़या था और जम॑नी में सभी जम॑ंन- 
भाषा बोलने वाले लोगों के एक ऐसे महान्‌ साम्राज्य की स्थापना करना जो 
समस्त संसार पर प्रभुत्व कर सके प्रत्येक जर्मन' यूवक के लिए जीवन का सबसे 
बड़ा उद्देश्य बना दिया गया था वसे ही हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिए एक 
इसी प्रकार के आदर्श (॥/%/6॥) की सृष्टि करना और (२) एक ऐसे नेता 
का आविर्भाव जिसमें मुस्लिम जनता का अन्ध-विश्वास पैदा कियो जा सूके | 
इस दृष्टि से मुस्लिम-लीग के नेताओं ने पाकिस्तान की उस कल्पना को, जो 
केंब्रिज के कुछ विद्याथियों के दिमाग से पैदा हुई थी और जिसे उस समप्र के 
ज़िम्मेदार मुसलमान नेताओं ने “एक अविवेक पूर्ण कल्पना” समझा था, फिर 
से प्राणदान दिया । पाकिस्तान अब हिन्दुस्तान के मुसलमानों का अन्तिम लक्ष्य 
बना, और उन्हें इस अस्पष्ट पर चमकीले लक्ष्य तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी ली 
कायदे-आज़म मृहम्मदअली जिन्ना ने । 


मुहम्मदअली जिन्ना, एक आदशे 


फासिस्ट डिक्टेटर 


पाकिस्तान की कल्पना ऐसी थी जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से बिक- 
सित कर सकता था। मैं समभता हूँ कि पाकिस्तान की अस्पष्टता ही एक 
फ़ासिस्ट राजनैतिक दल के द्वारा आदर्श के रूप में अपनाए जाने का प्रमुख 
कारण थी । विभिन्न विचार धाराओं के मानने वारे मुसलमानों में से हर एक 
को उसमें अपने आदर्शों की पूति दिखाई दी | राजनेतिक नेताओं को उसमें 
राजनेतिक सौदों का एक बड़ा आधार मिला। धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्तियों 
ने कल्पना की कि पाकिस्तान के रूप में पृथ्वी पर एक ऐसे स्वर्गीय राज्य की 
स्थापना होने जा रही है जहां इस्लाम-धर्म के उच्चतम आदर्श जीवन के दैनिक 
व्यवहार की चीज बन सकेंगे। साम्यवादियों को उसमें एक राजनैतिक और 
आधथिक समानता के सिद्धान्त पर संगठित होने वाले राज्य की फऋलक दिखाई 
दी । युवकों को संघर्ष के लिए एक,राजनतिक नारा मिला | जनतांकी आत्मा 
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एक नये उत्साह से उठलित हो उदी । उसने शक्ति का एक नया विस्तार 
ओर भविष्य के स्वप्नों का व्यापक आधार पर लिया था । ऐसे सनसनीखेज 
वातावरण में जब विवेक सोया हुआ था और भांवुकता अपने रंगीन पंखों को 
फंला कर कल्पना के व्यापक आकाश में उड़ चली थी, पाकिस्तान के विचार 
ने मूत्त-रूप लिया । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फ़ासिस्ट विचार-धारा 
में एक ऐसे नेता की आवश्यकता भी होती है जिसके इशारे पर जनता आंख 
मींच कर चल सके | कुछ परिस्थितियों और कुछ उनकी अपनी योग्यता ने 
जिन्ना साहब को हिटलर और मुसोलिनी का यह स्थान दिलाया । हिन्दुओं के 
मन में गांधीजी के प्रति जो श्रद्धा थी, मुसलमान कुछ वैसी ही श्रद्धा अपने 
किसी राजन तिक नेता के लिए रखने के लिए बेचैन थे। मुस्लिम लीग के नेता 
कायदे-आजम मुहम्मदअली जिन्ना ने आंगे बढ़ कर उनकी श्रद्धां की भावना 
की स्वीकार किया। जिन्ना की योग्यता में तो किसी प्रकार का सन्‍्देह हो ही 
नहीं सकता था और मुस्लिम-समाज में तो यों भी योग्य नेताओं की बहुत कमी 
थी जिन्ना उसमें नि:सन्‍्देह सबसे अधिक योग्य थे । अंग्रेज़ी साम्राज्य से क्रिया- 
त्मक युद्ध में कांग्रेस के जुकने के पहिले वे उसके बहुत बड़े नेता थे । कांग्रेस से 
बाहर चले जाने के बाद एक लंबे असे तक उन्होंने मुमत्मानों के प्रगतिशील 
वर्ग का नेतृत्व किया था। अपने बड़े से बड़े ध्षथियों की ग़ल्ती का खुले आम 
विरोध करने का उनमें साहस था । जब मुस्लिम-लीग प्रतिक्रियावादियों के 
हाथ में जानू लगी मि० जिन्ना ने राष्ट्रवादी भुस॒ल्मानों की एक अलग संस्था 
का निर्माण किया। मुस्लिम-समाज की फ्रतिक्रियावादी शक्तियों का उन्होंनें डट 
कर विरोध किया | साइमन कमीशन के विराध मेंवे कांग्रेस के साथ थे। 
परतु १६३७ के बाद से मि०७ जिन्ना का रुख बिल्कुल बदल गया था; उसका 
उत्तरदायित्व निःसन्देह कांग्रेस की नीति पर नहीं मि० जिन्ना द्वारा फासिस्ट 
कार्य प्रणाली के गहरे अध्ययन पर था | भारतीय मुसलमानों की धामिक भाव- 
नाओं को उभाड़ कर वह किस प्रकार उसका एकछत्र नेतृत्व अपने हाथ में ले 
सकते है इस विचार ने, या यों कहना चाहिये कि नेतृत्व की एक तीकत्र भूख 
ने उन्‍हें अपनी प्रगतिशील विचार-धाराओं और मानवोचित भलमनसाहत को 
भी एक ओर रख देने के लिए तैयार किया | अब वह एक ऐसे शुद्ध राज- 
नेतिक नेता के रूप में हमारे सामने आए जो शक्ति के दाव-पेंचों को खूब अच्छी 
तरए से समभता है| जैसे एक कलाकार अपनी कृति के सौंदर्य को देख कर 
गये से फूल उठता है वैसे ही मि० जिच्ना ने भारतीय राजनीति के बड़े-बड़े 
क्ैप्तों और बड़ी-बड़ी योजनाओं को अपनी शक्ति के प्रहार से दृटफूट जाते 
और चकनाच्र होते हुए देख कर एक बड़े आत्म संतोष का अनुभव किया | 
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कई वर्षों तक कांग्रेस या अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव उनके सामने 
रखे गए एक बड़ी निर्भीक सरलता से वे उन्हें ठकराते रहे, और परिस्थितियों 
का चक्र कुछ ऐसा रहा कि उनकी प्रत्येक अस्वीकृति का परिणाम यह हुआ कि 
उनकी व्यक्तिगत शक्ति और भुस्लिम-लीग का बल दोनों लगातार बढ़ते गए । 


महायुद्ध की प्रतिक्रिया: फासज्म का 


आर भी आधेक विकास 


यह एक बड़े आदइचयें की बात है कि जिस महायबद्ध ने जमंनी, इटली 
और जापान जेसी बड़ी फ़ाससिस्ट ताकतों को खत्म किया उसका हिन्दुस्तान पर 
यह प्रभाव पष्ठा कि मुस्लिम-लीग जैसे फासिस्ट राजन॑तिक दल और मि० 
जिन्ना जैसे फासिस्ट डिक्टेटर की शक्ति बहुत बढ़ गई अंग्रेजी सरकार की 
युद्ध सम्बन्धी नीति को देखते हुए कांग्रेस के लिए यह संभव नहीं रह गया था 
कि वह अधिक दिनों तक अंग्रेज़ी सरकार से सहयोग जारी रखती । नवम्बर 
१६३६ में, सत्ताईस महीनों के सफल शासन के बाद, कांग्रेस के मंत्री मंडलों 
ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्लिम-लीग ने फौरन ही भारतीय मुसलमानों को इस 
बात पर अपनी खशी जाहिर करने के लिए मुक्कि-दिवस मनाने का आदेश दिया: 
यह एक आश्चय की बात थी कि जिस अंग्रेज़ी शासन ने डेढ़ सौ वर्षों से हिन्दू 
और मुसलमान दोनों को ग़लामी के शिकंज में जकड़ रखा था, भुस्लिम-लीग 
ने उससे मुक्त होने का कभी कोई प्रयत्न नही किया । अंग्रेज़ी शासन ने अपने 
लम्बे जीवन में यों तो सदा ही प्रतिक्रियाबादी शक्तियों का साथ दिया था पर 
युद्ध के दोरान में ज्यों-ज्यों यह स्पष्ट होता गया कि भारतीयों के हाथ में 
वास्तविक सत्ता सोंपे बिना उसे किसी भी प्रकोर से कांग्रेस का समर्थन नहीं प्राप्त हो 
सकेगा झुस्लिमलीग और देश के अन्य प्रतिक्रियावादी राजनैतिक दलों के साथ 
उसने एक निकटतम संपर्क स्थापित किया। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते 
मि० जिन्ना ने यह समझ लिया था कि देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति 
उनकी अपनी व मुस्लिम-लीग की शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ा लेने के 
लिए सर्वथा उपयुक्त है। अंग्रेज़ी शासन की लाचारी का वह अधिक से अधिक 
उपयोग कर लेना चाहते थे | दूसरी ओर उनकी नीति ने अमरीका आदि देश्नों 
में इंग्लेण्ड पर हिन्दुस्तान को आंज़ाद कर देने की दिशा मे जो दबाव बढ़ता 
जां रहा था उसके विरोध में अंग्रेजों कोयह कहने का मौका दिया कि वे तो 
हिन्दुस्तान को आज्ञादी देने के लिए पूरी तौर से तैयार है पर यहां की सांञ- 
दाग्रिक स्थिति को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि देश के मुसलमान ' 
कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं वे यह नहीं जानते कि हुकूमत किसके हाथ 
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में सौंपे | जिशन्ना साहिब की यह मांग कि अंग्रेजी शासन किसी ऐसे वैधानिक 
परिवर्तन को अपनी स्वीकृति नहीं देगा जिसे पहिले से मुस्लिम भारत का सम- 
थेन न मिल चुका हो, अगस्त १६४० की घोषणा के रूप में मान ली गई । इस 
प्रकार, अंग्रेज़ी सरकार और मुस्लिम-लीग दोनों अपनी अपनी स्थिति को मज्- 
बूत बनाने की दृष्टि से मैत्री के सूत्र में बंध गए । इस समकौते के पीछे 
केवल कटनीतिज्ञता थी, विध्वास अथवा सिद्धाँतों की समानता न थी। यह तो 
वैसा ही समभौता था जैसा कुछ महीनों पहिले नात्सी जमंनी और सोवियत 
रूस में हुआ था | जम॑नी और रूस के समभौते के समान इस समभोौते से भी 
अंग्रेज़ी सरकार और लीग दोनों की स्थिति अधिक हृढ हो सकी 

हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए कि पाविस्तान का प्रस्ताव कांग्रेसी मंत्रि 
मड्लों के पद त्याग के चार महीने बाव --- एक ऐसे समय में जब अंग्रेज़ी सर 
कार को कांग्रेस के ख़िलाफ़ सभी राजनेतिक तत्त्वों को सशक्त बनाने की नीति 
स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा था-- हमारे सामने आया। यह कहना 
ठीक न होगा कि जिन्ना साहेब अंग्रेजी शासन के हाथ में कठपुतली का काम 
कर. रहे थे--सच तो यह है कि वह अंग्रेजों की कपज्ञोरी का पूरा लाभ उठाने 
में लगे हुए थे | वह जमंनी के फ़्यूरर से भी अधिक तेज़ी के साथ अपने हाथों 
में शक्ति संग्रहीत कर रहे थे । ग़ैर-कांग्रेसी सूत्रों में उनकी घाक :ऐसी थी जेसी 
किसी ज़ोमाने में शायद मुग़ल-सम्राट की भी न रही हो * मंत्रि-मंडलों का निर्माण 
व पतन उनके इशारे पर निर्भर रहता था। पंजाब और बंगाल के मुस्लिम 
प्रांत भक्ति) बल्कि भय से, जिन्ना साहिब की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे 
वायसराय की रक्षा-समिति से वह बड़े से बड़े मुसल्मातर नेताओं को अलह॒दा 
रखने में सफल हुए --- और जिन्होंने आसानी से उनका कहना नहीं माना 
उन्हें लीग से निकाल“बहर किया गया । मध्य-कालीन युद्धों में जिस प्रकार 
सिपाहियों के जोश को ताज़ा रखने के लिए मारू बाजे बजते रहते थे बसे ही 
भारतीय राजनीति की पृष्ठ भूमि पर मुस्लिम-लीग व उसके प्रम्मुख , नेताओं 
होरा पाकिस्तान की मांग बराबर दोहराई जाती रही--और कांग्रेस के खिलाफ़ 
लड़ाई अपने पूरे जोर में चलती रही | मुस्लिम लीग की शक्ति भी दिन ब दिन 
बढ़ती जा रही थी । अप्रैल १९४१ में, लीग ने मद्रास अधिवेशन में, पाकिस्तान 
की मांग को फिर से दोहराया और लाहौर-प्रस्ताव के क्षेत्र को और भी 
विस्तीर्ण बना लिया । दिसम्बर १९६४१ में लीग की वर्किंग-कमेटी ने, नागपुर 
अधिवेशन में, इस बात पर अपना गहरा असन्तोष और विरोध प्रगट किया 
पैक “अंग्रेजी अखबारों और राजनीतिनों में कांग्रेस को सन्तुष्ट करने की नीति 
पर अधिकाधिक ज्ञोर दिया जा रहा है! और घोषित किया कि “यदि ८ 
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अगस्त १६९४० की नीति और गम्भीर घोषणा में अथवा मुसलमानों के साथ 
किए गए वायदों में किसी प्रकार का अन्तर पड़ा तो “हिन्दुस्तान के मुसलमान 
उसे अपने प्रति एक बढ़े विश्वासघात के रूप में देखेंगे, अथवा यदि नीति में 
कोई ऐसा परिवत्तंन हुआ या कोई ऐसी नई घोषणा हुई जिससे पाकिस्तान की 
मांग पर बरा असर पड़ा अथवा जिसके परिणाम स्वरूप किसी ऐसी केंद्रोय 
सरकार का संगंठन' हुआ जिसमें हिन्दुस्तान को एक इकाई माना गया 
और मुसलमानों को अल्प संख्या में डाल दिया गया तो भुसल्मानों 
को इससे बड़ा क्षोंभ पहुंचेगी और वे अपनी समस्त शक्ति लगा कर 
इसका ऐसा ज़ोरदार विरधो करेंगे जिसका प्रभाव इस नाजूक स्थिति में देश 
के युद्ध-प्रयत्नों में बहुत ब॒रा पड़ना अवश्यंभावी है'**'*"।” कांग्रेस भी अपनी 
धमकियों में कभी इतनी दूर तक न गई थी । इसका उत्तर अंग्रेजी सरकार ने 
क्रिप्स-प्रस्ताव के रूप में रखी गई अपनी उस योजना में दिया जिसमें सैद्धान्तिक 
दृष्टि से, देश को दो भांग में बांठ देने की मुस्लिम माँग छा सरकारी. तौर से 
समर्थन किया गया था । 

अगस्त १६४२ में; कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तारी के बाद देह भर में, 
विद्रोह और विक्षोभ की जो आंधी उठी, मि. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिप-लीग 
उस समय भी अंपनी नीति को अडिग रख सकी--राष्ट्रीयता का यह अभूत- 
पूवे| उत्कर्ष मुस्लिम-लीग का स्पर्श न कर सका । किसी भी परिस्थिति में, और 
किसी भो नैतिक क़ीमत पर अपनी पार्टी को सशक्त बताने (2८६४ 0778४) 
की जिस फासिस्ट नीति को मि. जिश्ना ने अपनाया था; क्रांति के उन सुलगते 
हुएं दिनों में भी वह उसे छोड़ने को तेयार न हुए । जिन्ना साहेब ने घोषणा 
की कि “कांग्रेस का निश्वय”---उनका इशारा अगस्त प्रस्ताव की ओर था“ 
न केवल अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ बगावत को घोषणा है; वह एक गृह-यद्ध 
की खुली चुनौती भी है, और यह आन्दोलन चलाया ही इसलिये गया है कि 
अंग्रेजी सरकार को कांग्रेस की मांग स्व्रीकार करने पर मज़बूर कर दियो जाये; 
और हमारा विश्वास हुँ कि कांग्रेस की मांग हमारी मांगों के प्रतिकूल है ।” 
अगस्त १६४२ के बाद तो यह दशा हुई कि एक ओर तो सरकार का दमन-चक्र 
अपने पूरे वेग से राष्ट्रीयता पर प्रहार कर रहा था और उसके आधघातों से 
कांग्रेस की मशीनरी टूटती जा रही थी और दूसरी ओर भुस्लिम-लीग अपनी 
जक्ति बढ़ाने के एकाकी प्रयत्व में दत्तचित्त थी। “आंदोलन' प्रारम्भ होने के 
कुछ दिनों बाद ही मुस्लिम “लीग ने यह प्रस्ताव रखा कि वह दूसरे ऐसे दलों 
के साथ जो सहयोग के लिए तैयार हों एक ऐसी अस्थाई सरकार बना लेने के 
लिए तैयार है जो देश की समस्त शक्तियों का उपयोग उसके बचाव और युद्ध 
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के सफल संचालन के लिए कर सके । मुस्लिम-लीग की नीति में यह एक नया 
परिवर्तन था । अब तक तो. जिन्ना साहिब की दछील यह थी कि जब तक पाकि- 
स्‍्तान की मांग स्वीकार न कर ली जाए विधान .में स्थाई अथवा अस्थाई किसी 
प्रकार का परिवर्तन नही किया जानता चाहिए। पर अब वहे यह मांग कर रहे थे 
कि , समझौता हो या न हो, केवल इस आधार' पर कि कांग्रेस सहयोग के लिए 
तैयार नहीं है, मुसलमानों को शासन के अधिकारों से वंचित नहीं रखना 
चाहिए । यह. स्पष्ठ था कि वह कांग्रेस के क्रियात्मक क्षेत्र से हठा दिए जाने.से 
जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका पूरा लाभ उठानो चाहते थे। अंग्रेज़ी 
सरकार मुस्लिम-लीग पर अपना आभोर इस सीमा तक प्रदर्शित, करने के 
लिए तंयार नहीं थी -- केन्द्रीय शासन में वह किसी भी राज़नेतिक दल को, 
चाहे वह लीग ही क्‍यों न हो, तनिक भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं 
' थी--पर प्रांतीय शासन में उसने लीग को बड़ी बड़ी सुविधाएँ. दी। मुरिलिम 
बहुमत, वाले प्रांतों में तो मुस्लिम त्रीग का सर्वाधिकार मान लिया गया था। 
सिंध में, खान बहादुर अल्लाबरूश को बिना किसी कारण के हठा कर मुस्लिम 
लीग का मंत्रि-मंडल क़ायम किया गया । बंगाल में फज़लल हक़ से त्याग पत्र 
पर जबरदस्ती दस्तख़त कराए गए और सर नज़ीमुद्दीन; जिन्ञा और बगाल 
गवर्नर के संयक्त आशीर्वादों के साथ; प्रधान-मंत्री की गद्दी पर बैठे । पंजाब 
में जिन्ना साहिब ने यूनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव को कम. करने व सर सिकन्दर 
हयातखां को लीग के अधिक कड़े अनुशासन में लाने की चेष्ठी की. सर सिक्ुन्दर 
मेंजे हुए खिलाड़ी थे -- परंतुं फिर भी पंजाब में मुस्लिम जनता, पर अपने 
प्रभाव को मि० जिन्ना ने बहुत बढ़ा लिया | सर स्िकन्द्रर की असाम- 
यिक मृत्यु और खिजर हयात खां तिवाना के नेतृत्व. में एक नए 'मंत्रि-मडल 
के निर्माण से मि० ज़िन्ना को पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ाने. में और भी अधिक 
सुविधा हो गई । मि० जिन्ना इन दिनों शक्ति और प्रतिष्ठा के ऊँचे आकाश 
में थे, और उनकी शक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती जां रही थीं, मुस्लिम-लीग की जड़ें 
गहरी और मज़बूत बनती जा रही थी --परंतु अंग्रेज़ अधिकारी इस स्थिति 
. से अब कुछ चिन्तित हो चले थे। एडगर स्तो ने अपनी एक पुस्तकक् में मुस्लिम 
लीग के मुग़ल-सम्नाट्‌ क़ायदे-आज्म' के संबंध में वायसराय के एक अफ़सर के 
साथ अप्रेल १६४३ में होने वाली एक बात चीत का जिक्र किया है । जिसमें 
उस अफसर ने कहा-- “जिन्ना इस समय देश की सबसे अच्छी मख॒मली घास 
पर बैठे हैं। सारा क्षेत्र उनके हाथ में है। गांधी को. जितने अधिक दिन जेल मेँ|रखा 
, , जाएगा, जिज्मा की मौज रहेगी | लेकिन, अब हम चिल्तित हो; चले हैं |. पराकि- 
““पै्रतांभ्ाक्रागंकामंदवुत 777 
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स्तान बर्फ की लुढ़कती हुई गेंद की तरह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है | वह 
समय शायद दूर नहीं है जब उसे रोकनां असम्भव हो जायगा ॥” 


पाकिस्तान को रोकने का 
अंग्रेजी सरकार का प्रयत्न 


लाडे लिनलिथमो ने, जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना को सबसे अधिक बल 
दिया था, अपने शासन-काल के अंतिम महीनों में उसे रोकने की चेष्टा की । 
कलकत्ता के चेम्बस ऑँब कॉमर्स में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने हिन्दुस्तान 
की भौगोलिक एकता पर बहुत ज्ञोर दिया । लाड्ड वेवल ने भी लगातार हिन्दु- 
स्‍्तान की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता पर ज्ञोर दिया । उन्होंने केन्द्रीय 
धारानसभा के अपने प्रथम भाषण में सभी प्रांतों में पंजाब के ढंग पर मिश्रित 
मंत्रि-मंडल बनाने की अपील भी की । पंजाब में खिज़र हयातखां के मंत्रि- 
मंडल को हटाने का मि० जिन्ना ने जो प्रयत्न किया था, गवनंर के दृष्ट रबेये 
के कारण, उसमें भी उनकी हार हुई | इस बीच, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में भी एक बड़ा परिवत्तेन आ गया था । प्रत्येक रण-क्षेत्र में'धुरी राष्ट्रों की 
फौजें पीछे हटाई जा रही थीं : मध्य यूरोप में लाल सेनांएँ पोलैण्ड को चीरती 
हुई जमंत्री के अन्तराल में, घुस गई थीं भौर दक्षिण में इठली का पतन हो 
चुका था। इसका प्रभाव कांग्रेप्त के प्रति अंग्रेशी सरकार के दृष्टिकोण पर 
पड़ना भी अतिवार्य था । जून १६४४ में कांग्रेस कार्य-समिति के सभी नेता 
छोड़ दिए गए और उसके बाद ही शिमला की ऊँचाई पर वायसराय ने उनके 
व मुस्लिम-लीग के. नेताओं के साथ भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देने के 
संबंध में विचार-विनिमय किया । 'मि० जिन्ना ने इस बात पर ज्ञोर दिया कि 
वायसराय की कार्यकारिणी में जितने मुसलमान सदस्य लिए जाएँ वे सब मुस्लिम 
लींग द्वारा तामज़्द हों । उत्तके इस आग्रह की चद्ठान से टकरा 
कर शिमला-कान्फेंस की नौका चकभा चूर हुई।, कॉन्‍्फेन्स की असफ- 
लता की ज़िम्मेदारी स्पष्टतः मि० जिन्ना पर होने के कारण उनकी 
अन्तर्राष्ट्रीयी साख को बड़ा धवका पहुँचा । प्राकिस्तान का स्वर 
अंब कुछ मध्यम पड़ चलां था | दूसरी ओर राष्ट्रीयता की भावना का प्रवाह 
अधिक तीब्न होता जा रहा था : उसका प्रत्रलू वेग' साम्प्रदायिकता के किनारों 
से ढकराता हुआ और उन्हें तोड़ता हुआ एक बाढ़ का रूप ले रहा था। इस 
वातावरण में. १६ “'समई १६४७ की केबिन मिशन की उस योजना! की घोषणा 


' की गई; जिसमें अंग्रेज़ी सरकार ने स्पष्ट और अधिकृत शब्दों में प्राकिस्तान 


की मांग को स्वंधथा अव्यावहारिक बताया और देश की अखंडता के आधार पर 
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बनने वाली एक मिली जुली केन्द्रीय सरकार के हाथ में अधिकार सौंपने का 
निरचय प्रगट किया । अंग्रेज़ी सरकार के इस बदले हुए रुख के सामने मुस्लिम- 
लीग के नेताओं का; जिनकी समस्त राजनीति आज तक अंग्रेजों के इशारे 
पर चलती थी, अचानक यह साहस नहीं हुआ कि केबिनट मिशन 
योजना को अस्वीकृत करदे कांग्रेस ने भी इस योजना को स्वीकार 
कर लिया । लीग द्वारा इस बोजना के स्वीकार किए जाने का स्पष्ट अर्थ 
यह थ। कि वह पाकिस्तान के अपने लक्ष को छोड़ने के लिए तैयार है । लीग 
के द्वारा समभोते की इस भाक्‍ता के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन से यह आशा बनने 
लगी थी कि भारतीय राजनैतिक गृत्यी के एक स्थाई समाधान के अब हम 
नजदीक पहुँच रहे है। कबिनट मिशन योजना में केन्द्रीय सरकार के पंग और 
निःसहाय बन जाने की जो संभावना थी उससे हम दुखी थे, परन्तु हमें विश्वास 
था कि, अल्प-संख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, ऐतिहांसिक परि- 
स्थितियाँ धीरे धीरे केरद्रीय शांसन के हाथों में सभी आवश्यक उपादान सौंप 
देंगी । 


मुस्लिम सांम्प्रदायिकंता का अंतिम 
ओर सबसे सशक्त उत्थान 


भारतीय राजबीति में हम राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता की भावनाओं 
को एक साथ बढ़ता हुआ पाते हैं । एक दूसरे के समकक्ष बहने वाली इन दोस्तों 
धाराओं में हम कभी एक को अधिक वेगवान्‌ पाते हैं और कभी दूसरी को 
अधिक घ्रतगति । १६४५-४६ में, प्रांतीय चुनाव, कांग्रेसी नेताओं की मुक्लि, 
“४२ के आन्दोलन की वीरता-पूर्ण कथाओं और भाज़ाद हिन्द फौज के कार- 
नामों का आधार लेकर राष्ट्रीबता का एक ऐसा तूफान उठा कि उसने आथिक 
संकट में डूबे हुए अग्रेज़ी साम्राज्य को जड़ तक हिला दिया और उसकी तेजी 
में एक बार तो मुस्लिम-लीग का वह नेतृत्व भी जिसका अस्तित्व तथ्यों और 
घटनाओं की दरारत-पूर्ण तोड-मरोड़ और समय-असमय में चारों ओर मुक्कहस्त 
से बिखेरी हुई धम्क्रियों पर ही कायम था, सहम उठा। जीग के नेतृत्व ने 
शायद इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि पाकिस्तान की माँग अब एक राज- 
नैतिक सौदे के आधार से'कहीं अधिक व्यापक रूप ले चुकी थी | देश के लग- 
भग प्रह्थेक मुसलमान के मन में उसने नई आशा नए स्वप्नों की सृष्टि कर दी 
थी । मुस्लिम साम्प्रदायिक भ्रावता कितनी गहरी चली गई थी, इसका , ठीक 
अन्दाज़ा संभव है लीग के साम्प्रदायिक नेताओं को भी. नहीं था । पाकिस्तान 
ने एक ऐसे दानव का रूप ले लिया था जिसे लीग के बड़े से बड़े नेता भी 
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अब दबा नहीं सकते थे । इन्हीं दिनों दिल्‍ली में विधान-परिषद के लिए चुने 
: गए लीगी सदस्यों की एक काॉन्‍्फ्रेंस हुई जिसमें मुस्लिम. जनता ' की धर्माधता 
जिस पर लीग के द्वितीय श्रेणी के संकौर्ण-हृष्टि और स्वार्थी नेताओं का आधार 
था; अपने नंगे रूप में सामने आई | इस जलल्‍्से में लीग के ज़िम्मेदार समझे 
जाने वाले नताओं ने एक मज़हबी पागलपन से भरे हुए जोश में ऐसी तक़रीरें 
की जिनके सामने द्विठलर के नात्सी साथी भी शरमाते । कहा गया कि सुस- 
ल्मान एक बार फिर चंगेज़र्ां और हलाक्‌ खाँ कें समान हिन्दुस्तान की ज्ञमीन 
की खून से रंग देगे । हिन्दुओं की हस्ती को बिल्कुल मिटा देंगे और'देंशः भर 
में तलवार के ज्ञोर से अपना शासन स्थापित कर लेंगे। आगे आने वाली 
घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि यह कोरी धमकियाँ ही नही थीं । कांग्रेस द्वारा 
राष्ट्रीय सरकार बनाने के निरुचय पर मुस्लिम-लीग ने मुसलमानों को 'सीधी 
कार्यवाही” का दिवस मनाने का आदेश दिया । १६ अगस्त १६४६ को 'सीधी 
कायंवाही के सिलसिले में कलकत्ते में जो रक्तपतात और बबँरता का नग्त ताण्डव 
हुआ उसने देश भर में साम्प्रदायिक विद्वेष की एक ऐसी ज्वाला को, और हिंसा 
प्रतिहिसा के ऐसे विषेले चक्र को, जन्म दिया कि उसकी लपठें और वेग तब से 
लगातार बढ़ते ही गए। कलकत्ते के बाद नोआखाली और पूर्वी बगाल, पूर्वी 
बंगाल के बाद बिहार और गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़मुवतेश्वर के बाद पंजाब के 
पश्चिमी जिले, एक के बाद एक इस आग की लपटों में जलते गए । 

पंजाब के पश्चिमी ज़िलों में तो सांप्रदायिक विद्वेष ते एक बड़ा ही भीषण 
रूप ले लिया । गांव के गांव जला दिए गए । हजारों बेबस स्त्रियों और मासूम 
बच्चों की निर्मम हत्याएं की गई । निःसहाय स्त्रियों के साथ, जिनके पति, भाई 
और पुत्र कत्ल कर दिए गए थे, छुले आम बलात्कार किया गया। भागते हुए 
हिन्दुओं और सित्यों पर भी. आक्रमण किया गया । रेलों पर हमले हुए । 
चंगेज खां और इुलाक्‌ की नृशंसताओं की स्मृति. सजीव होने लगी थी! इन 
हत्याकांडों से एक यह बात तो स्पष्ट हो गई थी कि उन प्रद्रेशों में से अधिक के 
मुसल्भान जहां वे अधिक संख्या में हैं एक केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रहना 
हगिज़ स्वीकार नहीं करेंगे। उधर, केन्द्रीय शासन में मुस्लिम लीम के सदस्यों 
' का रवेया स्पष्टल: असहयोग और अड़ंगा डार्लने का.था और कांग्रेस को यह 
विश्वास हो गया था कि न तो इन सदस्यों से ही किसी प्रक/र के सहयोग की 
आशा! की जा सकती हैं और न शासन के विभिन्न ओहुदों पर काम करने वाले 
मुसलमान कमंचारियों से जो प्रायः सभी मुस्लिम-लीगी' मतोबृत्ति के थे । 
अहिंसा के सिद्धान्त से बंधी होते के कोरण कांग्रेस, देश के किसी भी 
ऐसे वर्ग को जंबदसती अपने साथ नहीं रख सकती थी जो उसके साथ स्वेच्छा 
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से रहने के लिए तैयार न हो। यह निश्चित था कि वह देश के बंटवारे के 
सर्वंथा विरुद्ध थी; पर वह एकता के अपने अभीष्सित आदर्श को किंसी अल्प- 
संश्यक वर्ग पर बलपूर्वक थोपना भी नहीं चाहती थी। परिचिमी पंजाब में 
हिन्दुओं और सिखों पर जो बड़े बड़े अत्याचार हुए उनसे घबरा कर उन्होंने 
पंजाब के शासन को दो भागों में बांट देंने की ज्ञोरदार मांग की । सिखों के 
प्रबल आग्रह पर कांग्रेस को विभाजन के इस सिद्धान्त को मानने पर विवश 
हो जाना पड़ा। पंजाब के विभाजन की मांग के कांग्रेस द्वारा समर्थन किए 
जाने के बाद स्वभावतः बंगाल के विभाजन की मांग भी उठी, और बंगाल 
और पंजाब के शासन के, सांप्रदायिक आधार पर, दो विभिन्न भागों में बंट 
जाने का यह तक सम्मत परिणाम था कि समस्त देश का शासन भी, 
उसी आधार पर, दो भागों में बांदा जाए । उधर, दिक्कत यह थी कि अग्रेज़ों 
ने जून १६४८ तक हिन्दुस्तान को छोड़ देने की घोषणा कर दी थी, पर वे 
समस्त* देश के शासन को किसी एक राजनेतिक दल या किसी एक जाति के 
लोगों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं थे और पिछले एक वर्ष के सांप्र- 
दायिक वातावरण ने एक मिले जुछे शासन की स्थोपना को असंभव बना 
दिया था । कांग्रेस के सामने अब दो ही मार्ग रह गए थे--या तो वह 
अपने एकता के सिद्धान्त पर जमे रहते हुए देश की आज़ादी को एक 
अनिश्चित भविष्य के हाथों सौप दे.या एकता के सिद्धान्त के साथ समझौता 
करके अपनी लम्बी दासता की कड़ियों को फौरन ही तोड़ फंके । आज़ादी के 
लिए एक लंबे और अनवरत संघर्ष में लगी रहने वाली संस्था, के लिए यह 
स्वाभाविक था कि वह दूसरे मार्ग को चुनती । 

परिस्थितियों के इस अनोखे जमघट का परिणाम यह हुआ कि देश का 
बेंटवारोां हो गया और मुस्लिम-लीग दस वर्षों से जिस अस्पष्ट और घूँषले 
आदर का प्रचार कर रही थी उसने अचानक एक सजीव और मृत्तिमान रूप 
ले लिया ) यह पहिला अवसर था जब किसी फासिस्ट दल का दुलेभ लक्ष्य 
उसे सचमुच प्राप्त हो गया था-संप्ार पर जन ज.ब्वि का एकाधिपत्य' स्थापित कर 
देते की हिटलर की कल्पना, प्राचीन रोम-साम्राज्य से भी बड़े एंक नए इटली 
के साम्राज्य के निर्माण का मुप्तोलिनी का स्वप्न और पूर्वी एशिया पर छा 
जाने की तोजो की आकांक्षा सभी तो चूर्ण चूर्ण हो चुके थे। मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान की कल्पना भी कुछ कम दुःसाध्य नहीं थी। एक ऐसे देश के टुकड़े 
कर देना जो सदियों से भौगोलिक, सांस्कृतिक, आथिक और राजनैतिक 
इृष्टियों से एक और अविभाज्य रहा है स्पष्टतः ही अव्यावहारिक दिखाई 
दे रहा था--और धर्म के आधार पर इस प्रकार का विभाजन तो इतना 


८ स्वाधीनता की चुनोती 


पिछड़ा हुआ, मध्ययुगीन और बबंरतापूर्ण विचार था कि आधुनिक युग में 
उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । सिखों की समस्या भी पाकिस्तान 
के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में खड़ी थी। सिख अपने धाभिक स्थानों 
के बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे । पश्चिमी पंजाब में उपजाऊ जमीनें उनके 
पास थीं, बढ़े बड़े उद्योग-धंधे उन्होंने फैला रखे थे और बड़ी बड़ी शिक्षण 
संस्थाओं का वे संचालन कर रहे थे, उन पबको स्वभावतः ही वे छोड़ना नहीं 
चाहते थे--और पश्चिमी पंजाब में उन फर जो अत्याचार हुए, हृज्ञारों की 
संख्या में उन्हें मौत के घाठ उतार-गया; उनकी भमीत-जायदाद छीन ली गई, 
स्त्रियों को बेइज़्ज़्त किया मया, इससे कम क़ौमत पर वे उन्हें छोड़ने के लिए 
तैयार भी नहीं होते । देश के वे करोड़ों हिन्दू, जिनमे एक उददृण्ड हिन्दुत्व की 
भावना बढ़े रही थी, अपनी मातू-भूमि के विभाजन की किसी योशना को 
आगे बढ़ कर मान लेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । आधिक 
इष्टि से पाकिस्तान में शामिल किए जाने वाले प्रदेश इतने पिछड़े हुए थे और 
स्वतंत्र हो जाने पर अपने रक्षा-सम्बन्धी व्यय को भी जुटा पाने की उनकी 
असमर्थता इतनी स्पष्ट थी और सांस्कृतिक दृष्टि से इतनी विभिन्न अष्ट्रीय- ' 
ताओं का वह मजमूआ थे कि हम इस संबंध में पूरे आश्वस्त नहीं थे “कि यदि 
पाकिस्तान सचमुच बना दिया गया तो मुस्लिम-लीग के नेता उसे मात 
ही लेंगे । इसके साथ ही न तो अंग्रेज़ी सरकार से और न देश के राष्ट्रीय 
मुसलमानों से हम देश के बंटवारे को अस्तिम रूप से मान केसे 
की आशा कर सकते थे । कहीं भाँ जो कोई चिन्ह ऐसा दिखाई नहीं 
दे रहा था जिससे हम सोच पाते कि पाकिस्तान की कल्पना सचभुच्र मृत्त-रूप 
ले सकेगी : केबिनट मिशन योजना के बाद तो वह कल्पना और भी मुर्भाती 
और सूखती-सी खाई दे रही थी । पर परिस्थितियों का ऐसा बवण्डर सा उठा, 
' देश के झुसल्म।न ओर हिल्दू दोनों श्रमाजों में साम्प्रदायिक घृणा, घिठेष और 
पाशविकता कौ भावनाएँ सभो मानवीय सीमाओं को तोड़ती हुई इस प्रकार 
फैलती गईं और अंग्रेशी शांसकों'ने जब हिन्दुस्तान छोड़ देने का एक बार निर्णय 
कर लिया तो उसे कार्य में परिणत करने में इतनी जल्दबाजी की कि देश को 
दो भागों में बाँट देने की असंभव, अव्यावहारिक और अनैब्िक कल्पना को 
हमने सभी राजनैतिक दलों द्वारा स्वीकृत होते और स्थीकृति के कुछ हफ्कों 
के भीतर ही कार्ये-रूप में परिणत होते देखा । 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीकति की एडमुमि 


भारतीय राष्ट्रीयता और 
अन्तर राष्ट्रीय राजनीति 


हमोरे राष्ट्रीय आन्दोलन की बागडोर जबसे महात्मा गांधी ने अपने हाथ 

में ली,तभी से अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि सै उसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया हैं । 
यों तो गांधीजी के पहिले भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता; विशेष कर ऋंतिकारी 
दलों से संबध व्यक्ति, विदेशों में भारतीय स्वाधीनता के संबंध में विचार किया 
करते थे, परन्तु उनका प्रभाव बहुत सीमित था, और जिस आन्दोलन के वे 
समर्थक थे वह अपने मूल-रूप में श॒द्ध राष्ट्रीय था। गांधीजी दक्षिण अफ्रीका 
में वहां के हिन्दुस्तानियों पर योरोपीयनों द्वारा किए जाने वाले दुव्यंवहार के 
विरुद्ध सत्याग्रह का अनोखा प्रयोग करने के कारण इंग्लेण्ट और कुछ दूसरे 
देशों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, और कार्य-प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा था । 
इसी का यह परिणाम था कि हिन्दुस्तान वापिस आंते ही उनकी गिनती प्रथम 
श्रेणी के राजनैतिक नेताओं में की जाने लगी। उन्होंने प्रारंभ में खेरा चस्पारन 
आदि स्थानों पर एक सीमित रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किया, परन्तु रौलट- 
कानूनों ओर पजाब के ह॒त्याकाण्ड ने उन्हें देश भर में सत्याग्रह और असहयोग 
. की घोषणा कर देने पर विवज्ञ कर दिया। इस आन्दोलन के अनोखेपन और 
ऊँचे आध्यात्मिक धरातल ने संसार के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 
अब तक हिसा और प्रतिरोध की भावना पर ही विश्व के सभी स्वातन्त्य-आंदो- 
लन लड़े गए थे। गांधी जी ने एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें हिसा ही नहीं 
शासकों के प्रति घृणा और क्रोध के भाव को भी कीई स्थात नहीं था । अपने 
कष्ट सहन के द्वारा अन्याय करने वाले के हृदय को परिवर्तित कर देने का यह 
एक अदुभुत प्रयोग थ। । गांधी जी ने इसके द्वारा एक निःसहाय ओर निरस्त्र 
देश को एक शक्तिशाली साम्राज्य के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो जाने की 
प्रेरणा दी | हिन्दुस्तानियों ने जिस तत्परता और श्रद्धा से इस मार्ग का जवल- 
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लंबन किया वह भी इतिहास में एक अनोखी चीज़ थी ) अपने हृदय में किसी 
प्रदार की दुर्भावनां को स्थान न देते हुए चालीस हजार व्यक्तियों ने जेल का 
आवाहन किया और सेकड़ों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व चढ़ा 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि संसांर के सभी देशों का ध्याव हमारे 
रष्ट्रीय आंदोलन की ओर खिंचा और वे उसमें एक अभूतपूर्व दिलचस्पी 
लेने लगे। 
सच तो यह है कि गांधी जी केवर्ल हिन्दुस्तान की आज्ञादी के लिए नहीं 
लड़ रहे थे, वे तो ऐसे क्रांतिकारी सिद्धान्तों के संबंध में प्रयोग कर रहे थे 
जिनके सहारे मनुष्य मात्र के स्वभाव में परिवत्तत लाया जा सके और समस्त 
मानवी संधंध एक ऊँचे घरातल तक उठ सकें | उनका प्रयत्न बद्ध ईसा और 
मुहम्मद के समान एक पंग़ म्बर का प्रयत्न था ; यह एक आकस्मिक बात थी 
कि उन्हें अपने सिद्धान्तों के प्रयोग के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन 
का क्षेत्र मिला | गांधी जी ने हमारे पुराने उद्देश्यों और साधनों को एक तथा 
. रूप दिया । एक विदेशी शासन के प्रति विरोध की जो भावना हममें तेज्ञी से 
बढ़ रही थी गाँधी जी ने उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया, केवल उसकी 
अभिव्यक्ति की दिशा छूट पुट और अव्यवस्थित हिंसा से सजग और सामूहिक 
अद्ििसा में परिवर्तित कर दी : व्यक्ति के जीवन में क्रोध को अक्रोध से जीत 
लेने का जो मार्ग ऋषियों ने बताया था गांधी जी ने उसे समस्त राष्ट्र के द्वारा 
अपनाए जाने का मार्ग बताया । विदेशी कपड़े, और दूसरें माल के बहिष्कार 
का आदोलन हमारे देश में एक लंबे असे से चला आ रहा था। उसके पीछे 
. विदेशी शासकों के प्रति घृणा की भावनां स्पष्ट थी और उसका उद्देश्य इंग्लैण्ड 
के उद्योग-धंधों को क्षति पहुँचा कर उसकी सरकार को भारतीय राष्ट्रीयता 
. से समझौता कर लेने के लिए विवश कर देता था। मांधी जी ने बहिष्कार 
स आन्दोलब को अपनाया पर उसकी जात्मा को बिल्कुल बदल 'दिया। 
अंग्रेज़ी माल का बहिष्कार उन्होंने इसलिए आवश्यक बताया कि वह स्वदेशी 
की भावना के विरुद्ध था । और स्वदेशी की “भावता उनकी दृष्टि 
में जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में निहित थौ । स्वदेशी में भी 
उन्होंने अभिक॑ जोर खादी पर दिया। खादी जीवन के एक नए दृष्टिकोण 
की द्योतक थी. । उसके पीछे, आथिक अ-केन्द्रीकरण का सिद्धान्त था 
जिस पर चल कर पर्दिचम के देव भी अपनी उन बहुत सी बुराइयों से 
छुटकारा पा सकते थे जो उन्हें औद्योगीोकरण की विरासत 'में मिली थीं । 
गांधी जी के संत्याग्रह-अस्त्र का प्रयोग भी जितना प्रभाव-पूर्ण रूप में 
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भी दूसरे देश में । गांधीजी ने आध्यात्मिकता और राजनीति को एक 
विचित्र सूत्र में बाँध दिया था। अब तक राजनीति का जो अर्थ लिया जाता 
था वह धूतंता से भिन्न नही था। राजनीति में अपने राष्ट्रीय स्वार्थों को 
अच्छे और बुरे सभी साधनों से आगे बढ़ाने की खुली छुट मानी जाती थी। 
यह माना जाता था कि राजनीति एक चीज़ा हैँ और आध्यात्मिकता दूसरी, 
और इनमें आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। गांधीजी ने आध्या- 
त्मिकतताः और राजनीति का ऐसा सम्मिश्रण कर दिया था कि बड़े 
से बढ़े अध्यास्मवादी को भी राजनीति में अधिक से अधिक साधनामय 
जीवन बिताने '. का अवसर मिल ब्रकता था और राजनैतिक कार्येकर्त्ता पर यह 
ज़िम्मेदारी आ गई थी कि घह सत्य और अहिसा पर चलते हुए एक धार्मिक 
जीवन व्यतीत करे । गांधी जी के इन सिद्धांतों ने सहज ही संसार भर कां 
ध्यान अपनी ओर खींचा । कुछ बढ़े बड़े लेखकों ने गांधी जी के सम्बन्ध में 
लिखा। ज्याँ क्रिस्तोफ़! के ख्याति ग्राप्त छेखक और बौसवीं शताब्दी के प्रमुख 
कलाकार और चिन्तक रोम्याँ रोलाँ ने गांधी के सबंध में एक बड़ी ही मामिक 
पुस्तक लिखी और डॉ. होम्स और रिचर्ड बी. ग्रेग जैसे लेखकों ने गांधीजी के 
राजनैतिक अध्यात्म और अर्थंशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रचार को अपने 
जीवन का लक्ष्य बनाया । एल्डस हकक्‍सले और दूसरे चिन्तकों पर भी गांधी जी 
की घिचार-धारा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 
गांधी और नेहरूः अन्तरोष्ट्रीयता के 
दो बड़े स्तंभ 

भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति संसार का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय 
गांधी जी के बाद जिस व्यक्ति को दिया जा सकता है वह हे पं. जवाहरलाल नेहरू। 
गांधी और नेहरू दोनों ही पूर्व और परचम की संस्कृतियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं 
छसके अद्भुत संभ्मिश्रण हैं; परन्तु गांधी जहां उस्त विज्ञाल वृक्ष के समान हैं 
जिसकी जड़ें पूर्व की संस्कृति में गहरी चली गईं हें और जो इसी संस्कृति से 
अपना प्राण-दान पाता है परन्तु आकाझ्ष में दूर तक फैली हुई जिसकी झाखाएँ 
पश्चिम का संदेश भी ग्रहण कर पाती हैं, जवाहरलारकू की शिक्षा-दीक्षा 
पश्चिमी सिद्धान्तों में हुई है। पश्चिमी संस्कृति से उन्होंने प्रेरणा ली है, परन्तु पू्वे 
की संस्कृति से भी वह किसी विचित्र सम्मोहक-शक्ति के द्वारा अपने को बँधा हुआ 
पाते हैं। गांधीजी ने अपने जीवन-दर्शन के प्रमुख तत्वों को ऋहीं से प्राप्त किया हो, 
उनके व्यक्वित्व और कार्य-प्रणाली में पूर्व और पश्चिम इतने घुल-मिल गए हैं कि 
वे एक दूसरे से अलहदा यहीं किए जा सकते । इसी कारण गांधीजी देश को 


दर स्वाधीनता की चुनौती 


जब कोई नया कार्य-क्रम देते हें तो अन्य देशों के ऐसे संवेदनशील व्यक्ति जो 
जीवन की गहराई तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं उससे प्रभावित हुए बिना नही 
रह सकते । जवाहरलाल ने अपना जीवन पूर्व की सेवा में लगा दिया है. पर 
उनका काम करने का ढंग और काम को देखने का दृष्टिकोण दोनों ऐसे हैं कि 
पद्चिम के लोग उन्हें आसानी से समझ सकते हैं | पिछछे बीस वर्षो में जितने 
भी राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में उठे हैं उनमें गांधी और जवाहरलाल जैसे 
दो अन्तर्रा द्वीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का नेतृत्व होने के कारण सभी देशों का 
ध्यान और सहानुभूति वे अपनी ओर आकर्षित कर पाए हैं । 

जवाहरलाल ने जत्रसे भारतीय राजनीति में प्रवेश किया है उनका स्पष्ट 
लक्ष्य यह रहा है कि वह हमारे राष्ट्रीय प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर 
रख कर सोचें | गांधी मानववादी है, जवाहरलाल वैज्ञातिक-दोनों का दृष्टि- 
कोण राष्ट्रीयतां से ऊपर है। मानववादी होने के नाब्ने गांधी जी अंग्रेज़ों और 
हिन्दुस्तानियों को दो अलग वर्गों में विभाजित नहीं करते । अंग्रेज़ों से लड़ने 
को उनका वही तरीक़ा रहा जिसका प्रयोग वह अपने किसी ऐसे सजातीय या 
मित्र के विरुद्ध करते जो अन्याय करने पर तुल पड़ा हो । जवाहरलाल की 
पैनी वैज्ञानिक दृष्टि मन्हें यह बताती रही है कि एक तेज़ी से सिकुड़ती हुई दुनिया 
में राष्ट्रीय समस्याओं का कोई समाधान तब तक चिरस्थाई नहीं माना जा 
सकता जब तक वह अन्तर्राष्ट्रीय विचार-धाराओं के निकट-संपर्क में न हो। 
जबसे जवाहर लाल भारतीय राजनीति में आए तभी से वह देख रहे हैं कि 
दुनिया दो गुटों में बंटती जा रही है --- एक ओर तो रूस जैसे समाजवादी 
देश हैं जो मानव-सम्बन्धों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, सर्वांगीण, 
समानता के आधार पर पुनः गठित देखना चाहते हैं और दूसरी ओर फ़ासिस्ट 
और अरे फ़ासिस्ट देश, जो समाज की पुरानी, सामन्तशाही और पूंजीवादी व्यवस्था 
को बनाए रखना चाहते हैं। जवाहरलाल की सहज संवेदन शील सहानुभूति जन- 
तंत्रीय देशों की ओर उन्मुख हुई भौर उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने एक स्पष्ट 
विदेशी नीति का अवलंबन किया । जब कभी संसार के किसी भी कोने में 
जनतंत्रीय शक्कियों पर कोई बड़ा आघात होता दिखाई दिया, तो जवाहरलाल 
(और कांग्रेस) ने उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई । सन्‌ १६३१ में जापान 
की फोज़ें जब चीन की ओर बढ़ीं, १९३५ में इटली ने जब अबीसीनिया पर 
आक्रमण किया, १६३६-३७ में जब स्पेन की फ़ासिस्ट शक्त्तियों ने वहां के 
जनतंत्रीय शोसन को नष्ट कर दिया और उसके बाद हिठल्लर की सेनाएँ ज्यों 
ज्यों रहाइनलैण्ड या आस्ट्रिया या जैकोस्लोवाकिया की ओर बढ़ीं, कांग्रेस ने 
जोरदार छोदों में इन फ़ासिस्ट तोक़तों का विरोध किया । अक्सर तो ऐसा 
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हुआ कि इंग्लेण्ड फ्रांस और अमरीका जैसे अपने को जनतन्त्र कहने वाले देशों 
की ओर से फासिस्ट देशों का विरोध नहीं हुआ बल्कि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
को रोकने की दृष्टि से उनकी बप्त सहानुभूति फासिस्ट देशों के साथ रही, पर 
हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उसके विरोध की आवाज़ उठाई । इंस्लैण्ड और 
फ्रांस के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जब यूरोप के छोटे छोटे देशों की बल्लि देकर 
हिटलर और मुसोलिनी कौ श्वाम्राज्य-लिप्सा को संतुष्ट करने के मूर्खता-पूर्ण 
प्रयत्नों में लगे हुए थे, जवाहरलाल जर्मनी की नात्सी-सरकार के आग्रह पूर्ण 
निमंत्रण को ठक़रा कर जैकोसलोवाकिया चले गए, और एक दूसरे अवसर पर, 
जब वह जहाज़ की इन्तज़ार में कुछ घंटे रोम में बिता रहे थे मुसोलिती से 
मिलनें के निमंत्रण को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार, गांधी के 
विश्व-बंद्य व्यक्तित्व और चवाहरलाल के अन्तर्राष्ट्रीय शम्पर्कों के कारण और 
कुछ हयारे देश की अपनी भौगोलिक और ऐल्विहासक स्थिति के कारण हमारे 
राष्ट्रीय आंदोलनों में संसार के सभी प्रमुख देशों की दिलचस्पी रही है । 


दूसरे महायुद्ध के प्रति कांग्रेस का 
दृष्टिकोण 


सितम्बर १६३६ में छिड़ने वाले दूसरे महायुद्ध ने हमें एक विचित्र 
परिस्थिति भें दाल दिया। फासिज़्म से हमारा सैद्धान्तिकं मतभेद था। 
फ़ासिस्ट देशों को हम दहृगिज़ विजयी देखना नहीं चाहते थे । 
उनकी हरा देने में अपनी सारी शक्ति लगा देने के लिए हम बेचेन 
थे, परंतु हम नहीं जानते थे कि गुल्लाम रहते हुए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के 
भंडे के नीचे लड़ कर हम किस प्रकार जन-तंन्नीय शक्तियों को कोई सहारा 
दे सकेंगे । ज॑सा कि कांग्रेस ने अगस्त '६३९ में अपने एक प्रस्ताव में स्पष्ट 
किया, “इस विश्व-संकट में कार्य-समिति की संपूर्ण सहानुभूति उन देशों की 
जनता के साथ है जो प्रजा-ब्न्त्र और स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस 
ने बार बार यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सुदरपुर्वे में फासिजष्म के बढ़ते 
हुए अतिक्रमण की निन्दा की है, और अंग्रेज़ी स्राम्राज्यवाद के द्वारा जैको- 
स्‍लोवाकिया और स्पेन में प्रजा-तन्त्र के साथ जो विश्वास-घात हुआ है उसे 
भी ब॒रा बताया है ।” परन्तु, कांग्रेस नहीं जानती थी कि युद्ध के छिड़ जाने 
गर कैसे वह इंग्लैण्ड जैसे देश का साथ दे जिसने अपने॥का्यी ते यह स्पष्ट 
बता दिया था कि वहू न तो कभी स्वतन्त्रता और प्रजा-तन्त्र का हामी रहां 
हैं और नःभविष्य में कभी उसके द्वारा इन सिद्धान्तों के .समर्थन की आशा 
की जा सकती है। कांग्रेस की अपनी नीति ' बड़ी स्पष्ट थी--हिन्डुस्तान को 
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आजाद करो और हम अपनी समस्त शक्तियां प्रजा-तनन्‍्त्र के बचाव में लड़े जाने 
वाले यूछ में फोंकने के लिए तैयार हैं । बाहर के देशों द्वारा कांग्रेस की इस 
स्थिति का ठीक से समझा जीना कठिन था । जन्ततंत्रीय देशों में जम॑ंनी और 
इटली को हर देने की बेचेनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वे यह नहीं समफ 
सकते थे कि एक ऐसे अवसर पर जब जनतंत्र का अस्तित्ध ही द्वातरे में हो 
कोई भी देश उसके समर्थन के त्रिए किसी प्रकार की छात्त लगाने . की कल्पता 
भी कैसे कर सकता है। कांग्रेस की नीति विवेक द्वारा ही समभी जा सकती 
थी, परन्तु किसी बड़े युद्ध में जहाँ राष्ट्रों के जीवन और मरण का प्रदन 
होता है विवेक प्रायः सोया रहता है और भावना ही राज्य करती है । 

एक आइद्वर्श-शुन्य, हृदय हीन, यथार्थवादी अंग्रेजी सरकार ने जनतंत्रीय 
देशों की जनता की भावना को सन्तुष्ट कर पाने की हमारी असमथंता का पूरा 
लाभ उठाया और उनमें यह प्रचार करना शुरू किया कि कांग्रेस फासिस्ट देशों 
को सहायता पहुँचाना चाहती है।इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर 
अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हम नियंत्रण नहीं कर सकते थे। भारत- 
सरकार ने केन्द्रीय धारासभा या प्रान्तीय या किसी प्रमुख नेता से बातचीत किए 
बिता ही हिन्दुस्त्मन के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, देश भर में 
भार्डिनेंस-राज्य चला दिय। और प्रान्तों में जो थोड़ी बहुत स्वाधीनता थी उस 
पर भी तेज़ी के साथ आक्रमण करना शुरू कर दिया । ऐसी स्थिति में विभिन्न 
प्रान्‍्तों के, कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों के सामने सिधाय इसके कोई रास्ता नहीं रह 
गया था कि वे पद-त्याग कर दें। कांग्रेस के इस निर्णय को लेकर भी बड़ी 
ग़लतफहमी फंछाने की कोशिश की गई, कुछ महीनों के बाद स्वेच्छाचारी 
वायसराय ने अगस्त-प्रस्ताव के रूप में ऐसी योजना देश के सामने रखी जो 
स्पष्टत: अपमान-जनक थी । कांग्रेस को उसे भी ठुकराना पड़ा; और जब उसके 
बार बार आग्रह और अन्नुरोध करने पर भी अग्रेजी सरकार ने न तो युद्ध के 
अपने उद्देश्यों को ही स्पष्ठ किया और न भारतीय सहयोग को प्राप्त करने के 
लिए अन्य कोई ठोस क़दम उठाया तब कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्लि- 
गत सत्याग्रह का ऐसा मार्ग अपनाया जिसके द्वारा कांग्रेस का नैतिक प्रतिरोध, 
तो स्पष्ट हो.जाता पर युद्ध के प्रयत्नों में किसी प्रकार की बाघा पड़ते की 
सम्भावना 'नहीं थी, इस नैतिक स्पष्टीकरण के प्रइन को लेकर भी हमारे देश 
के विरुद्ध बहुत कुछ प्रचार किया गया । १६४२ के आरथ्म में जापान की 
निर्बाध, विजय-यात्रा ने इंस्लैण्ड के सामने एक बार फ़िर एक बहुत बड़ा संकठ 
उपस्थित कर दिया, परन्तु उस संकट में भी चचिल की सरकार क्रिप्स-प्रस्तावों , 
से अक्षिक बढ़ने [के लिए तैयार न थी.जो वास्तव में छिसलिषगों। के अगस्त- 
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प्रतावों का एक भुलम्मा चढ़ा हुआ चमकीला रूप थे। कांग्रेस को क्रिप्स- 
प्रस्तावों को भी ठुकरा देने पर बाध्य होना पड़ो। एमरी के प्रचार विभाग को 
इस प्रकार एक के बाद एक अबसर मिलते गए जिससे वह संसार को यह 
जतला सके कि किस प्रकार हिन्दुस्तान के नेता अपनी सारी शक्तियाँ फ़ासिज्म 
के पक्ष में, और जनतन्त्र के विरुद्ध लगाने के लिए तैयार थे | इन्हीं दिनों एक 
और भी घटना हुई जिससे अंग्रेजी सरकार को कांग्रेस की स्थिति के सम्बन्ध में 
और भी दुभबना फैलाने का अवसर मिला। यह थी कांग्रेस के एक भूतपूर्व 
सभापति सुभाषचन्द्र बोस का हिन्दुस्तान' से छिप कर भाग जाना और 
फह्सस्ट देशों के साथ मिलकर बाहर रहने वाले हिन्दुस्तानियों के संगठित 
प्रयत्न द्वारा हिन्दुस्तान को आज़ाद करने की योजना बनाना । 

जैसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट होगा, युद्ध के प्रति कांग्रेस का दृष्टि- 
कोण ऐसा नाजुक था कि 'उसके सम्बन्ध में सहज ही ग़लत धारणाओं का 
प्रचार किया जा सकता था परन्तु यह विदेशों में गांधी, जवाहरलाल नेहरू और 
कांग्रेस की साख का परिणाम था कि किसी भी देश में, और में समभता हैं 
कि ब्रिटेन की जनता में भी, हमारे प्रति किसी प्रकांर का स्थायी मनोमांलिन्य 
नहीं बनने पाया | इन्हीं दिनों युद्ध के प्रयत्नों मे भारतीय जनता का समर्थन 
प्राप्त कस्ने की दृष्टि से मार्शल और मेडम चांग काई शोक ने भारतवर्ष का दौरा 
किया । वे क्रिप्स-प्रस्तावों से देश में निराशा की जो भावना फैल गई थी उसे 
अंग्रेजी शासन्त के प्रति किसी बड़े संघर्ष के मार्ग से मोड़ देना चाहते थे । परन्तु, 
चीन के प्रति सम्पूर्ण सहानुभूति के होते हुए. भी भारतीय राष्ट्रीयता ने अपने 
लिए जो सीधा और स्पष्ट मार्ग चुन लिया भा उससे उसे लोढाया नहीं जा 
सकता था । ब्रिटेन की मौजूदा नीति को देखते हुएं एक बड़ा संघर्ष अनिवारय॑ 
हो गया था । अप्रैल और अगस्त १६४२ के बीच गांधी जी इस संघर्ष की रूप- 
रेखा सोचने में व्यस्त थे, पर उनकी दृष्ठि अस्तर्राष्ट्रीय लोकमत पर भी गड़ी 
हुई थी । जेसा कि अमरीकन पत्रकार लुई फिशर से एक भेंट में उन्होंबे कहा, 
“में नहीं चाहता कि जापान युद्ध में जीते, न॑ मैं धरी राष्ट्रों की विजय ही 
ऋदता हूँ, परन्तु मुके विश्वास है कि अंग्रेज़ भी उस समय तक जीत नहीं 
सकते जब तक वे हिन्दुस्त्नन को आंज़ाद न कर दें ।” गांधी जी ने लुई फिद्र 
से अमरीका के प्रेज़ीडेंट पर इस बात के लिए जोर डालने के लिए कहा कि 
वह उन्हें अंग्रेज साम्राज्य को एक नए संघर्ष की चुनौती देने के मार्ग से रोके; 
यह स्पष्ठ था कि यदि इस समय अमरीका इस प्रकार का कोई क़दम उठाता 
तो बाद में हिन्दुस्तान और ब्रिटेन में एक स्थायी समझौता कराने के लिए 
उसकी सक्रिय मध्यस्थता अनिवार्य हो जाती । जन-तन्त्रीय देशों की सहायता 
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की दृष्टि से गांधी जी इस बात पर राज़ी थे कि हिन्दुस्तान के आज़ाद हो जाने 
पर भी, धुरी-राष्ट्रों का मुकाबिला करने के लिए; मित्र-राष्ट्रों की सेनाएं 
हिन्दुस्तान में ही रह सकेंगी, गांधी जी ने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति १ 
जुलाई १६४२ को प्रेज़ीडेंट रूजवेल्ट को लिखे गए एक व्यक्तिगत पत्र में स्पष्ट 
कर दी थी उन्होंने लिखा, “मैं आश्या करता हूँ कि आप मेरे इस वचन पर 
विश्वास करेंगे कि मेरा वर्त्तमान प्रस्ताव कि अंग्रेजों को बिना किसी किक के 
और बिना भारतीय जनता की राय लिए हिन्दुस्तान में अपना ज्ासन समाप्त 
कर देना चाहिए अधिक से अधिक मित्रता-पूर्ण भावन्म्न से प्रेरित है। मैं उस 
दुभविना को जो इसके विरोध में चाहे कुछ कहा जाए, आज हिन्दुस्तान में 
ब्रिटेन के प्रति विद्यमान है, सदूभावना में परिवर्तित करना चाहता हूँ जिससे 
हिन्दुस्तान के लाखों व्यक्ति वत्तेमाव युद्ध में उचित भाग के सकें ।''*** "अपने 
प्रस्ताव को किप्ती भी प्रकाश की आलोचना से मुक्त रखने के लिए मैंने यह 
सुझाव पेश किया है कि वदि मित्र-खष्ट्र आवश्यक समझें तो वे अपनी फ़ौजें, 
अपने खर्च से, छिदुस्तान में रख खब्रकते हैं-- उनका उद्देश्य आन्तरिक शान्ति 
बनाए रखना नहीं परन्तु जापानी आक्रमण को रोकना और चीन का बचाव 
करना होमा ।* गांधी जी ने गिरफ्तार होने से कुछ द्विन पहिले प्रत्येक 
जापानी को शीर्षक पत्र के द्वारा भी भारतीय मांगों के पक्षमें अ-द! ष्दीय लोक- 
मत के निर्माण का प्रयत्न किया। “में आवको यह बता देना चाहता हैं” 
उन्होंने अपने इस पत्र में जापानियों को संबोधित करते हुए. कहा, “'कि यद्यपि 
अपके विश्द्ध मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, पर चीन पर किए जाने वारे आप 
के आक्रमण को मैं बहुत बुरा समझता हैँ ।'''*'*'हमें आंज ऐसे साम्राज्यवाद 
का विरोध करना पड़ रहा है जो उतना ही ब्रा है जितना आपका और 
नात्सियों का। हमारे इस विरोध का यह अर्थ महीं है कि हम अंग्रेजों को 
नुकसान पहुँचाना चाहते हूँ | हम तो उनका हृदय परिवर्तित कर देना चाहते 
हैं । अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध हमारी बग्रावत अहिसात्मक है । इसमें हमें 
किसो बाहरी शक्कि से कोई सहायता ' नहीं चाहिए ।**'**” 


अगस्त आन्दोलन ओर बादरी देशों पर 
उसकी प्रतिक्रिया 


अगस्त १६४२ के आन्दोलन को सरकार ने अपनी सारी शक्ति से कुचलने 
का प्रयत्त किया । ख़बरों पर सदछत रोक लगा दी गई । विदेशों में और विशेष- 
कर अमरीका में, अंग्रेज़ी साम्राज्य की प्रचार की समस्त शक्तित गांधी जी व 
कांग्रेस को बदनरम करने में लगा दी गई, परम्तु इन सब बातों के होले हुए भी 


अस्तर्यष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि ष्प्७ 


संसार के अधिकांश देशों की सहानुभूति हमारे साथ थी | चीन की सहानुभूति 
हमारे साथ होने के मूल में तो इस प्राचीन देश के साथ हमारे ऐतिहासिक और 
आध्यात्मिक सम्बन्ध थे । अगस्त आन्दोलन के शुरू होने के पहिले ही च्यांग 
काई शेक ने अमरीका के प्रेसीडेंट पर इस बात के लिए जोर डालना शुरू कर 
दिया था कि वह हिन्दुस्तान के मामले में हस्तक्षेप करें। अपने २५ जुलाई 
१६४२ के पत्र में उन्होंने प्रेसीडेंट रूजवेल्ट को लिखा, “हिन्दुस्तान की स्थिति 
एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक दर्ज तक बिगड़ चुकी है। सच तो यह है 
कि मित्र-राष्ट्रों के युद्ध और विशेषकर पूर्व में युद्ध के परिणाम पर सबसे 
अधिक इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि इस स्थिति का विकांस किस ढ़ंग से होता 
हैँ ।” च्यांग काई शेक ने अमरीका पर इस बात के लिए बहुत ज्ञोर डाला कि 
ब्रिटेन को भारतीय समस्या को सुलभाने के लिए मजबूर करे, क्योंकि उन्हें 
भय था कि मित्र-राष्ट्रों ने भदि इस अवसर पर ब्रिटेन पर दवाव नहीं डाला 
तो वे सदा के लिए हिन्दुस्तान की सहानुभूति खो देंगे और इसका भावी 
परिणाम भयंकर होने की संभावना थी । चांग काई शोक ने यह भी लिखा कि 
यदि अंग्रेज़ी सरकार अपने पादविक बल द्वारा कांग्रेस के अहिंसात्यक आंदोलन 
को कुचल देने में सफल भी हो जाए तो भी उसकी एस नीति का मित्रराष्ट्रों 
'की नैतिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में 
कहा--ब्रिठेन के लिए सबसे अधिक ब॒द्धिमानी और उदारता की नीति यही 
होगी कि वह हिन्दुस्तान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दे'***** संयुक्‍त- 
राष्ट्रों के युद्ध के उद्देश्यों और हमारे साम्राज्य स्वार्थों को देखते हुए मेरे लिए 
अब चुप रहना असम्भव हो गया है। एक पुरानी चीनी कहावत के अनुसार 
अच्छी दवा कड़वी होते हुए भी बीमारी को दूर कर देती हैँ; इसी प्रकार 
सच्ची सलाह बरी रूगते हुए भी ठीक रास्ते पर लाने में सहायता पहुँचाती 
है ।' मुझे पूरी आशा है कि ब्रिटेन उदारता और हढ़ता के साथ मेरी इस 
निःस्वार्थ सलाह को मान लेगी, चाहे वह उसे कितनी ही बरी मालूम हो 
मह।त्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के दो दित 
बाद च्यांग काई गेक ने एक बार फिर प्रेसीडेंट रूजवेल्ट 'से जोरदार शब्दों में 
इस बात की अपील की कि वे परिस्थिति को सुल भाने का प्रयत्न करें। च्यांग- 
काई शेक ने चचिल सरकार को भी पत्र लिखा । और केवल चीन में ही नहीं 
मिश्र और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों मे भी भारतीय स्वाधीनता के लिए 
कट्टर समर्थन की भावना बढ़तो जा रही थी । बेंडेल विल्‍्की ने, जिन्होंने इन्हीं 
दिनों. यूरोप व एशिया के अधिकांश देशों की यात्रा की थी अपनी ,प्रसिद्ध पुस्तक- 
“एक दुनियां' में--- लिखा---“अफ्रीका से अलास्का तक जिन बहुत से पुरुषों और 


धण स्वाधीनता की चुनोती 


स्त्रियों से मेने बातचीत की उन्होंने बह प्रदन किया जो आज एशिया भेर में 
एक प्रतीक बन गया है, हिन्दुस्तान का क्या होगा ?***“!क़ाहिर। के बाद से 
प्रत्येक स्थात पर मुझे इस प्रइन से उलभना पड़ा । चीन के सबसे बद्धिमान 
व्यक्ति ने मुझसे कहा “हिन्दुस्तान की आज़ादी की मांग को जब भविष्य के 
लिए ' उठा कर रख दिया गया तब युदूर पूर्व में ब्रिटेन की साख को उतना 
धक्का नहीं पहुँचा जितना! संयुक्त राज्य अमरीका को ।? 
यह स्पष्ट था कि अमरीका की सहानुभूति हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के 
साथ थी, पर वहां के अधिकारी युद्ध के दौरान में ब्रिटेन पर इस संबंध में दबाव 
डाल कर अपने आपसी संबंधों को बियाड़ना नहीं चाहते थे । च्यांग काई शेक 
के पेत्र के उत्तर में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने उनके विचारों के साथ अपनी पूरी 
'सहानुभूति प्रगट की और अपना यह विश्वास भी व्यक्त किया कि सामान्य-- 
विजय कौ दृष्टि से उनकी राय बहुत ही उपयोगी है । बह यह भी मानते अं 
कि भारतीय परिस्थिति को स्थिर बनाया जाना चाहिए और (युद्ध के) 
संयक्ष प्रयत्नों में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त किया, जाना चाहिए, 
परंतु भारतीय राजनीति में,सक्रिय हस्तक्षेप वह उस समय तक करना नहीं चाहते 
थे जब ब्क वैसा करने के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्तान दोनों की ओर से जनसे 
प्रार्थना न की जाए, ओर यह निश्चित था कि ब्रिटेन इस प्रफार की किप्ती 
, प्राथंता के लिए तैयार नहीं था | च्यांग काई शेक के इस संबंध में ब्रिटेन की 
सरकार को लिखे मए पत्र के उत्तर में उन्हें चेतावनी दी गई थी कि यदि 
चीत्न ने हिन्दुस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया तो चीन और 
ब्रिटेन की मंत्री पर उसका ब्रा असर पड़ेगा | रूज़वेल्ट ते भी जब कभी 
चचिल से हिन्दुस्तान के संबंध में बातचीत करने का प्रयत्न क्रिया, चचिल ने 
उस पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की : इसमें सनन्‍देह, नहीं कि रूफावेल्ट ते 
इस प्रकार का प्रयत्न अवश्य किया था। अमरीका के प्रसिद्ध राजनीतिज्न 
समनर वेल्स ने ८ अगस्त १९४५ को न्यूयाक द्वेरह्ड ट्रिब्यूत' में छिख।, प्रेसी- 
डेंट रूज़वेल्ट को विद्वास था कि सुदृर-पूर्वे में एक योजना-पूर्ण प्रगति की दृष्टि 
से, भारतीय स्वाधोनता बहुत अधिक उपयोगी हो सकती थी । ......... 
.»-«००»»» उनको विश्वास था कि इसी ढंग के समाधान के द्वारा और कुछ कठि- 
नाइयां उठा कर भी, भारतीय जनता में अपने जिए प्रजातन्त्र के ऐसे रूप का 
विकास करने की क्षमता थी जो उसकी अपनो व्यक्तिगत आकांक्षाओं ,भऔर 
भावनाओं के उपयुक्त हो । ” इसी लेख में समनर वेल्स ने यह भी प्रगठ किया 
कि “ इस दिशा में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के मित्रता-पूर्ण सुेझाव यद्यपि वे युद्ध 
की एक बड़ी गभीर स्थिति में किए गए थे न केवल निरर्थंक सिद्ध हुए 


अन्तरोष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि घ& 


परंतु ब्रिटिश प्रधान मंत्री के द्वारा उन पर कड़वाहट पूर्ण रोब भी प्रगट 
किया गया ।” अमरीका के अतिरिक्त और ब्रिटेन की सरकार को छोड़ कर 
एशिया के बाहर के अन्य देशों की सहानुभूति भी हमारे साथ थी। सितबर 
१९४२ में व्हाइट हाउस में होने वाली पैप्तिफ़िक काउन्सिल! की ब्रैठक में 
फिलिपाइन के राष्ट्रपति मेन्यूएल क्वैजों ने एक बार फिर हिन्दुस्तान का प्रश्न 
उठाया और अमरीका से हस्तक्षेप करने की प्राथेना की । इसी बैठक में चीन 
के प्रतिनिधि डॉ० सूंग ने यह विचार प्रबट किया कि हिन्दुस्तान “तिटेन :और 
अमरीका की सचाई की कसौटी हैं” । ब्रिटेन के प्रतिनिधि हेलीफेक्स के विरोध 
के कारण क्वेज्ञों का यह प्रस्ताव गिर गया | भारतीय समस्या के सम्बन्ध में 
रूस का क्‍या मत था, यह जानने का कोई निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है, 
परन्तु इसमें संदेह नही कि रूस सदा से ही अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का कट्टर 
विरोधी और हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रथम समर्थक रहा है । # 


अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 


में परिवतेन 
हिन्दुस्तान में जब अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद अपनी समस्त निर्देयता के साथ॑ 

भारतीय राष्ट्रीयता की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को कुचलने में लया हुआ था, 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेज्ञी के साथ परिवत्तंत हो रहा, था। जापान की 
जो सेनाएँ बर्मा को जीत लेने के बाद आराकान के जंगलों और चटगांव की 
घाटियों को रोंदने में लग गई थीं वे सब धीरे धीरे पीछे हठती गई-बहुत जछदी 
यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जापान का कोई 
विचार नहीं था, उधर १६४२ के शिशिर तक जम॑नी का रूस पर केन्द्रीभूत 
आक्रमण भी स्टालिनग्राड से टकरा कर बिखर चला था और धीरे धीरे रूस की 
लाल-सेनाओं के हांथ में पहिल आने लगी थी । १६४४ का अन्त होते होते रूस 
ने केवल आक्रमण की समस्त जन आकांक्षाओं को सदा के लिए कुचल दिया था 
उसके अपने प्रत्याक्रमण में भी तेजी आने लगी थी । अक्टुबर १६४४ तक रूस ने 
एक ओर फिनलेण्ड और दूसरी ओर बुखारेस्ट, सोफिया और बेलग्रेड पर अधि- 
कार कर लिया था। इसी समय यदि ब्रिटेन और अमरीका की फौजें पश्चिम 
से जमंन पर आक्रमण कर देती तो यह निश्चित है कि घर्न-राष्ट्रों का पतन 
बहुत जल्दी हो गया होता, और यूरोप के पुनः गठन में रूस और परिचिमी प्रजा 

तंत्रों का बराबर का हाथ रहता। परंतु ब्रिटेन और अमरीका ने दूसरे मोर्चे की 
कक कलर हज अर लि कप 2 लिन ४ महक अलग लत >ह लए ले परम की जलकर जरबज की 3 ओ ते आज 


# इस सम्वन्धमें बहुत सा प्रामाणिक पत्र-व्यवहार लई फिशर की 7%€& 
67०८६ ०४०/7९१४६८ नामक पुस्तक (१६४६) में पहिली बार प्रकाशित हुआ। 


६० स्वाधीनता की चुनोती 


तैयारी में ही बहुत समय लगा दिया और उसका आरंभ दक्षिणी फ्रांस से किया 
जहां जमंन की सशकत सेनाओं ने उन्हें एक लंबे अरे तक रोक रखा! | परिचमी 
प्रजातंत्रों की इस देरी और अयोग्यता के कारण रूस का अविश्वास और 
आत्मविश्वास दोनों तेजी से बढ़ते जा रहे थे, और उतनो ही तेज्ञी से उसकी 
सेनाएं दक्षिण पूर्वी व मध्य यूरोप के देशों को नात्सी आधिपत्य से मुक्त करने में 
लगी हुई थी, इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि ब्रिदेन और अमरीका को इन 
प्रदेशों के भाग्य-निर्णय में भविष्य में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के अधिकार 
से हाथ धोना पड़ा । पौलेण्ड और यूगोसलोवाकिया की जिन स्थायी सरकारों का 
वे समर्थन कर रहे थे उनसे अपना सदयोग खींच लेने पर भो उन्हें विवश 
होना पड़ा। १६४५ का आरंभ होते होते रूसी फौजें जम॑नी में प्रवेश करने 
लगी थी । बुढापैस्ट पर उनका कब्जा फ़बेरी में डेजिंग पर सा में और 
बियना व पौट्स्डम पर अप्रैल में हो गया । पौट्स्डम में पहली बार रूगी और 
अमरीकी सेनाओं का संपर्क हुआ । 


भारतीय राजनीति पर 


उसका प्रभाव 


सृदूर पूर्व में जापोन की विजय यात्रा को रोक दिया गया। मध्य-यरोप में 
इटली के फासिज़्म की रौंदती हुई ब्रिटेन और अमरीका की सेनाएँ जम॑नी की 
सीमाओं का स्पर्श कर रहीं थीं। दूसरी ओर से रूस की विजय सेनाएं कई स्थलों 
पर जर्मती में प्रवेश कर चुकी थीं । जम॑नी का पतन और घ्री-राष्ट्रों का विध्वंस 
अब दूर के क्षितिज पर चमकने लगा था। इन परिस्थितियों में भारतीय 
राजनैतिक गुत्थी को सुलभा लेचे का दायित्व एक बार फिर अंग्रेज़ी सरकोरपर 
आगया था । भूलांभाई देसाई और लियाकतअलीखां की बातचीत को इस 
प्रयत्त का आधार बनाया जा सकता था। कांग्रेस सहयोग से इन्कार नहीं करेगी 
यह मार्च १९४५ में डॉ, खान साहेब द्वारा सीमा प्रान्त का शासन अपने हाथ 
में लेलेन से स्पष्ट होगया था। इस वातावरण को ध्यान में रखते हुए, १६४५ 
के ग्रीष्म में लाडे वेवल ने इंग्लैण्ड जाकर वहां के मंत्री मंडल से भारतीय परि- 
स्थिति के संबंध में विस्तृत बातचीत की, और जून में एक स्पष्ट योजना लेकर 
वहां से छौटे; जिसके आधार पर शिमला कान्‍्फेंस का आयोजन हुआ । यह 
योजना बसे तो पुराने ढंग की थी, उसका लक्ष्य वायसराय की कार्यकारिणी का 
पुनः गठन मात्र था, पर पिछली सभी योजनाओं से वह कई दृष्टियों से आगे 
बढ़ी हुई भी थी | योजना के अनुसार वायस राय और सेनाध्यक्ष कों छोड़ कर 
अन्य सभी मन्‍्त्री हिन्दुस्तानी होते-अर्थ और गृह-विभाग तो पहिली बार 
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हिन्दुस्तानियों को सौंपे जाने का आयोजन था, विदेशी विभाग भी हिन्दुस्तानी 
पंत्री के हाथ में ही होता । इन मंत्रियों का चुनाव यद्यपि गवनंर जनरल स्वयं 
करते पर उनका निर्णय राजनैतिक नेताओं की सलाह पर निर्भर होता। ब्रिटेन 
के व्यवसायिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, उपनिवेश्ञों के 
समान, हिन्दुस्तान में भी एक हाई कमिइ्नर नियुक्त किए जाने का भी प्रस्ताव था | 
साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि यद्यपि कार्यकारिणी वर्तमान विधान 
के अन्तर्गत काप्त करेगी और गवर्न॑र-जनरल की नियंत्रण की शक्ति में वेधानिक 
रूप में किसी प्रकार का परिवत्तंत नही किया जा सकेगा, पर अपनी इन शक्तियों 
का प्रयोग वे “अविवेकतापूर्ण' ढंग से नही करेगें ७ वायसराय ने ब्रिटेन के सभी 
राजनंतिक दलों की ओर से भारतीय आकांक्षाओं के प्रति सहानूभूति का विश्वास 
दिलाया, इस सबंध के अपने ब्रॉडक्रास्ट भाषण में वायसराय ने पहली बार 
अप्रत्यक्ष रूष से यह स्वीकार किया कि अपने बहुत से पिछले कार्यों के लिए 
अंग्रेजी ज्षरकार श्भिन्दा और क्षमाप्रार्थी है । इस घोषणा के साथ ही काँग्रेस 
के प्रमुख नेताओं को सुबत कर दिया गया और उन्हें शिमला आने का निमंत्रण 
दिया गया। गांधीजी ने कास्फ्रेन्स में निमज्मित सदस्यों को संतोष जनक बताया 
और मौ० आजाद ने अपना यह विचार प्रगठ कियां--हम पूर्ण स्वधीनता के 
अपने लक्ष्य के बहुत निकट हैं, केवल एक या दो रुकावटें और हे जिन्हें हम 
निरचय, एकता और शक्ति से पार कर सकेंगे ।” शिमला-कांफ्रेस्स भारतीय 
राजनैतिक गुत्थी को सुलभाने में सफल नहीं हो सकी, पर उसने देश की आत्मा 
पर पिछले तीन वर्षों में इकट्ठा होने वाले निराक्षा के बादलों को हदानें की दिशा 
में बड़ा काम किया । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हमारे प्रझ्ुख राष्ट्रीय नेता 
हमें फिर से प्राप्त हो गए थे, १९४२ की क्रांति को उन्होंने अपना संपूर्ण सम- 
थन दिया था और अब वे फिर राष्ट्रीय तत्त्वों को सुदृढ़ बनाने के काम में जुट 
पड़े थे । राष्ट्रीय भावनाओं का रुका हुआ प्रभाव बाँव तोड़ कर एकबार फिर 
तेज्ञी के साथ आगे बढ़ चला था, और आगे आने वाले प्रतिरोधों को ललकार 
कर चुनौती देने लगा था। 


लाल सेनाओं की विजय यात्रा 
ओर पश्िचमी प्रजातन्त्रों 
की आशकाएँ 


१७ मई १६४५ को जर्मनी का पतन हुआ । लाल सेनाओं की प्रगति और 
पश्चिमी प्रजातन्त्रों की धीमी चाल को देखते हुए यह निविवाद था कि विजय 
का श्रेय मुख्यतः रूस को मिलता। अगस्त १६४४ में यह मानते हुए भी. कि 


ध्र स्वाधीनता की चुनौती 


जन सेना को नेस्तनाबूद करने के काम में प्रमुख भाग” लाल सेनाओं का 
रहा है, चचिल और उनके साथी इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे। परंतु उनके 
सामने इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया था कि वह यूरोप को अ प्रत्यक्ष 
झूप से दो विभिन्न प्रभाव-क्षेत्रों में बांद लें । पश्चिमी प्रजातन्त्रों ने १९४५ के 
ग्रीष्म तक व्यावहारिक दृष्टि से यह स्वीकार कर लिया था कि ग्रीस के उत्तर 
और स्टेटिन-ट्रिएस्ट रेखा के पूर्व में, जिसमें पोलेण्ड, यगोसलोवाकिया आंदि 
सम्मिलित थे, उनका कोई सीधा प्रभाव नहीं रहेगा | और इसी प्रकार रूस ने 
मान लिया था कि ग्रीस, इटली,मध्य सागर और जमेनी और पदिचमी यूरोप 
के अधिकांश भाग में ब्रिटेन और अमरीका के प्रभाव को वह चुनौती नहीं देगा। 

दूसरा मोर्चा जल्दी न खोल कर पदिचमी प्रजातन्त्रों ने रूस के मन में जो अधि 

इवास उत्पन्न कर दिया था उसने उसे इस बात के लिए विवश किया कि 

वह अपने निकट के देशों में पश्चिमी देशों के प्रभाव को ते जमने दे । इन देशों 

को वह सीधा अपने प्रभाव में लेता चाहता था । ज्यों ज्यों रूस ने ऐसा करने 

का प्रयत्न किया, यद्यपि वहु केवल अपनी धृरक्षा की दृष्टि से अपने प्रभाव-क्षेत्र 
को बढ़ाने के इस काम में लगा था; पश्चिमी देशों को इसमें रूस की बढ़ती 

हुई साम्र/ज्यवादी आंकांक्षाओं की गंध मिली और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न 

किया । इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के समाप्त होतेन होते मित्र-राष्ट्रों के 
आपसी संबंधों पर एक तीसरे, और अधिक भयानक महायुद्ध की काली छाया 

पड़ने लगी । 

जैसा कि गोएविल्स ने १६४३ में ही कहा था, रूस की सेनाओं की विजय 

यात्रा को पदिचमी प्रजा-तन्‍्त्र (एक आँख में हुं ओर दूसरी आँख़ में आँसू” 

की भावना से देख रहे थे । १६४५ के ग्रीष्म में जमेंनी की पराजय के बाद 

ब्रिटेन और अमरीका ने मारको; तेहरान, माल्ठा और पोट्सडम के उन सम- 

झोतों का, जो संघर्ष की सँकटपूर्ण धड़ियों में किए गए थे, ऐसा अर्थ निकालना 

चाहा जिससे यूरोप में उनकी अपनी स्थिति हृढ़ बन सके और रूस के बढ़ते 

हुए प्रभांव को रोका जा सके | उनके इस प्रयत्न का रूस के द्वारा विरोध 

किया जानता भी उतना ही स्वाभाविक था। आस्ट्रिया, ईरान, पोलेण्ड, यूगो- 

स्‍लोवाकिया आदि के प्रश्नों को लेकर यह संघर्ष तीब्र होता गया । आस्ट्रिया 

को “आज़ाद और खुदमुख्तार” रखने का मॉस्को में जो निदचय हुआ था 

पश्चिमी प्रजातन्त्रों की दृष्टि में उसका अर्थे यह था कि उसकी राजनीति पश्चिम 
की ओर उन्मुल्न रहेगी । इसी प्रकार तेहरान में ईरान की “स्वतन्त्रता, सार्वभौ- 
मता और सीमाओं की अक्षुण्णता” संबंधी निर्णय का अर्थ भी वे लोग यही 
लगा रहे थे, कि ईरान पर्चचमी देशों के प्रभाव में रहेगा। माल्टा में पोछेण्ड 
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की अस्थाई सरकार के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि वह एक अधिक व्यापक 
जनतन्त्रीय आधार पर पुनः गठित की जायगी, ” यूगोस्लोवाकिया में ठिठो- 
सुबासिश समभकौते के आधार पर एक नई सरकार के बनाए जाने का निर्णय 
हुआ और शेष दोनों के सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि तीनों बड़े राष्ट्र, 
ब्रिटेन, अमरीका और रूस” किसी भी ऐसे राज्य में जो पहले धुरी राष्ट्रों के 
आधिपत्य में रह चुका है और अब स्वतन्त्र कराया जा रहा है, मिलजल कर 
वहाँ की जनता को “ऐसी सरकोरे बनाने में सहायता देगे जो जनता के सभी 
प्रजातन्त्रीय तत्वों का उचित प्रतिनिधित्व करती हों । और स्वतन्त्र चुनाव 
के आधार पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने पर प्रतिज्ञावद्ध हों” ब्रिटेन 
और अमरीका की दृष्टि में इस सब समभौतों का अथ यही था कि इन देझों 
में पर्चिमी प्रजातन्त्रों के ढंग की सरकारें बनाई जाएँगी और ये सब सरकारें ब्रिटेन 
और अमरीका के निकट संपके (या प्रभाव) में रहेंगी | इसके विपरीत रूस 
का यह “विष्वास था कि इन समभौतों का उद्देश्य मध्य यूरोप में फ़ासिज़्म 
का अन्त कर देता और पूर्वी यूरोप और बलल्‍कान देशों में, रूस की छन्र छाया 
में, ऐसे शासन-तन्त्रों की स्थापना करना था जिनका ढांचा न तो रुस के सोवि 
' यत ढंग का हो और न पद्चिमी देशों के पूंजीवादी प्रजातन्त्र से मिलता हो । 
पर इन दोनों का एक सम्मिश्रण हों । यह स्पष्ट भा कि रूस यदि चाहता तो 
इन देशों में साम्यवाद की स्थापना कर सकता था। और पदिचमी प्रजातन्त्र 
चाहने पर भी उनमें अपने ढंग का प्रजातन्त्र कायम नहीं कर सकते थे। पर 
रूस इस सम्बन्ध में समझौता करने के लिए तैयार था | यह और भी अधिक 
स्पष्ट था कि रूस फिनलैण्ड, पोलेण्ड, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया, बल्गरिया; 
रूमानिया आदि अपने निकटवर्त्ती देशों को उनका आतन्तरिक शासन-तन्त्र चाहे 
कैसा ही हो, अपने प्रभाव-क्षेत्र के बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं था। 
इस स्थिति में, और ब्रिटेन और अमरीका के अपने प्रभाव क्षेत्रों को स्रभी 
संभव उपायों से बढ़ाते जाने के निश्चय के बीच कहीं समभोते की गजाइश 
नहीं रह गई थी । 


यरोप का पतन ओर राजनेतिक 
गरुत्व केन्द्र का एशिया , 
की ओर बढ़ना 


पदिचमी प्रजातन्त्रों और रूस में अपने प्रभाव-क्षेत्रों को बढ़ाने के सम्बन्ध 
में जहाँ एक ओर एक गहरी प्रतिद्वन्दिता चल रही थी, दूसरी ओर यूरोप का 
तहाद्वीप दूसरे महायुद्ध की आ्िक प्रतिक्रियांओं के ज्ञोरदार थपेड़ों में चकना- 


६्ड स्वाधीनता की चुनोती 


चर छेता जा रहा था। वास्तव में देखा जाए तो यूरोप का पतन" पहिले 
महायुद्ध के बांद से ही शुरू हो गया था । विभिन्न देशों में क्रान्ति-आर्थिक 
संकठ और तेजी से होने वाली राजनैतिक उथल-पुथल में उन्नीसवीं शताब्दी के 
जीवन के मूल्य दूठ-फूट चले थे, प्रारम्भ में रूस के रक्न-प्रभात की ओर यूरोप 
के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, पर धीरे धीरे वे उससे विम्रुख होते गए 
और विशेषकर, मध्य-यूरोप के देशों में एक कहीं अधिक भयंकर तानाशा।ही 
फैली जिसका विस्फोट दूसरे महायुद्ध में हुआ । दो महायुद्धों के बीच की क्रमश 
बिगड़ती जाने वाली आथिक स्थिति का ही यह परिणाम थां कि यरोप के 
साम्राज्यवादी देशों को अपने आधीन देशों के प्रति एक बड़ी सीमा तक सम- 
भौते की नीति पर चलना पड़ा | प्रजातन्त्र के नाम पर लड़े जाने वाले प्रथम 
महायद्ध में एशियायी देशों में जितने भी स्वाधीनता के आन्दोलन उठे थे, 
विजय के पहिले ग॒ब्बार में वे सब निर्देयता पूर्वक कुचल दिए गए थे, पर 
साम्राज्यवादी देशों को अपनी इस नीति को बहुत जल्दी ही छोड़ना पड़ा । हारे 
हुए देशों में हार के परिणामों से यदि कोई देश न केवल अपने को बचा सका 
अपितु अपने देश की सीमाओं का विस्तार बढ़ा भी सका तो वह एक एशियायी 
देश, तुर्की थां। मिश् में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना के दबाल्ष में ज्िटेल को 
लगातार पीछे हटना पड़ा और अन्त में १६३६ में एक बीस साल के समभौते 
के द्वारा उसे मिश्र की अपने नियंत्रण में रखने की नीति को सदा के लिए छोड़ 
देने की घोषणा करने पर विवश होता पड़ा । अरब देशों, विशेषकर सीरिया, 
और फिलस्तीन, में भी राष्ट्रीय आन्दोलनों ने ज्ञोर पकड़ा सुदूरपूर्व तक में, जो 
राणनैतिक जागूति की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था, सोएकार्नों, जिप्तोहाता 
और सारोमन्त्री आदि तरुण नेताओं के आगे आने से इंडोनेशिया के स्वातंत्र्य 
ओन्‍्दोलन को एक नई स्फूत्ति मिली । हिन्दुस्तान और बर्मा में तो साम्राज्यवाद 
के बंधन निरिचित रूप से ढीले हो चले थे । चीन में एक राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित हो गई थी और जापान एशिया एशिया वालों के लिए' का नारा 
लेकर पूर्ती और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने में जुट 
पड़ा था। दूसरे महायुद्ध ने तो यूरोप के नक्शे को ही बिल्कुल बदल दिया । 
यद्ध के प्रारंभ में संसार की सात प्रथम श्रेणी की शक्तियों में अमरीका और 
जापान को छोड़ कर पांच का केन्द्र यूरोप में था। महायुद्ध के बाद इनमें से 
तीन जर्मनी, इटली और फ्रांस, तृतीय श्रेणी की शक्तियों में आ गए 'भे, ब्रिटेन 
की स्थिति डांवाडोल हो यई थी और केवल एक रूस ऐसा बचा था जो युद्ध 
की लपों में से अधिक सशक्त होकर निकला था, और रूस के सम्बन्ध में यह 
कहा ज़ा सकता, है कि.उसकी गिनती एशियायी ताकतों मे उतत्ी ही है जितनी 
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यूरोपीयों में । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि महायुद्ध का अन्त होते होते यरोप 
की राजनीति विशृंखल और अथनीति चकनाचर हो गई थी और उसकी 
वह सांस्कृतिक प्रभुता, जिसके निर्माण के पीछे तीन हजार वपष्ं का लम्बा 
इतिहास था, खतरे में पड़ गई थी । राजनैतिक गरुत्व का केन्द्र स्पष्ट रूप से 
यूरोप से हट कर एशिया में और अटलांटिक से हटकर प्रशान्त महासागर में 
आ गया था। यह कम महत्त्व की बात नहीं हैँ कि महायद्ध की समाप्ति के बाद 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जितनी प्रमुख घटनाएँ हुई हैं वे प्राय: सभी एशियायी 
देशों में हुई हैं । 


शियायी राजनीति का 
मध्य बिंदु हिंदुस्तान 


एशिया के इन दिनों उठ खड़े होने वाले स्वातन्ब्य आन्दोलनों में स्वभावत 

ही हिन्दुस्तान का एक विशिष्ठ स्थान था) हिन्दुस्तान एशियां के गुलाम देशों 
में सबसे बड़ा था और साम्राज्यवादी देशों में से सबसे बड़ी शक्ति के आधीन 
भरा, इसलिए महज ही एशिया की राजनीति का वह मध्य-बिन्दु बन गया था । 
उसके भविष्य के साथ समस्त एशिया का भविष्य सम्बद्ध था । हिन्दुस्तान इन 
'दिनों संघर्ष के स्थान पर समभौते के मार्ग पर चल रहा था, पर दिसम्बर 
१६४५ में आज़ाद हिन्द फौज के नेताओं के मुकदमे के अवसर पर समस्त 
हिन्दुस्तानी फ़ौज और जहाजी बेड़े की राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जिस गहरी 
सहानुभूति का प्रदर्शन हुआ उसने अंग्रेज शासकों को चौंका दिया । इसके बाद 
ही फ़बवरी १६४६ में बम्बई, मद्रास और कराची के जहाज़ी बेड़ों के नाविकों 
की खुली बगावत ने जो व्यापक रूप ले लिया उपने भी अंग्रेजी सरकार को 
उसके इस विश्वास से कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम-लीग में मतभेद चला 
जाता हैं उसकी अपनी स्थिति सुरक्षित है, हिला दिया और अपनी भारतीय 
नीति में परिवत्तेत करने पर मजबूर किया इस बीच ब्रिटेन की राजनीति 
में एक क्रान्तिकांरी परिवत्तेत हो गया था। १६४५ के पालंमेण्ट के चुनावों मे, 
जो ब्रिटेन में दस साल के बाद हो रहे थे, अनुदार दल की करारी हार हुई 
और ब्रिटेन के इतिहास मे पहिली बार मजदूर दल को बिना किसी अन्य दल 
के सहयोग के और संपूर्णतः अपनी ही ज़िम्मेदारी परशासन-तंत्र' को अपने ढंग 
से चलाने का अवसर मिला। हिन्दुस्तान में हम लोगों के हृदय में ब्रिटेन के 
सभी राजनेतिक दलों के प्रति इतना गहरा अविश्वास जम गया था--हम यह 
भूले नहीं थे कि दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन उस समय कुचला गया था 
और गांधी जी आदि नेता उस समय जेल में डाले गए थे जब रेम्ज़े मेन्डोनह्ड 
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के प्रधान-मत्रित्व में एक मजदूर सरकार इंग्लेण्ठ पर शासन कर रही थी--- 
कि हमने बिटेन से अब भी किसी प्रकार की उदारता की आशा नहीं की,। 
मज़दूर दल की एटली सरकार के सामने भी एक भहायद्ध से चकनाचूर हुए 
आथ्िक ढांचे के पुननिर्माण का आन्तरिक काम इतना बड़ा था कि एक लम्बे 
अरे तक उसने अपनी बाह्य-तीति के सम्बन्ध में मौन रहने का निश्वय-सा कर 
लिया था उन दिनों मजदूर दल के कुछ प्रमुख अधिकारियों ने यह प्रचार करने 
की पूरी कोशिश की कि मज़दूर-दल ने चुनाव में विजय अनुवारूदल से गह- 
नीति के छिद्धांतों में मतभेद होने के कारण प्राप्त की है; जब कि अनुदार दल 
की हार का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटेन की जनता अनुदार दल की प्रारंभ 
में धरी-राष्ट्रें! के प्रत्ति बर्ती जाने वाली तुष्टीकरण की नीति और बाद में 
रूस के साथ बढ़ते हुए बेमनस्थ से तंग आ गई थी और उसे यह भी विश्वास 
हो गया था कि यदि चॉंचिल-सरकार अधिक दिनों तक रही तो ब्रिटेन को 
अमरीका पर सर्वथा निर्भर हो कर रहना पढ़ेगा।इस उद्देश्य ने चाहे एक 
स्पष्ट रूप न लिया हो पर घटनाओं के निकट अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा हैँ कि १६४५ के चुनाव में ब्रिटेन की जनता के द्वारा अनुदार दलके विरुद्ध 
मज़ादूर दल के समर्थन का मुख्य कारण यह था कि वह प्रजानन्त्र, स्वाधीनता 
और रूस से समभौते (शान्ति) के मार्ग पर चलना चाहती थी । 
ब्रिटेन में मजदूर दल की [र्वजय 
ओर दुविधाएं 
..... ब्राह्म-नीति में कोई बड़ा परिवत्तंत न चाहते हुएभी ब्रिटेन की मज़दूर- 
सरकार के लिए यह संभव नहीं था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेज्ञी से 
होने वाले परिवत्तंनों से अपने को मुक्त रख पाती ! यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में 
यह अनुदार दल' द्वारा निर्धारित नीति को ही हल्के-से परिवत्तेन के साथ 
अपना छेता चाहती थीं। अनुदार दल रूस से खिंचता जा रहा था और 
अमरीका की ओर उसकी स्पष्ट रुकान थी। ब्रिटेस के जन-साधारण में रूस 
की युद्धकाल्लीन वीरता और विजय के प्रति प्रशंशा और आदर की भावना थी 
और अमरीका के बड़प्पन के से बर्ताव के प्रति कुछ उपेक्षा की भावना आती 
जा रही थी । दूसरे शब्दों में यहु कहा जा सकता है कि जहां ब्रिटेतल की जनता 
मे समाजथाद और रूस के साथ भाई चारे की भावना विकसित हो रही थी 
वहां की अनुदार सरकार जो पूंजीपतियों के इशारे पर चलती थी अर्पने को 
अमरीकी पूंजीपतियों से सम्बद्ध करने पर कटिबद्ध दिखाई दे रही थी---और 
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आशंका भी ज्ञोर पकड़ने लगी थी। ब्रिटेन की जनता का विदवास था कि 
मज़दू र-स रकार अमरीकी पूजीपतियों के चंगुल से देश को बचा सकेगी और 
रूस से भी अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने में सफल होगी । एस प्रकार मजदूर 
सरकार पर अमरीका व रूस के प्रति ब्रिटेन के इष्टिकोणों में इस सूक्ष्म परि- 
वत्तंन को लाने का दायित्व तो आ ही गया था और इस दिशा में उसने कुछ 
सफल प्रयत्न भी किए, पर अपनी विदेशी तीति का आधार उसने पश्चिमी 
यूरोप के देशों का एक ऐसा गृट बनाने की, जो एक ओर अमरीका और दूसरी 
ओर रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से अपने को बचा कर रख सके और जिसकी 
अपनी स्वतंत्र स्थिति हो, उ्त नीति को ही बनाया जो उसे चचिल की अनुदा र- 
सरकार से विरासत में मिली थी । 


पाश्चिमी यूरोप के देशों का संगठनः 
साम्राज्य के देशों से निकटतम सम्बंध 

यूगेप के देशों का एक संघ बनाने का विचार काफ़ी पुराना हूँ । १६२२ 
में आस्ट्रिया के काउन्ट कडेनहोव-केलर्गी ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था, पर 
जूस समय यूरोप के राजनीतिज्ञों ने उप्ते विशेष महत्व वहीं दिया। १६२६ 
फ्रांस के मन्त्री एरिस्टाइड ब्रायंड मे राष्ट्रसंध के सामने इस प्रकार का एक 
संघ बनाने की .योजनां रखी । इस संघ में यूरोप के सभी देशों के शामिल 
किए जाने का प्रस्ताव था, पर ब्रायंड की असली मन्शा रूस को उससे अलहदा 
रखते हुए फ्रांस के हाथों यूरोप का ऐसा राजनैतिक और भा्थिक नेतृत्व ले 
लेने की थी जो उसे अमरीका के राजनैतिक और आशिक प्रभाव से मुक्त रख 
सके । इस प्रस्ताव का मुख्य विरोध ब्रिटेन की तत्कालीन मज़दूर-सरकार के 
द्वारा हुआ, यद्यपि जमंनी और इटठलों भी उसके प्रति सशंकित दृष्टि से देख 
रहे थे । हिटलर के शक्तित में आने के बाद इतत विचार को फिर से मूत्तं-रूप 
मिला, पर अध्तर यह था कि इस बार यूरोप को, जर्मनी के नेतृत्व में संगठित 
करने का आयोजन था | हिटलर का यह प्रयत्न भी ब्रायंड के प्रयत्न के समान 
ही असफल रहा। यद्धके उत्तराध में उसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दक्षिण अफ्रीका के 
जनरल स्मट्स को हैं । ३५ तवम्बर १६४३ को लन्दन के हाउस आँव कॉमन्स 
में बोलते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध कं बाद विश्व की शजनींति पर निश्चित- 
रूप से तीन बड़े राष्ट्रों का नियंत्रण रहेगा, पर इनमें ब्रिटेन 'ग़रीबा और 
धयरोप में पंग' होने के कारण रूस का जो यिरोप का दैत्याँ बन गया था और 
अमरीका का, जिसके पास “धन साधनों और शक्ति की संभावनाएं असीम रूप 
में हैं! उस सभय तक ठीक से मुकाबिला नहीं कर सकेगा जब तक कि उसकी 
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शक्ति भी उनके बराबर की न हो जाए | ब्रिटेन के लिए अपनी शक्ति को 
रूस और अमरीका की क्रीमत पर ब्रढ़ाना संभव नहीं रह गया था | उसके 
लिए स्मट्स ने दो रास्ते सुऋफाए--एक तो साम्राज्य के देशों से अधिक निकट 
के सम्बन्ध स्थापित करना था और दूसरे पश्चिमी यूरोप के छोटे राष्ट्रों को 
लेकर एक बड़ा यूरोपीय राज़्य” बनाना था। इस नीति को ब्रिटेन की अनुदार 
दल की सरकार का पूरा, समर्थन मिला, यह विदेश-मन्त्री एन्थनी ईडन के उस 
वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है जो उन्होंने २८ सित्तम्बर १६४४ को हाउस आँव 
कॉमन्स में दिया । उन्होंने कहा “यदि हम साम्राज्य के सब देशों और पदिचिमी। 
यूरोप के अपने निकट पड़ौसियों की ओर से बोल सकें तो दूसरी बड़ी ताकतों 
के साथ हम ज़्यादा अधिकार के साथ बात कर सकते हैं। में समभता हैँ कि 
यह उस व्यवस्था के सम्बन्ध मे उचित कल्पना है जिसका हम निर्माण करन 
चाहते हैं और सच तो यह है, इसी बढ़े काम में हम इस समप्र लगे हुए हैं ।” 
जैसा कि ब्रेल्सफ़ोर्ड ने इंडिया कौंसिल ऑँब वर्ल्ड अफ़ेअर्स की बम्बई-शाखा के 
२२ जनवरी १६४६ के अपने एक, भाषण में कहा, “यह कोई छिपी हुई बात 
नहीं है कि पुराने मिश्रित मन्त्रि मंडल के शासन-काल म्रें ब्रिटेन की नीति यह 
रही कि वह अठलांठिक के किनारे के सभी पश्चिमी राज्यों--रए्कंडिने विया, 
हॉलेण्ड और बेल्जियंम मुख्यतः और सबसे पहिले फ्रांस, इटछो और फ्रेंको के 
पदच्युत हो जाने पर, स्पेन--के साथ एक निकट का सघ बना लेने का 
प्रयत्न करे ।” 
यह निश्चित हे कि इस आयोजन को मज़दूर दल के प्रमुख नेताओं का 
समर्थन भी प्राप्त था । मजदूर-दल के अध्यक्ष, हैरल्ड लास्की ने अगस्त 
१६४५ में एक फ्रांसीसी साप्ताहिक को दिए हुए एक वक्ञव्य में कहा, 
“ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैण्ड, नाव और डेन्मा्क में एक आंधिक संघ 
की योजना की ओर हमारी पार्टी का दृष्टिकोण बिलकुल निश्चित 
है । हम सभी, क्षेत्रों में निकट्तम सहयोग का समर्थन करते हैं ।” 
अन्य प्रमुश्त मजदूर नेताओं ने भो समय समय पर इसी प्रकार के 
विचारों को प्रकट किया । पश्चिमी यूरोप के देशों का एक गृट बनाने की कोई 
निश्चित योजना मज़दूर सरकार ने नहीं रखी, पर उन दिनों जो बहुत सी 
योजनाएँ बन रहीं थी. और प्रचलित थीं, उनमें इन देशों के सभी साम्राज्य- 
वादी साधनों को संगठित करने का निश्चित आयोजन था । उदाहरण के लिए 
हम ब्रिटन के प्रभावशाली, पत्र “इकॉनॉमिस्ट में जुन १६४४५ में प्रकाशित योजना 
को (जो बाद में नेशनल पीस कौंसिल' द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई) हें 
तो. हम पाते हूँ कि उसमें ब्रिटेत, फ्रास, हॉलेण्ड और बेल्जियम, और संभवत: 
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स्केडिनेविया के भाग लड़ाई के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बनने वाली योजनाओं 
में सामूहिक दृष्टि से सबसे अधिक “महत्त्वपूर्ण बताया है । इसमें यह भी कहा 
गया हे कि “यदि पर्चिमी यूरोप के देश अपने आश्चित देशों के साथ सहयोग 
करें तो उनकी सीमाएं प्रथ्वी के चारों ओर फैली होंगी और प्रत्येक महाद्वीप 
और प्रत्येक समुद्र मे उनके नियंत्रण में ऐसे हवाई और समुद्री अड्डे होंगे जहां से 
वे समस्त विश्व की शान्ति की रक्षा कर सकेंगे ।” इस प्रकार, पदिचमी यूरोप 
की गुटबन्दी में इन देशों के साम्राज्य भी आ जाते हैं। मज़दूर दल के द्वारा 
शासन अपने हाथ मे ले लेने के बाद इस प्रकार की किसी योजना का सरकारी 
तोर से कभी समर्थन नहीं किया गया, पर जिस तत्परता से मजदूर सरकार ने 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में फ्रांस और हॉलेण्ड के लड़खड़ाते हुए साम्राज्यों की 
रक्षा के लिए अपनी सैनिक सहायता भेजी उससे यह स्पष्ठ हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में विशेषकर रूस और अमरीका की प्रतिद्वन्द्रिता में; अपनी शक्ति 
और प्रतिष्ठा बनाए रखने की दृष्टि से इन देशों का प्रारम्भ में नेतिक और बाद में 
आशथिक और सेंनिक, समथ॑न प्राप्त करने के लिए उसे इन देशों के पुराने शड़े- 
गले साम्राज्यगादी ढांचे को भी सुरक्षित रखने में विशेष आपत्ति नहीं थी । 
इस दृष्टि से, पश्चिमी यूगेप के देशों से निकट के संपर्क स्थापित कर 
लेनेके साथ सा4 साम्राज्य की आन्तरिक कड़ियों को मज़बूत बनाता भी 
आवश्यक था। हिन्दुस्तान की राजनेतिक गुत्थी को सुलभाने के प्रयत्नों 
को हमें इसी अच्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर देखना होगा । १४ जलाई' १६४५ को 
शिमला-कांफ्रेंस की असफलता की घोषणा करते हुए लॉर्ड वेवल ने कहा, (आप 
में से कोई भी इस असफलता से निराश न हों। हम अन्त में अपनी बाधाओं 
पर अवश्य ही फिन्रय प्राप्त कर लेगे। हिन्दुस्तान की भावी महानता असंद्िग्ध है ।” 
२१ अगस्त की वायसराय ने आने वाले जाड़ों में केन्द्रीय व प्रान्तीय धारा- 
सभाओं के चुनावों की घोषणा $) | अगस्त के अन्त में वह ब्रिटिश मन्त्रि-मंडल 
से फिर बातचीत करने के लिए इंग्लेण्ड गए । वहाँ से लौट कर १६ सितम्बर 
को अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में उन्होंने घोषणा की कि चुनाव के फ़ौरन बाद ही 
वह नई प्रान्तीय धाराप्रभाओं के सदस्यों से इस बात के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे 
कि विधान-निर्मात्‌ सभा के संगठन का पहिले वाला आधार ठीक है अथवा 
किसी अन्य आधार को चुनना उचित होगा । देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से वह 
इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे कि देश की भावी व्यवस्था में वह अपना भाग किस 
प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से अदा कर सकेंगे, और इसके साथ ही अंग्रेज़ी 
सरकार ब्रिटेन और भारत के बीच होने वाली एक स्थायी संधि के विषय के 
सम्बन्ध में भी विचार करेगी'। इसके साथ ही, चुनाव के बाद, उन्होंने अपनी 


१०० स्वाधीनता की चुनौती 


कार्यकारिणो के पुनःगठन का एक और प्रयत्न करने का अपना निश्चय भी 
प्रगट किया । दिसम्बर के प्रारम्भ में प्रधान-मन्त्री एटली ने भारतीय परिस्थिति 
का निकट से अध्ययन करने के लिए विविध राजनेतिक दलों के सदस्यों का एक 
प्रतिनिधि शिष्ट मंडल हिन्दुस्तान भेजने की धीषणा की । यह शिष्ट मंडल लग- 
भग तीन महीने हिन्दुस्तान में रहा और देश के विभिन्न राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं 
से व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा उसने एक ओर तो भारतीय परिस्थिति का अध्ययन 
करने का प्रयत्न किया और दूसरी ओर इंग्लेण्ड के सभी राजनैतिक दलों की सदू- 
भावना उन तक पहुँचाई। इन्हीं दिनों चुनाव के परिणाम भी सामने आये 
जिनसे यह स्पष्ट था कि यद्यपि स्धारण सीटों पर कांग्रेस के सामने कोई 
दूसरा दल टिक नहीं सका था, पर मुस्लिम सीटों पर घझुस्लिम लीग का उतना 
ही निविवाद एकाधिपत्य था । केन्द्रीय धारा सभा के चुनाव में साधारण सीटों 
के लिए डाली गई वोटों की ६१ प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष मे थीं और मुस्लिम 
सीटों की वोटों का ५६ प्रतिशत लीग के। प्रान्तीय चुनावों में कांग्रेस, को कुल 
वोटों की ५४.५ प्रतिशत और लीग को ,म्ुस्लिम वोटों की ७४,३ प्रतिशत 
मिलीं । मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रान्तों में, पंजाब और बंगाल में लीग को अभृत- 
पृर्ष सफलता मिली पर सीमा-प्रान्त में कांग्रेस जीती, यद्यपि लीग का समर्थन 
भी बहुत बढ़ गया था, और सिंध में भी मुम्निलम-लीग का बहुमत बहुत स्पष्ट 
नहीं था। पर पिछले दस वर्षों में लीग ने मुस्तल्मानों के हृदयों पर कितना 
अधिकार जमा लिय्रा था, यह इस चुनाव से स्पष्ट था । 
मुस्लिम छीग अपने पाकिस्तान के लक्ष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समभश्गेता 
करने के लिए तैमार नहीं थी, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकत।ओं को देखते 
' हुए हिन्दुस्तान की एकता का संरक्षण अनिवार्य हो गया था । जापान के साम्राज्य 
के नष्ड-भ्रष्ट हो जाने के बाद ब्रिटेन, और अमरीका दोनों के, लिए यहू भावष- 
इयक थ।/क्रि वहू एशिया के सभी देशों, विशेषकर मध्यपूर्व, हिन्दुस्तान और चीन 
को रूस के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्न करे । भौगोलिक इष्टि से हिन्दुस्तान 
एशिया के बीचों बीच स्थित है । उसका प्रभाव सहज ही चारों ओर फैल 
सकता दै। अपनी उत्तर-परिचमी सीमा से वह मध्य एशियां को नियत्रित कर 
सकता है | वर्मा से उसका प्रभाव «क्षिण चीन, रयाम और हिन्दचीन तक फैल 
सफता है| अदन से सिंगापुर, तक सारा हिन्द महासागर सम्पूर्णत: उसके 
नियंत्रण मे है। एशिया की सुरक्षा की दृष्टि से हिन्दुरतान को सुदृढ़ बनाना 
आवश्यक था । हिन्दुस्तान में इन दिनों एकता की भावना ज्ञोर पकड़ भी रही 
थी । सितस्बर १९४४५ में, मौ० आज़ाद के आग्रह पर, कांग्रेस ने सांप्रदायिक 
समस्या पर एक बार फिर अपने विचारों का स्पष्ठीकरण किया । उसने एक 
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बांर फिर थ्रह स्वीकार करते हुए कि किसी भी प्रादेशिक इकाई की संगठित 
जनता को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयत्न 
नहीं किया जाएगा; देश की एकता की रक्षा पर ज़ोर दिया | सरदार पटेल ने 
इस समब्रन्ध में कहा, “आत्म-नि्णय का अधिकार कांग्रेस द्वारा मान लिया 
गया है। ८ अग्रस्त १६४२ का प्रस्ताव हमारी अन्तिम सीमा है ।'*'''*'वह 
प्रान्तों व अल्प-संख्यकों की स्वाधीनता की पूरी रक्षा करता हैं| इस सम्बन्ध में 
हम' लाहौर कांग्रेस द्वारा सिख सम्प्रदाय को दिए गए वायदों को भी नहीं भूछ 
सकते ।***'''हम धामिक आधार पर किसी ऐसे बंटवारे का समर्थन नहीं 
करेंगे जिसमें मुसलमानों को हिन्दुओं से अलहुदा राष्ट्र माना गया हो ।” 
आज़ांद हिन्द्र फौज्ञ के मुक़दमे ने भी हिन्दु मुस्लिम एकता की भावना को दृढ़ 
बनाथा और उसे पूरी अभिध्यक्ति फवरी १६४६ के नाविकों के विद्रोह में 
मिली | इस विद्रोह के बीच १६ फ़र्वरी को ब्रिटिश केबिनेट के तीन प्रमुख 
सन्त्रियों के एक मिशन के हिन्दुस्तान भेजे जाने की घोषणा की गई, और २३ 
मार्च को यह मिशन हिन्दुस्तान पहुँचा । यह प्रमोणित करने के लिए कि अंग्रेजी 
सरकार सच्चे हृदय से भारतीयों के हाथों में शासन सत्ता सौंपने के लिए तैयार 
है, और अल्पसंख्यकों के प्रदत को वह उसके मार्ग में हशिज् बाधक नहीं होने 
देगी, १५ मार्च १६४६ को प्रधान मन्त्री एटली ते एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा 
की । उन्होंने कहा; “हिन्युस्तान को स्वयं इस बात का फैसला करना हूँ कि 
उसका भावी शांसन-विधान कैसा होगा और संसार में उसकी ध्थिति क्‍या 
होगी । में आशा करता हूँ क्रि हिन्दुस्तान अंग्रेजी कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत रहना 
पसन्द करेगा'*''''परन्तु यदि वह आज़ाद होना चाहे और हमारी राय मे उसे 
ऐसा करने का पूरा अधिकार है; तो यह हमार। कत्तंव्य होगा कि हम सत्ता के 
परिवत्तेन की इस क्रिया कों जितना सुगस और सरल बनाया जा सके बनाने 
में सहायता दें ।” अल्प-संख्यकों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा, “हम अल्प-संख्यक 
बर्ग के, अधिकारों के प्रति सतक हैं और यह जानते हैं कि उन्हें भय से मुक्क 
जीवन बिताने का अधिकार होना चाहिए; परन्तु साथ क्ले हम किसी अल्प- 
संख्यक वर्ग को यह इजाज़त भी नहीं दे सकते कि वह बहुसंख्यक वर्ग की प्रमति 
को रोक सके ।” एठली ने अपने भाषण में एशिया के राष्ट्रीय-आन्‍्दो जनों के 
सम्धन्ध में अपनी गहरी दिलचस्पी प्रकट की “शान्ति-काल में जो लहर धी रे- 
धीरे चलती है” उन्होंने कहा, “यद्ध-काल मे वह वेगवती हो जाती है; युद्ध के 
बाद तो वह लहर बांध तोड़ दिया करती है । मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह 
नहीं कि इस समय ते केवल भारत अपितु समूचे एशिया में रकष्ट्रीयला की लहर 
बड़ो तेज़ी के साथ वह रही है ।” उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि 


१०२ ..._ स्वाधीनता की चुनोती 
परिवत्तंन की इन घड़ियों में हिन्दुस्तान एशिया का प्रकाश स्तम्भ सिद्ध होगा। 
9 पी, पक 
केबिनेट मिशन 
' योजना 

पाकिस्तान के मद्धिम पड़ते हुए स्वर को तेज़ करने के लिए, और केबिनेट 
मिशन के सदस्यों को उसकी अनिवार्यता बताने के लिए अप्रैल १९४६ में, भि. 
जिन्ना के नेतृत्व में, दिल्ली में एक मुस्लिम कन्वेन्शन बुलाया गया ।इस 
कन्वेन्शन में हिन्दुओं और उनके सामाजिक और धामिक जीवन की खुले आम 
भर्सना की गई, और मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए अंपना सब कुछ 
कुर्बान कर देने के लिए कहा गया । सुहरावर्दी ने कांग्रेस के नेताओं को 
“हत्यारों का गिरोह” कहा और पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहा, “यह हमारी 
सबसे ताज़ी मांग है; पर इसका यह अर्थ नही हैँ कि यह हमारी अन्तिम मांग 
है । फोरोज़ञसा नूतन ने घोषणा की कि यदि अंग्रेज़ मुसलमानों को प्राकिसतान 
दिलाने में सहायता नहीं पहुँचाएँगे तो वह रूस की मदद मांगेंगे, और हिन्दुओं 
को चेतावनी दी कि चंगेज्ञ खां के लोमहर्षक अत्याचारों को वे न भूलें । कांग्रेस, 
मुस्लिम-लीग व अन्य दलों के प्रमुख नेताओं से विस्तुत बावचीत के बाद और 
उनके आपस- में समभोता ते कर सकते की स्थिति में, केबिनट मिशन ने १६ 
सई को, भारतीय राजनेतिक गुत्थी को स्थायी रूप से सुलभाने के लिए अपना 
. ऐतिहासिक निर्णय दिया । मुस्लिम-कन्वेन्शन की धमकियों से विचलित न होते 
हुए, केबिनट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक बताया और 
स्पष्ट दब्दों में अस्वीकार कर दिया । मुस्लिम-लीग द्वारा पंजाब, बंगाल और 
आसाम की मांग स्वीकार करने का अर्थ होता, इन प्रान्तों के उन जिलों को 
पाकिस्तान में शामिल करना जिसमें ग़े र-मुस्लिमों का बहुमत था; और यदि 
पंजाब से अम्बाला और जालंघर, आसाम से सिलहुट को छोड़ कर सब ज़िले 
और बंगाल . से कलकत्ता सहित पश्चिमी बंगाल को निकाल दिया जाता तो 
इसका अर्थ होता एक ओर तो जन प्रातों का विभाजन जिन्होंने एक सामान्य 
भाषा और संस्कृति का विकास कर लिया था; और दूसरी ओर सिख्र प्रदेशों 
का विभाजन, “इन दलीलों के जोरदार होने के अलावा, कई महत्त्वपूर्ण 
शासन-सम्बन्धी, आथिक और संनिक समस्याएँ भी हैं जिन पर हमे ध्यान देना 
हैँ । हिन्दुस्तात के यातायात के समस्त साधन और डाक और तार के विभागों 
की व्यवस्था देश की एकता के आधार पर हुई है। उनके विभाजन का देश के 
दोनों भागों पर बुरा प्रभाव पड़ेग। । रक्षा-विभाग का अविभाजित रहना तो 
और भी आवध्यक है। हिन्दुस्तान की फौजी शक्ति सारे देश के सामूहिक 


अन्तराप्ट्रीय र।जनीति की पृष्ठभूमि १०३ 


बचाव की दृष्टि से संगठित की मई है । उसे दो हिस्सों में बाँठ देने का अर्थ 
होगा भारतीय सेना की प्राचीन परम्परक्ष्यों और ऊँचे दर्ज की योग्यता पर 
एक घातक प्रहार करना और उसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक 
गंभीर खतरे आ खड़े होंगे। भ।रतीय नौसेता और भारतीय हवाई शक्ति का 
प्रभाव बहुत कम हो जायगा। प्रस्तावित पाकिस्तान के दो भागों में हिन्दु- । 
स्‍्तान के दो सबसे अधिक आक्रमण के लिए खुनी हुईं सीमाएँ होंगी और 
उनके उचित बचाव के लिए पाकिस्तान का क्षेत्र अपर्यात्त होगा । एक दूसरी 
महत्त्वपूर्ण और विचारणीय बात यह द्ै कि इससे एक बंटे हुए ब्रिटिश भारत 
के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने की देशी राज्यों की कठिनाइया बढ़ 
जायेगी । अन्त में, यह एक भौगोलिक द्रथ्य है कि प्रस्तावित पाकिस्तान राज्य 
के दो भाग एक दूसरे से लगभग सात सौ मील की दूरी पर होंगे और युद्ध 
वे शान्ति दोनों में उनफ्रे बाद का यातायात हिन्दुस्ताव की ,सद्भावना, पर 
निर्भर होगा । ” पाकिस्तान की योजना का इससे - अधिक आलोचनात्मक 
विश्लेषण नही हो सकता था जो केबिनट मिश्न ने दिया । ह 

मुसलमानों की संस्कृति व उनके राजनेतिक और सामाजिक जीवन को 
संयक्‍त भारत मे हिन्दुओं के प्रभाव से बचाने के लिए प्रातीय शासन को विदेशी 
मामले, रक्षा और यातायात के उन थोड़े से अधिकारों को छोड़ कर जो 
केन्द्रीय सरकार को सौंपे जाने वाले थे, शोष सभी अधिकार दिये,जाने की उसने 
घोषणा की । केबिनंद मिशन योजना का आधार इस प्रकार था--- 

१ एक भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों 
शामिल होंगे, और उसके अन्तर्गत निम्न विषय होंगे. : विदेशी मामले 
रक्षा और यातायात; और उसे इन विषयों के सम्बन्धर्में आथिक सांधन 
जटाने की आवश्यक शक्ति होगो । 

२ स॒घ की अपनी कार्यकारिणी व धारा-सभ। होगी जिप्षमें ब्रिटिश भारत 

व रियासतौ के प्रतिनिधि होंगे । धारा सभा में किसी भी ऐसे प्रइन पर 
जो किसी बड़ी साम्प्रदायिक समस्या से संबंध रखता होगा, तभी निर्णय हो 
सकेगा जब कि दोनों प्रमुख सप्रदायों के प्रतिनिधियों मे से प्रत्येक के जो 
सदस्य मौजद हैं और मत दे रहे हैं, उनका बहुमत ओर सभी सदस्यों 
का जो मौजूद हैं और मत दे रहे हैं, बहुमत--उसका समर्थत कर । 
सध के विषयों के अलावा सभी विषय और शेष समस्त बची हुई सत्ता 
प्रातों के हाथ में रहेगी ॥ 

४ वे सब तिषय और अधिकार रियासतों के हाथ में रहेंगे .जिन्हें उन्होंने 

सघ को सौप नही दिया है | 


ल्‍्च 


१०४ स्वा्धीनत। की चुनोती 


४ प्रान्तों को यह अधिकार होगा कि वह गूट बना लें जिनकी अपनी कायें- 
कारिणी और धारा सभाएं हों और प्रत्येक गठ को यह निर्णय करने का 


अधिकार होगा कि वह किन प्रांतीय विषधों पर मिल जल कर निर्णय करे। 
६ संघ और गटों के विधानों में ऐसी व्यवस्था रखना आवश्यक होगा 
जिसके अनुसार कोई भी प्रांत अपनी धारा सभा कै बहुमत से दस वर्ष 
के प्रारंभिक समय के बाद, और बाद में प्रत्येक दस वर्ष के बांद, विधान 
की धाराओं के सम्बन्ध में पुनविचार की मांग कर सके । 
केन्द्रीय प्रांतों व गुटों के लिए एक स्थाई विधान बनाने के लिए एक 
विधान-निर्मातृ-सभा की व्यवस्था की गई जिसमें प्रत्येक प्रांत से उसकी आबादी 
के अनुपात में, दस लाख पौछे एक के हिसाब से, नई धारा-सभाओं द्वारा 
सदस्यों के चने जाने का आयोजन था: प्रत्येक प्रान्त में आबादी के हिसाब से 
ही विभिन्न संप्रदायों में सीटों कां विभाजन रखा गया था : इस सिद्धास्त से 
ब्रिटिश भारत से २६२ व रियासतों से ९३ सदस्य लिए जाने का अनुमान 
था। विधान-निर्मात्‌ सभा के आवश्यक अधिकारियों के चुनाव व नागरिकों, 
अल्पसंख्यकों आदि के अधिकारों का निर्णय. करने के लिए कमेटी आदि बना 
देने के बाद तीन गर्दों में बट जाने का प्रस्ताव था, जहां वह , प्रांतों के लिए 
विधान बनाते । रियासत के प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग रियासतों से बात 
चीत करने के बाद ओर उनकी स्वीकृति से. ही निश्चित किया जा सकता था। 
सत्ता के अन्तिम रूप से भारतीयों के हाथ में सौंपे जाने, के पहिले विधायग- 
निर्मात सभा और अंग्रेजी सरकार में एक संधि पर दस्तख़त किये जाने की 
हार्त भी थी । विधान-निर्माण के पहिले ही एक ऐसी अन्तरिम सरकार बना 
लेने पर भी ज्ञोर दिया गया था, जिसे सब्र राजनेतिक दलों का सहयोग प्राप्त 
हो और जो देश की बड़ी बड़ी सम्स्याओं को प्रभाव पूर्ण ढंग से सुलका सके 
और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश के उचित प्रतिनिश्चित्व की व्य- 
वस्था कर सके ' योजना के अन्त में कहा गया था, “हम आशा ,करते हैं कि 
नया स्वतन्त्र भारत अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ का सदस्प बनता पसंद करेगा । हम 
कम से कम यह आशा तो करते ही हैं [6 आप हमारी जनता से निकट और 
मित्रतापूर्ण संपर्क रखेंगे । परन्तु ये ऐसे प्रधन हैं जित पर आपको स्वयेँ स्‍्व- 
तन्त्रता के साथ अपना निर्णय बनाना है । आपका निर्णय ज्ो भी हो, हम 
आपके साथ उस दिन की उत्सुकता-पूवक प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप संत्तार के 
महान्‌ राष्ट्रों में अधिक से अधिक समृद्धि प्राप्त करें और आपका भविष्य भूत- 
काल से भी अधिक शानदाऋ हो ।” 
केबिनट-मिशन-योजना में कुछ स्पष्ट बुराइयां थीं। उसमें देश के केन्द्रीय 


डे 
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हांसन को काफी सशक्त नहीं बनाया गया था, ओर उसे आधिक पुनर्निमाण 
आदि के सम्बन्ध में इतने अल्प-तम अधिकार भी नहीं दिए गए थे कि थह देश 
के आर्थिक साधनों का बचाव की दृष्टि से भी समुचित विकास कर सके । 
दिन प्रतिदित के शासन के मार्ग से कुछ पुरानी गृत्थियों को हटा दिया गया 
था पर उनके स्थाम पर कई नई उलभनें खड़ी हो जाने की सम्भावना थी, 
और प्रत्येक उलभन के अवसर पर विदेशी सत्ता का मह जोहना ठाला नहीं 
जा सकता था । पूर्ण रवाधीनता के प्रइन को निकट वत्तेमान में नही सुलभाया 
गया था, भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया था। विधान-निर्मातु-सभा का 
चुनाव न तो एक व्यापक मताधिकार पर अवलग्बित था और न सीधा भनता 
के द्वारा, परन्तु अप्रत्यक्ष, एक सीमित मताधिकार और एक विभिन्न बाता- 
बरण में चुनी गई प्रान्तीय धारा-सभाओं, और साम्प्रदायिक आधार पर था । 
देशी राज्यों के सदस्यों की मौजूदगी से उसका जन-तन्त्रीय स्वरूप बिगाड़ दिया 
गया था । देशी राज्यों मे जनतम्त्र की शक्तियों नो सुदृढ़ बनाने की दिशा में 
कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, इसके विपरीत अंग्रेज़ी सत्ता के भारत से हट 
जाने पर उन्हें स्वतन्त्र और सार्वभौम॑ घोषित कर दिया गया था। इस प्रकारं 
देश के चार भागों, ब्रिटिश भारत के तीन गछों व देशी 'रियासतों, में बट जाने 
का भय था और इस विभाजन के लिए जनता की इच्छा का जानना बिल्कुल 
भो आवश्यक नहीं समझा गया था । पर इन सव बातों के होते हुए भी केबि- 
नट मिशन योजना हमारी आजादी के मार्ग पर निश्चित रूप से एक महत्त्व-पूर्ण 
कद म्‌ था,और उसने हमें अपने अन्तिम लक्ष्य के बहुत नश्नदीक ला दिया था। ब्रिटेन 
ने पहिली बार हमारे पूर्ण स्वाधीनता के अधिकारों को न केवल मान ही लिया 
था उसे अमवजी रूप देने का भी एफ सच्चा प्रयत्न किया था। हमें यह 
अधिकार सौप दिया गया था कि हम बिना किसी बाहरी सत्त। के हस्तक्षेप के 
अपना विधान अपने आप बना लें। आज्ञादी और आत्म-निर्णेय का हमारा यह 
अधिकार ब्रिटेन बिना किसी शर्त के मान रहा था। अल्प-संख्यकों के हाथ में 
हमारी प्रगति को रोके रखने का जो बड़ा अधिकार उसने अब तक दे रखा था 
बह भी अब हटा लिप्रा गया था । केन्द्रीय शासन अशकक्‍त होते हुए भी कूपलैण्ड 
योजना के एजेंसी सेन(र' के समान अशक्क नहीं था। सभी अत्यन्त आवश्यक 
विभाग उसे सौंप दिए गए थे, और उनके सम्बन्ध में कर लगाने का उसे 
अधिकार दिया गया था। ऐतिहाप्रिक परिस्थितियों के अनवरत दवाव में उसका 
अधिक व्यापक और सशक्त होते जाना अनिवाय था, और समस्त विदेशी मामले 
उसके हाथ में देकर हिन्दुस्तान की अल्तर्राष्ट्रीय स्थिति को अक्षूण्ण रखा गया 
था । विधान-निर्मात-सभा सैद्धान्तिक दृष्टि से व्यापक मताधिकार पर अवलंबित 
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न होते हुए भी देश की प्रमुख विचाह-धाराओं का उचित अलुपात में प्रति- 
निधित्व करने की क्षमता रखती थी, इसमें सन्देह नहीं था। देशी नरेशों की 
सत्ता के सार्वभौम माने जाने की घोषणा थी, पर उनके शाज्यों की भौगोलिक 
परिस्थिति उन्हें क्रत्ीय संचध से किसी भी दशा में अलहृदा रहने की इजाजत 
नहीं दे सकती'थी और भारतीय संघ से एक बार किसी न किसी प्रकार के 
सम्बन्ध बन जाने पर उनछा लेज़ी से जन-तन्त्रात्मक बन जाना अनिवायें था । 
यह निद्चिचत था कि शासन की दृष्टि से कई भागों में बठ जाते हुए भी देश की 
एकता को सुदृढ़ रखा गया था । बंटवारे के आन्दोलन को अंग्रेजी सरकार की 
ओर से समय समय पर जो प्रोत्साहन दिया गया था, उसे देखते हुए सचमुच 
यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण ब्रात थी । हम यह महसूस कर रहे थे कि अप्रेज्ञों ने 
बहुत सी ठोकरे खाने के बाद हमारे सामने मैत्री और सदूभावना का हाथ 
बढ़ाया है और बसे ही छुछि दिल से हमने अपनी सदृमभावनाएं भी उन्हें पेश की। 
गांधी जी ने अपनी प्रार्थना-सभा में कहां कि केबिनंट मिशन योजना में हमारे 
देश की एक शोक और दुखः से मुक्त एक सोनहले भविष्य की ओर छे जाने वाछ़े 
बीज मौजूद थे । कांग्रेस ने कई बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा ,और अन्त 
में योजना को, अपनी स्वीकृति दे दी और २ सितम्बर १६४६ को पं. जवाहर .- 
लाल नेहरू के .नेतृत्व में एक राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार की स्थापन्रा हुई। राष्ट्र की 
. पतवार अपने हाथ में लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक ब्रॉडकास्ट भाषण में 
. कहा--- हिन्दुस्तान अपनी यात्रा पर चल पड़ा है और पुराना ' युग समाप्त हो 
रहा है'। एक लंबे समय तक हम घटनाओ के निष्क्रिय दर्शक बने रहे, दूसरों के 
हाथ में. खिलौने के समान | आज हमारी जनता के हाथ में सक्रिय शक्ति भाई 
हैं और हम अपनी दच्छा से इतिहास का निर्माण करेंगे' ** **' आज हम सफलता, 
स्वाधीनता ओर चालीस करोड़ भारतीयों की स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर 
आगे बढ़ रहें हूँ ।” अंग्रेजों और भारतीयों के छबे और दुःख-पूर्ण ,सम्पके का, 
ऐसा जान पड़ रहा था, एक मधुर और सुखद अन्त हों रहा है, पर साधारण 
'दंक के लिए यह जानना कठिन था कि जब एक ओर प्ृत्रधार ताटके के 
अन्तिम प्रदें को बड़ी सावधानी से गिराने के मसूबे बांध रहा था, दूसरी ओर 
नेपथ्य से आग की छोटी छोटी चित्गारियां फिक कर सारे' नाटक-गृह को ही 
भस्म करने का आयोजन कट रहीं थीं | 
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पी 


कि टठेन का पतन! एशिया का वक निर्माण 


भारतीय राजनीति की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी की दो सबसे प्रमुख घट- 
नाएं अग्रेज़ी साम्राज्यवाद का पतन व एशियायी देशों का सांस्कृतिक, आथिक 
व राजनेतिक अभ्युदय है । इन दोनों घटनाओं का आपसी सम्बन्ध भी बहुत गहरा 
रहा है । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक एशिया के समुद्रों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व 
था । इसका सुख्य कारण औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व ब्रिटेन के हांथों में होना 
था । इसके अतिरिक्त लड़ाई का सामान तैयार करने के मुख्य साधन, लोहा व 
कोयला, भी ब्रिटेन में ही सबसे अधिक पाया जाता था । परन्तु, बीसवीं 
शताब्दी का आरंभ होते होते जमेनी और अमरीका ब्रिठेन के प्रतिद्वन्द्दी के रूप 
मे सामने आ गए थे, और एशिया में जापान अपनी शक्ति के विस्तार में जुट 
पड़ा था | ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों क बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि 
एशिया पर से उसके साम्राज्वबाद का शिकंजा ढीला पड़ चला । फ्रांस और 
हॉलेण्ड जैसे छोठे छोट योरोपीय देशों के साम्राज्य भी ब्रिटेन का सहारा लेकर 
ही टिके हुए थे। इनके अधीनस्थ उपनिवेश्यों में भी स्वाधीनता के आन्दोलन 
जोर पकड़ने लगे । दो महाय॒द्धों ने ब्रिटेन और पद्चिचमी यूरोप के सम्राज्यवादी 
देशों की शक्ति को बिल्कुल ही खोखला बना दिया। ज्यों ज्यीं इन देशों की 
शक्ति का हास होने बगा एशिया के राजनतिक आन्दोलन को कुचल्नना कठिन 
होता गया । उन्हें कुचलने के प्रत्येक प्रयत्न के बाद साँम्राज्यवादी ताक़तों को 
समभौते के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा । आज एशिया का 
एक बड़ा भाग साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कर लिया गया है। हिन्दुस्तान; 
बर्मा, लंका में आज़ादी के भंडे लहरा रहे हैं, हिन्देशिया, हिन्द-चीन आदि में 
भी पूर्ण स्वांधीनता का प्रभात दूर नहीं है । आज समस्त एशिया नव-निर्माण 
की पुनीत लहरों में सतान कर रहा है । पर विश्व की राजनीति में यह जो 
भारी उथल पुथल हो रही है, उसने एशिया; और विशेष कर हिन्दुस्तान; की 
ज़िम्मेदारी को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया है । 


श्ण्य स्वाधौनता की चुनौती 


ब्रिटेन की शक्ति का 
रहस्य 


ब्रिटेन की अर्थनीति का विकास उन्नीसवी शताब्दी में मुक्त ध्यापोर के 
सिद्धान्त के आधार पर हुआ था। उसका अपना प्राकृतिक उत्पादन बहुत कम 
है । जमीन अधिकतर पहाड़ी होने के कारण इंग्लेण्ड में इतनी खेती होना कभी 
सम्भव नही रहा कि वहाँ के लोगों की खाने पीने की आवश्यकताएँ पूरी हो 
सकें । अन्य कच्चे पदार्थ, तेल, कपास आदि भी इंग्लैण्ड में नहीं के बराबर होते 
हैं, पर संसार के कोने कोने में साम्राज्य फैला होने के कारण ब्रिटेन आसानी 
से अपनी खाने पीने, की चीज़ों बाहर से लाने की स्थिति में था और अधिकांग 
देशों में खुला व्यापार होने के कारण वह उस बाच्चे माल को अपने बहुत आगे 
बढ़े हुए औद्योगिक साधनों के द्वारा तैयार माल में परिवर्तित करके दुनियां के 
कोने कोने में पहुँचा सकता था । इंग्लैण्ड फी आर्थिक समूद्धि, व उस पर निर्भर 
जसकी अस्तर्राष्ट्रीय श्रक्ति, का यही रहस्य था । दूसरे देशों, विशेषकर अधीनस्थ 
देशों, में उसकी अपार पूंजी छगी हुई थी । इन पर राजनैतिक प्रभुत्व होते के 
कारण यह पूंजी भी लगातार बढ़ती जा रही थो । इन देशो के सभी प्रमुख 
स्थानों पर नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों की सेवा के फश्नस्वरूप भी ब्रिटेन को 
बहुत काफ़ी रुपया मिल रहा था । इस दृश्य' व अदृश्य पूंजी के आधार पर 
उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में कच्चा माल खरीद लेना आसान था नूंकि 
संसार के एक बढ़े भाग पर उसका राजनैतिक प्रभुत्व था, अपने तैयार किए 
हुए माल को मुँह मांगे दामों पर बेचने की भी उसे पूरी सुविधा थी। खुले 
व्यापार का यह सिद्धान्त जब तक माना जाता रद्वा, और ब्रिटेन को किंसी बढ़े 
युद्ध में उलभना नहीं पड़ा, उसका आर्थिक वैभव दिनदूना और रात चौगना 
बढ़ता रहा और अंग्रेज़ों के जीवन का स्तर, दित पर <त अधिक से अधिक 
ऊँचा उठता चला गया। 


| हे. &.. लक 
परिस्थितियों में 

व _ ३ 
पारवत्तन 

प्रथम महायद्ध ने ब्रिटेन की इस अर्थनीति को एक बड़ा धवका पहुँचाया । 

आयात के अनुपात में उश्षका निर्यात तो १६१४ के पहिडे से ही #िर चजा 
था । अपनी इस कमी को वह विदेशों में लगी हुई पूंणी पर होने वाली आय से 
पूरी कर रहा था । दो महायूद्धों के बीच के वर्षो मे ब्रिटेन को दो बड़े आ्थिक 
स्कटों में से गुज़्रना पड़ा और जब तक वह उनके प्रभावों से मुक्त हो पाता 
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दूसरी बडी लड़ाई उसके सिर पर आ पड़ी | ब्रिटेन ने उसे टालने का बहुत 
अधिक प्रयत्न किया | दबाव, धमकी, तुष्टीकरण सभी नीतियों पर वह चला, 
पर लड़ाई जितनी ठली बाद में उसने उतना ही अधिक भीषण रूप ले लिया । 
सांत वर्षो के थका देने वाले लंबे, अनवरत युद्ध के बांद ब्रिटेन विजयी तो हुआ; 
पर इस बीच में उसकी आधिक स्थिति बिल्कुल टूट फूट चुकी थी, दूसरे देशों 
में उसकी जो अपार पूजी लगी हुई थी यह सव खत्म हो चुकी थी; बल्कि उसके 
स्थान पर उन देशों के कज्ञों की बड़ी रक़में उसके सिर पर लद॒ गईं थीं । 
अमरीका के कर्जा में तो वह गर्देन तक डूबा हुआ था, उसके अपने उपनिवेशों, 
कनाडा, हिन्दुस्तान आदि का क्ज़ें भी उसे चुकानां था। इसी ब्रीच; युद्ध के 
समाप्त होते न होते प्रायः सभी, और विशेषकर एशिया के गुलाम देशों में, 
साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ एक बड़ा जिहाद शुरू हो गया था। फ्रांस, हॉलैण्ड 
आदि पृश्चिमी यूरोप के सांम्राज्यवादी देश अपने एशियाग्री उपनिवेज्ञों से 


५३ 


खदेड़े जाने लगे थे । हिन्दुस्तान में भी राष्ट्रीयता की उत्ताल तरंगें उठ 
रही थीं । 

ब्रिटेन ने पद्चिचमी यूरोप के साम्राज्यों 'को कुछ सहांरा देना चाहा; पर 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत इतना प्रबल बन चुका था कि 
इससे केवल ब्रिटेन की लोकप्रियता को धक्का ही पहुँचा । हिन्दुस्तान की 
आन्तरिक समस्याओं की जटिल्लता को देखते हुए यह संभव हो सकता था कि 
ब्रिटेन यहाँ पर कुछ वर्ष और निकाल देता, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
विकास कुछ इस ढंग से हो रहा था कि दूनिया तेज्ञी से अमरीका और रूस के 
आधीन दो गुटों में बंटती जा रही थी और ब्रिटेन को यह डर पैदा हो गया 
था कि यदि उमने जीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीयता के साथ समझौता नहीं कियत 
तो इस देश का लोकमत तेजी से रूस की ओर झुक जाएगा; जो अगली लड़ाई 
में उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता था | इधर हिन्दुस्तान के 
बढ़ते हुए पूंजीवाद के सामने यह आशा भी क्षीण हो गई थी कि ब्रिटेन इस 
देश में अपनी पूंजी के लिए भविष्य में कोई स्थान पा सकेगा। इन परिस्थि तियों 
में हिन्दुस्तात को छोड़ देना ही उसने ठीक समझा | ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने 
इन्हीं दिनों हिन्दुस्तान के पूजीपतियों के साथ कुछ व्यापारिक समभौते कर 
लिए थे, पर उनका प्रभाव किपी भी देश की अर्थ तीति पर बहुत अधिक पड़ने 
की कोई आशा नहीं थी । हिन्दुस्तान के बंटवारे से यह आशा की जा सकती: 
थी कि पाकिस्तान में, जहां राष्ट्रीय चेतना का अधिक विकांस नहीं हुआ है, 
और जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, ब्रिटेन आथिक लाभ का कोई 
रास्ता निकाल सकेगा। पर; समस्त मध्य-पूर्व में अमरीकत पूंजी का जो तेजी 
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से आक्रमण हो रहा था, पाकिस्तान को उसके घेरे में जाने से रोकने में ब्रिटेन 
बिल्कुल भी समर्थ नहीं था । 


एक ही रास्ता, अधिक 
नियांत 


किसी भी“देश की आंथिक समृद्धि का आधार मुख्यतः तीन बातों पर 
निर्भर होता है--उसका पहिले से संचित किया हुआ धन, घनी आबादी और 
व्यक्तिगत उत्पादन-शक्ति । ब्रिटेन का संचित हुआ समस्त धन तौ पिछले नौ 
वर्षों में बिल्कुल समाप्त हो चुका है और जहाँ तक उसकी आबादी का सम्बन्ध 
है, ब्रिटेन आज विकास की उस स्थिति में है जिसमें आयु का'स्तर तो ऊँचा 
उठता जाता है पर जन-संख्या गिरने लगती है । व्यक्तिगत उत्पादन का सम्बन्ध 
कई बातों से है जिनमें औद्योगिक कुशलता प्रमुख है । इस दृष्टि से अमरीका की 
तुलना में, ब्रिटेन की स्थिति बहुत गिरी हुई है । उसका संगठन उतना अच्छा 
नहीं है, माल तैयार करने पर मज़दूरों द्वारा बहुत अधिक नियंत्रण लगा दिए 
गए हैं और पिछले तीस वर्षो से तो उद्योग, धंधों में लगाई जाने वाली पूंजी का 
परिणाम भी लगातार गिरता जा रहा हैं । बीस वर्षों के आथिक संकट और 
अपने असन्‍्तोष को प्रगट करने के लिए काम धीमा करने को मज़दूरों की नीति 
ने भी व्यक्तिगत उत्पादन-शक्ति को क्षीण बनाया है ) इन सब बातों का ब्रिटेल' 
की अर्थ नीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जैसा कि स्पष्ट है, इन परि- 
स्थितियों में अपने जीवन के स्तर को बहुत अधिक गिरने से रोकने के ।लए 
ब्रिटेन के सामने एक ही रास्ता रह गया है--वह अपने निर्यात को १६४६ के 
अनुपात में कम से कम ५० प्रतिशत बढ़ा के । निर्यात बढ़ाने के लिए ब्रिटेन 
के प्रत्येक पुरुष, स्त्री व बच्चे को काम में जुट पड़ने की आवश्यकता थी; 
कारखानों को अधिक से अधिक माल तैयार करता था और उसके विदेशी 
विभाग को यह प्रयत्न करता था कि उसे संसार के अधिक से अधिक क्षेत्र में 
खुले व्यापार की सुविधा' मिल सके । खुले व्यापार की विधा प्राप्त करने 
के लिए जहां अधिक से अधिक समय तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनी 
रहने की आवश्यकता थी; वहां यह भी जरूरी था कि रूस के राजनैतिक प्रभृत्व 
को बढ़ने से रोका जाए; क्योंकि जो देश इस प्रभुत्व की सीमामों में लिए जा 
रहे थे उससे बाहर के देशों का व्यापारिक संपर्क भी दूढता जा रहा था । 
संयक्त राष्ट्र संघ की असेंबली, पेरिस के शान्ति-सम्मेहत अथवा जिस किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय विचार विनिमय में ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने भाग लिय।, उन्होंने 
इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । व्यापार के रात्तों को खुले रखो यह 
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ब्रिटेन का मूल-मंत्र ही बन गया था । पेरिस सम्मेलन में ब्रिटेन और रूस के 
मतभेद का कारण भी यही था । परतु जेसा कि विदेश-मन्त्री श्री बेविन ने 
हाउस भाव कॉमन्स” के अपने एक भाषण में बताया; इस मत-भेद का संबंध 
तो शांति की समस्या की केबल परिधि से था। इस सम्मेलन में इटली व ॒पूर्बी 
यूरोप के कुछ देशों के साथ की जाने वाली सचियों की चर्चा थी। समस्या 
का केन्द्र तो जर्मनी के भविष्य में है, जिस पर ब्रिटेन और रूस के दृष्टिकोणों 
में गहरा अन्तर हुँ ब्रिटेन चाहता हैं कि जम॑नी में लड़ाई के पहिले की सी 
धश्थिति उत्पन्न कर दी जाए, जिससे उसके व उससे सबद्ध यूरोप के दूसरे 
बाजारों में उसके तैयार माल की अच्छी खपत हो सके | जमंबी के भविष्य 
सम्बन्धी ऐसे किसी निपटारे में ब्रिटेन को सबसे अधिक विरोध रूस की ओर 
से ही मिलेगा। 


उत्पादन का प्रश्न: ओर 
कटिनाइ्यां 


परन्तु निर्यात का प्रइन तो उत्पादन से सबंध रखता है। प्रिटेन को यदि 
अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण मिल भी सका तो क्या वह इस स्थिति मे है 
कि निर्यात में इस आलुमानिक वृद्धि के अनुपात में अपने उत्पौदन को भी बढ़ा 
सके ? ब्रिद्वेन को अपने खाने पीने की चीजों का ५० प्रतिशत बाहर के दिेगों 
से मंगाना पड़ता हूँ । इसके अतिरिक्त उत्पादन में वह जितनी अधिक वृद्धि 
करना चाहेगा उतना ही अधिक कच्चा माल भी उसे बांहर से मंगाना पड़ेगा। 
लड़ाई से उसके औद्योगिक जीवन की जड़ों पर जो आधात पहुँचा है उसे 
पूरा कर लेने का प्रइन तो उसके सामने है ही । इन सब बातों के लिए बहुत 
अधिक रुपए की जरूरत हूँ | रुपया भी ब्रिटेन को तभी मिल सकता हूँ जब 
उसका निर्यात बहुत काफी बढ़ जाए। आज तो व्यापौर की अच्तर्राष्ट्रीय प्रव॒- 
त्तियां बिलकुल, ही उसके विपरीत चल रहो हैं, परंतु इस स्थिति के बदल जाने 
पर भी) ब्रिटेन यदि अपने वत्तंमान जीवन-स्तर को बनाए रखना चाहता है तो, 
उसे अपना उत्पादन और निर्यात दोनों ही बढ़ाने होंगे। अनुकूल्से अनुकूल 
परिस्थितियाँ हो तब भी इसमें समय लगेगा । इस बीच के समय की पार कर 
लेने के लिए ब्रिटेन को अमरीका से ३ अरब ७५ करोड़ डॉलर कर्ज लेना पड़ा । 
अनुमान यह था कि क़र्ज़॑ के इस रुपए से वह अगले पांच वर्षों में खाने पीने 
की चीज़ों व कच्चे माल के आयात व अपने तैयार माल के निर्यात के अन्तर 
को पूरा कर सकेगा, और यह विद्वास तो था ही कि अगले तीन वर्षों में 
ब्रिटेन का निर्यात १६३८ के अनुपात में ७५ प्रतिशत बढ़ जायगा । परंतु, उसे 
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एक वर्ष के भीतर ही, १५ जुलाई १६४७ तक, इस कर्ज का दो-तिहाई से 
अधिक रुपया खर्च कर देना पड़ा। बत्िटेन में डॉलर की कमी तेज्ञी से बढ़ती 
गई है। इसका एक कारण तो यह है कि ब्रिटेन अमरीका से जितना सामान 
मंगाता है, उससे बहुत कम वह वहां भेज सकता है । और दूसरा कारण यह 
है कि अमरीकन चीज़ों के दाम तेजी से बढ़ते गए हैं, और इस कारण कम 
चीज़ें खरीदने में भी ब्रिटेन को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़े हैं। इन सब 
बातों का परिणाम यह हुआ है कि एक ऐसे समय में जब ब्रिटेन का निर्यात 
तेज्ञी के साथ बढ़ना चाहिए था, वह और भी घटता गया । १६४७ के अन्त 
तक निर्यात का अनुपात १४० तक पहुँचने की आशा थी, परतु वर्ष के अन्त 
में यह अनुमान लगाया गया कि १६४८ के मध्य तक इस संख्या को प्राप्त करते 
की आशा नहीं है। जनवरी १९४८ में यह अनुपात १९८५ था--लड़ाई शुरू 
होने के बाद से सबसे ऊँचा, पर आवश्यकता से बहुत कम ! 

ब्रिटेन अपने उत्पादन को बढ़ाता और बाहर के देशों को अधिक से अधिक 
तैयार माल भेजता रहता, पर प्रकृति ने पिछके वर्ष उसके रास्ते में बहुत बड़ी 
बड़ी कटिनाइयां खड़ी कर दीं, और इनमें सबसे बड़ी कठिनाई थी कोयले का 
संकट, ब्रिटेन का अपने उत्पादन को बनाएं रखना, जिस पर उसके निर्यात का 
समस्त आधार था, तभी संभव हो सकता था जब उसे अपने औद्योगिक कार- 
खानों के लिए बिजली पैदा करने के लिए; काफी कोयला मिलता रहता। 
कोयले की कमी ब्रिटेन में कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही थी । आंकड़ों 
को देखने से पता लगता है कि जहां इंग्लैण्ड १६१३ में २८७ करोड़ दहन कोयला 
पैदा कर रहा था, जिसमें वह १६'३ करोड़ टन अपने काम से ले रहा था 
और ६९,४ करोड़ टन बाहर भेज रहा था, १६४४५ में उसने केवल १८.२ करोड़ 
टन कोयला पैदा किया, जिसमें १७.४ करोड़ ठने अपने काम में लिया और 
केवल ८५० लाख टन बाहर भेजा । १६१३ में कोयले की खानों में ११ लाश 
७ हजार आदमी काम कर रहे थे, पर १६४४५ में उनकी संख्या ७ लाख ६ 
हजार रह गई थी | १६४६ में कोयले की उत्पत्ति कुछ बढ़ी। ब्रिटेन ने इस 
साल १८.६ करोड़ टन कोयला पैदा किया, जिसमें १८ करोड़ टन अपने काम 
में लिया, पर इस वर्ष उसकी खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 
में १९ हजार की कभी हो गई थी । ब्रिटेन के पास माल की ही कमी नहीं थी, 
काम करने के लिए उसे भादमी नहीं मिल रहे थे । 

दिसम्बर १९४६ तक कोयले की इस कमी का प्रभाव उत्पादन पर बच्चे 
स्पष्ट रूप में पड़ने लगा था। ऑस्टिन कम्पनी आदि कई कारखानों ने यह 
घोषणा की कि क्रिसमस के बाद उन्हें अपना काम बन्द कर देना पड़ेगा, और 
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कुछ ने तो काम बन्द कर भी दिया । ३० दिसम्बर को सरकार ने कारखानों के 
लिए काम में लाए जाने वाले कोयले में ५ प्रतिशत कम कर देने की घो-णा 
की | १ जनवरी १९४७ से कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण हो गया; पर 
उससे संकट किसी प्रकार भी कम नहीं हुआ । ब्रिटेन का उत्पादन, जो उसके 
जीवन का आधार था, लगातार कम होता गया । सरकार ने कोयले के वित- 
रण के संबंध में कई योजनाएं बनाईं, पर उनके कार्यान्वित होने के पहिले प्रकृति 
का कोप आँधी-बर्फ, कुहरा, बाढ़ और बाँधों के टूटने की शक्ल में प्रकट होने 
लगा था । कहा जाता है कि १६४६-४७ में ब्रिटेन में जैसा जाड़ा पड़ा वसा 
पिछली भाधी शताब्दी में कभी नही पड़ा था । रहे सहे कोयले की खपत, तैज्जी 
के साथ, घरेलू आवश्यकताओं में होने लगी | आंधी' तूफान के कारण देश के 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से लन्दन तक कोयला लाने में भी कठिनाई हो रही थी । 
सरकार को कई ज़िलों में साधारण उद्योग-धन्धों के लिए भी बिजली का उप- 
योग रोक देना पड़ा | दिन में कई घंटों के लिए बिजली काम में न लाने का प्रतिबंध 
जन-साधारण पर भी लगा दिया गया । मौसम की बढ़ती हुई खराबी ने रही- 
सही आंशा की भी ख़त्म कर दिया । कारखाने तैज्ञी के साथ बन्द होने लगे । 
उत्पादन का काम रुक चला । फ़बरी के मध्य तक २० लाख आदमी बेकार हो 
गए थे। मार्च में ब्रिटेन के लोग जांड़े में तिकुड़ते और मोमबत्तियों के धीमे 
प्रकाश में अपना काम करते रहे | इसके साथ ही मार्च में जब बफ़े पिघलती 
शुरू हुई ब्रिटेन की नदियों में बड़े जोरों की बाढ़ आई, और स्थान स्थान पर 
समुद्र के बांध टूट चले । उसकी वजह से ब्रिटेन पर एक और जबरदस्त आथिक 
आघात पहुँचा । इन बाढ़ों से ब्रिटेन को एक फसेल तो नष्ठ हो ही गई, अगली 
फसल के बोने में भी कई कठिनाइयाँ उपरिथत हो गई और लगभग 
एक तिहाई भेड़ें भी नष्ट हो गईं । “१६९४७ का आध्थिक विश्लेषण” शीर्षक 
घोषणा-पत्र, में मजदूर-सरकार ने बताया--“'हमारे पास वह सब करने के 
लिए जो हम करना चाहते हे काफी साधन नहीं है | वह सब करने के 
लिए भी जो हमें करना चाहिए, कठिनाई से ही हमें काफी साधन प्राप्त हो 
सकेंगे । इस प्रश्न को जन संख्या, कोयला, बिजली, फौलाद का समग्र राष्ट्रीय 
उत्पादन, किसी भी दृष्टि से देखें एक ही अनिवायें परिणाम निकलता है। अपनी 
अनिवाय आवश्यक्रताओं को पूरा करने के लिए भो हमें अपना उत्पादन कम से 
कम २४ प्रतिशत बढ़ाना होगा । यह १६४७ में स्पष्ठत: असम्भव है ।” अन्य 
आवध्यक वस्तुओं के आयात में कमी की जा सकती थी--ब्रिटेन बिना नए 
रेडियो-सेट या फर्नीचर के रह सकता था--पर बिना बाहर से भोजन का 
सामान मंगवाए ब्रिटेन के लिए जीवित रहना कठिन था । 


११४ स्वाधीनता की चुनौती 


आर्थिक, संकट की राज- 


नेतिक प्रतिक्रियाएं 

इन संकटमय परिस्थितियों में ब्रिठेन के नेताओं का समस्त ध्यान, बाहर 
की समस्याओं से खिंच कर, आंतरिक पुननिमाण की ओर केन्द्रित हो जाना 
स्वाभाविक ही था। जनता के लिए भी यह बर्दाए्त करना कठिन था कि एक 
ऐसे समय जब ब्रिटेन में काम करने वालों की इतनी कमी थी कि उसके उत्पा- 
दन-सम्बन्धी आवश्यक कार्य में भी रुकावट पड़ रही थी, उप्तकी फ़ौजें, साम्रा- 
ज्यवाद की भूठी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, विदेशों में पड़ी रहें । इन्हीं परि- 
स्थितियों ने ब्रिटेन को यूनान से अपनी फौजें वापिस बुला लेने व वहां की 
राजनीति का समस्त भार अमरीका पर छोड़ देने को विवश किया ; अन्य 
स्थानों से भी अपनी राजनैतिक सत्ता को समेद लेने के अतिरिक्त ब्रिटेन के 
सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था। २७ मार्चे १६४४७ को लंदन “टाइम्स! 
के लिए रंगून से भेजी गई एक खबर में कहा गयां, “ (यहाँ के ) अँग्रेज़ अफ- 
सर एकमत से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि बर्मा-संबंधी (उसे छोड़ 
देने की) अंग्रेज़ी नीति एक मात्र ऐसी नीति है जिस पर अपने (आशिक) 
साधनों को देखते हुए हम चल सकते हैं। ” न्यूयॉर्क स्थित अंग्रेज़ी कौन्सल- 
जनरल, सर फ्रेंसिस इवान्स ने, ३१ भाचे के अपने एक सार्वजनिक भाषण में 
कहा कि “ब्रिटेन की सबसे गंभीर समस्या, उसके साम्राज्य की टूटफूट नहीं, 
उसकी अपनी आंथिक स्थिति थी। ” साम्राज्य की टूठडफूट तो उसका अनि- 
वाये परिणाम था । जून १९४७ में माउन्ट बेटन-योजना की घोषणा की गई, 
जिसके अनुसार हिन्दुस्तान को दो टुकड़ों में बांठ कर उन्हें अपने भाग्य पर 
छोड़ देने का खतरनाक रास्ता अपनाया गया। अगस्त में हमने अपनी स्वा- 
धीनता का उत्सव मताया | ४ जनवरी १६४८ को हमारे पड़ौस में स्वाधीन 
बर्मा का जन्म हुआ | इसी बीच लंका की स्वाधीनता की घोषणा की जा चुकी 
थी । अंग्रेज़ी साम्राज्य की इस ऐतिहासिक अन्त्येष्टि-क्रियां का वास्तविक रूप 
हम उसके आथिक जीवन के चूर चर हो जाने की पृष्ठभूमि पर ही देख 
सकते हैं । ् 

यह बात नहीं कि ब्रिटेन की सज़दूर सरकार अपनी आश्थिक स्थिति को 
सुधारने में पूरी तरह से प्रयत्नशील नहीं है, अथवा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश नहीं कर रही है, पर दोनों ही क्षेत्रों में 
उसे दुर्दम्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। १६४७ के अन्त तक 
बह जितना माल बाहर भेजना चाहती थी उतना कोयले की कमी; मौसम की 
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खराबी और बाढ़ आदि के कारण नहीं भेज सकी; परंतु उसने प्रयरतक में शिथि- 
लता नहीं आंने दी । पिछले वर्ष के मुक़ाबिले में ब्रिटेत का उत्पादन व निर्यात 
दोनों बढ़े भी हैं , परंतु यह वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है, और दूसरी 
ओर अमरीका से जो डॉलर उसने कऊज़ में लिए थे वे तेजी के साथ ख़त्म होते 
जा रहे हैं। दिसम्बर १६४७ के अनुपात में जनवरी १९४८ के निर्यात में लग- 
भग ६ प्रतिशत वृद्धि हुई, परंतु इसका एक कारण यह भी था कि दिसंबर में 
काम करने के दिनों की संख्या कुछ कम थी, और विशेष चिन्तनीय बात यह 
है कि इसके साथ ही आयात में वृद्धि होती जा रही है--और इस प्रकार 
आयात और निर्यात में जो लाभप्रद सतुलन ब्रिटेन प्राप्त करता चाहता है वह 
उसे नहीं मिल रहा है ( जनवरी १९४८ में आयात निर्यात से ४ करोड़ २३ 
लाख पौंड अधिक था ! )। यह भी निश्चित हैँ कि अपने उत्पादन को तैज्ी 
से आगे बढ़ाने के लिए अब भी ब्रिटेन के पास काफ़ी कोयला नहीं है । कोयले 
के उत्पादन में भी इस वर्ष जो वृद्धि हुई है वह बहुत कम है। अमरीका और 
पोलेण्ड से उसे जो कोयला मंगानां पड़ा हैं उससे उसकी डॉलर की स्थिति 
और भी बिगड़ी हैँ । ब्रिटेन के पास कोयले की ही कमी नही है; कोयले की 
खानों मे काम करने वाले आदमियों की भी कमी है । मार्च १९४७ में श्रम- 
मंत्री ने घोष्णा की थी कि जमेती और आष्ट्रिया से प्रति सप्ताह ४ हज्ञार 
बेकार व्यक्ति लाए जा सकेंगे । कुछ पोत मज्जदूरों को भी काम पर लगाया गया, 
परंतु कारखाने के मालिकों व मजदूरों दोनों में ही इन विदेशी मछदूरों के 
प्रति अविश्वास की भावना रही, और उनकी संख्या कम होती गई । कोयले 
की खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में पिछले वर्ष में लंगभग 
१५ हजार की वृद्धि हुई, पर इसके साथ ही मई १६४७ से पाँच दिन का 
सप्ताह हो जाने से कुल मिला कर उत्पादन में कमी ही हुई | इसके अतिरिक्त 
कई ऐसी बातें हें, जिनके कारणों का विश्लेषण तो यहाँ संभव नहीं, पर जिनसे 
हमें पता लगता है कि ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति उत्पादन की शक्कि जहाँ १६३६ के 
मुक़ाबिले में गिरी है वह दूसरे कई देशों, विशेष कर हॉलेण्ड की, आज की 
प्रति व्यक्ति उत्पादन की शक्ति से भी कम है। यह निद्िचत है कि ब्रिटेन में 
जहाँ काम करने वालों की संख्या में कमी होती जा रही है, वहाँ काम करने 
की क्षमता या उत्साह भी आज उतने नहीं दिखाई देते जितने होने चाहिए । 
आध्िक संकट के इस दानव से जूभते रहने के साथ ही साथ ब्रिटेन अन्त- 
ररष्ट्रीय राजनीति में भी बराबर्‌ इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि वह अपने 
को प्रथम श्रेणी की ताक़त बनाए रखे | मज़दूर दल की विजय में वेदेशिक 
राजनीति का यदि कोई हाथ था तो यही कि इंग्लैण्ड की जनता को डर था 





११६ स्वाधीनता की चुनोती 


कि यदि अन्नुदार दल को फिर से सत्ता प्राप्त हुई तो वह इंग्लेण्ड को अमरीका 
के सर्वेधा आधीन कर देगा । मजदूर दल से यह आशा थी कि वह अमरीका 
और रूस दोनों के समक्ष एक निर्भीक नीति पर चल सकेगा, पर किसी भी दल 
के लिए एक ऐसे देश की राजनैतिक सत्ता सशक्त और स्वतम्त्र बनाए रखना 
संभव नहीं होता जिसका आर्थिक ढांचा टूट फट रहा हो । दूसरे महायुद्ध के 
बाद तो संसार की राजनीति में किसी भी छोटे राष्ट्र का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
ही नहीं रह गया है । लेखक श्री० एफ़ नौमान के शब्दों में, “राष्ट्रों के डील- 
डौल के संबंध में हमारी कल्पना अब बिल्कुल बदल गई है। केवल बड़े राष्ट्र 
ही अपनी शक्ति घर कायम रह सकते हैं। छोटे राष्ट्रों के लिए या तो बड़े राष्ट्रों 
के मतभेद का उपयोग करते रहना झारूरी होता है या यदि वे कोई बड़ा काम 
करना चाहें तो उसकी स्वीकृति के लिए उन्हें उन बड़े राष्ट्रों पर निर्भर रहना 
पड़ता है । सार्वभौम सत्ता, जिसका अर्थ व्यापक ऐतिहासिक महत्त्व के निर्णय 
बनाने की क्षमता होता है, संसार में कुछ थोड़े से स्थानों पर ही केन्द्रित हो 
गई है । ” छोटे राष्ट्रों के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखने का एक और 
भी उपाब है, और वह है किसी अस्तर्राष्ट्रीय, संघ का नेतृत्व प्राप्त कर लेना । 
ब्रिटेन ने भी पश्चिमी यूरोप के प्र जातन्त्र देशों का एक गूट बनाने और उसका 
नेतृत्व अपने हाथों में लेने का प्रयत्त किया, पर इसमें उसे कई आसन्तरिक 
विषमताओं का सामना करना पड़ा । परिचमी यूरोप में ही फ्रांस ढ्वारा ब्रिटेन 
का नेतृत्व मान लिए जाने की आशा क्रम ही थी। इसके अतिरिक्त पश्चिमी 
यूरोप के देश रूस के विरुद्ध किसी भी संघ में शामिल होने के लिए तब तक 
तैयार नहीं थे जब तक उन्हें अमरीका का क्रियात्मक समर्थन पा सकने का 
विश्वास न हो जाए-- इन देशों में, विशेष कर फ्रांस व बेल्जियम में, साम्य- 
वाद की विचार-घारा भी तेज्ञी से फेल रही थी। दूसरी ओर अमरीका भी भ्रिठेन 
को पश्चिमी यूरोप के एक रॉष्ट्र-संघ के नेता के रूप में देखने के लिए विशेष 
उत्सुक नहीं था । रूस भौर अमरीका दोनों के विरोध में, और अपनी आ्थिक 
विवशताओं से घिरे रह कर ब्रिटेन के लिए इस प्रकार का कोई संघ बना 
पाना असम्भव था । १ 





१ आज जो हम ब्रिटेन की मजदूर सरकार को पश्चिमी यूरोप के देशों के 
संगठन की बात फिर से उठाते हुए पाते हैं, उसका कारण थह है कि ब्रिटेन 
की शक्ति अब बिल्कुल चकताचूर हो चुकी है और अमरीका उस मार्शल-योजनो 
में निद्चित पदिचमी यूरोप पर अपने आर्थिक आधिपत्य की स्थापना में उसे 
कठपुतली बनाता चाहता है ) 


ब्रिझेन का पतन : एशिया का नवनिमोण ११७ 


ब्रिटेन के पतन की 
अनिव।येता 

अपनी औपनिवेशिक पद्धति के पु]नर्निर्माण के आधार पर अपनी स्थिति को 
बनाए रखते की आंशा अभी ब्रिटेन ने छोड़ी नही है । ब्रिटेन जानता हैं कि 
महाद्वीप से अलग-थलग एक स्वतन्त्र होने के कारण अब तक बचाव की दृष्टि 
से वह जिस सुदृढ़ स्थिति में था, अब उसका अन्त हो चुका है, और यदि अपनी 
जनदक्कि व आर्थिक साधनों का कॉमनवेल्थ के सभी प्रदेशों में वह समुचित 
बँटवारा नही कर देता तो आने वाले यद्ध में वह एक ही आक्रमण में नष्ट हो 
जायगा। ब्रिटेन की औद्योगिक व मानवी शक्ति को कॉमनवेल्थ भर में बांट 
देना और तब समस्त कॉमनवेल्थ के संयुक्त साधनों को एक व्यापक बचाव व 
कुछ विशेष स्थानों पर आक्रमण के लिए काम में लाना, यह विचार आज की 
अंग्रेज़ी सैनिक नीति में तेजी से फैलता जा रहा है । 

भूमंध्य सागर में प्रभुत्व खोकर ब्रिटेन की दृष्टि में कॉमनवेल्थ का गरुत्व- 
केन्द्र दक्षिण की ओर चला गया है, इस दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका, जो कनाड़ा 
ब्रिटेन व आस्ट्रेलिया से लगभग बराबर की दूरी पर है, कॉमनवेल्थ के बीचों बीच 
आ गया हँ-और मध्य-पूर्व का राजनैतिक महत्व भी ब्रिटेन के लिए बहुत बढ़ 
गया है । कॉमनवेल्थ के पुन/गठन की यह योजना देखने में तो आकर्षक प्रतीत 
होती है, पर प्रश्न यह है कि एक व्यवहारात्मक योजना भी है या नहीं । 
अपने औपनिवेशिक साम्राज्य और स्वतन्त्र उपनिवेशों के अपने संबंधों से पिछले 
युद्धों में ब्रिटेन को बहुत अधिक लाभ पहुँचा, है, पिछले महायद्ध में ही मध्य-पूर्व 
के युद्ध क्षेत्रों को यदि हिन्दुस्तान से फौजें ओर लड़।ई का सामान लगातार नहीं 
पहुँचाया गया होता तो जम॑नी की हार का आरंभ इतनी जल्‍दी नहीं हो सकता 
था और आस्ट्रेलिया से संबद्ध द्वीपों में यदि फौजी अड्डे न बनाए गए होते तो 
जापान आसानी से पीछे नहीं खदेड़ा जा सकता था । परंतु, इसके साथ ही 
जहाँ कामनवेल्थ पर एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र के बचाव का दार्यित्व आ ज़ाता 
है, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ के सभी सदस्य अपनी स्व- 
तंत्र सत्ता रखते हैं। पिछले य॒द्धों में यदि उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया तो इस निर्णय 
पर पहुँचने या न पहुँचने का पूरा अधिकार भी उन्हें न था--और आयलेंण्ड 
ने अपनी तटस्थता की घोषणा करके उपनिवेशों के इस अधिकार को सिद्ध भी 
कर दिया | पिछली लड़ाई में भी यह सहयोग आसानी से, और बिना किसी 
दत्त के, नहीं मिल सका । दक्षिण अफ्रीका में बहुत थोड़े बहुमत से मित्र-राष्ट्रों 
का साथ देने का निशच्रय किया गया था; और जो फौज़ें वहाँ की सरकार के 
द्वारा भेजी गईं उन पर अफ्रीका-महाद्वीप के बाहर न जाने का प्रतिबंध था । 


श्श्द स्वाधीनता की चुनोती 


आस्ट्रेलिया ने भी सीरे प्रश्न पर मुख्यतः अपने बचाव की दृष्टि से ही सोचा; 
और कत्ताडा की सरकार को भी फौज में भर्ती होने का प्रश्न जनता की स्वेच्छा 
पर छोड़ना पड़ा । यह निश्चित है कि ब्रिटेन और उपनिवेशों के संबंध धीरे- 
धीरे शिथिल पड़ते जा रहे हें ब्रिटेन के सांथ रह कर उपनिवेशों को अब 
तक जो एक गौरव मिला हुआ था, उसके पतन क॑ बंद अब वह भी शेष नहीं 
रह गया है। नए उपनिवेशों, हिन्द और पाकिस्तान, के साथ तो ब्रिटेन की 
कड़ियां और भी ढीली हे । इसके अतिरिक्त सभी उपनिवेशञों में पूणी की बड़ी 
कमी हूँ । ये लोग ब्रिटेन से आदमियों को लेने के लिए तैयार हैं, पर इसी 
शर्ते पर कि ब्रिटेन उन्हें पूंजी भी दे, और यह स्पष्ट हैँ कि ब्रिटेन के पास 
अपने उपयोग के लिए भी आज काफ़ी पूंजी नहीं है । 

कॉमनवेल्थ के विचार के प्रति जब तक संबंधित देशों में थोड़ी-बहुत 
भावुकता है तब तक कामनवेल्थ तो रहेगा हो, पर धीरे धीरे प्रत्येक ऐसे देश 
के स्वार्थ सुरक्षा और आध्िक पुनर्निर्माण दोनों ही दृष्टियों से ब्रिटेन फे अति- 
रिक्क देशों पर निर्भर होते जायेंगे और कामनवेल्थ की कड़ियाँ टटती जाएँगी । 
इन परिस्थितियों में ब्रिटेन के लिए न तो यह संभव हूँ कि वह पर्चिमी यूरोप 
के जनतंत्रीय देशों का एक ऐसा संघ बना सके जो एक सामूहिक और समाजवादी 
समाज-व्यवस्था की नींव डालने में उसका नेतृत्व माने और न अपनी औप- 
निवेशिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ बना लेने की वह स्थिति में है । रूस से उसके 
संबंध दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं --- और उसका कारण स्पष्ट है। 
ब्रिदेन के जीवन का मुख्य आधार मुक्त व्यापार के सिद्धान्त पर है, जबकि 
जिन देशों में रूस का प्रभुत्व फैलता जा रहा हूँ वहां की अर्थ-व्यवस्था फौरन 
ही लोहे की दुर्भे्य दीवारों में सीमित कर दी जाती है और बाहर के किसी भी 
देश के लिए उनसे व्यापार करने की सुविधा नहीं रह जाती है। ज्यों-ज्यों 
रूस का प्रभाव-क्षेत्र बढ़ता जायगोॉ, ब्रिटेन के व्यापार का क्षेत्र संकुचित होता 
जायुगा । ये सभी परिस्थितियाँ ब्रिटेन को अमरीका के अधिकाधिक संरक्षण 
में धकेल रही हैं -- समाजवादी आकांक्षाओं और स्वप्नों को लेकर चलने वाला 
ब्रिटेन आज पूंजीवादी अम्रीकां के चरण-चिन्हों पर चलने पर मज़बूर हो गया 
हैं । आर्थिक सहायता के लिए उसे संपूर्णत: अमरीका पर निर्भर रहना पड़ रहा 
है, और ज्यों-ज्यों उसकी अर्थ नीति अमरीका से संबद्ध होती जा रही है; 
उसकी वेदेशिक नीति भी अमरीका की वैदेशिक तीतिकी प्रतिच्छाया बनती जा 
रही है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी क्षेत्रों में हम आज बिठेन को अमरीका 
के पीछे-पीछे चलता हुआ पाते हैं। मध्य-पूर्व और पाकिस्तान में भी अमरीका 
के आशिक साप्नाज्यवाद की जड़ों को पानी देने का काम ब्रिदेन की सज़दूरसर- 
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जण 


कार को करना पड़ रहा है । जब तक ब्रिटेन अपनी अर्थ नीति में, और जीवन 
के मूल्यों में, कोई क्रातिकारी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक 
उसके सामने कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है । और इस बात का कही कोई चिन्ह 
नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्रिटेन अपने आर्थिक ढांचे को बदलना चाहता हैं, 
उसके आथिक जीवन में बड़े बड़े उद्योग-धंधों ने जो स्थान ले लिया है उसमें 
कोई परिवर्ततत करना चाहता है अथवा अपनी अर्थंनीति का विकेन्द्रीकरण करने, 
छोटे-छोट उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने और साथ ही अपनी खाने पीने की 
आवश्यकताओं का एक बड़ा अंश स्वयं ही उत्पन्न कर लेने की कोई निश्चित 
योजना उसके सामने है । ब्रिटेन अपने समस्त औद्योगीकरण को कायम रखते 
हुए अपने को एक प्रथम श्रेणी की शक्ति बनाए रखने का जी-तोड़ प्रयत्न 
कर रहा है, पर अ।ज की परिस्थितियों में उसका पतन विश्व-इतिहास की एक 
अनिवार्य घटना बन गया हैं । 


एशिया का जागरण 

एशिया की जागृति के इतिहास को हम तीन भागों में बाँठ सकते हैं । इस 
जागृति के मूल में अपनी प्राचीन संस्कृति मे आत्म विश्वास, विदेशी शासेकों की 
आधथिक शोषण की नीति के प्रति विक्षोम, वर्णभेद की प्रतिक्रिया आंदि कई 
भावनाएं काम कर रहीं थी, पर उन्हें एक निश्चित अभिव्यक्ति ब्रीसवी सदी 
के प्रारंभ में एशिया भर में फैल जाने वाली राष्ट्रीय चेतना के रूप में मिली । 
इस राष्ट्रीय चेतना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था यूरोप के महान दंत्य 
रूस की एशिया के छोटे से देश जापान के द्वारा पराजय | जापान की इस 
विजय ने एशिया के देशों के इस विश्वास को हुठा दिया कि वे यदि अपनी 
दक्ति बढ़ा लें तो भी यूरोप के देशों को हरा नहीं सकते | इस घटना से 
उनका भात्म विश्वास बढ़ा । चीन में इत दिनों जागृति की जो लहर उठी 
उसने कुछ ही वर्षों में मांचू राज्यवंश के तख्ते को उलठ दिया और .प्रजातन्त्र * 
की नींव डाली । हिन्दुस्तान में बंगाल के दो टुकड़े किए जाने की सरकारी 
नीति की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी और वहिष्कार के आन्दोलन चलाए 
गए और देश के विभिन्न भागों में कान्तिकारी दलों का संगठन होने लगा । 
अफगानिस्तान, ईरान और पश्चिमी एश्लियां के दूसरे देशों में भी राष्ट्रीयता 
का सूत्रपात इन्हीं दिनों हुआ । तुर्की में (युवक तुके' नाम के राजनेतिक दल ने 
मुल्तान अब्दुल हमीद के प्रति विद्रोह के रूप में एकता और प्रगति समिति' 
नाम की संस्था का निर्माण किया | १६०८ में तुर्की की सेना में विद्रोह का 
प्रारंभ हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप अब्दुल हमीद को सिंहासन छोड़ना पड़ा 
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और शासन की बागडोर 'एकता और प्रगति समिति" ने अपने हाथ में ले ली । 
सुदर-पूर्व में जावा और सुमात्रा आदि स्थानों में भी डच साम्राज्यवाद के प्रति 
विद्रोह की भावता फैली और “बुदि उत्तमा' (सुन्दर प्रयत्न) आदि कई अर्डध- 
धार्मिक अद्ध॑-राजनैतिक संस्थाएं बनीं, पर इन आन्दोलनों में इतना बल नहीं 
था कि बे साम्राज्यवाद के मज़बूत गढ़ को हिला पाते । स्थान स्थान पर होने 
वाले ये आन्दोलन आसानी से कुचछ दिए जा सके। 


जागृति का दूसरा 
युग 


एशिया की राजनंतिक जागृति का दूसरा यग प्रथम महायुद्ध कै साथ शुरू 
होता हैं । चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे रथान पाने के उद्देश्य से अमरीका 
के युद्ध मे शामिल होते ही स्वयं भी मध्य यूरोपीय देशों के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी; पर चूंकि जापान भी मित्र-राष्|्"रों के साथ था और वे उसे 
नाराज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए सुदृरपूर्व में विजय का प्रमुख फल जापान 
के हिस्से आया । चीन टापता रह गया । मित्र-राष्ट्रों की नीति से वह इतना 
चिढ़ गया था कि शान्ति-सम्मेलनों की बंठकों में हिस्सा लेने से भी उसने इंकार 
कर दिया । चीन मेंपंजे गड़ा लेने के लिए जापान के साम्राज्यवाद को काफी मौका 
दिया गया । हिन्दुस्तान में लड़ाई के दौरान में ही लोकमान्य तिलक और एनी- 
बीसेंट ने होम-रहूल आन्दोलन का प्रचार किया था। लड़ाई के खत्म होते ही 
“रोौलट एकक्‍्ट' और जलियान वाला बाग की नृशंस हत्याओं के बाद हिन्दुस्तान 
को महात्मा गांधी जेसा महान्‌ पथ-प्रदर्शक मिल गया था। गांधीजी के नेतृत्व 
में सत्याग्रह और असहयोग के देश-व्यापी आन्दोलनों का संगठन हुआ जिन्होंने 
एक ओर तो अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद की जड़ों को भकफोर डाला और दूसरी 
ओर देश भर में एक अभूतपूर्व राजनेतिक और सांस्कृतिक चेतना को जन्म 
दिया । परन्तु चौरी चौरा के हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग 
आन्दोलन को बन्द कर दिया तब यह चेतना भी भुर्का चली और थोड़े दिनों 
में देश सांप्रदायिक वेमनस्थ और दंगों का अखाड़ा बन गया। अरब देशों को, 
लड़ाई के दोरान में उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, तरह तरह के सब्ज्ञ- 
बाग़ दिखाए गए थे | उन्हे आज़ादी और एकता प्रदान किये जाने के लिए कुछ 
लिखित आश्वासन भी दिए गए थे, पर लड़ाई के ख़त्म होने पर जब उन वायदों 
और आधदह्वासनों को पूरा करने का भ्रइन उठा तब पतां लगा कि इस बी च इंग्लैण्ड, 
फ्रांस और इटली आदि देशों में ऐसी गृप्त संधियां हो चुकी हैं जिनके अनुसार 
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' अमरीका को भी हिस्सा मिलने वाला था, पर लड़ाई से हट जाने के कारण रूस 
मित्र-राष्ट्रों की सहानुभूति खो चुका था और अमरीका ने विजय की लूठ में 
हिस्सा लेने से कतई इन्कार कर* दिया | ये वायदे और आश्वासन उठा कर 
एक ओर रख दिए गए और अधिकांश. अरब-देश शासनादेशों ('मैन्डेट्स”) 
' शक्ल में इंग्लैण्ड और फ्रांस मे बाँठ दिए गए । फिलस्तीन, इराक और  ट्रांस- 
जॉर्डन इंग्लैण्ड के हिस्से में आए और सीरिया और लेबेनोन पर फ्रांस का 
कब्जा हो गया * प्रजातन्त्र के नाम पर लड़ाई जीतने बाले मित्र-राष्ट्रों ने 
एशिया में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जो भी आन्दोलन चलाए गए थे उन 
सबको बुरी तरह से कुचछ डाला । समस्त एशिया में यूसेप के सांम्राज्यवादी 
देशों के जो भडे फहरा रहे थे वे वैप्ती ही शान से फहराते रहे । अरब देशों 
से टर्की का भंडा उखाड़ कर फेक दिया गया था, पर उसकी जगह इंग्लैण्ड का 
यूनियन जैक और जन-तंत्रीय फ्रांस का तिरंगा भंडा फहराने लगा था । यह 
था एशियायी देशों के स्वातत्य-आंदोलन के दूसरे उत्थान को कुचल डालने का 
एक सफल प्रयोग । 


री कै 

तासरा आरि 
अतिम युग 

एशिया के इस नए इतिहास का तीसरा और अन्तिम युग १६३६-३७ के 
लगभग आरंभ होता है । १९३६ तक जापान मचूरिया पर अपना अधिकार 
जमा लेने के बाद उत्तरी चीन के पांच प्रान्तों' को भी अपने क़ब्ज़े से छे चुका. 
था । चीन बड़ी असहाय स्थिति में अपने पंखों के नोचे जाने की इस प्रक्रिया 
को देख रहा था । अब उसमें प्रतिक्रिया की भावना जोर पकड़ने लगी थी । 
जापान का मुक़ाबिला करने की इस प्रवुति के निर्माण में चोन के: विद्यार्थियों 
का बहुत बड़ा हाथ है । १६३६ में चीन में कई स्थानों, पीपिंग, टीन्‍्टसीन, 
धांतुग, नानकिंग; शंघाई आदि में विद्याथियों ने हड़तालें और प्रदर्शनें किए, 
गांवों में जाकर भी उन्होंने जापान के खिलाफ प्रचार किया । एक ह॒द तक 
उनके इस आन्दोलन का ही यह परिणाम था कि च्यांग काई शेक की सरकार 
ने जापानियों का डट कर मुक़ाबिला करने का मिश्चय कर लिया | हिन्दुस्तान 
और बर्मा में भी साम्राज्यवाद के बन्धन कुछ ढीले हो चले थे | यों तो हिन्दु- 
सतान में १६३० और ३२ के दो बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जा चुके 
थे, और बर्मा में १६९३२ में सायासांग के नेतृत्व में एक बड़ा राजनैतिक आंदो- 
लन उठ खड़ा हुआ था, और अग्रेज्ञी सरकार ने इन आंदोलनों को कु चल दिया 
थी | पर ऐसा जान पड़ता है कि अपनी गिरती हुई अर्थे-व्यवस्था को देखते हुए 


१५२ स्वाधीनता की चुनोती 


उसके लिए यह सभव नहीं रह गया था कि वह इन देशों में विद्रोह भौर 
विक्षोभ ज़्यादा दिनों चलने दे पाती,। १६३४ में बर्मा को हिन्दुस्तान से अल- 
ह॒दा कर दिया गया । १६३६ में हिन्दुस्तान में चुनाव हुए, जिनमें सर्वत्र प्रति- 
गामी शक्तियों पर प्रगतिशील तत्त्वों की विजय हुई | कांग्रेस को आठ प्रांतों 
में अपनी सरकारें.कायम करने का अवसर मिला। इनमें अनेक प्रकार के 
सुधारों के संबंध में योजनाएँ बनने और अमल में जाने लगी। यह पहिला 
मौक़ा था जब हिन्दुस्तान के लोगों को, एक निश्चित सीमा के भीतर ही सही 
पर, वास्तविक सत्ता हाथ में लेने का अवसर मिला था। बर्मा में भी इसी 
प्रकार का विधान अमल में आया और शासन और व्यवसांय का नेतृत्व बर्मी 
लोगों के हाथ में आया । उनमें आत्म-विश्वास जागा ओर उनकी राष्ट्रीय शक्तकि' 
बढ़ी । इसके अलावा एक ओर तो १६३६ में इंग्लैण्ड और मिश्र में होने वाली 
नई संधि के अनुसार मिश्र को बहुत से राजनैतिक अधिकार मिले और वह 
अरब देशों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेने की स्थिति में आ गया--- ड़स दिशा ' 
में नहासपाशा का प्रयास सराहनीय था --- और दूसरी ओर दुूरपूर्व में हिन्दे 
शिया में सोए-नामों और मोहम्मद थापरिन आदि पुराने नेताओं के राजनेतिक 
क्षेत्र से हट जाने के बांद नंतृत्व सोए-कार्णो, जिप्तोहाता और सोए-मंत्री आदि 
तरुण नेताओं के हाथ में आ गया । इससे सुदृ र-पूर्व के स्वातन्त्य आंदोलन को 
एक नई स्फूत्ति मिली । इस प्रकार हम देखते हैँ कि दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ 
होने से पहिले ही एशिया के गुलाम देशों ने करवट बदलना शुरू कर दिया था। 


द्वितीय महायद्ध की 
प्रतिक्रिया 


दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होते हो सबसे पहिले तो अरब देशों का भाग्य 
जागा । मित्र-राष्ट्र और ध्री-राष्ट्र दोनों ही की दृष्टि में अरब देशों का भौगो- 
लिक और आधिक महत्त्व बहुत अधिक था। दोनों ने उनका नेतिक समर्थन 
प्राप्त करते के लिए अपने प्रचार-विभांग की पूरी शक्ति को लगां दिया ।इस 
प्रचार का अरब देशों को राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । इराक 
में ज़रूर एक राज्य कांति हुई | राशिदअली ने उस पर कब्जा जमा लिया | 
पर उसकी शक्ति टिक न सकी । आथिक दृष्टि से समस्त पर्िचिमी एशिया 
मित्र-राष्ट्रों के लिए एक ऐसा आधार था जिसका वे लड़ाई में बड़ा उपयोग 
कर सकते थे। “मध्य-पूर्व सप्लाई सेन्टर” की स्थापना द्वारा उन्होंने पश्चिमी 
एशिया को लड़ाई का एक बड़ा गोदामघर बना दिया । क्रादिरा से बैरत और 
बरुत से हँफा तक रेल निकाली। फौज्ञों के आने जाने के लिए सड़कों का ऐसा 
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विस्तृत जाल बिछाया जिसने समस्त अरब देझों को एक दूसरे के निकठ-संपर्क 
में गूंथ दिया । इन सब बातों से अरब देशों मे एकता की भावना को बड़ा 
बल मिला थ।, एशिया महा-युद्ध के सीधे थपेड़ों में तव आया जब ७ विसम्बर 
१६४१ को जापान ने पले हाबंर पर हमला किया और अमरीका और इंग्लेण्ड 


ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा को । 
यह हनला अचानक था और इसका मुकाविला करने के लिए न तो अम- 


रीका ही पूरी तरह से तैयार था और न पदिचमी यूरोप के वे साम्राज्यवादी 
देश जो धरी राष्ट्रों के साथ युद्ध में जूक रहे थे । जापान के लिए यह अच्छा 
मौका था | हॉलेण्ड और फ्रांस जम॑नी की फौजों के द्वारा कुचले और रोंदे जा 
चुके थे। उनके हिन्देशिया और हिन्द चीन के साम्राज्य लावारिस की संपत्ति 
की तरह अरक्षित पड़े हुए थे । इंग्लैण्ड बड़ी बेचेनी से जर्मनी क॑ आक्रमण 
और अपने विनाश की घड़ियां गिन रहा था। वह द्ञायद बर्मा और हिन्दु- 
स्‍्तान को बचाने की स्थिति में भी नहीं था । जापान ने इस अवसर से लाभ 
उठा कर अपना तूफानी हमला शुरू कर दिया और ६ महीने के भीतर उसने 
हॉलेण्ड और फ्रांस के एशियायी साम्राज्यों को खत्म कर डाला था, चीन और 
बर्मा से अंग्रेज़ों को बड़ी बेरहमी से निकाल बाहर किया था और हिन्दुस्तान 
के किनारों पर उसके बम गिरने लगे थे जापान का नारा था “एशिया एशिया 
वालों के लिए” । उसके प्रवार का आधार था साम्राज्यवाद के प्रति घृणा 
फैलाना । उसमें उन सब देशों को आज़ादी के सब्शबांगग़ दिखलाए और इस 
भुलावे में रखा भके जापान का मुख्य उद्देश्य एशियां से यूरोप वालों को निकाल 
देनां और उसे आज़ाद करना हैँ। ये देश जापान के आश्वासनों की अस्लियत 
को समभते थे । जानते थे कि जापान के इस नारे का मतलब था “एशिया 
जापान के लिए” । जापान की साम्राज्यवादी नीति से वे संतुष्ट नहीं थे; पर 
अभी कुछ करने का मौक़ा उनके पास नहीं था | पर एक बहुत बड़ा अनुभव 
जो उन्होंने इन थोड़े से तूफानी महीनों में प्राप्त कर लिया था वह यह था कि 
बड़े-बढ़े साम्राज्य भी इनकी आंखों देखते मिट्टी में मिल सकते थे | यह उनके 
लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन था | आजादी जो अब तक उनकी कल्पना में 
एक रंगीन स्वप्न के समान थी, अचानक वास्तविक जगत में एक बार उनके 
सामने आ खड़ी हुई थी। सपना सच्चा हो गया था। आज्ञादी पाने के उनके 
प्रयत्तों में अब अधिक वास्तविकता आ जाना स्वाभाविक था। 

क्रांति की लपदेः 

हिंदेशिया 


एशियायी क्रॉति के इस तवीन युग का आरंभ होता है हिन्देशिया से । 


१२७ स्वाधीनता की चुनौती 


हिन्देशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोनियो आंदि द्वीप झ्ामिल हें, विदेशी 
साध्राज्य के अधीनस्थ देशों में हिन्दुस्तान को छोड़ कर सबसे बड़ा है, और 
आश्चर्य की बात यह है कि वह पिछले तीन सौ वर्षों से यूरोप के एक बहुत 
छोटे से देश हॉलेण्ड के क़ब्ज़े में रहा है। हॉलेण्ड वालों ने हिन्देशिया के 
आधिक विकास के लिए बहुत कुछ किया । उनका शासन-प्रबन्ध भी अच्छा 
था ।बहुत सी ऊसर ज़मीन को उन्होंने खेती के लायक बनाया; आर्थिक साधनों 
का विकास किया और देह भर में अच्छी सड़कों और बड़े-बड़े अस्पतालों का 
निर्माण किया । इसीका यह परिणाम था कि जावा की गिनती आज संसार 
के सबसे घने बसे हुए देशों में होती है। पर इन सब बातों का लाभ हिन्दे- 
शिया वालों को नहीं मिकतता था । देश की शासन-व्यवस्था में तो स्थानीय 
लोगों के लिए कोई स्थान था ही नहीं, वहाँ की अर्थ-व्यवस्था भी संपूर्ण रूप 
से एक विदेशी सरकार के हाथ में थी । शासन के सभी बड़े और महत्त्वपूर्ण 
स्थान और व्यापार सम्बन्धी आमदनी के सभी स्रोत विदेशियों के अधिकार 
में थे । हिन्देशिया के रहने वालों के लिए मज़दूर और गुलाम का ही जीवन था 
जितने छोटे-मोटे उद्योग-धंधे या व्यापार थे वे सब चीनी या दूसरे विदेशी 
एशिया वालों के हाथ में थे । जनता का केवल ६.३ प्रतिशत भाग शिक्षित 
था। देश में पाठशालाओं की संख्या काफ़ी थी, पर उनमें से अधिकांश का 
संबंध प्राथमिक शिक्षा से था । लगभग 'सात करोड़ की आबादी वाले इस बड़े 
देश में कुल एक विश्व-विद्यालय था जिसके अंतर्गत पहिली बार १६२४ में दो 
कॉलेज खोले गए, जिनमें से निकलने वाले स्नातकों की संख्या' प्रतिवर्ष २० से 
अधिक नहीं थी। सरकारी शासन में स्थानीय जनता का हाथ बहुत कम 
था। १६१९ में पहिली बार वोक्स राद' नाम की धार/-सभा खोली गई 
जिसके ६१ सदस्यों में से ३९ का चुनाव जनता द्वारा किए जाने की व्यवस्था 
थी, परंतु इस धांरा सभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे और उसके निरचय 
गवर्नेर-जनरल के द्वारा आसानी से बदले जा सकते थे। स्वाधीनता का साम 
लेना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और “इंडोनेशिया राया' नाम क 
राष्ट्रगीत पर , सख्त प्रतिबंध थे। सोए-कार्णो और जिप्तोहाता आदि राज- 
नेतिक नेताओं का अधिकांश जीवन जेल मे ही बीता था । 


राष्ट्रीया का विकास और 


जापान का आक्रमण 


यह एक ग्रलत धारणा हैँ कि हिंन्देशिया के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
जापानियों से प्रेरणा मिली है । उसका सम्बन्ध तो एशिया में राष्ट्रीयता की उस 
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पहिली लहर से हूँ जो रूस व जापान के युद्ध के बाद उठी थी । यह सच हूँ कि 
हिन्देशिया में राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार प्रारभिक वर्षो में बहुत तेज्ञी 
से नहीं हो सका, क्योंकि सारा देश सहस्रों ढ्वीपों मे बटा हुआ है, एक स्थान 
से दूसरे स्थान का अन्तर बहुत अधिक है और उनमें यातायात के साधन भी 
अधिक विकसित नहीं हे । इन सब कारणों से राष्ट्रीय आन्दोलन के फैलने मे 
कठिनाइयां उपस्थित हुई । पहिली राष्ट्रीय संस्था “बुदि उत्तमा' (सुन्दर प्रयत्न) 
की स्थापना १६०६ में हुई | उसमें केवल कुछ सरकारी अधिकारों और उच्च 
श्रेणी के व्यक्ति शामिल थे, और उसका उहंश्य शिक्षा का विस्तार और आर्थिक 
उन्नति का प्रयत्न करना था । १९१३ में एक अधिक व्यापक्र राजनतिक संस्था 
'सरेकत इस्लाम' की स्थापना हुई, जिसने १६१७ में पूर्ण स्वाधीनता की मांग 
उपस्थित की | इसके अतिरिक्त इन्सुलिन्दे' (भारतीय दल ) की स्थापना १९६१२ 
में हो छुकी थी और इस सस्था में उग्रदल के व्यक्ति शामिल थे १६१६ में 
कुछ वेधानिक सुधारों की घोषणा की गईं, जिसके अनुसार एक केन्द्रीय धारा- 
सभा व कुछ स्थानीय धारासभाओं की स्थापना हुईं, पर इन धारासभाओं का 
उपयोग हिन्देशिया के राष्ट्र-वादियों ने डच सरकार की आलोचना के काम में 
ही अधिक किया । १६२३ में 'पाहिम पोतान इडोनेशिया' नाम के एक नए 
राजनैतिक दल की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य सरकार से असहयोग था और 
जिसका दृष्टिकोण साम्यवादी था। इसके अतिरिक्त सोय-कार्णो ने “इंडोनेशिया 
राष्ट्रीय दक' के नाम से एक नई पार्टी का संगठन क्रिया । 

इस बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन को १९४१-४२ के जापानी आक्रमण के 
द्वारा एक नई दिशा मिली । रच और हिन्देशिया वालों ने कंधे से कथा भिड़ा 
कर जापान के आक्रमण का मुकाबिला करने का प्रयत्न किया, परन्तु मार्च 
१६४२ तक समस्त देश जापान के आधिपत्य में जा चुका था। जापानियों ने 
हिन्देशिया में भी अपने पुराने नारे एशिया एशिया वालों के लिए! का उपयोग 
करके हिन्देशिया वालों की सहानुभूति अपने साथ लेनी चाही । उन्होंने 
जापानी भाषा का प्रचार करना भी चाहा, पर इसमें से किसी बात में भी 
उन्हें सफलता नही मिली । जहाज़ों की कमी के कारण ठिन्देशिया का कच्चा 
माल भी जापान अपने उपयोग में नही ला सका । हिन्देशिया की जनता की सहा- 
नुभूति प्राप्त करने के अन्य उपायों में जब उसे सफलता नहीं मिली, तब जापान 
ने उसके सामने स्वतंत्रता का आदर रखा | अमस्त १६%३ में उसने स्वायत्त- 
शासन की स्थापना का एक कार्यक्रम प्रकाशित किया, पर उससे भी हिन्देशिया 
वालों को सन्‍्तोष नहीं हुआं | जापान का काम करने का ढंग भी इतना वह- 
दियाना था और जनता के रीति-रिवाज़ों के सम्बन्ध में उसकी जानकारी इतनी 


१५६ स्वाधीनता की चनोती 


कम थी कि दिनोंदिन हिन्देशिया की जनता उसके विरुद्ध होती चली गई । 
फिर भी यह मानना ठीक नहीं होगा कि जनता के इस विरोध ने कोई क्रिया- 
ल्मक रूप लिया, और यह भी सच है कि यूरोप और चीन के लोगों के प्रति 
घृणा की भावना फैलाकर जापान ने हिन्देशिया के भावनाशील नवयुवकों के 
एक बड़े दल में उम्र राष्ट्रीयवा की भावना विकसित कर दी थी, और इस दल 
की सहानुभूति स्पष्टतः जापान के साथ थी। जापानियों ने जब अपना अन्त 
समीप देखा तब, बिदा होने से कुछ दिन पहिले, ११ अगस्त १&४५ को, 
हिन्देशिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी और १६ अगस्त को 
हिन्देशिया में एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 

हिन्देशिया पर जापान के आक्रमण, विजय और क़ब्ज़े का स्थायी प्रभाव 
पड़ना अनिवार्य था | जो हिन्देशिया वाले संसार से अलग अपनी एक मध्य- 
युगीन दुनियां में रह रहे थे, जापान के आक्रमण ने उन्हें बीसवीं शताब्दी की 
स्वतंत्रता और जनतंत्र की दुनियां में ला खड़ा किया | जापान ने हिन्देशिया 
की बेपढ़ी लिखी जनता में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक भीषण विद्रोह के भावों 
को भी जागृत किया था। जिन यूरोपीय लोगों का पिछले तीन सो वर्षों से 
सभी सरकारी नौकरियों और व्यापार-सम्बन्धी संस्थाओं पर एकाधिपत्य था, 
वे सब जापानियों द्वारा हटा दिए गए थे, और उनके स्थान पर हिन्देशिया के 
आदिम-निवासियों को रखा गया था । इसके अतिरिक्त जापानियथों ने हज्ञारों 
हिन्देशिया-वासियों को फ़ौज में भर्त्ती किया था और उन्हें फ़ौजी तालीम दी 
भ्री । जापान का उद्देश्य इस सेवा को अपने काम में लाना था; पर इस 
प्रकार का अवसर मिलने के पहिले ही जापानियों को मित्र राष्ट्रों के सामने 
घुटने टेक देने पढ़े थे और यह सारी फ़ौज हिन्देशिया की नई जनतंत्रीव सरकार 
के हाथों में आ गई | सौभाग्य से, हिन्देशिया के जापानियों द्वारा खान्नी किए 
जाने और अंग्रेज़ी फौजों के जिन्हें हिन्देशिया में फिर से व्यवस्था कायम रखने 
का काम सौंपा गया था, वहाँ पहुँचने के पहिले ही वहाँ की लोकतंत्रीय सरकार 
को अपना शासन-तन्त्र जमाने और अपनी फ्रौज को व्यवस्थित कर छेने का 
समय मिल गया । इस बीच हॉलेण्ड वाले आस्ट्रेलिया रेडियो पर हिन्देशिया 
की नई लोकतंत्रीय सरकार को जापान की कठपुतली सरकार कह कर उसे 
मानने से इंकार कर रहे थे । अंग्रेज़ फौजों ने जब हिन्देशिया में प्रवेश किया 
तब उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य केवल जापानियों से 
हथियार लेना और मित्र-राष्ट्रों के कैदियों को छुड़ाना है। लोकतंत्रीय नेताओं 
ते इस जझत्ते पर उन्हें इस काम में पूरी मदद दी कि वे हॉलैण्ड वालों को 
वापिस आने में सहायता नहीं देंगे । अंग्रेजों ने बहुत जल्दी अपने इस' वचन को 


ब्रिटेन का पतन : एशिया का नवनिमोण १२७ 


तोड़ दिया, और जब जनता ने उनके इस काम का विरोध किया; तब उन्होंने 
बड़ें नृशंस उपायों से उसके विरोध को कुचलना चाहा, यहां तक कि इस काम 
में उन्होंने जापानियों की सहायता भी ली । उघर भागते हुए जापानी सिपाहियों 
ने अपने हथियार हिन्देशिया के राष्ट्रवादियों को देकर; उनकी स्थिति को और 
मद्ाबूत बना दिया । धीरे धीरे बहुत काफी डच सेनाएं हिन्देशियः में आ गई, 
पर अंग्रेज और डच सेनाएं मिलवर भी देश के एक बहुत छोटे भाग पर ही 
अपना अधिकार स्थापित कर सकोीं । जावा के प्रमुख द्वीप और बाहर के द्ीपों 
के अधिकांश भाग पर हिन्देशिया की लोकतंत्रीय सरकार का पूर्ण आधिपत्य 
रहा, और क्योंकि उसके पास एक बड़ी सुसगठित और देशभक्क सेना थी, और 
जनता अपने पूरे उत्साह के साथ उसका साथ दे रही थी, उसे हटाना असंभव 
हो गया । 
रिका #? 
खाग्रज उपानवश: मलाया 
ओर ब्मो 

मलाया एशिया के अंग्रेज़ी साम्राज्य का सबसे कम व्यवस्थित, सबसे 
पिछड़ा हुआ और सबसे ताज़ा उपनिवेश दे, और जहाँ पर अंग्रेजों ने, हिन्दु- 
स्तान, बर्मा और लंका की अपनी नीति के विपरीत और पड़ौस के देश 
हिन्देशिया, में डच शासकों ढ्वारा बरती जाने वाली नीति पर चलते हुए वहां 
की संस्कृति और संस्थाओं को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न किया है । घलाया 
के स्टेट्स सेटलमेट्स' कहलाने वाले भाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य उन्चीसवी 
शताब्दी के बाद के भाग में हुआ; जब समुद्री डाकों व आन्तरिक अव्यवस्था 
से घबराकर वहां के शासकों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली। १५६७ में पहिले 
अंग्रेज गवर्नर की नियुक्तित हुई, उसे एक कार्यकारिणी और अफसरों से लदी 
हुई धारासभा की सहायता से इन प्रदेशों का हासन चलाना था। धारासभा 
के गेरसरकारी नामज़द सदस्यों में ५ योरोपीयन, ३ चीनी, १ भारतोय, १ 
यूरेशियन और १ मलाया के लिए स्थान था । उसके निदष्चयों को 
बदल देने का गवर्नर को पूरा अधिकार था । गेर सरकारी सदस्यों 
के बहुमत की स्थापना के लिए १६२० में एक हल्का सा आंदोलन उठा था- 
प्र वह दबा दिया गया। १६९३१ की धारासभा में ६० प्रतिशत की आबादी 
नीले चीनियो में से कुल ३ और २४ प्रतिब्रत से अधिक की आबादी बाले 
मलायों में से कुल १ सदस्य थे, जबकि अल्पसख्यक यूरोपियनों के लिए ७ 
रथान सुरक्षित थे, शासन के सब ऊँचे स्थान यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित 
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थे ! 'रटेंट्स सेट्लम्ट्स' के अलावा उत्तरी मलाया की वे र्यिसतें हें जो, संघ में 
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शामिल नहीं हैं। १६३१ की जन-संख्या के अनुसार इनकी कुल आबांदी १५ 
लाख से कुछ अधिक थी; जिनमें ६९.६ प्रतिशत मलायावासी व २५.६ प्रति- 
शत चीनी व हिन्दुस्तानी थे । इनका अधिकांश भाग स्याम से मिला हुआ है । 
इनमें भी धर्म और रीतिरिवाज के प्रश्नों को छोड़कर, शासन और अर्थनीति 
का समस्त नियंत्रण अंग्रेज़ सलाहकारों' के हाथ में था--यद्यपि मराया को 
राजभाषा का पद मिला हुआ था और शांसन में मलाया लोगों के लिए अधिक 
गुजाइश थी। इनमें से किसी भी रियासत में जनतन्त्र के आधार पर कभी 
कोई सुधार नहीं किया गया । तीसरी श्रेणी में वे रियासतें हैं जो १८१५ के 
बाद से एक संघ में झ्ामिल हें, परन्तु इस संघ में भी अन्तिम सत्ता अग्नेज्ञ 
रज़ीडेंट-जनरल” के हाथ में ही थी, और धारासभाएँ उसकी आज्ञा से ही 
क़ौनून बता सकती थीं और बजठ आंदि के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार उन्हें नहीं था । रेज़ीडेंट-जनरल , जो बाद में चीफ़ सेक्रेटरी कहलाने 
लगा, कुआला-लुम्पूर स्थित अंग्रेज़ गवनंर के प्रति उत्तरदायी था । 

१६४२ के जापानी आक्रमण तक मलाया के स्टेट्स सेटलमेंट्स' में किसी 
प्रकार के वेधानिक सुधार नहीं किए गए थे और न मलाया-संघ से बाहर रहने 
वाली रियासतों में ही जनतंत्र की . दिशा में कोई हल्का-सा क़दम भी उठाया 
गया था। १६३२ में, संघबद्ध रियासतों में, नरेशों के आन्दोलन के फलूस्वरूप- 
उन्हें, सलाहकार-समितियों के सहयोग से शासन के कुछ अधिकार सौंपे जाने 
की एक योजना बनाई गई । १९३७ तक द्वैध-शासन की इस योजना को मूरत्त॑- 
रूप मिला | इसके परिणाम-स्वरूप संध की सदस्य-रियासतों का संघ के बाहर 
की रियासतों से अधिक निकट संपको स्थापित:हो सका--और दूसरी श्रेणी की 
रिंयासतों में भी स्थानीय व्यक्तियों को शासन मे अधिक अधिकार मिले | पर 
स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । १९३८ की धारासभा में; जिसके 
सदस्यों की संख्या अब बढ़ा दी गई थी १६ सरकारी सदस्य (सत्र अंग्रेज) व 
१२ ग़ैर-सरकारी सदस्य थे, जिनकी नियुक्ति हाई कमिश्नर द्वारा की जाती 
थी और जिनमें ५ यूरोपीय, ४ मलाया; २ चीनी और १ भारतीय थे । पिछली 
आधी शताब्दी में देश की आथिक स्थिति काफी सुधर गई थी, एक ऐसा देश, 
जो जंगलों से लदा हुआ था और जिसमें न सड़कें थी और न स्वाथ्य रक्षा का 
कोई प्रबन्ध, इत सभी दृष्टियों से आधनिक बना दिया गया था। रबड़ की 
पंदाबार तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी, पर अंग्रेजों द्वारा देश में जान और 

ल की रक्षा की जो व्यवस्थी की गई थी उसका लाभ यां तो यूरोपियन लोगों 
को मिलेता था था उन चीनियों को, जी बड़ी संख्या में दक्षिण-पूर्वी चीन से, 
भोजन और व्यापार की तलाश में मलाया मे प्रवेश करते जा रहे थे | कुछ 
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थोड़े से हिन्दुस्तानी भी पहुँच गए थे। चीनी तो इतनी बड़ी सख्या में मलाया 
में घसते जा रहे हैं कि आज उनकी संख्या मलाया के आदिम-निवासियों से भी 
बढ गई है| पर, मलाया वाले उन्हें रोकने की स्थिति' में नहीं थे और अंग्रेष्त 
अधिकारी चीनी और मलायी लोगों के मौलिक मदभेदों से लाभ उढठा कर 
अपने स्वार्थों को चिरस्थायी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे । मलाया वाले इतने 
पिछड़े हुए थे कि उनके अपने न तो कोई स्वतंत्र अखबार थे और न 
राजनंतिक दल। 

१६४२ के जापानी आक्रमण ने एशियां के इस सबसे पिछड़े हुए प्रदेश में 
भी परिवत्तंन और क्रांति के बीज छिटका दिए 3 तीन वर्ष तक इस प्रदेश पर 
जापोन का आधिपत्य था । कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ कर मलाया की 
जनता ने चीनी व मलाया दोनों में से किसी ने भी, जापान का साथ नहीं दिया; 
जनता का प्रतिरोध जापान की सैसिक कार्यवाही में भी रुकोवट डांलता रहा । 
१९७४ के बाद इन लोगों के पास ब्रिटेन और अमरीका की हवाई छतरियों 
के द्वारा हथियार भी पहुँचने लगे । १६४५ में मित्र-राष्ट्रों की विजयी सेनाएँ 
मलाया में दाखिल हुई । शासन का पुराना तंत्र ज्यों का त्यों फिर से कायम 
कर देना असंभव हो गया था, यद्यपि मलाया में राजनैतिक चेतना भी हिन्दु- 
सस्‍्तान अथवा बर्मा जैसी विकसित भी नहीं थी कि अंग्रेजों को उसे छोड़ देने 
पर ही विवश हो जाना पड़ता । जनवरी १६९४६ में मलाया ' के भावी शासन- 
विधान के संबंध में ब्रिटेन की नीति का एलान किया गया । इसके अनुसार, 
सिंगापुर को छोड़कर, शेष सभी प्रदेशों को, केन्द्रीकरण के आधार पर, एक 
शासन के अन्तर्गत जाने की व्यवस्था की लाने वाली थी । और देशी नरेशों के 
साथ की जाने वाली संधियों में भी इस प्रकार के पश्वित्तंत कर देने की बात 
थी कि केन्द्रीय सरकार को उनके आन्तरिक शासन में अधिक हस्तक्षेप करने 
का अधिकार मिल जाता । इस नीति का समस्त मलाया में, जनता की सभी 
जातियों और वर्गों के द्वारा तीव्र विरोध हुआ--और विक्षोभ की जो लद्र 
इस बार मलाया में फैली उसने पहिली बार एक सगक्ल राजनैतिक संस्था के 
रूप में अपना संगठन किया । इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष के अन्त में 
मलाया के सुल्तानों व राजनैतिक नेताओं से विचार-विनिमय के बाद, विधान 
का एक नया मसविदों तैयार किया गया, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को 
मज़बूत तो रखा गया था पर जिसका आधार संघ-शासन के सिद्धान्तों पर 
था और जिसमें रियासतों व अन्य इकाइयों की स्वतन्त्र स्थिति को बताए 
रखने की व्यवस्था भी थी । मलाया में एक.ओर'तो चीनियों और मलायों के 
बीच एक तीत्र जातीय संघर्ष .चल रहा है, जिसफ्री तुलना हमारे देश !की 
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हिन्दू-मुस्लिम समस्या अथवा फ़िलस्तीन की अरब-यहूदी समस्या से की जा 
सकती है, और दूसरी ओर वहाँ के सुल्तानों और जनता में जनतंत्रीय अधि - 
कारों को लिए खींचातानी हो रही है । नए विधान में सुल्तानों की शक्ति को 
बढ़ा दिया गया है । जनता इसे आसानी से बर्दाइत करने के लिए तैयार नहीं 
है । दूसरी ओर, जहाँ चीनियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे यदि 
मलाया की नागरिकता के अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें चीन 
की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी । (चीनी कानून के अनुसार दूसरे देश का नांग- 
रिक बन जाने के बाद भी चीनियों को चीन का नागरिक बने रहने की सुविधा 
प्राप्त हु ) मलाया के उबके आर्थिक आधिपत्य में क्रिसी प्रकार की कमी नहीं 
की गई । मलाया की राष्ट्रीयता अभी अपने पड़ौसी देशों के समान सशक्त 
नही बनी है, इस कारण इन कठिनाइयों के सामने उसे प्रायः भुक जाना पड़ता 
है, पर चारों ओर स्वाधीनता और जनतंत्र के जिस वातावरण का विकास हो 
रहा है, मलाया पर भी उसका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ना अनिवार्य है । 
बर्मा की ताज्ञी घटनाओं को भी हमें दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनैतिक 
क्रांति से संबद्ध करके ही देखना होगा । १६३७ के पहिले तक बर्मा में राज- 
नैतिक जागृति अधिक नहीं थी (यद्यपि एक “बौद्ध युवक संघ', जिसका उद्देश्य 
“समाज सेवा और बौद्ध-मत का समर्थन” करना था, १६०८ में स्थापित किया 
जा घुका था, १९१६ में वह दो दलों में बंठ गया था जिसमें से एक सरकार 
के साथ सद्बयोग करने के लिए तेयार था और दूसरा, (जनरल कौंसिल आँव 
बर्मीज़्ञ एसोसिएशन”, उम्र राजनीति का समर्थक था, और १६२३ में इस 
एसोसिएशन” के भी दो भाग हो गए थे, जिनमें से प्रमुख भाग जनता पार्टी” 
के नाम से नए सुधारों में सहयोग देने लगा था ) । प्राकृतिक साधनों में संपन्न 
होते हुए भी बर्मी लोग दुनियां के सबसे ग़रीब लोगों में थे। बर्मा में कई 
क्रिस्म के जवाहरात, चांदी, जस्त, पेट्रोल, देवदार और चावल वहुत अधिक 
उत्पन्न होता हैं। पर इन सब चीज़ों का व्यापार विदेशियों के हाथ में था । 
ऊँचे ओहदे सब अंग्रेज़ों के पास थे। छोटी नौकरियों में हिन्दुस्तानियों से मुका- 
बिला था | बर्मी लोगों का काम सिर्फ चावल पैदा करना था और इसमें भी 
उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बेंक रुपया देने के लिए तेयार 
नहीं थे । सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी । शासन में 
उनका कोई दखल नहीं था। १६१६ के शासन-सुधारों' तक तो बर्मा का भाग्य 
हिन्दुस्तान के साथ गुथा हुआ था । परंतु उसके बाद से ही मुरुयतः; वहां के 
आर्थिक बज्रीवत पर हिन्दुस्तानियों के आधिपत्य के कारण, बर्मा के हिन्दुस्तान 
से अलहृदा किए जाने की माँग उठने लगी थी। १६२६-३० के आर्थिक संकट ने 
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स्थिति को और भी विषम बना दिया । १६३० के बाद तो बर्मों और 
हिन्दुस्तानियों में जातीय दंगे भी होने लगे | सायमन कमीशन ने बर्मा को 
भारत से अलूग किए जाने की सिफारिश की । १६३५ का बर्मा का शासन- 
विधान अलग बना, यद्यपि मूल-सिद्धान्‍्तों में वह हिन्दुस्तान के शासन-विधान 
से ही मिलता जलता था। शासन के कुछ वास्तविक अधिकार, हिन्दुस्तानियों 
के समान ही, बमियों को पहिली बार उपयोग में छाने का अवसर मिला था। 

१६३७ के नए शासन-विधान के अमल में आने के बाद से बर्मा का 
राजनेतिक आत्म-विश्वास बढ़ा। बर्मा का नया विधान, हिन्दुस्तान के विधान 
की तरह ही, संरक्षणों और नियंत्रणों से जकड़ा हुआ था, फिर भी जनता के 
चुने हुए व्यक्तियों को पहिली बार शासन के कुछ अधिकार मिले और उन्होंने 
उनका उपयोग किया । किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ अच्छे कानून 
वनाए गए । हिन्दुस्तान की सरकार के साथ एक व्यापारिक समभौते पर दस्त 
खत किए गए | बर्मी लोगों को अब ऊँची सरकारी नौकरियाँ मिलने लगी ) 
सब देशों में बमियों की माँग होने लगी । पर, इन सुधारों से बर्मा के सभी 
राजनतिक दलों को संतोष नहीं हो सका था । १६३७ से १९४१ के बीच तीन 
मंत्रिमंडल बदले गए, जिनका नेतृत्व क्रमशः 'सिन्येथा' (ग़रीब) दल के नेता 
डॉ० बा मा, जनता दल के ऊ पू व म्योचित!' (देशभक्त) दक के ऊसी के 
हाथ में रहा । १६३६ में बर्मा को युद्ध में शामिल होना पड़ा और १६४२ 
के आरंभ मे तीन महीने के आक्रमण के बाद वह जापान के कब्जे में चला 
गया । जापान कें विरोधी प्रचार का मुकाबिला 'करने की दृष्टि से भी अंग्रेजी 
सरकार ने बरभियों को युद्ध के बाद किसी राजनेतिक प्रगति का आइवासन 
नहीं दिया । दूसरी ओर, अगस्त १६४३ में, जापानियों के द्वारा, बर्मा की 
पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई । परंतु इसके बावजूद भी, आँग सान 
के नेतृत्व में, बर्मा के उग्र राजनेतिक विचारों के लोग, “एण्टी-फासिस्ट प्यो- 
पिल्स फ्रीडम लीग” की ओर से, प्रतिरोध का एक आन्दोलन चलाते रहे । 
मित्र-राष्ट्रों की विजय का, अन्य एशियायी लोगों के समान; बर्मियों ने भी सवा 
गत किया, पर बर्मा का भाग्य अपने पुराने अंग्रेज मालिकों के हाथ फिर से 
सौंप देने के लिए अब वे तयार नहीं थे; स्वाधीनता का स्वाद वे चल चुके थे 
अंग्रेज़ों ने इस बदले हुए दृष्टिकोण को समभने में देर की । १६४४ के अन्त में 
ब्रिटेन की सरकार ने पालमेण्ट के सामने एक रिपोर्ट रखी जिसमें लड़ाई ख़त्म 
होने के पांच साल के बाद बर्मा को “औपनिवेशिक स्वराज्य' देने की बात थी- 
इस रिपोर्ट की अनुदार पत्रों तक ने कड़ी आलोचनों की । मई १६४४५ भें बर्मा 
के 'मुक्त' होने के बाद व्हाइट पेपर' निकला--जिसमें शब्द-जाल के अतिरिक्क 


१३२ स्वाधीनता की चुनौती 


कुछ नहीं था । बर्मी लेखक साँतुन के शब्दों में “बर्मा में फिर से प्रवेश कश्ने 
पर अँग्रेज अपने साथ शांति और समझौते के स्थान पर लाए मशीनगनें, बम 
और मौत । ” बर्मा में प्रायः फौजी शासन स्थापित हो गया । इसके परिणाम- 
स्वरूप बर्मा में आज़ादी की लड़ाई ने बड़ा उम्र रूपछे लिया। ऑऔंग-सांन 
और थाकिन थान तुन आदि नेताओं ने “बर्मा छोड़ो" का आन्दोलन 
प्रारंभ किया । सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया। जगह जगह 
ग्रेला-दलों का संगठन होने लगा | सितम्बर १६४६ में डाक, यातायात, सिविल 
सविस और यहां तक कि पुलिस के महकमे में भी हड़तालों का एक तांतान्सा 
लग गया, जिसके सामने झुक जाने और ऑऔंग-सान के नेतृत्व मे “एक नई 
सरकार” बना लेने के आधार पर समभझोता कर लेने के अलावा अंग्रेज़ों के 
सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था, और औंग-सान और उनकी ए० एफ० पी० 
एफ० एल० से समभौता करने का अर्थ था बहुत ही निकट भविष्य मे बर्मा 
की पूर्ण, अबाध और अनियत्रित स्वाधीनता को मान लेना | 
हिन्द-चीन का 
विद्रोह 

हिन्देशिया से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने पर हम फ्रांस के हिन्द-चीनी 
साम्राज्य की ओर आते हे । हिन्द-चीन की ८० प्रतिशत जनता अनामी है। 
इनमें राजनैतिक जागृति उतनी अधिक नहीं फैली, पर १६४० के पहिले से 
राष्ट्रीय भावता का विकास होने लगा था। राजनेतिक दलों में तीन प्रमुख 
थे--कम्यू निस्ट ', 'रॉयलिस्ट” और “कौडाइस्ट' --- कौडाइज़्म' एक मिल्ले- 
जले धामिक और राजनेतिक आन्दोलन का नाम था। कभी कभी कुछ भाशड़े' 
खड़े हो जाते थे जिन्हें 'कम्यूनिस्ट' कह कर दबा दिया. जाता था। दूसरे 
महा-युद्ध में हिन्द-चीन पर भी जापान का कब्ज्ञा हो गया और जापान ने 
एशिया एशिया वालों के लिए! के मंत्र की दीक्षा उसे भी दी। जापान के 
आधिपत्य में पुराने राजनेतिक दलों को बल मिला और कुछ नए राजनैतिक 
दलों का निर्माण हुआ । इनमें से एक दल जापान का समर्थक था, दूसरा, 
युवक दल, चीन का । बाद में कई दलों ने मिलकर “वियट मिनन्‍्ह! नाम के 
एक मिले-जुडे राजनेतिक दल का सगठन किया । & मार्च १६४५ को अनामी 
सम्राट बाओडाई के' आधीन जापान ने एक कठपुतली सरकार का निर्माण 
किया,। अब तक अनामी लोग कई विभिन्न शासन-अ्णालियों में बेटे हुए थे। 
यह पहिला, मौक़ा था जब उत्तर में टोंग-किन और दक्षिण में कोचीन-चीन 
को भत्ताप्न में बामिल किया.गया था। कम्बोडिया और लाओसछ्त में भी स्वतन्त्र 


ब्रिटेन का पतन : एशिया का नवनिमोण १३३ 


राज्य क्रायम कर दिए गए थे । युद्ध के बाद हिन्द-चीन में बड़ी गड़बड़ फैली । 
फ्रांसीसी जेलों में थे । जापानी इस खिलोना सरकार की सहायता करने की 
स्थिति में नहीं रह गए थे । देश में एक स्वमान्य नेतृत्व का अभाव था विभिन्न 
राजनेतिक दलों में संघर्ष और प्रतिद्वन्दिता थी। इस अराजकता में से विएट- 
मिन्ह ने एक संगठित शासन का निर्माण किया --विएटमिन्ह में कोडाइंस्ट, यवक- 
दल और कम्पूनिस्ट शामिल थे | उसने विएठनम प्रजातंत्र की नींव डाली । 
अनामी अब अपने आपको विएठनमी कहने लगे । पचास वर्ष की अवस्था के 
होची मिनन्‍्ह को, जिल्होंने अपने जीवन में कई क्रांतिकारी आंदोलतों में भाग 
लिया था, अपना सभापति बनाया | 

युद्ध के बाद जापानियों के निःशस्त्रीकरण का काम उत्तर में चीनियों और 
दक्षिण में अंग्रेजों को सौँपा गया। अंग्रेजों के साथ. साथ फ्रांसीसी भी हिन्द- 
चीन में दाखिल हो गए, और उन्होंने अनामियों से सैगोन और दक्षिण के 
दूसरे कई शहर छीन लिए । जापान की इस क्रिया का कुछ विशोेध हुआ, पर 
उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । उत्तर में, चीनियों ने देश के आन्तरिक 
मामलों में बिल्कुल ही हस्तक्षेप न करने की नीति का अवलंबन किया। इससे 
हनोई और उत्तर के दूसरे शहरों में फ्रांसीसियों की स्थिति और भी खतरे में 
पड़ गई । अनामियों के पास काफ़ी हथियार थे--कुछ मित्र-राष्ट्रों के दिए हुए 
और कुछ जापानियों के । फ्रांस के खिलाफ उन्होंने उसका अच्छा उपयोग कियां 
अनामी औरतों ने भी फ्रांसींसी लोगों की हत्या में भाग लिया ; ज्यों ज्यों 
दक्षिण में फ्रांसीसी आगे बढ़ते जाते थे, उत्तर में उनकी स्थिति भयावह होती 
जाती थी । अन्त में ६ मार्च १६४६ को फ्रांस ने दनोई में विएटनम के साथ 
एक समभौते पर दस्तखत किए जिसमें उन्हें फ्रांसीसी' साम्राज्य के अन्तर्गत 
औपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया गया। अनामियों ने इस समभौते 
को इस शात्त के साथ माना कि पांच वर्ष में फ्रांसीसी सेना पूरी तौर से हटा 
ली जाएगी, विएटनम की अपनी सेना बन जाएगी और विंएटनम को संपृर्णत: 
आज़ाद कर दिया जाएगा । इसके बाद कई महीने तक दलाल और पैरिस में 
राजनैतिक वात्तालाप होते रहे जिनमें विएटनम की ओर से होंचीमिन्‍्ह ने हिस्सा 
लिया । १५ प्ितस्वर को एक और समभौते पर दस्तख्नत हुए जो डॉ० हो की 
दृष्टि में असन्तोष जनक पर कुछ न होने से अच्छा था । डॉ४८ हो के दल का 
विश्वास एक संघ-शासन में है, जिसमें देश के सब भागों को आजाद रहते हुए 
भो एक साथ विकसित होने का अवसर मिल्ले | फ्रांस का कहना' हैं कि उसके ' 
सीधे नियंत्रण म:होने के कारणःकोचीन चीन की स्थिति हिन्द-चीन' के उंन 
अन्य प्रदेशों से भिन्न है, जिन पर फ्रांस का सीधा शासन नहीं था । होची मिन्‍्ह 
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और हिन्द-चीन के, दूसरे नेता कोचीन चीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । 

इस समझौते के बाद भी हिन्द-चीन में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी । 
राजनैतिक दृष्टि से योरोपीय लोगों के खिलाफ घृणा के भाव इतने तीज्र हो 
उठे थे कि वे नियंत्रण में तहीं छाए जा सके । योरोपीय लोगों की ह॒त्याएँ होती 
रहीं । उधर चीनियों के द्वारा भी विएटमम का विरोध होने छूगा। कोचीन 
चीन की तिन्‍्ह सरकार के विरुद्ध भी प्रदर्शन होते रहते थे । आ्िक दृष्टि से; 
अकाल और बीमारियाँ फैली । पिछले वर्ष उत्तरी अनाम और टौंगकिन मेँ 
अकाल, मोतीफरा और पेचित्र से २० राख आदरमियों की मृत्यु हुईं। खाने 
और कपड़े का सर्ववा अभाव था | दवाओं का मिलनों असम्भव था। इस पृष्ठ- 
भूमि में हमें उस विस्फोड का समभने का प्रयत्त करना चाहिए जां दिसम्बर 
१६४६ में एक खुली बगावत की शक्ल में भड़क उठा और जिसकी लपटें अभी 
भी बुझी नहीं हैं। फ्रांस ने अपने जहाज़ी बेढ़े और अपनी हवाई ताक़त को, 
बड़े से बढ़े सेनातायकों के नेतृत्व में, हिन्दचीन भेज दिया हैं। वह अपनी सारी 
शक्ति के साथ हिन्द-चीन के विद्रोह को कुचछ डाछना चाहता हूँ। हिन्द चीनी 
भी वीरता से मुकाबिला कर रहे हैं। हिन्द चीन की जमीन खून से रंगी जा 
रही है। कहा जाता है कि जब डॉ० हो ची मिन्‍्ह फ्रांस में राजनैतिक चर्चाओं 
में व्यस्त थे तब हिन्द चीन में वास्तविक राजनैतिक सत्ता कुछ तरुण नेताओं 
के हाथ में चली गई, और लौटने पर हो ची मिन्‍्ह को उनके हाथो की कठपुतली 
बन जाना पड़ा, वास्तविक स्थिति क्‍या है, यह जानना कठिन है, पर यह 
निश्चित है कि जब तक फ्रांस अपनी साम्राज्यवादी नीति में आमूल परिवत्तंन 
नहीं कर देता, हिन्द चीन में शान्ति स्थापित होना असम्भव हैँ । 


एशिया का राजनेतिक 
भविष्य 


आने वाले वर्षों में एशिया की इन मुख्य प्रवृत्तियों पर ग़ैर-एशियायी देशों 
की राजनीति का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा । इनमें सबसे अधिक प्रभाव 
रूस का होगा । रूस की शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है । दक्षिण में ईरान और 
पूर्व में चीत पर--किसी भी उद्देश्य से सही--उसका पंजा पूरा गडा हुआ है। 
उसे हटाना आसान नहीं होगा । इसके अतिरिक्त रूस के तरीके भी सीधे नहीं 
होते । हर देश में एक बड़ा कम्यूनिस्ट वर्ग ऐसा है जो रूस के इशारे पर 
चलने को तैयार रहता हैं। वह देश, ईरान हो या हिन्दुस्तान, था चीन, या 
मलाया अथवा बर्मा, रूस को इस वर्ग से सहायता मिलने की सदा आशा 
रहेगी । यह अलग बात है कि इन देशों में धीरे धीरे ऐसी प्रब्ृत्तियाँ ज्ञोर पकड़ें 


ब्रिटेन का पतन : एशिया का नवनिर्माण १३६५ 


जो इस वर्ग की ताक़त को जमने न दें । रूस के अलावा, इंग्लैण्ड, और यूरोप 
के सांम्राज्यवादी देश, फ्रांस और हॉलेैण्ड भी; अभी कुछ दिनों तक एशिया के 
कुछ हिस्सों पर हावी रहेंगे । पर, जसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है, इनके 
जे से निकलने की पूरी कोशिश भी एशिया के सभी देशों में अपने पूरे जोर 
पर हैँ । हिन्दुस्तान ने एकता की क्नीमत पर ही सही, स्वाधीनता प्राप्त कर ली 
हैं। मध्यपूर्व के महत्त र-सीरिया नाम के भाग में एकता के तत्त्व काफ़ी मज़बूत 
हो गए हैं । स्वयं लन्‍्दन टाइम्स” ने अपने एक लेख में स्वीकोर कियां था कि 
इंग्लेण्ण और फ्रांस के लिए इनकी संगठित मांग को पूरा न करना 
असम्भव हो जाएगा । वह संगठित मांग अब दिन पर दिन 
प्रबल होती जा रही हैँ । अरब की राष्ट्रीयता अब प्रतीक्षा करने की 
स्थिति में नहीं है। इंग्लैण्ड, फ्रांस और हॉलैण्ड के स्वार्थ पूर्वी द्वीप समूहों में 
भी बुरी तरह से उलसझे हैं, पर उनके सुलभाने औौर सुखाड़ने में इन देशों के 
वीर योद्धा भरसक सहायता पहुँचा रहे हैं।इस प्रकार हम देखते हैं कि 
पद्चिमी यूरोप के इन साम्राज्यवादी देशों का एशिया में टिक रहना, रूस की 
तुलना में, कहीं अधिक कठिन हँ--ब्रिठेन के तेज्ञी से टूटने वाले आथिक ढांचे 
को देखते हुए वह असंभव हो गया हैं । पर, रूस के अलावा एक दूसरा बड़ा 
देश है जो एशिया की राजनैतिक प्रव्ृत्तियों को उतने ही ग्रौर से देख रहा है | 
अमरीका के अपने स्वार्थ भी समस्त एशियां में फैले हुए हैँ। मध्यपूर्वे के तेल 
के कारखाने उसके क़ब्जे में हैँ---हसलिए वहाँ की राजनीति में उसकी दिल- 
चस्पी स्वाभाविक हैं। उधर, दक्षिण-पूर्वी एशिया से वह इसा<ए तटठस्थ नहीं 
रह सकता कि समस्त प्रशान्त मद्दासागर पर हावी रहना उसके अपने बड़े 
उद्देश्यों में है । पर अमरीका का सबसे बड़ा स्वार्थ चीन हैं । चीन के बाज्ञारों 
पर वह अपना कब्ज़ा चाहता है । इसलिए उसने यूरोप की दूसरी क्रौमों को 
चीन के हिस्से-बरारे करने से रोका और खुले व्यापार की नीति का प्रारंभ 
किया । इसीलिए वह चीन में आन्तरिक-सुव्यवस्था की पुनः स्थापना देखने के 
लिए उत्सुक है । 
परिस्थितियों का स्पष्ट संकेत इस दिशा में हैँ कि इंग्लेण्ड, फ्रांस और 
हॉलेण्ड एशियां से अपने साम्राज्यों को हठा लेने पर विवश होंगे, पर एशिया 
में रस और अमरीका का प्रभाव और हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा । एथिया में 
रूस और अमरीका के लिए अपने प्रभाव के क्षेत्रों को अलग-अलग कर लेता 
संभव नहीं होगा, क्योंकि ईरान हो या चीन, या प्रशान्त महासागर पर प्रभुत्व 
जमाने का प्रदत, सभी स्थलों पर दोनों के स्वार्थ एक दूसरे से गुँथे-मिले हैँ । 
यह भी संभव है कि संसार का भावी संघर्ष रूस और अमरीका के बीच, 
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एशिया की भूमि और एशिया के समुद्रों में लड़ा जाए। जब तक एशिया के 
दो बड़े देश, चीन और हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक इन दो 
विरोधी दृष्टिकोणों और शक्कि-पुँजों के इस भयानक संघर्ष की लपटों से एशिया 
को दूर रख पाना संभव नहीं होगा । सच तो यह है कि एशिया का राजनैतिक 
भविष्य इस बात पर निर्भर होगा कि एशियायी ताक़ते किस रफ़्तार से आगे 
बढ़ पातीं हैं। जिस तेज़ी से चीन और हिन्दुस्तान न केवल विदेशी राजनेतिक 
प्रभाव से अपने आपको मुक्क कर लेंगे, पर देश व्यापी आथिक पुननिर्माण 
की बड़ी बड़ी योजनाओं को देश के राशि-राशि आथिक साधनों के 
समुचित विकास की दिशा में कार्यान्वित कर सकेंगे, उसी तेज्ञी से रूस और 
अमरीका के हस्तकेप का भय कम होता जाएगा । इन देशों की अपनी भीषण 
आन्तरिक समस्याएँ भी हँ--चीन में समाजवाद अपने पूरे ज्ञोर पर है और 
हिन्दुस्तान में सांप्रदायिकता का आधार अभी टुटठा नहीं हैं । बाहरी तत्त्व हमारे 
इन आन्तरिक संघर्षों को कायम रखने का प्रयत्न करेंगे । सच तो ग्रह हैँ कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर रूस और अमरीका के प्रत्येक संघर्ष की प्रतिक्रिया हमारे 
आन्तरिक मतभेदों को बढ़ाने की दिशा में होगी। परिस्थितियों का ऐसा 
विचित्र संयोग है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में जिस तेज्ञी से एशियायी देशों 
का महत्त्व बढ़ा है, उसी तेज्ञी से उसके आन्‍न्तरिक ओर बाहरी संबंधों को 
पेचीदगियाँ भी बढ़ गईं हैं । एशिया का राजनेंतिक भविष्य इस पर निर्भर 
रहेगा कि हम विनाश के थपेड़ों से अपने को चकनाचूर हो जाने देते हैं या. 
पुननिर्माण की लहर पर चढ़ कर, नवयूग की सुनहली किरणों का स्वागत कर 
पाते हैं। रूज़वेल्ट के शब्दों मे हम कह सकते है-“हमें मिला बहुत है, पर 
आशा उससे भी अधिक की की गई है ।”' 


हिन्दू राज्य की कल्पना : ऐोक्हाखिक 
बिकास 
हमारे देश में यह विश्वास सामान्य रूप से प्रचलित रहा है कि मानव- 
इतिहांस के आदिम काल में, जब संसार के अन्य सभी देशों में वरबंरता का आधि- 
पत्य थी, भारत वर्ष में हिन्दू धर्म, सभ्यता और जीवन-दशेन ने विकास कीं 
चरम-शिखा का स्पर्श कर लिया थ।। हमारे समाज का साधारण सा. व्यक्ति 
भी बड़े गौरव के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ कि यूरोप के लोग जब 
नंगे फिरते थे और जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे तथा 
हमारे ऋषियों और चिन्तकों ने जीवन के चिरंतर सत्यों को खोज निकाला था, 
हमारे साहित्यकारों ने रामायण और महामारत जसे महाकाव्यों की सृष्टि कर 
डाली थी, हमारे व्यापारियों के सुहढ़ जहाज महासागर की गर्वीली लहरों 
का दर्प चूर्ण करते हुए दूर दूर के देशों की यात्रा करते थे; ओर हमारे सज्जाटों 
का चक्रवर्त्ती साम्राज्य शासन-व्यवस्था व शक्ति का एक अनुपम' उदाहरण बता 
हुआ था। प्राचीन के संबंध में इस प्रकार का आकर्षण प्राय३ प्रत्येक ऐसे 
समाज में पाया जाता है जो अपने वत्तंमान से असंतुष्ट, और एक सोनहइले भविष्य 
का निर्माण करने में प्रयत्नशील हों । यूरोप ने जब अपनी मसध्ययुग की 
जंजीरों को तोड़ना चाहा तो उसकी दृष्टि अवानक यूनान की पुरामी सम्यता 
पर गई और उससे प्रेरणा लेकर उसने अपनी आधुनिक सभ्यता का पुऑ्निर्माण 
किया । परंतु यूरोप जहां प्राचीन से प्रेरणा छेकर मध्य-युग की सड़ी गली 
संस्थाओं को तेंसी से तीड़ता हुआ अपने नए चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता 
गया, हमारा गुलाम, अपाहिज समाज एक स्वृणिप प्राचीन की रंगीन कल्यनाओं को 
लेकर उनसे सवप्नों का त;ना-बाना बुनने में व्यस्त रहा। हमें प्राचीन की प्रत्येक 
वस्तु एक विशेष गोरव से आक्छादित दिखी और प्रत्येक व्यक्ति देवता का 
प्रतिहृप। आधुनिकतम खोज और आविष्कारों को हमने प्राचीनतम धर्मं-ग्रंथों 
में ढंढ निकाल) । 


शरे८ स्वाधीनता की चुनोती 


हिन्दू धर्मों और संस्कृति में इस गहरे आत्म-विश्वास के साथ ही हमारे 
देश में यह विचार भी प्रबल होता गया है कि पाइचात्य सभ्यता का आधार 
भौतिकवाद पर होने के करण वह हमारे लिए गहित और त्याज्य है । हमें पश्चिम 
से कुछ छेना नहीं है, देना है । यह भावना हमें स्वामी विवेकानन्द के अमरीका 
से लौट कर आने के बाद के भाषणों में स्पष्ट दिखाई देती है । एक स्थान पर 
उन्होंने कहा, “भौरत को अवश्य ही संसार पर बिजय प्राप्त करती होगी । 
इससे नीचे के आदक्ष से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता । आदर्श भले ही अच्छा 
हो सकता है, आप लोगों को उसे सुन कर आशइचय॑ भी हो सकता है तो भी इसे 
ही हम लोगों को अपना आदर्श बनाना होगा । या तो हम लोगों को संपूर्ण 
जगत को जीतना पढ़ेगा अथवा म> जाना पड़ेगा । इसे छोड़कर दूसरा रास्ता 
नहीं है । विस्तार ही जीवन का चिन्ह है । हम लोगों को क्षुद्रता, संकुचितता 
को छोड़ना पड़ेगा, हृदय का विस्तार करना पड़ेगा, हम लोगों में जो जीवन 
है उसे प्रगट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हीनावस्था में पड़ कर नष्ट 
हो जांगेंगे । दूसरा कुछ उपाय ही नहीं है, दो में से एक को चुन लो-“-या 
तो करो अथवा मरो”। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतवर्ष के लिए एक स्थान 
पर लिखा कि उसने “शांति के साथ जीने और गहराई के साथ सोचने का 
प्रयत्न किया है; उसकी एक मात्र आकांक्षा यह रही है कि वह इस विश्व को 
आत्मा के समान जाने, और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पण की 
विनम्र भावना में बिता सके, उसके साथ एक अनन्त व्यक्तिगत संबध की हर्ष पूर्ण 
चेतता की अनुभूति में” । वही रवि ठाकुर पश्चिम की सस्क्ृति के संबंध में 
लिखते हें--- “हमने सभ्यता की इस महान्‌ धारा को इसमें सम्मिलित होने 
वाले असंख्य नदी-नालों के द्वारा छाए जाने वाले मलबे में दम तोड़ते देखा है। 
हमने देखा है कि सानवता के अपने समस्त दिखावटी प्रेम के बावजूद भी यह 
मनुष्य के लिए सबसे बड़ा झातरा बन गई. है, उन घमकक्‍्कड़ बहुशियों के अचा- 
नक हमलों से भी कहीं अधिक खतरनाक जिनका दुःख इत्तिहांस के प्रारंभिक 
यूगों में मनुष्प को उठाना पड़ा है । हमने' यह भी देखा' है कि स्वतन्त्रता के 
प्रेम की घोषणा करते हुए भी इसने पुराने समाजों में प्रचलित ग्रलामी से 
भी बदतर गुलांमी को जन्म दिया हैं--- ऐसी गुलामी जिसकी जंजीरे तोड़ी नहीं 
जा संकतीं, या तो इसलिए कि वे दिखाई नहीं देतीं या इसलिए कि वे स्व्नतं- 
त्रता का नाम व रूप धारण किए हुए हैं । हमने इसके राक्षसी अर्थवाद के 
मोह में जीवत के सभी वीरता-पूर्ण आदशों में, 'जिन्होंने मनुष्य को महांन्‌ 
बनाया, उसका विश्वास उठ जाते हुए देखा है ।” 
क निविवाद तथ्य हे कि प्राचीन भारत में आध्या/त्मक सत्यों का 
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अन्वेषण बड़ी गहराई के साथ किया गया था, पर यह एक विवादास्पद बात 
हो सकती है कि इसके आधार पर हम यह दावा करें कि हमारी सभ्यता 
संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ है अथवा हमारा समाज विशेष 
रूप से आध्यात्मिक है और पश्चिम के लोग अर्थवाद और भोग विलास में 
डूबे हुए हैँ। और वह कौन सी सभ्यता है जिसके लिए हम सर्वेश्रेष्ठत्व के इस 
दावे को पेश करना चाहते हैं ? प्रायः हम आय॑ संस्कृति और हिन्दू संस्कृति 
को पर्यायवाची मान कर चलते हें । आयं-संस्क्ृति की अपनी कुछ विशेषताएँ 
थीं पर उसके भारत में प्रवेश करने के पहिले जो आदिम सभ्यताएँ इस देश 
में थीं, और जिनमें द्राविड़ सभ्यता को प्रमुख माना जा सकता है, उनकी भी 
अपनी विशेषताएँ थीं, हरप्पो और मोहेंजोदड़ो में के खडहरों में लुप्त जिस 
सभ्यता के अवशेष-चिन्ह प्राप्त हुए हें वह भी विकास के एक ऊँचे शिखर तक 
पहुँच चुकी थी और उसका संबंध सीरिया, मेसोपोटेमियां; मिश्र और संभवत: 
चीन की प्राचीन सभ्यताओं से भी था और इन सब सभ्यताओं की भी अपनी 
विशेषताएँ थीं। हिन्दुस्तान के बाहर यूनान और उसके बाद रोम, में जिन सभ्य- 
ताओं का विकास हुआ उनमें स्वभावत: ही आय॑-सभ्यता के गृण तो मौजूद नहीं 
थे पर कुछ दूसरे ऐसे गुण थे जिनका आय॑-सभ्यता में अभाव था और जिनके 
आधार पर आज की पश्चिमी सभ्यता का समस्त ढाँचा खड़ा हुआ हैं। सच 
तो यह है कि प्रत्येक देश और समाज में भौगोलिक और आधिक परिस्थि- 
तियों के अनुसार विशेषताओं का विकांस होता रहता है और दो समभ्यताएँ 
जब एक दूसरे के संपक में आती हें तब इन विशेषताओं की एक दूसरे पर छाप 
पड़ती है और इस संपर्क के परिणाम-स्वरूप कभी एक सभ्यता अपना पुराना 
स्वरूप खो बैठती है और दूसरी में विलप्त हो जाती हैं और कभी दोनों सम्य- 
ताओं के समत्व संतुलन से एक नई सभ्यता जन्म लेती है। जिस सभ्यता को 
हम इतिहास में हिन्दू सभ्यता के नाम से जानते है उसका जन्म ईसा से कई 
दताब्दी बाद, गृप्त-काल में, आये, द्रविड़, ईरानी, यूनानी आदि कई सभ्य- 
ताओं के संपर्क-सम्मिश्रण, क्रिया-प्रतिक्रिया; संघर्ष-समावत्तंन आदि के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । उसे हम वंदिक-काल की आयं-संस्क्ृति से संबद्ध नहीं कर सकते । 
यह हिन्दू संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के उस अविच्छिन्न धारा-प्रवाह का 
एक अस्थाई विराम-स्थल है जो कई शताब्दियों तक इस्लामी सभ्यता के प्रभाव 
में अपनी यात्रा पर चलता रहा और आज पदिचिम की विज्ञान-वादी सभ्यता 
से हकरा कर पीछे हटता है और उसके राशि-राशि प्रभावों को अपने में आत्म- 
सात्‌ करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में फिर जूट पड़ता है। पठना की गंगा में 
हरिद्वार की गंगा का जल ढंढने के प्रयत्नों में गंभी स्ता-पूरवक लगे हुए पकि- 


१४० स्वाधीनता की चुनौती 


त्रता वादियों के साहस की प्रशंसा की जा सकती है पर उनकी बृद्धि के लिए 
क्या कहा जाए ? जिस प्रकार नदी की धारा का तेज इसी में हैं कि वह सभी 
प्रभावों को अपने में मिलाती हुई निरंतर और अबाध गति से आंगे बढ़ती जाए 
इसी प्रकार वही संस्कृति भी अपने को जीवित रख पाती है जो अन्य सस्क्ृ- 
तियों से आंद्यान-प्रदान का सौदा करती हुई आंगे बढ़ती है। अपने तक ही 
सीमित शंस्क्रति, बंधे हुए पानी के समांव सड़ने लगती है । भारतीय संस्कृति 
संसार की अन्य संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ है अथवा निक्ृष्ठ; इस प्रदइन का 
उत्तर देता तो कठिन है -- प्रत्येंक संस्कृति अपनी सर्वेश्रेष्ठता का दावा रखती 
हैं --- पर भारतीय दंस्कृति की अब तक की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है 
वह यही कि उसने अपनी खिड़कियों को बाहर की ताज़ी हवा के लिए कभी 
बन्द नहीं किया । जहाँ तक इस धारणा का प्रदन है कि हम अध्यात्मवादी हैं 
ओर पद्चिम अर्थवाद और भोगविलास में डूबा है, यह निदचय ही एक आधर- 
हीन आत्म-विश्वास है | किसी भी देश अथवा समाज को सामूहिक दृष्टि 'से 
अध्यात्मवादी अथवा भौतिकतावादी क़रार नहीं दिया जा सकता । अध्यात्म- 
धादिता तो जीवन का एक दृष्टिकोण है जो क्षत्येक देश और समाज के व्यक्तियों 
में पाया जाता है। क्या हम अपनी सभ्यता को इसी आधार पर आध्यात्म-वादी 
कद्द सकते हैँ कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जीव, ब्रह्म और आत्मा के संबंध 
में गहराई से सोचो और महान्‌ धम-प्रंथों का निर्माण किया ? क्‍या हमारा 
यहू दावा सच मात्रा जा सकता है कि हमारे देश के साधारण व्यक्ति ने किसी 
भी युग में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को इन ऊँचे आदतों के सौँचे में 
ढालने के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त की ? क्या उसका जीवन भी ज्पनिषदों 
, और धर्म-पथों के सिद्धान्तों से उतना ही अछता नहीं रहा जितना पश्चिम के 
जन-साधारण का ईसा की शिक्षाक्षों से. ? क्या इमारे महन्त, मढाधीश, और, 
जगदगुरुओं का जीवन भी उतना .ही अ्रष्ट नहीं रहा जितना यरोप के पोष 
और पादरिपध्ों का ? क्‍या हमारे मन्दिर प्राफाचार के अड्डे नहीं रहे और क्‍या 
हमने सभी धामिक सिद्धात्तों को भुला कर मनुष्य और मनुष्य के बीच में 
असमानता और अस्पृश्यता की दीवारे खड़ी नहीं कीं ? जहाँ तक ऊँचे आदशों , 
का संबंध है पद्चम में भी उत्की कमी नहीं रही और उन पर चलने वाले 
संतों की परंपराएँ भी वहाँ आज तक जारी हैं। 

सच तो यह है कि पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं का भेद एक भर्थ हीन 
बाद विवाद हैँ जिसका प्रारंभ पश्चिमी लोगों की इस धारणा में हुआ कि उत्त 
की सभ्यता पूर्व कि सभ्यता से श्रेष्ठ है। जिस आसानी से यरोप के देशों की 
छोटी छोटी संगठित सेनाएँ, लड़ाई की नहैं पद्धतियों और नए हथियारों के 
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सहारे, पूर्व के बड़े बड़े राज्यों को नष्ट भ्रष्ट कर सकीं उसने उनके इस विश्वास 
को और भी इढ़ बनां दिया । थोड़े से समय में पुरानी सभ्यताओं को जन्म देने 
वाले बड़े बड़े देशों को उनके साम्राज्यवादी भंडों के सामने घटने टेकने पर 


विवद् होना पड़ा । ध्यापार को फैलाने लिए जब तक उन्होंने राजनैतिक प्रभरव 
तक ही अपने प्रयत्नों को सीमित रखा तव तक पूर्व के ये पराजित और हतप्रभ 
देश चुप रहे पर जब राजनीति के मूल-स्रोतों पर कब्जा कश्ने की दृष्टि 
से पदिचम के देशों ने अपनी संस्कृति में भी उन्हें दीक्षित करना चाहा तभी से 
उनके प्रति विद्रोह की भावना उभरने लगी और इसका परिणाम यह हुआ कि 
पूर्व के देशों में, जहां एक लंबे अर्से तक भौतिक शक्ति के विकास की आशा नहीं 
की जा सकती थी, यह धारणा फैल चली कि उनकी अपनी सभ्यता का आधार 
अध्यात्मबाद पर स्थापित है; जो पश्चिर के भौतिकवाद से कहीं अधिक महान्‌ 
वरतु है, और यद्यपि पदिचम ने अपने भौतिकवाद की शक्ति से उन्हें थोड़े दिनों 
के लिए परास्त कर लिया है पर वह समय दूर नहीं हैं जब परिचिम अपनी 
सभ्यता की इस एकांगिता को समकेया और एक जिज्ञासु के समान बल्कि यह 
कहना चाहिए कि उस पापी के समान जो सांसारिकता में डूबो हुआ था और 
अब पदचात्ताप की आग में भुलस रहा है, चिथड़ों में लिपटा भौर राख में सना, 
उसके रों में अपना सिर रख देगा और कहैगा, “प्रभो, क्षमा करो। में ग्रंसत 
मार्ग पर जा रहा था। सही रास्ता में नहीं जानता | तुम मेरा मांगें प्रदर्शन 
करो |? और तब पूर्व एक संवंज्ञ गुरु के समान संसार का नेतत्व अपने हाथ में 
लेगा । शक्ति के मर्द में डबे हुए पद्िचम के निरंतर बढ़ते हुए जातीय अभिमान 

उसकी अवहेलना और उसके अपमान जनक व्यवहार के प्रति एक अपमानित, 
लांछित, पराजित और पदत्रस्त सम्राज का, जिसके बढ़ते हुएआत्म-विद्वांस का 
एकमात्र आधार प्राचीनता का गौरव ही हो सकता था, यह एक स्वाभाविक 
रक्षा-कबब था । अपने देशों को पश्चिम के साम्राज्यवादों से मुक्क करने के 
प्रयत्नों में लगे हुए थोड़े से देशभक्कों के लिए बारबार की पराजय के कोंकों में 
भी अपने आत्म-विष्वास के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए इससे अधिक 
स्वाभाविक कोई भाग हो ही नहीं सकता था कि वे इस संघर्ष की बात संस्कृति 
के स्तर पर रखे कर सोचें, एक ऐसे स्तर पर जिसमें अपनी महानता का 
उनका विश्वास डिगाया नहीं जा सकता था । पूर्व और पश्चिम के बीच हंस्कृति 
का कोई मौलिक अन्तर है; यह कल्पना आज तो इतिहास के तेंजी से पौछे 
इटने वाले पृष्ठों में तोती सी जा रहीं है । 
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भारताय राष्ट्रीयता और 


उसका हिन्दू आधार 

इसमें भी सन्देह नहीं कि एक समय था जब पूर्व और परद्चिम के बीच इस 
तांस्कृतिक भेद और भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता के इस विश्वास ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन में तवीन प्राणों का संचार किया था। हमारे देद्य में राष्ट्रीय 
चेतना का विकास ही उस आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जो 
अंग्रेज़ लेखकों द्वारा हमारी धामिक रझढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों के संबंध 
में की जाती थी । राम मोहन राय ने सबसे पहिले इस बात को प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया कि जहां हिन्दू धर्म के बाह्य रूप में कुछ ख़राबियाँ आ गई 
थीं--और सभी धर्मों के बाह्य-रूप में इस प्रकार की खराबियाँ पैदा हो जाती 
हैं, राम मोहन राय ने ईसाई बिद्वासों में से अनेकों उदाहरण देकर अपनो इस 
बात को प्रमाणित किया --उसका आन्तरिक रूप शुद्ध और उसके मूल सिद्धांत 
सच्चे और विज्ञान-सम्मत थे । अपने इन विचार्रों के प्रचार के लिए उन्होंने 
एक ओर “जीसस के उपदेश” नाम की पुस्तक लिखी और दूसरी ओर उपनिषदों 
का अनुवाद और प्रचार किया । राम मोहन राय की सबसे बड़ी सेवा यह थी 
कि उन्होंने हिन्दू धर्म में हिन्दू जनता के आत्मविश्वास को जागृत किया, पर 
राम मोहन राय ने यह कभी नहीं चाहा कि हिन्दू जनता हिन्दू धर्म के संसार 
: में सर्वश्रेष्ठ होने के दावे को पेश करे और अन्य धर्मों से जो अच्छी बातें ली जा 
सकतीं हैं उन्हें लेने से इन्कार कर दे । इन्हीं दिनों अनेकों परिचमी विद्वानों ने 
भारतीय साहित्य-ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया और उनकी . 
श्रेष्ठा के सम्बन्ध में लिखा । अन्य देश के लोगों को हमारे साहित्य और 
जीवन-दशेन की प्रशंसा करते देख कर सहज ही हमारे आत्म-विश्वास को पुष्टि 
मिली, परन्तु ज्यों ज्यों आात्मविध्वास की यह चेतना राष्ट्रीयता का रूप लेती 
गईं हमने दंग की भावना का विकास भी किया; हम यह मानने लगे कि हमारा 
धर्म और हमारी संस्कृति ही संसार में स्व श्रेष्ठ ही नहीं, एकान्त सत्य भी है 
और जितने भी दूसरे धर्म और संस्क्ृतियां हैं त्रे सब पथ-अ्रष्ट हैं 
और इसलिए उपेक्षणीय और अग्राह्य और त्याज्य हैं। इस भावना के विकास 
के साथ ही अपनी संस्कृति के शुद्ध तत्त्वों को ढूंढने, जिन विदेशी तत्त्वों का 
उसमें पिछली शताब्दी में समावेश हो चुका हैं उन्हें चुन चुन कर निकाल देने 

॥/ 
ओर संस्कृति के इस बचे हुएशुद्ध स्वरूप को लेकर अपने समाज का पुनर्निर्माण 
करने का एक महान्‌ आन्दोलन देश में चल पड़ा । आये समाज के साहित्य और 
संगठन में हम इस भावना को अपने सबसे उग्र रूप में पाते हें। आयंसमाज ने 
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इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि ईइवर ने जीवन के मूल-सत्यों को वेदों 
द्वारा प्रगट किया और यज्ञ और कर्मकाण्ड के आधार पर जिस सम्यता का 
विकास वेदों में हुआ वही सभ्यता मानवता का अन्तिम लक्ष्य है, उस आदर्श से 
हम जितने स्ललित होते गए और दूसरी निक्ृष्ट सभ्यताओं के संपर्क से अपने 
को दूषित बनाते गए उतना ही हमारा पतन होता गया । अब हमारा प्राथमिक 
कत्तंव्य यह है कि अपनी उस प्राचीन, गौरव दाली, महान्‌ सभ्यता के शुद्ध स्वरूप 
को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक जाति के अपने संस्कार होते हैं 
और अपना एक वातावरण होता है, उसी में उत्तका सच्चा विकास संभव होत। 
है । जब वह दूसरे के संस्कारों को अपनाने का प्रयत्न करती है तभी उसका 
पतन ज्रू हो जाता है | “स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मों भयावह: । यह भावना 
हम केवल आयेसमाज में ही नहीं उन्नीसवीं शताब्दी के उत्त रा के अन्य आंदोलतों, 
थियोसोफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म महामंडल आदि में भी पाते हें। 
हिन्दू-धर्मं और संस्कृति के पुनरोत्थान के इस प्रयत्न में ही हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन का जन्म हुआ । विवेकानंद ने धर्म को राजनीति से अलहदा रखने 
का जो संदेश दिया था उस पर अधिक दिनों तक नहीं चला जा सकेता था 
क्योंकि धर्मं की जो गतिशील कल्पना विवेकानन्द ने जनता के सामने रखी थी 
और उसके आधार पर जांतीय पुनरोत्यान को व्यवस्थित करने की जो प्रेरणा 
उन्होंने दी थी, और जिस प्रकार हिन्दू धर्मं ओर संस्कृति को उन्होंने भारतीय 
धर्म और संस्कृति का पर्यायवाचरी बना दिया था, उन सबको देखते हुए यह 
बिल्कुल स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय जागरण और संगठन का उनका संदेश एंक 
राजनेतिक आन्दोलन का सूत्रपात करे । मुस्लिम समाज में भी उद्नीसवीं 
शताब्दी के प्रारंभ से सांस्कृतिक शुद्धता और धामिक पुनरोत्थान के कुछ, 
आन्दोलन चल रहे थे पर शिक्षा की कमी, आधथिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने 
और कुछ अन्य कारणों से इन आन्दोलनों की प्रतिक्रिया एक व्यापक रूप नही 
ले सकी, और राजनैतिक क्षेत्र में उसकी जो अभिव्यक्कि हुई, वह सरकार से 
सहयोग और अधिक पदों की मांग से आगे नहीं जा सकी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में जहां थोड़े बहुत मुसलमान, 
पारसी आदि शामिल हुए उसमें प्राधांन्य हिन्दुओं के 'हाथ में रहा, 
ऐसे हिन्दुओं के जो राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा हिन्दू -घर्म और संस्कृति 
के पुनर्निर्माण के स्वप्नों को प्राप्त करने के लिए बेचेन थे, और ' जिनकी दृष्टि में 
भारतीय स्वांधीनता का अर्थ था हिन्दू पुनरोत्थान | तिलक' ने जिस स्वराज्य' 
का शंखनाद किया उसमें शिवाजी के उस 'स्वराज्य' के'बीज स्पष्ट रूप से 
छित रे हुए थे जिसकी नींव गोधम हिताय' और हिन्दू धर्म संस्थापनाय 'डाली 
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गई थी। मैं मानता हूँ कि कि इन नेताओं का चिन्तन बहुत स्पष्ट नहीं था, और 
अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति उनके मन में दुभावना नहीं थी, पर “स्वराज्य” की 
जो कल्पना उनके सामने थी उसको स्पष्ट लक्ष्य एक ऐसे राज्य की स्थापना था 
जिसका सुख्य आधार हिन्दू-धर्म॑ और संस्कृति पर रखा गया था; 
जिसका नेतृत्व हिन्दुओ के हाथ में होता और जिसमें निःसदैह्द अल्पसंख्यकों के 
साथ उदारता का बर्ताव किया जाता--क्योंकि ऐसा बर्त्ताव द्वी हिन्दू संस्कृति 
की भावना के अनुकल होता--और उन्हें अपने धर्म और संस्कृति पर चलने 
की भी पूरी सुविधा होती पर जिसका स्पष्ट लक्ष्य हिन्दू संस्कृति का पुन- 
रोत्यान ही होता । हमारा राष्ट्र-ध्वज, हमारा राष्ट्रगित और हमारे सष्ट्रीय 
उद्घोष सभी-हिन्दू भावना में रंगे हुए होते । 


गांधी, लोकतंत्रवाद ओर राष्ट्रीयता 


का कास्तविक रूप ह 

हमारी राष्ट्रीय चेतना के मूल में हिन्दू धर्मं और सस्क्ृति के पुनरोत्थान 
का प्रयत्न था और उसकी वाह्ा अभिव्यक्ति पश्चिमी सम्यता के. प्रति उपेक्षा 
और निरादर की भांवना और अंग्रेज़ी शांसन के प्रति. घृणा और प्रतिशेध के 
प्रचार में हो रही थी, परंतु कई समस्याओं की ओर से हम उदासीन थे। 
हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्थान की कल्पना एक आकर्षक वस्तु थी परंतु देश 
में जहां २४ करोड़ के लगभग हिन्दू थे उनके बीच में ७ करोड़ मुसलमान भी 
थे। भावी स्वराज्य' में उनका क्‍या स्थान होगा, इस प्रदन का स्पष्ट उत्तर किसी 
के पांस नहीं! था । मुसलमानों ने अन्य देशों में अपने को रोष्ट्रीय संस्क्रति में घल- 
मिल जाने दिया हैँ । चीन के मुसलमानों का पहिरावा, बॉल-चॉले, रहन-सहन 
अन्य चीनियों से भिन्न नहीं है और.. हिन्देशिया के. मुसलमान वहाँ के अल्प 
संख्यक हिन्दुओं! की संस्कृति में बिल्कुल ही रंग गए हें। प्ररतु, हिन्दुस्तान में 
जहां' हिन्दुओं और मुसलमानों की एक मिली-जुली संस्कृति बनने लगी थी हिन्दुओं 
का सामाजिक ढाँचा इतना सकी होता गया था कि उसमें मुसलमानों के प्रवेश 
के लिए कोई स्थान नहीं ,था और उन्हें अपने लिए एक अलग समाज-तंत्र 
बनाने के लिए विवश होंना पड़ा था।!। हिन्दुओं की समाजन्ब्यवस्था की इस 
कट्रता के कारण मुसलमान शासक होते हुएभी, ज्राथिक दृष्टि से कभी संपन्न नहीं 
बंत पाए थे। सामाजिक समानता के सिद्धान्त पर स्थापित होने के कारण इस्लाम 
मिशन वर्ग के उन असंख्य हिन्दुओं के लिए एक आश्रय-स्थल बस गया था जो 
अपने छमाज के “ऊँचे” लोगों के द्वारा उपेक्षा और निरादर की दृष्टि से देखे 
जाते थे औरः इस कारण संख्या की दृष्टि से वह फैल गया था, पर थोड़ी-बहुत 
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ज़मीन या छोटे-मोटे व्यापार या कुछ सरकारी नौकरियों से अधिक आशिक 
साधन उसके अनुयायियों को तब भी उपलब्ध नही थे जब वे देश के शासक 
थे । राजनैतिक सत्ता उनके हाथ से चले जाने के बाद तो उनका सांस्कृतिक 
पतन बड़ी तेज़ी के साथ होने लगा था और देश में सामाजिक पुनरोत्थान का 
प्रारंभ होने के बाद भी वे लोग हिन्दुओं से कई पीढ़ी पिछड़ गए थे, पर हिन्दू 
समाज में घुल-मिल जाने की कोई सुविधा उनके पास नही थी और इस कारण 
राष्ट्रीयता। के विकास में उनका एक समस्या/बन जाना स्वाभाविक था। यह 
आवश्यक था कि हिन्दू पुनरोत्थान के कर्णधारों के पास इस समस्या का कोई 
समाधान होता । 

सामाजिक विभिन्नताओं के होते हुए भी हिन्दू और मुसलमानों में किसी 
प्रकार का व्यक्तिगत ढेष नहीं था। मुसलमान सीमाप्रांत, पंजा ब.के पश्चिमी 
जिलों, सिन्ध और पूर्वी बंगाल में अधिक संख्या में थे; पूर्वी पंजाब, दिल्ली 
ओर परिचभी संयुक्क प्रांत में उनकी सख्या हिन्दुओं के लगभग बराबर थी पर 
सुदूर दक्षिण तक देश का कोई भाग ऐसा नही था जहाँ वह प्रत्येक नगर अथवा 
गाँव में न बसे हुए हों और इसी प्रकार सीमा-प्रांत और अफग्रानिस्तान तक में 
हिन्दू काफी संख्या में फैले हुए थे। उनकी बोल-चाल और पहरावे पर प्रादे- 
शिकता की छाप अधिक थी, धर्म की बहुत कम । एक दूसरे के साथ लेन-देन, 
व्यापार और मधुर सामाजिक संबंध चलते रहते थे, परंतु हिन्दू पुनरोत्थान की 
लहर के साथ मध्य-वर्ग के हिन्दुओं में, अपने धर्म और संस्क्ृति की सर्वश्रेष्ठत्ता 
की भावना के साथ, मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की भावना बढ़ने लगी थी और 
उसके बाद ही जब मुस्लिम-समाज में इसी प्रकार के पुनरोत्थान के आंदोलन 
जोर पकड़ने लगे तब उन्होंने भी हिन्दुओं के प्रति इसी प्रकार की अहमन्यता 
की भावना विकसित कर ली अंग्रेज़ी शासन ने जो हिन्दुओं की बढ़ती हुई राष्ट्री- 
यता से सशंकित हो चला था, मुसलमानों को बढ़ावा दिया और दोनों संप्रदायों 
के बीच के अन्तर को राजनेतिक दाव-पेंचों के द्वारा बढ़ाते रहने का प्रयत्न 
किया । इधर, दोनों समाजों के बीच का आ्थिक विरोध भी दिनो दिन स्पष्ट 
होता जा रहा था | ज्ञमीव और व्यापार तो हिन्दुओं के हाथ में थे ही, शिक्षा 
में अग्रणी होने के कारण सरकारी नौकरियाँ भी अधिकतर उन्हीं को मिल रही 
थीं । इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में भी संगठन की 
भावना बढ़ी । सर सैयद अहमद ने सामाजिक दृष्टि से उनका संगठन किया 
था | भिण्टों के शासन-काल में, उनसे प्रेरणा पाकर, मुसलमानों ने सांप्रदायिक 
चुनाव की माँग की, जो फौरन स्वीकृत भी हो. गई । सांप्रदाथ्रिक चुनावों के. 
अमल में आते ही सांप्रदायिक विद्वेष आग की लपटों के समान तेजी से बढ़ 
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चला । मस्जिद के सामने बाजा बजाने अथवा मोहरंम के अवसर पर गोबध 
के प्रश्नों पर उसे छोटे मोटे दंगों के रूप में अभि व्यवित भी मिल जाती थी । उधर, 
तुर्की के सुल्तान के नेतृत्व में एक अखिल-इस्लामी आन्दोलन का विकास हो 
रहा था और अपने देश में उपेक्षित और अनाहत भारतीय मुसलमानों की दृष्टि 
उस ओर भी खिंची थी | भारतीय मुसलमान एक विश्व-व्यापी इस्लामी संग- 
ढन के अंग बनते जा रहे थे । यदि विकास की यह दिशा अधिक दिनों तक बनी 
रहती तो उससे भारतीय राष्ट्रीयता की समस्या के और भी अधिक जटिल 
हो जाने की संभावता थी। 

भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की इस नाजुक स्थिति में देश का राजनै- 
तिक नेतृत्व गाँधीजी ते अपने हाथ में लिया । हिन्दू-धर्म और संस्कृति के प्रति 
एक अभूतपूर्व ममत्व गाँधीजी के व्यक्षित्व में कूट कूट कर भरा था पर वे राष्ट्री- 
यता-संबंधी उन विचार-धाराओं से भी परिचित थे जो अन्य देशों में विकसित 
हो रही थीं और जिसका आधार सभी देशों में भौतिक लोकतंत्रवाद पर 
प्रस्थापित था । गाँधीजी ने अपनी पैनी दृष्टि, से बहुत जल्दी इस बात को समभ 
लिया कि हिन्दुस्तान को यदि स्वाधीन होना है तो वह न तो देश भर में बिखरे 
हुए, और उसके जीवन से गूँथे-मिले, सात-आठ करोड़ मुसलमानों की उपेक्षा 
कर सकेगा और न पांच छ! करोड़ अस्पृश्यों को उनकी वत्तमान स्थिति में 
रखे रहना उसके लिए संभव होगा | इसी कारण गांधीजी ने शुरू से ही 
हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवांरण को अपने राजनैतिक कार्य-क्रम 
का प्रमुख आधार बनाया । यह एक निविवाद सत्य हैँ कि अपने इन कामों में, 
विशेष कर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने में, गांधीजी को परिस्थितियों से 
भी सहायता मिली। मुस्लिम-समाज में भी उम्र विचार रखने वाला एक ऐसा 
वर्ग तेज़ी से बढ़ रहा था जिसका दृष्टिकोण शुद्ध राष्ट्रीय था --- एशिया के 
सभी देशों में, जिनमें तुर्की मिश्र, ईरान आदि मुस्लिम देश भी शामिल थे, 
फेलने वाली राष्ट्रीयता की प्रतिक्रिया भी उस पर थीं ही--- और जिसकी निष्ठा 
का प्रमुख लक्ष्य हिन्दुस्तान था । इस्लाम के राजनैतिक केन्द्र, तुर्की, के प्रति 
योरोपीय राष्ट्रों का जो विरोधी दृष्टिकोण था उसके प्रति ब्रिटेन की समर्थन- 
नीति अथवा उदासीनता के कारण कट्टर-पंथी भारतीय मुसलमानों में भी अंग्रेज्ञों 
के प्रति विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी । प्रथम महायद्ध में ब्रिटेन और 
तुर्की के एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण भारतीय मुसलमानों की राज-भक्ति 
और धर्मे-निष्ठा के बीच एक बड़ा इन्द्र खड़ा हो गया था और युद्ध में तुझीं 
के हार जाने के बांद भारतीय मुसलमानों का सारा प्रथत्त खिलाफत को बचाने 
में लग रहा था। अंग्रेज़ों के सामान्य विरोध ने सभी वर्गों के मुसलमानों को 
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हिन्दुओं द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन के समीप ला दिया था, जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के १४१६ के लखनऊ के समभौते में 
और उसके बाद कई वर्षों तक कांग्रेस और लीग के वाषिक अधिवेशन एक ही 
समय पर एक ही नगर में होने में मिलते हैँ | गांधीजी दक्षिण अफ्रीका के 
संघर्ष में विजयी होकर लौटे थे, इसी कारण देश के हिन्दू व मुसलमान सभी ने 
अपने राष्ट्रीय, जातीय और धाभिक स्वत्त्वों के लिए लड़ने का दायित्व उन पर 
डाल दिया थ। और गांधीजी के सत्याग्रह के प्रयोग के महान्‌ यज्ञ में ये सभी 
समिधाएँ आ जुटी थी, उनके द्वारा, अग्नि-दान लेकर सुलग उठीं थीं और उस 
यज्ञ की लपें आकाहय को स्पर्श करने लगी थी । 
गांधीजी के सत्याग्रह के आंदोलन के साथ ही हमारे देश में लोकतंत्र के 
सिद्धान्तों का प्रचार भी तेज्ञी के साथ होने लगा था। लोकतन्त्रीय संस्थाएँ 
दिखावे के रूप में हमारे देश में १८८१ के बाद से ही विकसित होने लगी थी 
पर लोकतंत्र के संबध में सैद्धान्तिक चर्चा प्रथम महायद्ध के पहिले, बीचमें 
और बाद में जितनी अधिक हुईं पहिले कभी नहीं हुई थी । इस चर्चा से हमारे 
सामने यह स्पष्ट होता गया कि लोकतन्‍्त्र में धर्म और राज्य को एक दूसरे से 
अलहदा रखना आवश्यक है और लोकतन्‍्त्र में जहाँ शासन के सूत्र बहुमत 
के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किये जाते हैं एक ओर तो यह आवश्यक हैं कि 
इस बहुमत का संगठन धर्म के आधार पर न होकर शुद्ध राजनैतिक विचार- 
धाराओं के अनुसार हो और दूसरी ओर यह भी उतना ही जरूरी है कि शासन 
में बहुमत के ये प्रतिनिधि सभी अल्पसल्यक वर्गों के हितों को अपनी दृष्टि | 
रखें । लोकतंत्र एक ऐसा राज्य-तन्त्र है जिसका संचालन लोक-प्रतिनिधियों 
द्वारा तो होता हैं पर जिसका अन्तिम लक्ष्य किसी वर्ग-विशेष को, चाहे वह 
कितने ही बड़े बहुमत में हों, लाभ पहुँचाना न हो; समस्त जनता के अधिक से 
अधिक हित की वृद्धि करना है। गांधी-यूग में जो प्रथम श्रेणी के राजनैतिक 
नेता सामने आए, उनमें से अधिकांश का सांस्कृतिक मूल्यों में बहुत अधिक 
विश्वास रहते हुए भी, वे सभी राजनीति को किसी भी धर्म अथवा संस्कृति से 
संबद्ध न करने के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे | जित लोगों का यह विश्वास 
बहुत अधिक दृढ़ नहीं था वे बाद में सांप्रदायिक आन्दोलनों में भटक गए, पर 
१६२० के बाद से हमारी राजनीति का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में रहा है 
वे हिन्दू हों या मुसलमान, राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलहदा रख कर 
ही देखते आए हैं। महात्मा गांधी, चित्तरंजनदास, मोतीलाल नेहरू, वललभभाई 
पटेल, अबुल कलाम आंज़ांद, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद आदि ने अपने 
प्रयत्नों से देश में जिस राजनतिक बातावरण, की सृष्टि की है वह शुद्ध, भौतिक, 
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लोकतंत्रीय. राजनीति का वातावरण है; किसी प्रकार की धर्मांधता अथवा 
सांस्कृतिक दुराग्रह का उसमें कभी कोई स्थान नहीं रहा है । 

भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्म हो भी 
सकता है। एक ऐसे देश में जहां शताब्दियों से विभिन्न धर्म और समाज एक 
दूसरे के साथ उदारतापूर्वक रहते चले आए हों और जहां, शासन-सूत्र चाहे हिन्दू 
शासक के हांथों में रहे हो! अथवा बौद्ध या मुसलमान के, एकाध अपवाद को 
छोड़कर सभी धर्मों और जातियों के साथ सहिष्णुता का बर्ताव किया गया हो; 
अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वय की भावनः ही जिस देश की संस्क्रृति को 
विशेषता रही हो, बीसवीं शताब्दी के इस भौतिक, लोकतन्‍्त्रीय यूग में, संसार 
की सभी विचार-धाराओं से अपने को विच्छिन्न करके एक धामिक-रांज़्य- 
व्यवस्था, वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान, की स्थापना की बांत सोची ही नहीं 
जा सकती । इसके अतिरिक्त, हमारी राजनीति को तो विदेशी साम्राज्यवाद से 
संघर्ष लेता था, एक ऐसे साम्राज्यवाद से जिसकी प्रमुख नीति हममें फूट डालने 
की रही है, इस कारण यह और भी आवश्यक था कि हम अपने सभी 'आन्तरिक 
भेंदभावों को भुला कर उस शक्ति के विरुद्ध जिसने हमें गुलामी में जकड़ रखा 
था एक संयूक्त मोर्चा खड़ा करें । गांधीजी के पहिले हमारी राजनीति की 
अपील' का आधार सांस्कृतिक था, गांधीजी ने उसके सांस्कृतिक मूल्यों की 
अवहेलना' न करते हुए उसके राष्ट्रीय पक्ष पर जोर दिया। गांधीजी का विद्वास था 
देदा के विभिन्न धर्म, समाज और संस्कृतियां अपनी विभिन्नदा क्रायम रखते 
हुए भी. राजनैतिक दृष्टि से एक हो सकते हैं, उन्होंने कभी इस दिशा में प्रयत्न 
नहीं किया कि हिन्दू अथवा मुसलमान अपनी धामिक विशेषताओं को खोदें अथवा 
अपने प्राचीन सामाजिक संगठनों की मर्यादाओं को तोड़कर एक दूसरे में मिल जाएँ 
अथवा अपने धामिक विद्वा्सों को भला कर एक राष्ट्रीय” धर्म की सृष्टि करें। । 
कह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घामिक विदव्वासों में दंढ़ होते हुए भी 
दूसरे धर्मों के अनुयाथियों के साथ स्नेह और सदृभावना से पेश आए और जहां 
तक राजनैतिक प्रश्नों का सस्बन्ध है एक दूसरे के साथ' मिल-जुल कर काम 
करे । ग्रांधीजी की. राष्ट्रीयवा की परिधि किसी एक धर्म; संस्कृति अथवा 
समांज-विशेष तक सीमित नहीं थी, उसमें तो हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी 
धर्मों, संसक्ृृतियों और समाजों का मुक्त समावेश था। भारतीय राष्ट्र की 
उतकी जो कल्पना थी उसमें हिन्दू, मुसलमान, ,रत्रीस्ती, जैन, पारसी, यहूदी 
सभी के लिए स्थान था। राजनैतिक दृष्टि से एक दूसरे में भेदभाव' नहीं किया 
जा सकता था । धर्म के आधार पर नागरिकता के अधिकारों में किसी प्रकार 
का अन्तर करने की गजाइश नहीं थी । राष्ट्रीयता की इस व्यापक परिधि में 
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जहां एक ओर 

पंजाब, सिन्च।, गजरात, मराठा, द्वाविड़, उत्कल, बंगां, 

विध्य, हिमालय, यमुना, गंगा उत्छल जलधि तरंगा 
सभी का समावेश थ।, वहों दूसरी ओर 

हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, प्रारसिक, झुसल्मान; रित्रस्तानी 

पूरब पश्चिम आसे, तब सिंहासन, पासे, प्रेमहार हम गाथा 
की कल्पना भी थी । बढ़ते हुए सांप्रदायिक विद्वेष के बावजूद भी राष्ट्रीयता 
की इस व्याख्या को तब तक किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा 
जब तक कि मुस्लिम-लीग ने १६३६ के सिन्ध घुस्लिम-लीग के अधिवेशन में 
हिन्दू और मुसलमानों के ढो अलह॒दा राष्ट्र होने की घोषणा नही कर दी और 
१६४० में मुस्ध्लिम-लीग के लाहौर-अधिवेशन में इस सिद्धान्त के आधार पर देश 
के विभाजन की मांग सामने न रख दी गई। 


हिंदू सांप्रदायिकता का उत्थान 
व पतन 


हिन्दू समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर राजनैतिक संस्थाओं का 
निर्माण लमभग उसी समय आरंभ हुआ जब मुस्लिम-समाज में इस प्रकार की 
प्रवत्ति विकसित हो रही थी, हिन्दू महासभा की स्थापना और १६०६ में 
मुस्लिम लींग की स्थापना के बीच समय का अधिक अन्तर नहीं है, पर मुस्लिम- 
लीग के समान ही हिन्दू महासभा का प्रभाव भी लगभग पच्चीस वर्षों तक 
बहुत ही सीमित रहा । इसका प्रसुख कारण हिन्दू जनतां में सांप्रदायिकता की 
कमी और उस पर कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभाव था । हिन्दू-मुस्लिम दंगों के 
साथ हिन्दू-महाप्तभा का प्रचार कुछ बढ़ा था पर तब भी अधिक प्रभाव उन 
नेताओं और संस्थाओं का था जिनका सीधा लक्ष्य शुद्धि और संगठन थे । 
चुनाव में हिन्दू महासभा कभी अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी । १६३७ 
के बाद जब मुस्लिम-लीग का सांप्रदायिक प्रचार बढ़ा तब हिन्दू महासभा ने 
फिर हिन्दू जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया । काँग्रेत द्वारा मैकडो- 
नल्ड सांप्रदायिक-निर्णय को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किए जाने पर विशेष कर 
बंगाल में, हिन्दू जनता में कांग्रेस के विरुद्ध भावना बढ़ चली थी। इन्हीं दिनों 
हिन्दू महासमा को एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व भी प्राह्न हुआ जो १८५७ के 
विद्रोह पर एक पुस्तक लिखने व करान्तिकारी आन्दोलन में प्रमुख भाग छेने के 
कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था | जेल से मुक्त होने के बाद श्री वितायक 
दामोदर सावरकर ने हिन्दृन्‍संगठन को मझबूत बना देते का काम अपने हाथ 


१४० स्वाधीनता की चुनौती 


में लिया और, संभवत: मुस्लिम-लीग के प्रचार के साधनों से प्रेरणा-प्राप्त करके 
उन्होंने हिन्दू जनता की भावना को अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों और प्रत्यक्ष 
रूप से राष्ट्रवादी हिन्दुओं के विरुद्ध उभाड़ना आरम्भ कर दिया। श्री सावरकर 
के शब्दों में “हिन्दू संगठन कारियों को एक ओर तो करोड़ों सोते हुए हिन्दुओं 
की उपेक्षा का मुक़ाबिला करना पड़ा और दूसरी ओर उन अद्ध-राष्ट्रीय 
हिन्दुओं के विश्वाश्तधताती दृष्टिकोण का जो अपनी जाति को छोड़ कर दुनियाँ 
की सभी दूसरी जातियों के मित्र हैं और जो सवा ही हिन्दुओं के न्यायपूर्ण हितों 
के साथ विश्वासघात करने और मुसलमानों की राष्ट्र-विरोधी माँगों को भी 
पूरा करने के लिए तत्पर रहते हँ--केवछ यह सिद्ध करने के लिए कि 
इन अद्ध॑ं-राष्ट्रीय व्यक्तियों की देशभक्ति, सीज़ रकी पत्नी के समान; सन्देह से 
ऊपर की वस्तु है ।” यह स्पष्ट था कि सावरकर ने जो वर्ष जेल में बिताए थे 
उन वर्षों में भारतीय राष्ट्रीयता का रूप बदल चुका था और उसका नेतृत्व भी 
दूसरे छोगों के हाथ में चला गया था और सावरकर की झूँझलाहट और रोप 
का उद्गम व्यक्तिगत निराशा की भावना में था। भाई परमानन्द और डॉ० 
मुँजे आदि ने; जो अभी भी पुरानी विचार-धारा में ही डबे हुए थे, सावरकर 
के नेबृत्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु युद्ध के बाद कांग्रेस की 
विरोधी नीति ने जब अंग्रेज़ी सरकार को सांप्रवायिक संस्थाओं के साथ खुले 
समर्थन की नीति पर चलने पर बिवद्य कर दिया और राजनतिक बिचार- 
विमर्षों में हिन्दु महासमा को निमंत्रित किया जाने षग़ा तब उसका नेतृत्व 
अधिक सुलभी हुईं विचार-बारा रखने वाले डॉ. श्यामाप्रसाद भुकर्जी के हाथों 
में चला गया। परन्तु जून १६४४ के शिमरा-सम्मेलन में राजनैतिक गत्याबरोध 
को ईमानदारी के साथ सुलकाने के अंग्रेज़ी राज्य के पहिले प्रयत्त में ही हिन्दू 
महासभा फिर उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाने लगी। उसे शिमला-सम्मेलन में 
निमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस को हिन्दू-हितों की क्षत्र घोषित करके, सर- 
कारी उपाधियों क़ो छोटा देने को धमकी वेकर व अन्य उपायों से हिन्दू महा- 
सभा ने अपने को राजनेतिक मंच पर रखने के अथक प्रयत्न किए, पर १९४६ 
के चुनावों ने यह प्रमाणित कर दिया कि हिन्दू जनता का समर्थन भी उसे प्राप्त 
नहीं है । 

साम्प्रदायिकता का अंतिम ओर 

सबसे भग्नंकर उत्कष 


१६ मई १६९४६ के दिन कैबिनट-मिशन द्वारा प्रकाशित घोषणा-पत्र में. 
पाकिस्तान, की मांग अब्यावहारिकता के आंधार पर अस्वीकृत किए जाने के 


डी 
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बाद से मुस्लिग-लीग ने मुसलमानों की धामिक भावना को तेजी से उकसाना 
शुरू किया । इन्हों दिनों दिल्‍ली में मुस्लिम-लीग के नेताओं का जो कन्वेन्श 
हुआ उसमें इस घर्मांघता को बहुत अधिक उभाड़ा गया और प्रत्येक सदस्य से 
कहा गया कि वह गंभोरता के साथ प्रतिज्ञा करें कि वह पाकिस्तान की प्राप्ति के 
लिए चढाए जाने थाले आदोलन के संबंध में मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए 
आदेशों का बड़ी छुशी और हिम्मत के साथ पालन करेगा और उसमें किसी 
भी ख़तरे, इम्तिहान या कुर्बानी! का मुकाबिला करने में पीछे नहीं रहेगा, 
इस जिहाद का प्रारभ १६ अगस्त १६४६ की उस सीधी कार्यवाही' से हुआ 
जिसने कलकत्ते की सड़कों को हिन्दू और मुसल्‍ूमानों के खून से रग विया । 
कलकत्ते के बाद सांप्रदायिक हत्याकांड की लपदें नोआखाली और टिपेरा, 
बिहार और गढ़मुक्तेशवर और पदश्चिमी पजाब में पहुँची और सारा देश सांप्र- 
दायिक विद्वेष की ज्वालाओं में जलू उठा, जिसे १५ अगस्त की महान्‌ सत्ता, 
परिवत्तंम की घड़ी जिसने हमें डेढ़ सौ वर्षो की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त 
किया था, और जो हमारे इतिहास की एक स्वणिम घड़ी थी, अपने समस्त 
महत्त्व के साथ भी बुझा नहीं सकी । नई मिलने वाली आज्जादी की चकाचौंध 
में हम एक क्षण के लिए तो इस जहर को भूल गए थे जो हमारे इस समस्त 
राष्ट्रीय जीवन की जड़ों में फैला हुआ था ; हमारे नेताओं ने एक अभूत पूर्व 
भोलेपतन के साथ यह कल्पना कर ली थी कि देश के विभाजन से सांप्रदायिक 
विद्वेंष का अचानक अन्त हो जाएगा और तब स्वाधीनता के मुक्त वातावरण ' 
में हम दोनों संप्रदायों के बीच सदुभावना को स्थापित होते हुए देख सकेंगे । 
बात तके की दृष्टि से ठीक भी थी, पिछले कई वर्षो में मुसलमानों की सारी 
मांगें पाकिस्तान की एक माग में केन्द्रित हो गई थीं। यह मान छेना हमारे 
लिए स्वाभाविक था कि पाकिस्तान प्राप्त कर लैने पर मुसलमान संतुष्ट हो जाएंगे। 
अन्तिम योजना पर मुसलमानों की स्वीकृति की मुहर भी थी। परंतु इस 
कल्पना के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना थी । तक की हृष्टि से यदि 
मुसलमान इस प्रइत पर सोचते तो अनिवायंत३ वे इसी परिणाम पर पहुँचते । 
परिस्थितियों के कारण, जिनमें उनका अपना त्याग अथवा बलिदान बिल्कुल 
भी नही था, भारतीय मुसलमानों के हाथ में एक ऐसे राज्य की सावंभौम सत्ता 
सौंप दी थी जिसका विकास मुसलमानों के सबसे बड़े और संसार के पांचवें बढ़े 
देश के रूप में किया जा सकता था और यह असंडिग्ध तथ्य था कि इस विकास 
की पहिली शर्त देश में आन्तरिक शान्ति और पड़ौसी देश, हिन्दुस्तान के ,साथ 
वैत्री की भावना थी । परंतु क्या करोड़ों धर्माध, बे बढ़े लिखे मुसलमानों से 
जिनकी भावनाओं का एकमात्र उपयोग अब तक राजनैतिक क्रय-विक्रय में 
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किया जाता रहा था, इस प्रकार के रचनात्मक चिन्तन की आशा की जा सकती 
थी ? और फिर, मुसलमानों के पास तो इस प्रकार का तक करने के लिए 
गुंजाइश भी थी, क्योंकि उन्हें अपना अभीष्सित लक्ष्य प्राप्त हो गया था, हिन्दू 
किस प्रकार अपने अखण्ड हिन्दुस्थान' के स्वप्त को, बिना भावना 
के किसी उद्देलन के, अपने सामने टूटते हुए देख सकते ? स्वतन्त्रता 
मिढ्ली थी, वह तो बाद में अनुभव करने की चीज़ थी । सामने 
तो देश के ट्कड़े हो रहे थे और दोनों सीमाओं के उस पार बिना किप्ती त्याग 
और तपस्या के बिना किसी सघर्ष और बलिदान के , मुसलमान अपनी विजय 
का उदधघोष कर रहे थे, पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य बताने के स्व्रष्त 
अभी से उनकी आंखों के सामने तैरने छगे थे और उनमें से कुछ मूर्ख, मनचले 
और कट्टर नौजवान अपने पागल जोझा में यह नारा भी रगा उठते थे--/हस के 
छिया हैँ पाकिस्तान, लड़ के गे हिन्दुस्तान | मुस्लिम धर्माधता के आधार 
पर बनने वाले पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू धर्मांधता का 
बिकास स्वाभाविक था | 

साम्प्रदायिक भावना की इस बाढ़ को दो कारणों से विशेष बल मिला। 
एक लो जगह जगह पर दारणाथियों का फैल जाना था | शरणार्थी अपने साथ 
पाकिस्तान की लोम हक घटनाओं की तीखी स्मृतियां लाएथे और मुसीबत से 
गुजरे हुए किसी भी व्यक्ति की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर सुनाने की जो स्वा- 
भाविक प्रवृत्ति होती हैँ वह उनमें काफी मात्रा में थी ) बहुत से शरणार्थी 
अपना सर्वस्व खोकर आए थे। अधिकांग के कुट॒ुम्ब के बहुत से लोग मारे जा 
चुके थे और कुछ तो बड़ी कठिनाई से कंवल अपने प्राण लेकर ही पाकिस्तान 
से निकल सके थे। रास्ते में उन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
था। कड़वाहठद की भावना उनके मन में थी । जिन लोगों के वे संपर्क में आए 
उनमें भी इस प्रकार की भावना फंली । हिन्दुओं में पाकिस्तान के बन जाने 
पर मुसलमानों के प्रति पहिले से कटुता बढ़ गई थी । दरणाथियों की सुनाई 
हुई कथाओं ने उसे और भी प्रज्वलित कर दिया । इसके अद्विरिक्त, बँटवारे के 
बाद, देश के दोनों भोगों में पुलिस और फ़ौज का संगठन भी साम्प्रदोयिता के 
आधार पर हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जब कभो भी दंगे हुए 
तब दोनों ही जगह, आक्रमण कारियों का, जो प्राय: उसी जाति और धर्म के 
मानने वाले थे जो पुलिस और फौज के लोगों का जाति और धर्म था, सझूती 
से मुकाबिला करते के बदले उनके साथ पक्षपात का बर्त्ताव किया गया और 
जिन्हें मदद की ज़रूरत थी उन्हें समय पर और आवश्यक मदद नहीं पहुँचाई 
गई । दोनों ही प्रदेशों में, पाकिस्तान में शायद कुछ/कम और हिन्दुस्तान में शायद 
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कुछ ज्यादा, कोशिश बड़े अफसरों द्वारा इस सांप्रदायिक पक्षपात को रोकने के 
लिए की गई, पर उसमें विशेष सफलता नहीं मिली 4 सत्ता-परिवत्त॑न के दिनों में 
पूर्वीपजाब में कुछ दिनों ऐसी स्थिति रही जब पुराना शासन तो समेट 
लिया गया था पर नए शासन की स्थापना नहीं हो सकी थी । अनिदचय की 
इस स्थिति से लाभ उठा कर प्रतिहिंसा की भावना में जलते हुए 
पूर्वी पंजाब के उन हिन्दुओं और सिखों नेजो मार्च अप्रैल के दंगों 
में पश्चिमी पंजाब में अपना सब कुछ खोकर आए थे, मुसल्सानों पर 
भी वेसे ही अत्यांचार करने शरू किए, और जब उनकी खबरें पश्चिसीं पंजाब 
ओर पाकिस्तान के दूसरे भागों में पहुँची, जहां हिन्दुओं के प्रति घृणा का प्रचार 
इन दिनों चरम सीमा पर था और अपनीं स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए 
मुस्लिम लीग के कुछ प्रभुख नेता भी उसमें हिस्सा ले रहे थे, वहां स्वभावत: 
ही उसकी भींषण प्रतिक्रिया हुई और पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं का 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान में, विशेष कर दिल्‍ली और उसके आस पास 


के प्रदेशों में, मुसलमानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया । 
हिन्दू राज़्य की कल्पना 


का विकास 


इस विषेले वातावरण में हिन्दू राज्य की कल्पना का विकास हुआ । बेहु- 
मत होने के नाते इस देश में हिन्दुओं को ही शासन करने का अधिकार था, 
यह विचार हिन्दू महासमा के प्रमुख नेताओं द्वारा वर्षों से दोहराया जा रह्मा 
था । भाई परमानन्द के शब्दों में मुसलमान “हमारे ही देश में हमारे ही आदझों 
के शत्रु” के रूप में थे | डॉ० मुंजे के शब्दों में “प्रत्येक देश में सदा ही, बहु- 
संख्यक वर्ग का यह अधिकार होता है कि वह स्वराज्य की स्थापना करे और 
अपनी ही राष्ट्रीयता का निर्माण करे, आन्तरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखे 
और बाहरी आक्रमणों से 'स्वरशाज्य' कीरक्षा करे। ” महासभा के अमतसर-- 
में सनाए जाने वाले रजत-जयन्ती के अवसर पर डॉ० मंजे ने स्पष्ट शब्दों में 
इस बात को घोषणा की कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का देश है और उसके विधान 
का आधार वेदों में होता चाहिए जैसा कि अरब देश करान को अपने विधान 
का आंध।र बनाना चाह रहे थे। सांप्रदायिकता के आधार पर देश का बँटवारा। 
हो जानें के बाद और पाकिस्तान में बार बार इस बात की. घोषणा होते रहने 
के बाद कि वह मुस्लिस राज्य. है.और उसका.विधाच करात और इस्लामी: 
धर्म-प्रंथों के आधार पर बनेगा, हिन्दुस्तान में इस प्रक्रार के विचार का फैलना 
अनिवाय हो गया था। विद्वानों पर भी इस विचार-धारा का प्रभाव पड़ने 
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लग्रा यह इसका प्रमाण पूना,की मरोख़ल़े-इंस्दीदूयूट के'श्री माइग्रिल-द्वारा इन्हीं 
दिलों दिया ग़यां-व्रह व्रक्ृगमःहे ,ज़िसमें उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्दू-धूर्म - क्षौर 
संस्कृति के-आधार्‌ पर हिन्दू, राज्य, के रूप-में संगठित क़िए जाने का; समर्थन 
किया था। यह [सब होते हुए भी. इस कह्पना के- व्यावहारिक ज़ुग़त . में, भात़े 
की कोई संभावना नहीं थी यद्दि फूर्ससज्म विचार-धाराओं पर, संग्रठित) और 
विकसित एक- विशेष संस्था इसे अपने, राजनतिक, लक्ष्य का, मुख्य ज्ाधार न 
बृता लेती और इस कल्पना, के नाम: पर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस सरकार 
के, विरुद्ध घृणा के भाव फैलाने के,काम मेन जुट पड़ती +- ,- :;, , , . । 

हिन्दू राज्य की कल्पना का अपनी-राज़नुतिक शक्कि ब्रढ़ाने की दिशा ,.में 
सबसे अच्छा उपयोग राष्ट्रीय रुबयें सेघक संघृ-के (द्वारा किया गया ।,,राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक सूंघ का जन्म जव॒युवकों में अनुग्ासत् की भावना उत्पन्न करने और 
उन्नके शारीरिक गठ़त पूर जोर देने के उद्देश्य से कई-व्ष पूर्व हुआ, था.। एक 
लंबे अस तक उसका कार्य क्षत्र,महासष्टूु तक ही-सीमित रहा--॥। -मह॒॑राष्ट्र) में 
वह हिन्दू 'स्वराज्य' की कल्पना और स्मृति को जीवित रखे रहा और शिवाजी 
और अन्य रष्ट्रीय वीरों के प्रति बवयुवकों में श्रद्धां की भावना विकसित करते 
की दिशा में काम करता रहा । शारीरिक व्यायाम ओदि-के प्रवार' में भी 5सने 
बड़ा उपयोगी काम किया । परंतु, उसमें धीरे धीरे फ़ासिस्ट मनोवृत्ति का प्री 
विकास हो रहा था,। “एक नेता और एक पंथ” के सिद्धान्त और. अनुशासन कीं 
आवश्यकता पर प्रारम्भ से ही ज्ञोर दिया जा रहा था। संघ का काम बहुत्‌ 
कुछ गृप्त रूप से किया जा रही था और उंसकी आन्तरिक मंत्रणाओं में विश्व- 
सनीय और 'परीक्षित व्यक्ति ही भाग ले सकंते थे । दूसरे महाय॑द्ध के. आरम्भ 
होने के बाद संघ के कार्य का विंस्तार फैला और उसमें नए प्रहनों का संचार 
हुआ । इन्हीं दिनों मुसलमानों में खाकसार आन्दोलन बहुत प्रबल हो रहा था । 
उसके निर्माण, विकास और संगठन पर इटली और जर्मनी की फासिस्ट कार्य- 
पद्धति की स्पष्ट छाप थी । रीष्ट्रीय स्वयं मैवक संघ ने भी अपने लिए वही 
माग चुना। परंतु संघ ने प्रदशन परं कभी उंतंनां ब्ोर नहीं दिया जितना खाक- 
सार॑ दल के द्वारा दिया जा रहा था | अल्लामां मजरिक्री के अनिश्चित, भावना 
शील और विवेक शन्य नेत॒त्व ने कई मौकृँँ पर खाक़सारों को सक्रिय राज- 
नीतिं' में ढेंल दियां, जिसका' परिणाम यह हुआ कि युद्ध आरंभ हो जाने पर 
सरकार को उसे कुचछ देने का अवसर मिल॑ गयो, पर राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ 
नें अपने को' सेदों ही सरकार से किंसीं सीधे संघर्ष से बचा रखा और सांस्कृ- 
तिक कार्यों के'नाम पंर वह अपने आपंको मज़बूत बनाता रहा |“ उसमें ' काम 
करने वाले अधिकाँद व्यक्ति भी ऐसे ही' थे जिनमें 'राजनैतिक' ' चेतना, विशेष 
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कर विदेशी शासन से संघर्ष की भावना बहुत कम थौ | 

१६४२ के आंदोलन से भी अपने को राष्ट्रीय” कहने वाली इस संस्था ने 
अपने को बिल्कुल अलहदा रखा। इसके उद्देश्य स्पष्टतः सांस्कृतिक थे और 
उनसे अन्ततः सांप्रदायिकता की भावना को पुष्टि मिलती थी, इस कारण सर- 
कार ने उसे दबाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । युद्ध के दिनों में भी संघ के 
सदस्य अपनी अन्तरंग बैठकों और प्रत्येक नगर, और बहुत से गांवों में भी, मंडा- 
वन्दन और शारीरिक व्यायामों और खेलों के कार्य क्रमों को चलाते रहे। १९४२ 
का आंदोलन दब जाने के बाद संघ ने अपनी प्रवृत्तियों को और भी बढ़ाया । 
“४४२ के आन्दोलन को मुस्लिम-लीग द्वारा मुस्लिम-विरोधी घोषित किया गया 
था; और मुझल्मान उससे प्रायः तटस्थ ही रहे थे इसके कारण हिन्दुओं में 
जो क्षोभ बढ़ता जा रहा था संघ के नेताओं ने उसका भी पूरां उपयोग किया । 
बहुत से तवयुवक जिन्हें अब किसी रॉजनतिक आन्दोलन में शामिल होने का 
अवसर नहीं मिल रहा था संघ की बैठकों, प्रवचनों और व्यायामों में शरीक 
होने लगे और इस प्रकार कांग्रेस के राजनैतिक मंच पर लौटने तक राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ ने अपने को एक शक्तिशाली संस्था त्ता लिया था और देश 
के राजनंतिक दृष्टि से पिछड़े हुए भागों, देशी रियासतों आदि, में और समाज 
के भाववाशील वर्ग, विशेष कर सव युवकों में, अपने लिए एक प्रतिष्ठा 
प्रीुप्त कर ली थी , १६४५--४६ के राष्ट्रीय पुनरोत्थान से संघ की प्रवृत्तियाँ 
कुछ समय के,लिए शिधिल पड़ीं प्रर देश के विभाजन के बाद साम्प्रदायिकता 
की जो नई और अभूतपूर्व आँची उठी उसका लाभ उठा कर संघ की विचार- 
धारा ओर उसकी शाखाएँ देश में दूर दूर तक फैल गईं। संघ का प्रभाव 
प्रारंभ में अध कचरे नवयुवकों तक ही सीमित था, पर १६४७ का अन्‍्त' होते 
होते पढ़े लिखे, समझदार और अनुभवश्ञील व्यक्तियों के मन में भी उसके प्रति 
आदर का भाव बनने लगा था.। अगस्त: और उसके बाद के महीनों में 'पूर्वी 
पंजाब आदि में संघ के कायें कर्त्ताओं ते हिन्दुओं को बचाने और उससे भी 
अधिक भुसल्मानों को मारने काने, उनके घर बार हूठने-जलाने और उनकी 
स्त्रियों को बेइज्नत करने में जो भाग लिया देश के उस समय के कातांवरण मैं 
उसने संघ की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया । राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ 
ने एक निशिच्रत योजना क॑ अनुसार सरकारी विभागों भौर नौकरियों में महत्त्व 
के स्थलों पर अपने विश्वस्त व्यक्ति रखने शूरू कर दिये | डाक, 'तार, रेल, 
पुलिस, फोज आदि सभी विभागों सें ऐसे लोगों का एक सक्रिय दल था. जो 
' या तो राष्ट्रीय स्वयं. सेवक संघ. के सदस्य थे. था उसकी विधार धारा से. खुली 
सहानुभूति रखते थे । ४ पा ७ या पी 
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हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू फासिक्म के उपकरणों में एक आवश्यक 
उपकरण की कमी को पूरा कर दिया । फासिद्म में जहां भावनाओं 'का एक 
प्रबल अंघड़ चलता रहता है वहाँ एक घृणित, अस्प्रष्ट पर आकर्षक लक्ष्य . 
भी सामने रहता है । हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू सांप्रदायिकता वादियों 
को वैसा ही एके लक्ष्य दे दिया जैसा जमंनी के नॉडिक-आरयों द्वारा' संसार पर 
प्रभत्व का अथवा इटली वासियों द्वारा रोमन साम्राज्य की पुनः स्थापना का 
लक्ष्य नात्सियों और फासिस्टों के सामने था अथवा जैसा मुसलमानों द्वारा 
पाकिस्तान के निर्माण का लक्ष्य मुस्लिम-लीग द्वारा उपस्थित किया यया था । 
हिन्दू राज्य की कल्पना में हमारी समस्त घृर्णा और हमारे समस्त आवेश को 
_ एक व्यापक और सबल आधार मिल गया था| एक उपयुक्त वालावरण में 
प्रायः सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा उसे समर्थन मिला | हिन्दू राज्य का आदर्श 
जब साधारण को रुचने वाला आंदर्श था और अद्धं-विकसित मस्तिष्क और 
शौध्र उद्देलित हो जाने वाली भावनाओं वाले नवयवकों के लिए तो वह विशेष 
रूप से आकर्षक था । सांप्रदायिकता की जो भावनाएं देश में तेज्ञी के साथ 
फलती जा रही थीं, इसू कल्पना ने उन्हें एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित 
कर दिया था। परंतु मैं समभता हूँ कि इस कल्पना का जन्म जहाँ जन साधा- 
रण की भावना में हुआ उसे विकास पहुँचाने वाली दूसरी प्रबल दाक्तियाँ . भी 
. थीं। जिन स्थिर स्वार्थों को नए बनने वाले जन तंत्र से खतरा था--और 
इससे राजा महाराजा, सेठ-साहूकार, पूंजीपति और पंजीपति व्यवस्था पर 
निर्भर रहने वाला बौद्धिक वर्ग, सभी शामिल थे, उनकी ओर से भी .इस 
विचार-धारा को निश्चित रूप से समर्थन मिल रहा था। जनतंत्रीय सरकार 
तो अभी अपने को मज़बूत नहीं बना पाई थी, इस कारण स्थिर स्वार्थों 
को अब भी यह आंशा थी कि यदि उसकी स्थिति को ख़तरे में डाल विया ज़ाए 
, तो अपने अस्तित्व को वे शायद बचा न सके । इन फासिस्टी शक्तियों के सामने 
मुख्य लक्ष्य यह था कि सरकार और उसके संचाल्कों की प्रतिष्ठा को गिराया 
जाए । भारतीय सरकार जनता में तेज्ञी से बढ़ती हुई सांप्रदायिक भावनाओं 
'के बावजूद भी बड़ी दृढ़ता से अपने विशुद्ध लछोकतंत्रीय शासन के श्रादर्श पर 
जमी रही और जनमत की पर्वाह न करते हुए बार बार इस बात की घोषणा 
की कि वहू. कभी भी अपने नागरिकों के बीच धर्म अथवा जाति के ,आधार 
पर किसी प्रकार का भेद भाव करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्‍ली में 
, वालह्मवरफ् जब सबसे अधिक विक्षुब्ध था, प्रधान-मत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयें 
अपने को ख़्तरे में डाल कर भी अल्पसंख्यकों को बचाने के प्रयत्न में 'लगे 
रहे । सितम्बर में दिल्ली और उसके आस पास जो कुछ हुआ उसके पीछे निः- 
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संदेह एक बड़ा षड़यन्त्रकाम कर रहा था जिसमें कई राजा-महाराजा और अनेकों 
पूंजीपति और बहुत से सन्‍्यासी और धामिक नेता शामिल थे । जनता की 
आंखों में धूल झोंकने के लिए अफवाह फैला दी गईं कि दिल्ली के मुसलमान 
राजधानी पर क़ब्ज़ा करने और उसे पाकिस्तान में मिला देने के प्रयत्न में 
लगे हुए हैं, जबकि सचाई शायद यह थी कि हिन्दू सांप्रदायिकता-वादी राष्ट्रीय 
सरकार को हटा कर उसके स्थात' पर प्रतिक्रिया वादियों की एक तानाशाही 
सरकार स्थापित करना, और हिन्दुस्तान को एक हिन्दू राज्य घोषित कर देना 
चाहते थे | सितंबर १६९४७ में सरकार की स्थिति सचमुच ही डाँवांडोल होगई 
थी परंतु आदशे पर निर्भीकता से जमे रहने के उसके हृढ़ निरुचय ने उसे' परि- 
स्थितियों पर नियंत्रण पालने में सफ़र बनाया । 

इस षड़यन्त्र के असफल हो जाने से इन सांप्रदायिकतावांदी फ़ासिस्टों को 
बड़ी "निराशा हुई, परन्तु उन्होंने दुगुने जोश के साथ अपने निम्न और स्वार्थी 
राजन॑तिक प्रथत्नों को जारी रखा । शरणार्थियों की दुःख-कथाओं' को आंधार 
बना कर उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं की ज्वाला को प्रज्वलित रखा और 
सरकार ह्वारा किया जाने वाला अथवा न किया जाने वाला जो भी काम 
” उन्हें मिला उसके आधार पर उन्होंने सरकार की आलोचना करना बझुरू कर दी । 
' कोई भी जनतंत्रीय सरकार इस ' प्रकार की आलोचना को कुचलने' के लिए 
आसानी से तैयार नहीं होती, इसलिए कांग्रेस' ते भी इस दिशा में कोई बड़ा 
सक्रिय कदम नहीं उठाया परन्तु सरकार की ओर से जितनी नरमी दिखाई गई 
. इन लोगों ने उसे कमजोरी का' द्ोतक भाना और यह प्रचार किया कि सरकार 
' तिर्बल और. निःशक्क है । कोई भी हथियार सरकार के खिलाफ़ प्रयोग किए 
जानें से उठा नहीं रखा गया । यदि सरकार चुप॑ रहती थी तो यह 'घीषणा' की 
जाती थी कि वह कमज़ोर हैं और जब कभी सरकार ने इस प्रकार की 
प्रवृत्तियों को दबाने के लिए कोई हल्का-सा कदम भी उठाया तो यह-शोर 
मचाया जाता था कि हमारी सरकार यद्यपि दावा तो जनतंत्रीय होने का करती 
हैं परन्तु अपने राजनैतिक विरोधियों को दबाने में उत साधनों का अवलंब्नन 
करने में भी नहीं हिचकिचाती जिन्हें पहिले की विदेशी हुकूमत काम, में कती 
थी । और यह तब था जब कि कांग्रेस की सरकार ने थोड़े से महीनों में और 
अधिक से अधिक विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इतने बड़े काम'कर लिए 
थे जो इतने कम संमय में कोई' भी सरकार शायद ही कर पाती। लगभग 
पचास लाख शरणाथियों को पाकिस्तान से' हिन्द लोबा 'औरं' लगभग उतने' ही 
मुस्लिम शरणाथियों को 'हिस्द॑ से पाकिस्तान पहुँचाना' कोई सारण 'काम नेहीं 
था । इसके साथ ही शोसन-तँत्र के अभ्यातर में और सैमिक॑! विभागों में बहुत 
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बड़े बड़े परिवत्तंन करना' पढ़े थे। देशी रियासतों की जटिल समस्या भी बढ़े 
शान्त और व्यावहारिक रूप में और बड़ी अभूतपूर्व सफलता के साथ सुलभाई 
जा रही थी। इस सबके होते हुए भी काइ्मीर की हरी भरी घादी पड 
खूख्वार कबाइलियों द्वारा आक्रमण और पाकिस्तान द्वारा उसका अप्रत्यक्ष 
समर्थव किए जाने से एक नई समस्या खड़ी हो गई थी और क्योंकि इस 
समस्या के कई अन्तर्राष्ट्रीय पहलू भी थे उसके सुलकराने में बड़ी दूरदर्शिता 
और राजनैतिक सुभबूक और संयम की आवश्यकता थी | एक ऐसे समय में 
जब देश की पमस्त शक्तियों को हमारी नवजात राष्ट्रीय सरकार के निष्ठापूर्ण 
समर्थन में लग जाना आवश्यक था सरकार कड़वी से कड़वी आलोचना और 
घृणित से घृणित प्रचार का लक्ष्य बनी हुई थी। १६४७ के अन्तिम महीनों 
और १६४७८ के प्रारम्भिक सक्तहों में ट्रामों, बसों, रेलों और बाज्ञारों में सब 
कहीं नेहरू सरकार की आलोचना ही सुनने को मिलती थी | और आलोचना 
की यह भावना केवल जन-साधारण में ही फैली हुईं नहीं थी, ऊँचे नीचे सभी 
प्रकार के राजकर्मचारियों में और पुलिस और फौज तक में फैली हुई थी । 
इस प्रकार हमारे देश में वे सब तत्त्व और उपकरण एकत्रित हो गए थे जो 
एक फासिस्टी राज्यक्रांति के लिए अनिवाय होते हैं। जनता को आकर्षित करने 
वाला, एक अस्पष्ट पर चमकीला आदर्श था--हिन्दू राज्य की स्थापना का । 
वातावरण एक व्यापक और तीज प्रतिहिसा की भावना से लबरेज्ञ था-- 
मुसलमानों के विरुद्ध ।/ और एक सुसंठित नेतृत्व के अनुशासन में, जो सत्य और 
असत्य, हिसा और अहिसा, पाप और पुण्य, ईमानदारी और फ्रेब के बीच 
किसी प्रक्रार का भेदभाव नहीं म/नता था और जिसका एकमात्र लक्ष्य राज्य- 
सत्ता को अपने हाथ में लेना था, एक अद्धे-सेनिक ढंग पर व्यवस्थित एक 
ऐसा विशाल युवक-सघटन था जो इशारा मिलतें ही उस क्रांति को प्रज़्वलित 
कर देने के लिए तैयार था, बल्कि बेचेनी से उस इछरे की प्रतीक्षा कर 
स्ह्माथा। 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को विचारधारा 
और फासिज्म 

राष्ट्रीय स्थयं सेवक संघ के नेताओं ने बारबार इस बात की धोषणा की 
हैँ कि वह एक फासिस्ट संस्था नहीं है, “जिम लोगों के मस्तिष्क विदेशी तत्त्व- 
ज्ञानों से प्रभावित हो चुके हैं, उनका कहना है, उन्हें अपने देश की सब बातों 
सें किसी न किसी विदेशी विचार-प्रणाली की गंध अवश्य आती है । इसी कारण 
खष्ट्रीय' स्वयं सेवक संघ को फासिस्ट संस्था कहने की अज्ञता की जाती है, 
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संघ के ऊपर .फांसिस्टवाद का आरोप करने थालों को यह बिल्कुल मालूम नहीं 
कि संघ क्या हूं।:“*“''एक कार्यपद्धति, एक अनुशासन; एक ध्वज और -एक 
नेता तो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक हैं । यदि यही फासिस्टवाद का 
योतक हैँ तो देश की. सभी संस्थाएँ .फासिस्ट है ।***हिन्दू जाति 
को वर्तमान पतन से ऊपर उठाने के .लिए उसके प्राचीन जीवन 
की श्रेष्ठाा का आदश्श रखना क्या फ़ास्रिस्टवाद का ट्योत्तक है? 
"यदि यह. कार्य फास्ट, है. तो. संघार की. -सभी -जातियां तुथा 
राष्ट्र फांसिस्ट हैं-। १ यह भी. कहा. जाता हे कि ““संघ-इटली अथवा जमेनी का 
ही नहीं वरन्‌ अमरीका और रूस का भी अनुकरण करना नहीं चाहता । संघ 
के आदर्श जिंस प्रकार हिटलर और मुप्तोलिनी नहीं, उसी प्रकार स्टालित. और 
लेनिन भी .नंहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने सष्ट्र का निर्माण अपनी ही 
प्रकृति के आधार पर करना. चाहता है| प्रत्येक राष्ट्र की एक प्रकृति होती 
है और भारत. की भी एक प्रकृति है जो उसकी संस्कृति और परंपरा के. कारण 
उसे प्राप्त हुई हैं | हम उसी के आधार पर अपने राष्ट्र-जीवन कौ: रचना करना 
चाहतें हें ।?२ इंन॑ शब्दों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक. संघ पर फासिस्ट होने के 
इलजाम को मौखिक विजोध होते हुए भी संघ की उन प्रवृत्तियों को स्वीकार 
किया गयी हैं जो प्रायः प्रेत्येक देश में फॉसिज्म के विकास में सहायक 
होती हैं। . गा 

“'” एक ज्रग्न' राष्ट्रीयता, ज़िसमें अपनी राष्ट्रीय संस्क्ृति, को सबसे विशिष्ट 
और' श्रेष्ठ माने लिया जाता हैँ स्वयं. अपने आप में चाहे .फासिस्ट न मानी जा 
सके परन्तु वह सदा ही इस प्रकार की विचार-धारा के विकास के लिए एक 
मज़बूत आधारहिला का काम किया करतो है, इठली जमेनी और जापान 
जहाँ कहीं भी फांसिज्म का विकास हुआ उसके मूल में. अपने देश और संस्कृति 
अपनी जातीयंता 'को सर्वश्रेष्ठ मान लेने का आंग्रह प्रमुख था, और उसे स्थापित 
करने के लिए प्राय: इतिहास को भी तोड़ने-मरोड़ने का प्रयत्न किया गया 
थां । इटली में देश के ऑधनिक इतिहास को प्राचीन रोमन-साम्राज्य से संबद्ध 
कियां ' गया"। वहाँ कें इतिहासकांरों ने इंस बात पर ज्ञोर दिया कि रोम के 


चर 


पंक्न' के बाद से ही थयूरॉप' में अराजकर्ता शुरू हुई ।' मध्य॑यूग के विग्रह- 
शील काले :से'गज़रती हुई फ्रांस 'की रंज्यक्रॉन्ति और जनतन्त्र के विचार के 
उदय तंक 'यूरोप की सम्यता' अपने निम्नंतम स्तर  तैके जो पहुंचौ.। व्यक्तिगत 
अधिकार रों' के। जनंतन्‍्त्रीय सिद्धौन्‍्त' राज्य के सर्वाधिकार कों जौ एक़ रोमने 
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घिंचार था, हटा देने में सफल हुआ, अब इठली पर सभ्यता के जी्णी- 
द्वार का उत्तरदायित्व एक बार फिर ओ गया था। फासिज़्म उसे पूरी' तौर 
से निभानें के लिए कटिबद्ध था | उसका लक्ष्य था “इठली की' विचार-धौरा 
को राजनेतिक सिद्धान्तों के क्षेत्र में उसकीं प्राचीन परंपराओं से; जो रोम की 
'परंपराएँ, हैं, संबंद्ध कर देना ।” जमंनी में राष्ट्रीयता को देश की भौंगोलिक 
सीमाओं से 'नहीं जातीयता की भावनाओं से संबद्ध किया गया । उसमें जाति 
की दृष्टि से घर्म, नैतिकता, कला आदि को देखने का प्रयत्न किया गया । 
जर्मनी ने इतिहास में जो कुछ किया वहू महांनू था । संसार ने अब,तक जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में जो भी प्रगति की है वह सब आये-जाति के नेतृत्व में, और 
इस आरय-जाति का सर्वे श्रेष्ठ रक्त जमेनी के लोगों में पाया जाता हैं। नात्सी 
जमेनी के राष्ट्रगीत में /2९८४/७0//०४६ 9९०८७ ८68 शब्दों से यह स्पष्ट 
है कि वह जमनी को न केवल संव॑ प्रथम स्थान ही देते थे पर जमेनी को अन्य 
सभी वस्तुओं पंर भी तरजीह्‌ देते हैँ । जमंन जातीयता की सबं श्रेष्ठता घोषित 
करनें वाले पहिले व्यक्ति जिसने उसे वैज्ञानिक रूप देना चाहा था; चैम्बरलेन 
के शंब्दों' में, समस्त योरोपीयन संस्कृति अन्ततः: जर्मन थी और जर्मन आर्य 
और सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं, इस कारण उन्हें ही--“संसार का स्वामी बनने 
का अधिकार हैं ।” इस सिद्धांत को चरम-सीमा तक ले जाने वाले रौज़न बर्गं 
की धारणा थी कि जाति एक आत्मा ( “४०७४ ८ 786८४” ) होती है और 
प्रत्येक जाति की अपनी भिन्न आत्मा होती है । “आत्मा का अर्थ ही जाति का 
आन्तरिक रूप, और इसी प्रकार जाति आत्मा का बाहरी रूप होती है । जाति 
की आत्मा को प्राणदान देने का अर्थे हैं उसके महत्त्व को पहिचान लेना और 
जीवन के सभी मूल्यों को उसके अन्तर्गत राज्य-कलां अंथवा धर्म में एक जीवित 
स्थान देना । हमारी शताब्दी का यही मुख्य कार्य है : एक नए जींवन-स्वप्न में 
से एक नए मानव का निर्माण करना ।******प्रत्येक जाति की अपनी आत्मा 
होती हैं और प्रत्येक आत्मा एक जाति की संपत्ति है''****प्रत्येक जाति समय 
पाकर अपने एक ऊँचे आदर्श का निर्माण करती है***“'“इस ऊँचे भूल्य की यह 
मांग होती हैं कि जीवन के सभी दूसरे मूल्यों को उसके अन्तगंत माना जाए । 
वह एक जाति एक समाज, के जीवन की दिशा का निर्णय करती है ।” नात्सी 
नेताओं का विश्वास था कि इन सभी जातियों में नौडिक-ट्यूटन जर्मन जाति 
सर्वे श्रेष्ठ है ।” नौडिक जाति के स्वभाव में वीरता और भाज़ादी का प्रेम है 
ट्यूटन लोगों ने ही संसार को विज्ञान और शोध की कल्पना दी ;है, और यह 
एक निर्विवाद तथ्य'है कि नौडिक' निष्ठा और सचाई में सबसे श्रेष्ठ हैं।****** 
इसमें भी संदेह नहीं कि नौडिकों ने अन्य सभी जातियों से पहिले, योरोप म 
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सच्ची संस्क्रति को जन्म दिया। बड़े बड़े वीर पुरुष, कलाकार; राज्यों की 
नींब डालने वाले व्यक्ति नौडिक जाति की ही संतान रहे हैं******” न्ांत्सी 
जमं॑नी के सबसे लोक-प्रिय गीत की मुख्य पंवित यह थी--- आज जमेनी हमांरा 
है; कल हम संसार के मालिक बनेगे ।” जापान में तो इस प्रकार के विश्वास 
को खुले आम अभिव्यवित दी जाती थी। सम्राट हिरोहितों के शब्दों में, 
“हमारे राज्य की नींव डालने वाली समप्नाशी और हमारे दूसरे पूव॑ज सम्नाटों 
से हमें यह महान्‌ आदेश विरासत मे मिला है कि हमारे महान्‌ नैतिक कत्तंव्य 
का विस्तार सभी दिशाओं में हो और समस्त संसार एक ही शासन के अन्तर्गत 
लाया जाए । इसी दृष्टिकोण पर चलने का प्रयत्न हम दिन-शात करते रहते 
है ।” विदेश-मंत्री ने 'हक्‍्को इच्यु! के इंस जापानी आदर्श को और भी स्पष्ट 
शब्दों में रखा, "मेरा दृढ़ विश्वास हैं कि देवताओं की ओर से जापान को जो 
महान्‌ कत्तंव्य सौंपा गया है वह मानवता की रक्षा का कत्तंव्य हैं। उस महान्‌ 
लक्ष्य को. सामने रखते हुए, जो साम्राज्य की स्थापना करते समय सम्राद 
जिम्मू के सामने था, जापान को समस्त महाद्वीप का शासन एक व्यापक रूप 
में अपने हाथ में ले लेना चाहिए, 'हक्‍को इच्य” ( जिसका अर्थ है कि सारा 
संसार एक कुट्म्ब हैं ) और सम्राट के जीवन-दर्शन का प्रचार करना चाहिए 
और तब उसे सारे संसार में फैला देना चाहिए ॥” 


सांस्कृतिक अहमन्यता 


राष्ट्रीय संस्कृति की स्व श्रेष्ठता मान कर सभी देश्ों के फासिस्ट आंदोलनों 
ने इतिहास को एक रंग में रंगना चाहा है, जिसमें यह बताया गया है कि देश 
का पतन तभी से प्रारंभ हुआ जब से उसने अपनी”, स्वकीया, संस्कृति को 
छोड़ दिया और अन्य', परकीया, संस्क्ृतियों के प्रभाव में अपने को आने दिया; 
और उन सभी आंदोलनों का लक्ष्य यह रहा है कि उस “अपनी” लुप्त संस्कृति 
को फिर से जीवित और अनुप्राणित क्रिया जाए और उसके आधार पर समस्त 
राष्ट्रीय जीवन का पुनर्तिर्माण किया जाए, जिससे यह राष्ट्रीय जीवन एक नई 
प्रेरणा, एक नई शक्ति; लेकर एक बार फिर संसार में अपनी सव श्रेष्ठता की 
स्थापना करसके | एक बात जो इन सभी विचार-धाराओं में सामान्य है वह यह 
, हैँ कि संस्कृति के इस जीर्णोद्धार के प्रयत्नों में सामथ्यें की भावना और शक्ति 
के प्रयोग पर अनवरत रूप से जोर दिया गया हैं। राष्ट्रीय-स्वयं सेवक के 
गुरूली” के शब्दों में “अपने जीवन, अपनी संसक्ृति और अपनी परंपर। के सववे- 
साधारण प्रज्ञ जनता के सामने दींपस्तंभ के समान खड़े होकर अपने जीवन में 
उस दिव्य-संस्कृति को 'चरिताथे करते हुए प्रत्यक्षत्रलता-फ़्रिंरता रूप खड़ा करने 
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वाले श्रेष्ठ पुरुषों की अनादिकाल से चली आने वाली परंपरा का प्रारंभ 
से आज तक जिसमें हमारे समाज ने अपना जीवन व्यतीत किया उस भारतीयत्व 
की परंपरा का--तथा उस परम्परा की--राष्ट्रात्मा की--रक्षा करते हुए 
समाज में अपने पन की श्रद्धा को जागृत रखने वाली परपरा का--प्रेम ही 
हमारे कार्य का अधिष्ठान है । इस महान्‌ परंपरो के प्रतीक, अति पवित्र, भग- 
वान से प्राप्त स्वर्ण-गैरिक भगवद्ध्वज को सुरक्षित तथा सम्माननीय रखने के 
लिए एक-एक संघर्ष में लाख-लाख बलिदान करने में भी जो समाज हिच- 
किचाया नही, दुनियां में हिन्दू नाम से विख्यात उस समाज के प्रति स्वाभाविक 
और आवश्यक निःस्‍वार्थ, शुद्ध जीवन एवं प्रेम का भाव ही संघ के कार्य का 
अधिष्ठान है। *'''' भारत में प्राचीन हिन्दू संस्कृति का ही प्रकर्ष होगा | इस 
न्याय युक्त, नीति संगत, विद्वज्जनमान्य आधार पर अपनी दिव्य संस्कृति की 
उपासना करते हुए उसके पूजन-कर्ता के नाते प्रत्येक व्यक्ति आत्म विश्वाप्त से 
परिपूर्ण हिन्दू समाज को पुन॑रुज्जीबित करने वाला यह संघटन हैँ ।''''''इस 
जीवन की परंपरा में प्राचीनकाल से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से अनेक व्यक्ति उत्पन्न 
हुए और इसी जीवन ने संसार में श्रेष्ठत्व प्राप्त किया था। भारत विश्वगरु 
था और फिर रहेगा, यही आत्म विश्वास लेकर हिन्दू समाज में नवजीवन का 
निर्माण करना संघ का कायें हें । संघ का काये शुद्ध संघटनात्मक, आत्म- 
विस्मृति कौ नष्ट करके अपने जीवन के साक्षात्कार का है ।” भारतीय संस्कृति 
की उच्चदा की इस घोषणा में अन्य संस्क्ृतियों के प्रति तिरस्कार का भाव 
केवल निह्ठित ही नहीं है उसे भी हिन्दू सांप्रदायिकतावादी बार बार दोहराते रहे' 
हैं। रहन सहन, आचार-विचार, प्रत्येक बात के लिए हमने पश्चिम की ओर 
देखा और वहां देखा''**““एक भोगपूर्ण, आसक्षिमय, वोसनामय जीवन, वह 
जीवन जिसमें वासनाओं का बढ़नों ही प्रगति का लक्षण माना जाता है ।''**** 
दुर्भाग्य से हमने आसुरी जीवन को अपनाया, उसके द्वारा अपनी उन्नति की 
आकांक्षा से उसके पीछे दौड़े । अपनी बुद्धि, भारत की त्यागमय श्रेष्ठ बुद्धि की 
परंपर।, अन्त:करण को विशालता की परंपरा, को हटा कर परकीय भोग-प्रवी- 
णता को ही स्वेस्व मात कर लोगों ने कार्य प्रारंभ किया,--किसी को अपने 
पूर्वजों का गौरव नहीं, उनकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं। यह कोई नहीं 
कहता कि में अपने पृर्दीनों का अनुकरण करके भारत को भारत बनाऊंगा । 
जिस दिव्य शक्ति के सामने अच्छे अच्छे पराक्रमी राष्ट्र भी नतमस्तक हुए, 
हिल्दू समाज के उस सामथ्यं का अनुभव करके कोई नहीं कहता कि उस चैतन्य- 
युक्त पवित्र धारा को में अधिक बलशाली बनाऊँगा।”१ 
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रजनित विचार-धारा की सबसे बड़ी विशे- 
षठदा, उसका सबसे बड़ी दोष और सबसे बड़ा खतरा भी; यह है कि उससे 
भारतीय जीवन-धारा को हिन्दुत्व के साथ संबद्ध करके देखा गया है और 
परकीया संस्कृति के प्रति उनका जो रोष है वह अप्रत्यक्ष रूप से पाइचात्य 
संस्कृति के प्रति होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम-संस्क्रति के प्रति है, हिम्दु- 
स्तान के पिछले एक हज़ार वर्ष के इतिहास को संघ हिन्दू और मुस्लिम संस्क्व- 
तियों के संपर्क संघर्ष और समन्वय के रूप में नहीं देखता; मुस्लिम संस्कृति 
को एक आक़ान्ता के रूप में देखता है, और भारतीय संस्कृति 
को उसने जो देन दी उसे अस्वीकरार्य और त्याज्य मानता है। संघ की विचार- 
धारा में हिन्द््‌ और अहिन्दू ( जिसका मुख्य अर्थ है मुसलमान ) में उतना ही 
गहरा अन्तर है जितना नात्सी विचार-धार! में जमेंन और यहुदी में । नात्सी 
जिस प्रकार से मानता है कि जमनी के पतन की सुख्य ज़िम्मेदारी यहूदियों पर 
थी हिन्दू, सांप्रदायिकतावादी हिन्दुस्तान के पतन का उत्तरदायित्व मुसलमानों पर 
रखते हें । अन्य संस्कृतियाँ गंगा में मिल कर नष्ट हो जाने बाली नदियों के 
समान हैं पर मुस्लिम-संस्कृति ने क्योंकि अपने को उसमें खोने नहीं दिया है 
इसलिए वह गंदे नाले के समान है और उसे त्याग देने में ही हमारा कल्याण 
है । “शक और हुण प्रायः हममें मिल गए हैँ और ऐसे मिल गए हैं कि आज 
उनको कोई पैनी से पैनी दृष्टि लेकर अलग नहीं कर सकता । गंगा यमुना 
मिलती हैं और यमुना गंगा में मिल कर गंगा रूप हो जाती है। काशी में क्‍या 
कोई गंगा के पानी में यमुनाजल का(:9८70८॥४४८६८)ढंढने का प्रयत्न करेगा ? जो 
राष्ट्र जीवन की ग्रंगा में मिलेगा .उसे गंगा का पाविश्य प्राप्त होगा अन्यथा 
अलग नाली की माली ही बना रहेगा। किन्तु गन्दे नाले का पानी गंगा बनेगा 
यह सोच कर उसको मस्तक पर लगाने वालों को हम क्या कहें ?"'''*** 
हमको पुष्ट होना है तो. आत्मसात्‌ करके पुष्ट हों, गंगा बन कर चले, गंगा 
जमुनी नहीं ।”१ आग्रह स्पष्टठत: आत्मसात्‌ हो जाने में है । किसी अल्पसख्यक 
संस्कृति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि यह अपनी विभिन्नता को 
बनाए रख सके । एक दूसरे लेखक के शब्दों में “यदि बहुसंख्यक वर्ग अपनी 
विशुद्ध सस्क्ृृति के स्थात पर इस संस्कृति-सम्मिश्रण की ओर शुकता है तो 
इसमें सन्देह नहीं कि उसकी अपनी संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रह सकती और मानव 
की जैसी पतनोन्मुख़ी प्रद्ृत्ति साधारणतया होती है उसके अनुसार वह स्व से 
प्रेम करना छोड़ कर परव्व का प्रेमी बनता जाएगा। जैसे नदी में नहाने वाला 
एक बार अपने स्थान से च्यूत्र होते ही, पैर फिसलते ही डूबने लगता है बेर अपने स्थान से च्यूत्र होते ही, पैर फिसलते ही डूबने लगता है वैसे ही 
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१६७ स्वाधीनता की चुनौती 


संस्कृति-समन्‍्वयः की ओर बढ़ना भानो पैर का फिसलना है जो परिणांग में 
हमें हमारो संस्कृति से छुड़ा कर दूर ले जायगा ।”१ और फिर इश्र संस्कृति 
समन्वय की ओर बढ़ना हमारे जैसी महान्‌ संस्कृति के उत्तराधिकारी के लिए 
शोभा भी नहीं देता । इन्हीं लेखक के शब्दों में, “अरे जिसके फास कुछ न 
हो वह दूसरों से उधार मांगे, पर जिसके घर में सब कुछ रख। है, वह जब 
दूसरों के उच्छिष्ट पर जीवन व्यतीत करना चाहे तो उसे क्या कहा जार ? 
जिसके पास अपनी भाषा है, अपनी सुदृढ़ विचार-सम्पत्ति है, अपनी आचार- 
प्रणाली है, जिससे उधार लेकर अन्यों ने अपने अपने संप्रदाय और वाद खड़े 
किए हैं, जिसके ज्ञानालोक से अपने अपसे दीपक प्रज्वलित किए हैं, वह क्‍यों 
दूसरों की ओर ताकता है ?”२ “विश्वास कीजिए” एक और सज्जन लिखते 
हैं, “हमारी यह आंत्मइलाघा नहीं अटब सत्य है कि जब कभी संसार की कोई 
भी जाति भौतिक योग्यता की सीमित योग्यता को अवगत करके अमरत्व की. 
प्राप्ति के लिए व्याकुल होगी तब उसे हमीं से दीक्षा ग्रहण करबी होगी ।”३ 
अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संसार में सर्व श्रेष्ठ मानने की गलती प्रॉयः 

सभी देशों में की जाती रही है, पर उसे क्षम्य माना जा सकता हैँ, पर जब 
उस राष्ट्रीय संस्कृति को एक जाति-विशेष अथवा घर्म-विशेष के सांथ संबद्ध 
कर दिया जाता है, तब खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्पसंख्यक वर्ग की 
संस्कृति के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हो जाता है और क्योंकि इस प्रकार की 
प्रत्येक विचार-धारा में अपनी संस्कृति के शुद्ध रूप के संरक्षण पर जोर दिया 
जाता है तिरस्कार की भावता जल्दी ही घुणा में परिणत हो जाती है। भार- 
तीय राष्ट्रीयता को हिन्दू धर्म का पयविवाी मानने वाले सभी लोगों में अल्प- 
संल्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों के प्रत्नि यही तिरुस्कार और घृणा का भाव 
पाया जाता है। बदि यह झगड़ा सांस्कृतिक स्तर तक ही सीमित रहे तब भी 
ठीक है, पर इस विचार धारा के समर्थकों का आग्रह रहता है कि हिस्दू-धर्म 
को ही राष्ट्र-धर्म माना जाए और उसके आधार पर, उसी के मूल्यों से प्रेरणा 
लैकर समस्त समाज का संगठन हो, व्यक्ति की अपनी कोई महत्ता नहीं रह 
जाए, वह इस राष्ट्र-धर्म की मशीन को अपने का एक पुर्जा माने, अपभे जीवन 
और संवेस्व को उसकी बेदी पर भेंट करने के लिए तत्पर रहे, इस प्रकार के 
बलिदान के किसी भी आद्वान को अपना गौरव माने, इस्र राष्ट्र-अ मं की रक्षा 

में जिन वीरों ने अपने प्राण दिए हैं उन्हें अपता आदश समझे और उसकी 
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स्थापना में अपना अथवा दूसरों का रक्त बहांता यदि आवश्यक हो तो उससे 
भी भिभरके नहीं, बल्कि व्यक्ति को बंचपन से ही इस प्रकार शिक्षित किया 
जाए कि वह हिन्दू संस्क्रति को ही रोष्ट्रीय संस्कृति का पर्यायवाची श्रमझे और 
उसकी स्थापना में जो भी शब्तियाँ बाधक हों उनके विनांश को पुण्य काये । 
“जब तक वह स्वात्ंत्रय जिसको छेकर हमारा परम पवित्र सुवर्ण ग़ैरिक राष्ट्र- 
ध्वज सारे संसार में ऊंचा मस्तक किए फहराता था...... « «वह स्वातंत्य, 
वह दिव्य स्वातंत्र्य नब तक मिल नहीं जाता तब तक छुक दो नहीं, सहलतनों की 
संख्या में वीर तांत्या के सामने हमें अपना रक्त बहाने के लिए तैयार रहना 
होगा, अपने हाथों से फाँसी का फंदा अपने गछे में डाल लेना होगा, अपने हाथों 
स्वदेहापंण करना होगा, इस राष्ट्र-यज्ञ में अपनी भाहुति देनी होगी । तभी तो 
हमारी माता के कमरू-नयनों का अविरल अश्रु प्रवाह रोका जा सकेगा । 
जब हमारा एक एक रकत-बिन्दु शक्तिशाली होकर विशाल रूप धारण करेगा, 
हमारी भस्मीभूत अस्थियों से जब भयानक भस्मासुर उठ खड़ा होगा, तब तक 
बलिदान की यह परम्परा चलती ही रहेंगी | त्याग ही हमास सर्वे प्रथम एवं 
परम कर्ंब्य है। आज हमें और क्रुछ बिशेष करने की आवश्यकता नहीं-- 
हमें केवत्न अपने को राष्ट्र कार्य के लिए सम्फ्ति कर देना होगा फिर उसका 
डपयोग किसी भी प्रकार से क्‍यों न किया जाए। ” १ 
फासिज्म का मनोविज्ञान 

अपनी, स्बकीय, संस्कृति में गहरे आत्म विश्वास के साथ अन्य, 'पर- 
कीय,' संस्क्ृतियों व जाति के प्रति गहरी घुणा और तीत्र तिर॒स्कार की भावना 
सभी फ़ासिस्ट विधार-धाराओं का आधार होती है | फ़ौसिज्म के समर्थकों का 
विव्वास है कि प्रेम की तुलना में घमा मनुष्य के लिए अधिक स्वाभाविक है । 
रक्‍्स वानंर के उपन्यास के एक पात्र के शब्दों में “लगभग सभी मनुष्य सभी 
यूगों में--सबल मनुष्य शक्ति के साथ और निरबंल निरबंठता के साथ-- 
उस प्राकृतिक नैतिकता का पालन करते रहे हैं किसके मूल उद्गम में हम 
पाते हैं जीवन का उनन्‍्माद, भय और घृणां। बाद में जिस क्ृत्रिमता का विकास 
हुआ वह केवल घरेलू उपयोग की वस्तु थी, जनता को समाज की निरिचित 
सीमाओं के अन्तर्गत अपने उचित स्थान पर रखने के लिए। प्रकृति-दत्त नैति- 
कता अपरिवत्तनशील और अपरिवत्तेतीय है । उसकी णड़ें मबुष्य के अन्तर में 
बहुत गहरी चली गईं हैं) उसके स्रोत मनुष्य के शरीर की दुर्देम्य इच्छाओं 
रक्षमांस और इंद्वियों, में होनें के कारण ढसमें सहज प्रेरणा की शक्कि है| वह 


जेरणा जो जीवन के संसक्षण और छसकी वृद्धि के लिए आवश्यक हैँ । उस लिए आवश्यक हैं। उस 
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नैतिकता का घृणा से अधिक निकट का संबंध है; बजाए उससे जिसे तम 
प्रेम कहते हो ”“। १ एक दूसरे स्थान “पर यही पात्र कहता है, “हमारा 
प्रम एक कत्तव्य परायण बुद्धिवादी की भावना नही हैं। उसका आधार शात्र 
के प्रति तीन्र घृणां पर है। हमारा न्याय कोई व्याख्या हारा स्पष्ट की जाने 
वाली वस्तु नहीं है, वह हमारे विरोधियों को दुनिया के पर्दे से नेस्त-नाबद 
कर देने की एक आल्हादपूर्ण अभिव्यक्ति है । हमार! प्रचार तरहारे प्रचार के 
मुक़ाबिले में क्यों इतना अधिक सफल होता है ? इसका एक कारण तो यह 
है कि हमारे उद्ददय निश्चित, और आसानी से समझ में आने वाले हैं और 
हर व्यक्ति उन तक पहुँच सकता है । वे तुम्हारे (जनतंत्रीय ) उद्देश्यों के समान 
अस्पष्ड, बद्धिवादी, अनिश्चयात्मक नहीं हैं । परंतु, इसका एक दूसरा बड़ा कारण 
यह है कि हम मानव-स्वभाव की उन अंधेरी और बलिष्ठ और प्रकृति-दत्त 
प्रवृत्तियों को जागृत करते हैं जो तुम जंसे लोगों की ढोंगपूर्ण शिक्षा के कारण 
अब तक दबा कर रखी गई हैं। हम अपने अनुगामियों को यह बतति हैं कि 
किस प्रकार शत्रुओं से घृणा करके वे अपने जीवन में आत्म-विश्वास उत्पन्न 
कर सकते हैं। तुम उन्हें सारी दुनियां से प्रेम करने की' शिक्षा देते हो, हम 
उन्हें एक सुनिश्चित, अल्पसंख्यक बर्ग से घृणा करना सिखाते हैं ।*****“हम 
न तो बुद्धि को प्रभावित करने छा प्रयत्न करते हैं और न व्यक्ति के तात्का- 
लिक स्वां्थों को । हम तो प्राकृतिक मनुष्य की छिपी हुई, अतृप्त और शक्ति- 
शाली प्रेरणाओं को जागृत करते हैं ।' 
एक सोनहले भूतकाल में अटूट विश्वास, उसे पुनर्जीवित करने के प्रयत्न में 
अपनी स मस्त मानवीय घृणा और भांवुकता को नियोजित करने का अदम्य 
उत्साह, त्याग और बलिदान के लिए अथक आवाहन और आशिक भेदभावों 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए, अपनी, संस्कृति को अन्य संस्क्ृतियों से ऊँचा 
मानने की भावना में सब फासिस्ट विचार-धारा के प्रमुख क्षाधार माने जा 
सकते हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साहित्य में हमें पग पग पर मिलते 
हैं। “भारत ने धर्म, संस्कृति और कम के क्षेत्र में दिव्य परंपरा का निर्माण 
किया हैं । हमारी परंपरा विश्व-विजय के गव॑ से उन्मत्त सिकंदर की सेनाओं 
को धूल चटाने वाले चाणक्य और चन्द्रगूप्त, नाना अत्याचार करने वाले शकों 
को परास्त कर आत्मसात्‌ करने वाले विक्रमादित्य, चारों ओर ज्ञान और 
धर्म केसूर्य को आवृत्त करने वाले काले काले मेघों से प्रच्छन्न श्रति को प्रगट 
करने वाले माधवाचार्य, राष्ट्र में प्रखर चैतन्य निर्माण करने वाले छेत्रपति . 
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जौर रामदास, शन्न्‌ के सामने तनिक न भूकने वाले राणा प्रताप; चार चार 
पुत्रों का बलिदान होने पर भी हृदय में खिन्नता न छाते हुए धर्म और राष्ट्र 
का काम करने वाले तपस्वी गुरु गोविन्द, एक से एक दिव्य विभूतियाँ, जिनकी 
तुलना संसार में संभव नहीं ऐसे महा पुरुषों की है ।” १ इस गौरवशाली 
संस्कृति के उत्तराधिकारी हिन्दू-समाज को किसी अन्य समाज से कुछ भी छेना 
अपना गौरव नष्ट करना हैँ। “जिसने अपने ज्ञान के एक अंश से ससार क्यो पाला 
वही भारत जिसके ज्ञानावृत का एक बंद लेकर योरुप. फल. और फूल 
रहा है, उन्हीं भिखारियों से भीख मांगने खड़ा है। जिस समाज में त्राणक्य 
और शिवाजी जैसे राजनीतिज्ञ हुए '******** वे क्षमरीका और स्विज़रलेण्ड की 
ओर देखे तथा अपने जीवन की ओर दृष्टिपात न करें यह महान चमत्कार है ' 
राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ हिन्दू-समाज की दृष्टि अन्तर्मुखी करता चाहता हैं। 
एक एक हिन्दू का हृदय राष्ट्र के प्रखर अभिमान से भर देना चाहता है । हर 
एक पुकार उठे कि भारत का कण कण मेरा है और इसीलिए भारत के हर 
कण से बना हुआ और उसको पवित्र मानने वाला भारत का एक एक 
हिन्दू मेरा है। भेद जीवन की क्षुद्रता का द्योतक है। ” २ 

सभी फासिस्ट विचार-धाराक्षों के समान रष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी 
समाज के आधिक भदों को उपेक्षा की दृष्टि से देखतां है और उसके सांस्क्न- 
तिक ऐक्य पर बहुत अधिक जोर देता हैँ । * संघ के लिए एक प्रामाणिक 
दरिद्र एक धनी से अधिक मूल्यवान है। संघ के जीवन के निकट जाने पर 
मालूम होगा कि संघ में धती और निर्धत का कोई भेद नहीं । आप यदियांवों 
में जाएँ तो मालम हो जायगा कि जिस गांव में संघ की प्रभावी शाखा है वहाँ 
तथा कथित वर्ग-संघर्ष का कोई अस्तित्व नहीं । शोषित तथा शोषक का कोई 
भेद नहीं । गांव के जीवन में एक सहयोग तथा प्रेम का वातावरण निर्माण हो 
जाता है; जिसमें सब्र प्रकार के वर्ग स्वार्थ भस्म हो जाते हैं । ..... -.. सघ 
में समाज के सब वर्गों के लोग आते हैं । संघ-जीवन की एकात्मता में उनके 
बर्गं-स्वार्थों को कोई स्थान नहीं । निक्ृष्ट आथिक स्वार्थों के आधार पर समाज 
में वर्गों का निर्माण कर उनके संघर्ष को प्रोत्साहन देना संघ का काय नहीं । 
संघ तो हिन्दू! नाम से जो अपने को पहिचानते हें उनको एकत्र कर समान 
सांस्कृतिक भूमिका पर सबको एक प्रचण्ड शक्ति के रूप में परिवर्तित करना 
चाहता हैं। भारत में कौनसी आथिक रचना होगी, कौन से वाद' की स्थापना 








१ राष्ट्र-धर्म, मार्गशीषें २००४, पृष्ठ १२ 
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श्दद८ स्वाधीनता की चुनोती 


होगी, इससे संघ को कोई मतलब नहीं।” १ समाजवादी और साम्यवावियों 
से राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ के नेता 'स्पष्टता पूर्वक कह देना चाहते हैं कि वे 
रूस की ओर दृष्टि डालने के स्थान पर अपनी संस्कृति की विशेषताओं को ऐति- 
हासिक दृष्टि से देख लें। रूसी साम्यवाद भौतिकता की विनश्वर नींव पर 
आधारित है। वह केवल आर्थिक समस्याओं को सुलफाने का एक समाधान 


प्रस्तुत करता है, पर मानव की यही तो एक समस्‍या नहीं है,...... .. .««. आये- 
संस्कृति ने भी साम्यवाद की मुक्क-कंठ से घोषणा की है, पर उसकी नीव 
अविनश्वर आध्यात्मिकता है, विनश्वर भौतिकता नहीं । ...... आर्यों का यह 


साम्यवाद विश्व भर की समस्याओं को सुलझाने का सामथ्यं रखता है।” २ 
हमारा लक्ष्य भौतिक साधनों की उपलब्धि नहीं; राष्ट्र की आत्मा का साक्षा- 
त्कार होना चाहिए। “राष्ट्र की आत्मा का यदि यह साक्षात्कार न हुआ, अपितु 
आत्मा उसी प्रकार आक्रांत और निम्नगा रही अथवा अपनी चिति के ऊपर 
अन्य राष्ट्र की चिति का प्रभाव रहा तो जातीय जीवन के उत्कष॑ं के स्थान 
पर अपकष ही होता है । इस प्रकार चितियों के संघर्ष में यदि देशीय चिति 
बलबती न हुई तो अन्त में राष्ट्र-जीवन नष्ट हो जाता है ।” ३ 


सामभ्ये का आवाहन: 
शाक्ते की उपासना 


इस राष्ट्रजीवत को बलवान बनाने के लिए हमें भौतिक लक्ष्यों और निम्न 
स्वार्थों सै उठनों होगा और त्याग और कष्ट-सहन का जीवन बिताने के लिए 





१ राष्ट्र-धमं, कातिक २००४, पू० १४५ 

तुलना कीजिए मुसोलिनी के निम्नलिखित उदगारों से-- 

“फासिज्म, अब और स्दव, पविश्रता और वीरता में विध्वास रखता आया 
है । इसका अर्थ यह हैं कि वह ऐसे कर्मों में विश्वास रखता आया है जिन पर 
आंधिक उंहेदयों का प्रत्यक्ष अथवा भप्रत्यक्ष, कीई प्रभाव नहीं हैं। और ग्रदि 
इतिहास की आथिक कल्पना, जिसके अनुसार मनुष्य भाग्य की लहरों मैं इधर 
से उधर थपेड़े खाता हुआ फिरता है जबकि उसे निर्देश देने वाली शक्तियां 
उसके नियंत्रण के परे हैं, भूंठी सिद्ध हो जाती हें तो उससे हम यही निष्कर्ष 
निकाल सकते हें कि अपरिवत्तेनीय और अपरिवरत्तनशील माने जाते वग-संघर्ष 
का अप्तित्व भी नहीं हँ--- जो इतिहास की आथिक कल्पना की स्वाभाविक 
उपज माना जाता रहा है ।” 

२ राशष्ट्र-धमं, मार्गशौ्ष २००४, एइ० २१-२२ 
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तत्पर रहना होगा । “जीवन का मोक्ष आशिक समुन्नति मे ही मानना, यह 
जीवन का अधूरा दृष्टिकोण हूँ । जीवन की पूणंता को प्राप्त करने के लिए 
आशिक प्रपंच से ऊपर उठना पड़ेगा। ...इसीलिए भारतीय जीवन में त्यांग को 
अधिक महत्त्व दिया गया है ” । १ अधिकारों से अधिक कत्तेव्यों पर जोश दिया 
जाना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही हैँ । “दुर्भाग्य से हमने आसुरी जीवन 
को अपनाया, उसके द्वारा अपनी उन्नति की आकांक्षा से उसके पीछे दौड़े । 
अपनी बुद्धि, भारत की त्यागमय श्रेष्ठ बुद्धि, की परंपरा, अन्त:करण की विश्ञा- 
लता की परपरा, को हटा कर परछक्कीय भोग-प्रवणता को ही सर्वस्व मान कर 
लोगों ने कार्य आरम्भ किया । इसी के अनुसार आधथिक तथा राजनैतिक अधि- 
कार, कुछ इधर उधर के अधिका९, का--कत्तंव्य का नहीं -- चिन्तन करने 
में सारा जीवन लगा दिया! । २ एक सच्चे राष्ट्रवादी का लक्ष्य कत्तव्य और 
अधिकारों के झगड़े में पड़ना नहीं, अपने देश के लिए शक्ति संग्रहीत होना 
चाहिए। “यहाँ किमी भी विरोधी भावना को स्थान नहीं हैं | हमारा संगठन 
तो भाइवत नियमों के आधार पर है । बाह्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया अथवा 
विरोध तो चिरस्थाई गृण नही है, उममें अपनेपन की विश्ुद्धता भी नहीं है । 
अप्रनेपन का अभिमान भारतीयत्व की उपासना, पृ्॑जों के प्रति श्रद्धा; प्रत्येक 
हिन्दू को अन्त/करण का अंद समझ कर प्रत्येक का सबके साथ तादात्म्य 
उत्पन्न करना, इस आंबार पर संघटत द्वारा शक्ति निर्माण करना ही राष्ट्रीय. 
स्वयँ सेवक सघ का कार्य है! । ३ संघ की विचार-धारा में सामथ्यं की उपासना 
और हशक्ति क महत्व पर ह्री सबसे अधिक ज़ोर दिया गया हूँ । 
८राष्टीय स्वयँ सेवक संघ ने प्रारम्भ से ही सामथ्यं की उपासना 
का प्रतिपादन किया है। ...... दक्ति की उपासना करके भारतीयत्व के 
पीछे जिस सात्त्विक सामथ्यं को संघ खड़ा करना चाहता हें. उसकी आवश्य- 
कता आज भी बनी हुई है । हमें संसार के सामने दिखाना हैँ कि हम अपने 
पैरों पर खडे हुए हैं, अपने बाहुबल से जीवित हैं । संसार में सभी सज्जन नहीं 
हैं । उनके मन में हमारे बारे में सदूभाव नहीं है । साधारण रीति से हमारे 
चारों ओर जो समाज रहता हूं वह स्वार्थी हैं उसकी नज़र साफ नहीं हैं। 
,००००००-भारत का जीवन सुरक्षित, वैभव सम्पन्न तथा निर्भय तब ही होगा 
जबकि भारत का समाज हिन्दू समाज, अपनी संस्कृति, के प्रखर अभिमान को 
_लेकर शक्तिवान्‌ हो” । ४ शक्ति का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के दशक्तिवान्‌ हो” | ४ शक्ति का प्रग्रोग किस लक्ष्य की प्राप्त के _लिए 
१ राष्ट्र-बम, कातिक २००४, पृ० ८१ ्प 
२, वही मर्गशीय २००४, पू०७ 
३ वही कातिक २००४) १०७ 
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/ 
किया जायगा, इसके संबन्ध में भी संघ के विचार बिल्कुल स्पष्ट हें। “आज 
विजय के इस महोत्सव पर, ” संघ के गुरूजी ने वाधिक अधिवेशन के अपने 
एक अभिभाषण में कहा,........ . “अपनी विजयशालिनी परंपरा के प्रतीक 
परम पवित्र भगवाध्वज को श्रद्धांजलि अपित करते हुए यह निश्चय लेकर जावें 
कि जिस प्रकार इस ध्वज के नीचे अनेक बार पराक्रम करके भारतीय संस्कृति 
का पुनरुत्यान कर अपनी सामथ्यं से उत्तर से दक्षिण तक स्वराज्य स्थापित 
किया उसी प्रकार अपनी सामर्थ्य से आज की समाज की प्रतिकूल स्थिति को 
बदल कर विजय के गौरव से मंडित करेंगे” । १ 
भगवे झंडे के तले एक विशुद्ध हिन्दू-राज्य की स्थापना होगी, यह राष्ट्रीय 

स्वयं सेवक संघ का दृढ़ विश्वास, और उसके राशि राशि प्रयत्नों का एक मात्र 
लक्ष्य है । सहस्नों वर्षों से स्ंसार में भीषण संघर्ष करते हुए आज भी हिन्दू- 
राष्ट्र जीवित हूँ । यदि हमारा प्राचीन जीवन क्षुद्र एवं संकी्णं था और हमारी 
संस्क्ृति निक्ृष्ट थी तो क्‍यों नहीं हिन्दुसमाज स्वंदा के लिए नष्ट हो. गया ? 
बे जब विश्व के महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र प्रवल विजेता शक्तियों के प्रचंड 
भंभावात में एक शुष्क पल्‍लव के समान उन्मूलित होकर सवंदा के लिए नष्ट 
हो गए, जब विश्व की महान्‌ कहलाने वाली संस्कृतियाँ शत्र की विजय-वाहिनी 
के सन्मुख उध्वस्त हो गईं, जब विश्व के महान साम्राज्यों ने विजेता के चरणों 
पर अपना संपूर्ण वैभव न्यौद्धावर कर आत्म-समपंण कर दिया, वह कौनसी 
शक्ति थी जिसके बल पर हिन्दू-राष्ट्र ने सदियों तक उन विजेताओं से संघर्ष 
किय। ? केवल इतना ही नहीं अन्त में उनको परास्त कर आत्मसात्‌ कर डाला । 
बह प्रत्येक राष्ट्र का एक सत्त्व रहता है जो उसकी अनेकानेक आपदाओं से 
रक्षा करता है। हमारा भी राष्ट्रीय सत्त्व हैँ जिसने अनेक परकीय सत्ताओं को 
उध्वस्त कर सदियों तक अविश्वांत संघर्ष किया और आज भी पूर्ण प्रखरता के 
साथ हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति बना हुआ है। यही सत्य भावी जीवन 
रचना का भी एकमेव आधार होगा” । २ इस जीवस-रचना में निःसन्देह 
केवल वही व्यक्ति भांग ले सकेंगे जो हिन्दु-राष्ट्र के अविच्छिन्न अंग हों । *हिमा- 
लय से लेकर इन्दु सरोवर पर्यन्त देवनिर्भित देश “हिन्दुस्तान' कहलाता है । उक्त 
भौंगोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर यद्यपि यह बात कही जा सकती है 
कि प्रत्येक भारतवासी भारतीय' अथवा हिन्दुस्तान का निवासी हिन्दू” कहला 
_पकता है किन्तु जिस प्रकार आय शब्द से ऐसे पुरुष का ही बोध होता किन्तु जिस प्रकार आयें शब्द से ऐसे पुरुष का ही बोध होता है जो हमारे 
४ वही राष्ट्र-धमं, कॉतिक २००४, पृ० ६-७ 

है राष्ट्र-यमें, कातिक २००४, पृ०७८ 

२ राष्ट्र-धर्म, कातिक २००४, पृ० ७८ 
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राष्ट्र की संस्कृति में निष्ठा रखता हो“उसी प्रकार भारतीय” वहीं कहला सकता 
है जिसे राष्ट्रीय राजतन्त्र का अंग बन सकने का अधिकार हो तथा “हिन्दू” वही 
कहला सकता है जो इस राष्ट्र-भूमि के राष्ट्र का घटक हो । .......« समस्त 
भारतभूमि आय॑ हिन्दुओं की राष्ट्र-मूमि है। अतःइस भूमि प'र हिन्दु-तंत्र की 
स्थापना में स्वतन्त्रता तथा हिन्दू राज्य की स्थापना में स्वराज्य निहित है” । १ 
इस विचार-धारा के आधार पर जिस स्व॒राज्य” की नींव डाली जायगी वह 
निःसन्देद्द मुसोलिनी और हिटलर के इटली व जर्मनी के 'स्वराज्य” की एक पीली 
सी छाया-मात्र होगी; आज के विश्वकी धमनियों में प्रवाहित होने वाले नए 
उष्ण रक्त की अरुणिमा से सर्वथा शून्य और चारों ओर से उच्छवसित होने « 
बाले तवीन जीवन के राशि राशि स्रोतों से सवंथा विच्छिन्न । 


१ राष्ट्र-धर्म, कोतिक ९००४, पृ०४६ 
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8.4 
मारतीय-फासिज्म के जञायार तत्य 

“धारमिक भावना का विकास 

ओर राजनैतिक संघटन 


हिन्दू-राज्य की कल्पना को अपनाने के पहिले हमें कुछ मूल-सिद्धान्तों पर 
विचार कर लेना चाहिए, और उत्तमें भी सबसे पहिले हमें यह देख लेना 
चाहिए कि धर्म और राज्य का वास्तविक संबंध अब तक क्या रहा है और, 
इतिहास की शिक्षाओं को देखते हुए, अब क्या होना चाहिए | यह एक निवि- 
वाद सत्य है कि धर्म की स्थापना राज्य की स्थापना से बहुत पहले हुई। जिस 
समय राजनतिक चेतना और राजनैतिक संघटन की कल्पना का जन्म भी नहीं 
हुआ था, धर्मे-संबंधी भावनाएँ मानव-आत्मा में विकास के एक ऊंचे शिखर 
तक पहुँच चुकी थीं। राज्य की वत्तंमान कल्पना तो तीन चार सौ वर्षों से 
अधिक पुरानी नहीं है, और किसी भी प्रकार का राजनेतिक सघटन शायद ढाई 
हजार वर्ष से पुराना नही है । परंतु धामिक भावना का प्रादुर्भाव तो संभवत: 
मानव-समाज के जन्म से ही हो गया था । आदि मानव ने जब पहिली बार आँख 
खोलौ तो उसने एक आइचयं की भावना के साथ अपने आस पास की सृष्टि 
पर नज्ञर डाली और उप्तके मन में एक कुतृहल पैदा हुआ कि वह स्वयें कौन 
है; इस असीम सृष्टि से उसका क्‍या संबंध है और इस सबका निर्माण किसने 
किया है । एक अज्ञात शक्कि के प्रति उसके मन में कुछ कुतृहल, कुछ भय और 
कुद्य आकर्षण उत्पन्न हुआ, और उ्ती क्षण मनुष्य को धामिक भावना का 
जन्म हुआ | इस भावना को आधार बना कर बाद में बड़े बड़े सप्रदाय, समाज, 
संघ व संस्थाओं की नींव रखी गई । 

इस प्रकार के धामिक संघटन राजनेतिक संघटनों के मुक़ बिले में कहीं पहिले 
विकप्तित हो चुके थे। जब राजनैतिक संस्थाएं बनते लगी तब भी दुनियाँ के 
. बड़े हिस्से में एक लंबे अर्से तक उनमें और घामिक संस्थाओं में किसी प्रकार 
का सतभेद नहीं हआ । यह कहा जा सकता हैं हि साधारण व्यक्ति की आस्थ 
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धर्म के प्रति अधिक थी, राज्य के प्रति कम, यद्यपि साधारणतः वह दोनों का 
ही मान करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि शासक वर्ग किसी एक 
धर्मं-विशेष से संबद्ध होता था और उसकी प्रजा में बहुत से ऐसे लोग भी होते 
थे जो किसी दूसरे धर्म को मानते थे पर, कम से कम एशिया के देकषों 
में, उनके प्रति असहिष्णता का कोई बर्ताव नहीं किया जाता 
था। यूरोप में धर्म के नाम पर कुछ अत्याचार हुए, परन्तु 
ईसाई धर्म के समुचित रूप से विकसित हो जाने के बाद धामिक असहिष्णुता 
के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था । मध्य युग में पहिली ब।र यह 
प्रशनत उठा कि धर्म और राज्य इन दोनों में कौत बडा है और किस के 
प्रति व्यक्ति को अधिक वफादार होना चाहिए । इस संबंध में लंबे अर्स तक एक 
संद्धांतिक चर्चा चलतों रही । किसीने कहा कि धर्म बड़ा है, किसी ने राज्य को 
बड़ा बताया और किसी ने कहा कि धर्म और राज्य दोनों ही ईश्वर की दो 
तलवारें हूँ और इनमें से किसी एक को बड़ा या छोटा मानना ठीक नहीं है । 
आधुनिक युग के प्रारंभ में जब एक-छत्र शासन की कल्पना प्रबल होने 
लगी तब राजा की ओर से यह दावा उठाया गया कि धामिक संघटन शासन- 
तत्न की तुलना में छोटे स्तर पर है, और जनत्रा के लिए उसी धर्म पर चलना 
अनिवाय॑ होना चाहिए जिसमें राजा का विश्वास है। इस बीच ईसाई मत दो 
भागों में बेंट गया था-- कुछ रोमन कैथोलिक मत को मानने वाले थे और 
कुछ प्रोटेस्टेण्ट चर्च के अन्लुयायी ब्रन चुके थे । स्वयं प्रोटेस्टेण्ट चर्च भी कई 
हिस्सों में बँटा हुआं था, इस कारण प्रत्येक देश में थोड़े बहुत व्यक्ति ऐसे जरूर 
थे जिनके धामिक विश्वास राजा की इच्छा के अनुसार नहीं थे, और इन लोगों 
को प्रायः शाजा के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों क। शिक्रार होना पड़ता 
था । इंरलेण्ड में तो एक ही राज-वंश के शासन-काल में यहु दशा रही कि कभी 
तो किसी प्रोटेस्टैण्ट राजा के द्वारा रोमन कैंथोलिक्ों पर अत्याचार होता था, 
और कभी किसी रोमन कैथोलिक रानी के द्वाश प्रोटेस्टैण्ट लोगों को जिन्दा 
जला दिया जाता था| स्पेन और फ्रांस आदि देशों में हजारों व्यक्ति अपने 
धाभिक विश्वासों के कारण फाँसी की टिकटिक्री पर लटका दिए गए। सत्र- 
हवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में तीस वर्ष तक चलने वाला एक बड़ा धामिक युद्ध 
हुआ, जिममें यूरोप के सभी प्रमुख देश शामिल थे, परंतु इस युद्ध के बाई ही 
यूरोप में यह विश्वास तेज्ञी से मिटे लगा कि किसी व्यक्ति के धामिक विश्वासों 
को शोर या जबरदस्ती से बंदला जा सकता है, और यह विच्रार फैलने लगा 
कि अबर्य तो एक व्यक्तिगत चीज हैं जिसमें दखल देने का क्रिसी राजनैतिक 
सत्ता कों अधिवार नहीं # ना चाहिए । पिछक्े तीन सौ वर्षो में धार्मिक संहिं- 
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प्णता का यह भाव भीर धर्म के क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न कर्म की नीति 
सभी संभ्य देशों में सर्वग्राह्य सिद्धान्तों के रूप में मान लिए गए हैं, और आज 
किसी भी देश के राजनेतिक दृष्टि से सचेत और साधारण ज्ञान की दृष्टि से 
समभादार किसी भी व्यक्ति के सामने यदि यह कल्पना रखी जाए छि राज-तंत्र 
को किसी धर्म-विशेष से संबद्ध करना आवश्यक हैँ तो वह उसका मखौल ही 
उड़ाएगा। इस प्रकार की कल्पना आज यदि हमारे देश में पाई जाती हैँ और 
हमारे आस पास के देझ्ञों में भी काफ़ी लोगों का उसमें विश्वास दिखाई देता 
है, तो उपका कारण यही है कि परिस्थितियों का चक्र हमारे देश में कुछ 
इस प्रकार चलता रहा है, और हाल में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनके परि 
णाम-स्वरूप हम अपना मानसिक संतुलन, और स्पष्ट चिन्तन की क्षमता खो 
बठे / | बुद्धि के प्रकाश के अभाव में ही मानसिक विकार से जन्म लेने वाली 
असंख्य अस्पष्ट मूर्तियाँ भूतों का आक्रार लेकर हमें चारों ओर से जकड़ना 
प्रारंभ कर देती हे । 


हिन्दू-राज्य की कल्पनाःमभारताय 


इतिहास की पृष्ठ भूमि पर 


हमारे देश में कभी भी हिन्दू-राज्य स्थापित करने की दिद्या में कोई संग- 
ठित प्रयत्न नहीं किया गया । आज हिन्दू सांप्रदायिकतावादी नेतांओं के द्वारा 
राणा प्रताप, गृरु गोविन्द्सिह और शिवाजी का नाम लिया जाता है, भगवे भंडे 
की चर्चा होती है और यह कहा जाता है कि इन छोगों ने देश में मुस्लिम-राज्य 
को खत्म करके सिख अथवा हिन्दू राज्य क्रायम करना चाहा था । 
इस सम्बन्ध में पहले तो यह कहना ही गलत है कि मुगलों ने अथवा अन्य 
मुसलमान शासकों ने हिन्दुस्तान में कोई इस्लामी राज्य कायम किया या करना 
चाहा था। अलाउद्दीन खिलजी की उक्ति थी, मैं नहीं जानता कि मैं जो कर रहा हूँ वह 
कहाँ तक धर्म या शरीयत के अनुकूल है । मैं तो वही करना चाहता हूँ जो राज्य 
के हित में हो ।” उसके बाद भी यही भावना मुसलमानों द्वारा देश में स्थापित 
किए जाने वाले शासन का मूल-मंत्र बनी रही; और मुगलों ने तो उसे और भी 
व्यापक रूप देकर हिन्दू और मुसलमानों के सहयोग को अपने शासन का आधार 
बनाया । सत्रहवीं शताब्दी में मुग़ल-साम्राज्य के विरुद्ध जितने आन्दोलन छठे; 
उनमें धाभिक पुट होतें.हुए भी वे शुद्ध राजनैतिक आन्दोलन थे, जिनका स्पष्ट 
उद्देश्य मुगल-सा म्राज्य की दासता से मुक्क होना था। राणा प्रताप के विरोध में 
तो झुग़लों से सहयोग करने की उस समय की प्रचलित, और राजनीति-सूम्मत॒, 
राजपूत प्रवृति के विरुद्ध एक शौयंपूर्ण विद्रोह का भाव था, और एक. काल्पनिक 
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स्वाधीनता के अव्यावहारिक आदशंवाद के प्रभाव में उन्होंने जीवन भर मुग़लों 
के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा । राणा प्रताप की शूरवीरता का मैं क़ायल 
हैँ, उनकी राजनैतिक दूरदशिता के सम्बन्ध मे मेरे अपने सन्‍्देह हैं, पर यह निद्िचत 
है कि हिन्द-धर्मं को आधार बना कर चलने वाले, अन्य भौतिक राज्यों से 
भिन्न, किसी धामिक राज्य की स्थापना की कोई कल्पना कभी उनके मन में 
नहीं उठी । सिखों ने भी पंजाब में अपना एक स्वतंत्र शासन क़ायम करना 
चाहा था, और वैसा करने में, मुग़ल-साम्राज्य के पतन के बहुत दिनों बाद, 
जब वे सफल भी हो गए तब भी उनकी राज्य-व्यवस्था में हम कोई ऐसी बात 
नहीं पाते जिसे उसके सिख-धर्म के सिद्धान्तों पर निर्धारित होने के लिए प्रमाण 
के रूप में हम ले सके । 

अब हमें यह देखने का प्रयत्न करना हैं कि झिवाजी कहां तक एक विशुद्ध 
धामिक राज्य कायम करना चाहते थे। शिवाजी धाभिक प्रकृति के पुरुष थे, 
इसमें सन्देह नहीं; और उनका भगषा भंडा इस बात का गद्योतक है कि वह गृरू 
रामदास के नाम पर अपना शासन चलाना चाहते थे स्वामी रामदास एक 
तीक्षण राजनतिक बद्धिवाले व्यक्ति थे, जैसा कि उनके अभंगों से प्रगट दोता है, 
परन्तु दिन प्रतिदिन की सक्तिय राजनीति में उनका हस्तक्षेप रहा हो, इसका 
कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। शिवाजी अन्य हिन्द श्ञासक्रों के समान यह 
धोषणा करते रहते थे कि उनका राज्य गौ व ब्राह्मणों के प्रतिपालन के लिए 
है, परन्तु अन्य धर्म वालों के प्रति किसी प्रकार की अनुदारता, जो शिवाजी के 
बीसवीं सदी के अनुयायियों में बहुत बडी मात्रा में पाई जाती है, 
शिवाजी में बिल्कुल भी नहीं थी । थिवाजी के बड़े से बडे 
विराधियों ने भी इस बात की प्रशंसा की हैं कि वह दूसरे धर्म के 
मानने वालों के प्रति सदा ही आदर का बर्ताव करते थे। हिन्दू सन्यास्तिियों का 
तो वह आदर करते ही थे, मुसलमान सूफ़ियों और फक्रीरों को सहायता देने 
और उनके लिए आश्रम आदि बनयथा देने के अनेकों उदाहरण हमें इतिहास में 
मिलते हैं। कट्टर मुसलमान इतिहासकार खफीखाँ के दाब्दों में, 'शिवाजी ने यह 
नियम बना रखा था कि जब कभी उनके सिपाही लूटमार के लिए निकलें वे 
मस्जिदों, कुरान शरीफ़ अथवा किसी महिला को किसी प्रकार की हानि नहीं 
पहुँचाएँ। पवित्र कुरान की कोई प्रति जब कभी उनके हाथों में पड़ती थी वह 
उसके प्रति अपना आदर प्रदर्शित करते थे और उसे अपने किसी मुसलमान 
अनुयायी को दे देते थे | हिन्दू अथवा मुसलमान कोई भी झ्त्री जब कभी उनके 
सिपाहियों द्वारा पकड़ी जाती थी, वह उस रुमय तक उसकी रक्षा करते' थे 
जब तक कि उसके संबंधी काफी रुपया देकर उसे छड़ा न ले जाएँ।' एक और 
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स्थान पर ख़फीखोँ ने लिखा है, “व किसी भी प्रकार के लज्जाजनक कांम' 
से अपने को सदा बचाक्र रखते थे और झुतत्मानों की स्त्रियों और बच्चों क। 
इज्ज़्त की रक्षा करने में तो विशेषरूप से मत रहते थे। इस संबंध में उनके 
आदेश बहुत सख्त थे और जो उनकी अवहेलना करता था उसे सख्त सज़ा ही 
दी जाती थी । 

शिवाजी के शासन-तंत्र को यदि निक्रट से देखा जाए तो यह कहा जा 
सकता हू कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उससे राज्य को एक 
भधामिक अथवा जातीय संघटन से बिल्कुल अलहदा रखने का प्रयत्न नहीं 
किया, और यही उसके पतन का सबसे बड़ी कारण भी सिद्ध हुआ । मराठा 
गांसन में, घर्मांधता को तो नही पर, रुढ़िप्रियता को “प्रोत्साहन दिया गया। 
सरकारी नोकरियों के वितरण में भी जात-पांत का ध्यान रखा जाता था । 
इसका परिणाम यहू हुआ कि जातिगत झगड़े बढ़ गए । जैसा कि श्री यदुनाथ 
सरकार ने लिखा, “सह्याद्रि परवंतश्रेणी के पूर्व के ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को 
धणा की दृष्टि से देखते थे जो उसके पदिचम में रहते थे, और पद्ठाड़ियों में रहने 
वाले व्यक्ति मेंदान में रहने वालों को अपने पे छोटा समझते थे। राज्य का 
अध्यक्ष ब्राह्मण होते हुए भी अपने उन ब्राह्मण कर्मचारियों ढ्वारा, जो किसी 
ऊँचे गोत्र के थे, इस कारण अवज्ञा की दृष्टि से देखा जाता था कि पहिले 
वेशवा के प्रपितामह के प्रपितामह किसी समय समाज में देशस्थ ब्राह्मणों के 
प्रपितामह के प्रपितामह से छोटे माने जाते थे । चितपावन ब्राह्मण देशस्थ 
ब्राह्मणों के साथ सामाजिक संघर्ष में उलन्ने हुए थे | ब्राह्मण मत्रियों और सूबे- 
दारों में और कायस्थ कारकूनों में आपसी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी।” 


हिंदू समाज के संघटन में 
आंतरिक दोष 


सच तो यह है कि हिन्दू समाज में ही संघटन कौ दृष्टि से इतने अधिका 
दोष हैं कि उसके आधार पर यदि किसी राज्यतंत्र के निर्माण का प्रयत्न क्रिया 
गया तो उसका सफन्न होना बहुत कठिन है । हिन्दू धर्म तो एक व्यापक और 
उदार-धर्म है, परन्तु सांमाजिक दृष्टि से उसका आधार असप्रानता पर हैं; 
और उसमें व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर उतना जोर नहीं दिया गया है 
जितना जाति अथवा कुट्म्ब के सामूहिक जीवन पर और उसका परि- 
णाम यह हुआ हूं कि, हिन्दू होते के नांते, हिन्दुओं को अपना दृष्टिकोण सामा- 
जिक बनाना आवश्यक है इस बात को हिन्दू-समाज ने अब तक अनुभव 
नहींकिया ह । जाति और वर्ण के व्यवधानों को छेकर हिल्दू-समाज़ में सद 
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भी सबंध नहीं रहा है । जाति-व्यवस्था का कोई समर्थन हम वेदों अथवा अन्य 
धर्मे-ग्रंथों में नही पाते । गीता का जो इलोक -- “ चातुर्वण्य॑ मया सुष्टं गण 
कर्म विभागशः: -- जाति-व्यवस्था के समर्थन में प्रायः उद्धत किया जाता 
हैँ उससे भी यह स्पष्ट है कि चारों वर्णों वी सृष्टि गुग और कर्म के आधार 
पर की गई, न कि ऊंच और नीच के आधार पर । इस प्रकार अस्पृश्यता 
अथवा समाज में शूद्रों के हीन स्थान आदि का समर्थन भी हम हिन्दू-धर्म के 
नाम पर नहीं कर सकते । ये तो ऐसी खराबियां हँ' जो हिन्दू-समाज में कुछ एति- 
हासिक परि स्थितियों के कारण जड़ पकड़ गई हे ।इन खराबियों को हिन्दू-धर्म 
का अंग मान कर हमने बड़ी ग़ल्ती की है, पर हिन्दू-समाज-व्यवस्था के आधार 
पर किसी राज्य का संगठन करने की गलती उससे भी भयंक्रर होगी। धर्म, 
समाज और राज्य इन तीनों के भेद को समभ लेना और उन्हे एक दूसरे से 
अलंग रखने का प्रयत्न करना प्रक्ी दृष्टियों से वांछनीय है ! हिन्दू-धर्म एक 
व्यक्तिगत चीज़ हैं। उसके आधार पर कभी भी किसी समाज का संगठन नहीं 
हुआ है । हिन्दुस्तान में रहने वाले समाज में सदा ही कई धर्मों के मानने वाले 
मिलजुल कर रहते आए हूं। एक कुटुम्ब में ही कई धर्मों और मतों के मानने वाले 
व्यक्तियों के एक साथ रहने के अनेकों उदाहरण आज भी मिलते हैँ । इस हिन्दू- 
समाज में, पिछली दाताब्दियों में अनेकों खराबियां आ गई हैं, और उनके 
कारण आज वह मृतप्राय: अवस्था में है । उसमें यदि फिर से नये प्राणों का 
संचार करना है तो उन खराबियों को दूर करना होगा । हिन्दू-समाज के वरत्ते- 
मान टूटे फटे और गले-सड़े ढांचे को लेकर हमने यदि एक हिन्दू-राज्य की सृष्टि 
“करनां चाही तो एक ओर तो हम इन खराबियों को स्थायी रूप दे देंगे और 
दूसरी ओर एक ऐसा निकम्मा राजतंत्र खड़ा कर लेंगे जिसका बीसवीं सदी 
की दुनिया मैं कुछ महीनों के लिए खड़ा रहना भी असंभव होगा + 
हिंदू-राज्य : व्यावहारिक 

दृष्टिकोण से 

इस हिन्दू-राज्य की रूप रेखा क्‍या होगी और एक मुष्य प्रदत॒ तो यह है 

कि, अल्प-संख्यकों के साथ उसका बर्च्ञाव कैसा होगा ? यह तो निद्िचत है कि 
एक धर्म विशेष से संबद्ध होकर चलते वाले राज्य-्तंत्र का संमृूस्त आधार 
अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा की भावना में होगा--हम मुसलमानों को दिन पर 
दिन अधिक उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देख ने के अभ्यस्त होते जायेंगे । 
ऐसा राज्य निःसन्देह देहा में रहने वाले अल्प संख्यक्ों के साथ' अल्योीचार का 
बर्त्ताव करेगा। उनके मारे काटे जाने, उनकी ज्ञायदाद छूटी जाते या जलाए 
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ही एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में दीवारें खड़ी की जाती रहीं हैे-- 
दीवारें, जो श्री. रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में, विचारों के प्रकाश और 
जीवन के इवास को रोकने में ही समर्थ हुई हे ।” हरिजनों के साथ कियां जाने 
पाला दुव्येबहार और हिन्दुओं की गिरी हुई स्थिति हिन्दू-समाज के लज्जा जनक 
तथ्य हैं । यह निश्चित है कि जब तक इन सामाजिक बराइयों को नष्ट नहीं 
किया जाता, हिन्दू-राज्य की बात तो दूर किसी राष्ट्रीय भावना का विकास भी 
हिन्दू-समाज में असंभव है। श्री. रवीद्धनाथ ठाकुर के शब्दों में ही, ४एक 
अस्थाग्री उत्साह देश भर में फैल जाता है और हम समभने लगते हैं कि उसमें 
एकता स्थापित हो गई है, परंतु हमारे सामाजिक ढाँचे के सहख्न-सहस्न छिंद्र 
अपना काम ग॒प्त रूप से करते रहते हैं, जिशका परिणाम यह होता है कि हम 
किसी भी सुन्दर विचांर को देर तक नहीं रख पाते । शिवाजी के सबंध में 
श्री, रवीचदूनाथ ने लिखा हँ-- शिवाजी ने इन छिद्रों को ज्यों का त्यों रखना 
त्ाहा । उन्होंने मुरालों के आक्रमण से एक ऐसे हिन्दू-समाज को सुरक्षित रखना 
चाहां जिसके लिए कर्मकाण्ड के भेद और जाति-पांति की व्यवस्था जीवन की 
सांस थी। उन्होंने चाहा कि टुकड़ों में बेटा हुआ यह समाज समस्त भारत वर्ष 
परबिजय प्राप्त कर छे। उन्होंने बालू के'करण्ों से रस्सी बँटना चाही । उन्होंने असंभव 
को संभव करना चाहा । ऐसे जाति-पाति के भद्यों से लदे हुए, विभाजित और 
भीतर से टूटे फूटे हुए धघेर्यँ का 'स्वराज्य' हिन्दुरतान जेसे बड़े महाद्वीप पर 
स्थापित करना किसी भी मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं । वह॒ विश्व के देवी 
तियमों के भी बिरुद्ध है।” आज से चालीस वर्ष पूर्व लिखे हुए रवीन्द्रताथ 
ठाकुर के इन शब्दों पर जन लोगों कछो, जो हिन्दू-राज्व की स्थापना के लिए- 
शिवाज़ी के नाम की दुह्ई देते हुए थकते नही है, गम्भीरता से विचार 
करना याहिए | 

हमें यह भी देख लेना हे कि हिन्दू-राज्य की कल्पना व्यावहारिक दृष्टि से 
कहाँ तक संभव है। शिवाजी के उदाहरण से यह तो स्पष्ट है कि जिस सीमित 
रूप में उसे स्थापित करने का प्रयत्न किया गया उसमें असफलता ही मिली | 
आज भी यदि हम इस्त प्रकार का राज्य बताता चाहें तो उसका परिणाम यह 
होगा कि देब्नू में ज़ात-पाँत के भेद बहुत बढ़ जायेंगे और वे सब सामाजिक 
कूरीतियाँ सुबाई रूप ले छेंगी ज़िल्हें आज हम उम्राड़ने के प्रयत्न मे लगे हुए 
हैं। एक प्रुक्षती हो हम वर्षों से करते आए हें यह है कि हमने हिन्दू-समाज 
को हिन्दुआाने, का पढ्चग्रवाची म्रात छिया है । जिन बूराइयों 
कारण..छिद्दू बदताम रहे हूँ वे हिन्दु-धर्म में तही हिन्दुओं के सामाजिक ढांचे 
में रही हूँ, क्र ये बुराइय्रां ऐसी हे जितका हिल्दु-धर्म करी मूल-भाववा से बिल्कुल 
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महात्मा गांधी और 
हिन्दू राष्ट्रीयता 

सांप्रदायिक विह्ेष के उस विषेले वातावरण में, जो विभाजन के भाधार 
पर स्वाधीनता मिलने के परिणाम-स्वरूप देश में फैल गया था, हिन्दू-राज्य की 
कल्पना को प्रोत्साहन मिला, और जो इस प्रदन पर गम्भीरता से सोचने की 
क्षमता नहीं रखते थे उनके लिए यह एक आदरचर्य की बात थी (ह इस विचार 
का सबसे अधिक विरोध एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसने हिन्दू-धर्म 
और हिन्दू-समाज के समस्त इतिहास में उसकी सब्से अधिक सेवा की थी । 
गांधीजी ने हिन्दू-अर्म की जो सेवा की और उसके सुभार में जो महत्त्वपूर्ण और 
सफल प्रयत्न किए उनकी तुलनः इतिहास में नहीं मिलती । गांधीजी निःसंदेह 
सबसे महान्‌ हिन्दू थे। उनके जीवन और सिद्धान्तों पर दूसरे धर्मों का प्रभाव 
भी था, परन्तु उनका दृष्टिकोण मूलतः हिन्दू था। अपने जीवन की सभी प्रवृ- 
त्तियों में गांधीजी ने हिन्दू धर्म के मूल-पिद्धान्तों को आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न 
किया । हिन्दू-धर्म को उन्होंने उसके किसी एक आंशिक रूप में, कम, ज्ञान या 
उपासना के किसी एक क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया, उनका प्रयत्न तो उसके 
सर्वागीण रूप को आत्मसात्‌ करने का रहा। मानव-जीवन के लक्ष्य निदेश के 
सबंध मे हिन्दू-बर्म ने जो सर्व श्रेष्ठ विचार दिए हैं उन प्रभी का प्रभाव हम 
गांध्षी जी के जीवन पर पाते हैं | उपनिषदों के प्रति गाधी जी की अप्तीम श्रद्धा 
थी । गीता को वह अपना गृह मानते थे और उसका अनवरत पारायण उनके 
नियमित जीवन का एक अंग बन गया था । रामायण के प्रति उनके मन में 
ऐसी श्रद्धा थी जो किसी अच्छे से अच्छे वेष्णत के मन में हो सकती है । 
गांधी जी हिन्दू-धर्म के सिद्धांतों पर ही विश्वास नही रखते थे, उसके द्वारा 
बताए गए आचार-विचार और यम-नियम आदि का भी पालन करते थे । 
दूपरे धर्मों के प्रति आस्था गांधो जी ने हिन्दू-धर्म से ही प्राप्त की थी | वह 
अवसर कहा करते थे कि वह अपने को एक अच्छा मुसल्मानं, अच्छा ईसाई 
अच्छा पारसी, अथवा अच्छा बौद्ध इसीजिए मानते थे कि वह एक अच्छे 
हिन्दू के । 

यह सब होते हुए भी हम देखते हैं कि गाधी जी ने हिन्दू-धर्म के प्रति सदा 
अपूती आस्था , प्रयट् करते हुए भी हिन्दू समाज-तंत्र को सभी बातों को अच्ु 
करणीय तहीं माना । अपने जीवन में बहुत जल्दी उन्होंते यह देख लिया था कि 
जरूकृषपता हिन्दू-धर्म की मूल-भावनाओं के साथ मेल, नहीं खाती और हिल्दू 
कर्बकात्थों ते भी उसका समर्थन तहीं मिलता ।दध्टिण अफ्रीका से ही उन्होंने 
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अछुतों से जातीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना छोड़ या 
था । हिन्दुस्तान आने के बाद उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण को अपने चतुर्मुखी 
रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग बनाया । १६३२ के सविनय अवज्ञा आवोलन 
के बाद से तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति अछुतों की दशा सुधारने में 
लगा दी । इसी संबंध में उन्होंने देश भर का दौरा भी किया और 
दो बड़े उपवास रखे । उनके द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने 
पिछले दस बारह वर्षो में देश भर में, जिसमें कई देशी रियासतें 
भी शामिल हैं; हरिजनों की नैतिक राजनतिक और आशिक दशा सुधारने की 
दिशा में बहुत काम किया है । गांधी जी की दृष्टि में हरिजन-सुधार का काम 
राजनीतिक आन्दोलन से भी अधिक महत्त्व का था। इसी प्रकार स्त्रियों को 
पूरुषों के समान अधिकार दिलाने और उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने की 
दृष्टि से भी गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया | १६२०-२१ के सत्याग्रह 
आन्दोलन में पहिली बार भद्र महिलाएँ सामाजिक श्रृखलाओं को तोड़ कर 
बाहर आईं और पुरुषों से कंधे से कंधा भिड़ाकर धरने दिए, लाठियों के प्रहार 
सह, शराब बन्दी और विदेशी कपड़े के आन्दोलन चलाए और उनमें से अधि- 
कांश जेल भी गईं । हमारे देश में नारी-जागरण का तो इतिहास ही तभी से 
शुरू होता है। यह आन्दोलन लगातार बढ़ता गया है और इसी का परिणाम है 
कि आज हम अपने देश सें के महिला वर्ग को इतना योग्य और प्रगतिशीरू पा 
रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार का मंत्रित्व और महत्त्वपूर्ण विदेशी दृतावासों की 
अध्यक्षता भी उनकी पहुँच से बाहर नहीं रह गए हैं । 

हिन्दू समाज के लम्बे इतिहास को लें तो हम देखेंगे कि उसमें सुधारकों 
की एक अनवरत परंपरा चली आ रही है । जब ब्रह्म-ज्ञान के संबंध में भ्रान्ति 
फैली तो शंकराचाय ने अद्वेतवाद का प्रचार किया । जब जनता शुष्क ज्ञान के 
मरुस्थल में भठकती हुई बहुत दूर तक चली गई तब रामानुजाचा्े और 
बल्लभाचाये ने भक्ति का सन्देश सुनाया | जब हिन्दृ-समाज में ऊेच-नतीच और 
छुआछत का भेद ज्यादा फैला तो कबीर, नानक और दादू जैसे संत कवि 
सामने आए जिन्होंने राम और रहीम की एकता और “हरि को भज़े सो हरि 
का होई! के सिद्धान्तों पर ज्ञीर दिया, जब भक्ति के उच्छुखल प्रवाह में समाज 
की मर्यादाएं शिथिल होती और ट्टती दिखाई दीं तबइसी समाज ने तुलसीदास 
ज़ैसा महान्‌ कवि सुधारक भी उत्पन्न किया जो अपनी लेखनी के प्रभाव से 
टूटते हुए बांधों को फिर से मजबूत बनाने में सफल हुआ । सुधारकों की' यह 
अनवरत परंपरा हिन्दू-तमाज के जीते-जागते होने की निशानी है। पर“ै मैं 
समझता हूँ कि हिन्दू-समाज ने गांधी से बड़ा कोई सुधारक पैदा नहीं किक 
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गांधी जी ने हिन्दू समाज की मूल कमजोरी को पहिचाना । उन्होंने देखा कि 
असमानता की भावना को हिन्दू-समाज से ज़ब तक बिल्कुल ही नष्ठ नहीं कर 
दिया जाएगा वह न तो पनप सकेगा और न जीवित ही रह सकेगा, और वह 
उसे दूर करने के प्रयत्न में जुढ पड़े । इस काम में गांधी जी को जितनी सफ- 
लता मिली वह पहिले किसी सुधारक को नहीं मिली थी । यह 
सच है कि पहले किसी सुधारक को काम करने की ऐसी व्यापक 
सुविधा भी नहीं मिली थी । बुद्ध और हांकराच,र्य को एक स्थान से दूसरे" 
स्थान तक पैदल यात्रा कररली पड़ती थो। उनके पास प्रचार के इतने साधन 
भी नही थे । परन्तु यह भी सच है कि सुधार के प्रश्न को गांधी जी ने जितने 
सर्वांगीण रूप में लिया उतना पहिले के किसी सुधारक ने नहीं लिया था। 
गांधी जी न केवल आचार की दृष्टि से सभी युगों के सबसे महाव्‌ हिन्दू थे, वरन्‌ 
हिन्दू धर्म के सुधारकों में भी उनका स्थान सबसे ऊँचा था । 

गांधी जी ने अपनी सेवाओं के द।रा बह वातावरण बना दिया जिसके 
बिता हिन्दू-सम।ज का क्रिसी प्रकार का संगठन असम्भत्र था। समाज-पृधार 
के प्रध्न को जब गांधी जी ने अपने हाथ में लिया था तब हिन्दू समाज इतनी 
मिरी हुई दशा में था, उसमें इतने छिद्र और अभाव थे ,कि उसके भाधार पर 
किसी संगठन की नींब नहीं डाली जा सकती थी । हिन्दू-संगठन की आवाज़ 
तो कुछ दूसरे लोगों के. द्वारा, और विभिन्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, 
उठाई गई, परल्तु हिन्दू समाज को संगठन के लिए तैथार करने का काम क्रिसी 
ने उतनी अच्छी तरह से नहीं किय। जितना गांधी जी ने परन्तु, गांधी जी इस 
गठन की मर्यादाओं को भी जानते थे । हिन्दुओं के अपनी सामाजिक 
कुरीतियाँ दूर करते और सामाजिक रूप से संगठित होने में उतका विश्वाश्त 
था , पर उन्होंने कभी हिन्दू-समाज को भारतीय राष्ट्र का पर्यायवाची समझने 
की ग़ल्ती नहीं की । हिन्दू-धर्म के मूल तत्त्वों ने ही उन्हें यह सिखाया था कि 
भारतीय राष्ट्र बनने की एक आवद्यक दत्त यह है किनिभिन्न धर्मों को मानने 
वाले व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से अपने को चाहे किसी भी रूप में सगठित करें, 
राष्ट्रीय दृष्टि से उन्हें एक दूसरे से मिल जुल्न करं काम करने की आवश्यकता 
है। जीवन के धार्मिक पक्ष की गांधी जी ने कभी अवहेलना नहीं की । बह यह 
आशा करते थे कि प्रत्येक हिन्दू अच्छा हिन्दू बनेगा, प्रत्येक मुसल्मान अच्छा 
मुसलमान, प्रत्येक ईसाई अच्छा ईसाई और प्रत्येक पारसी अच्छा पारसी, और 
इस प्रकार अपने धर्म पर ठीक से चलते हुए ही, एक शुद्ध धामिक जीवन 
विताते हुए ही, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की सच्ची सेवा' कर सकेगा। परिचमी 
सभ्यत्ता से प्रभावित अन्य सुधारवादी नेताओं और गांधी जी में सबसे बड़ा 
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अन्तर यही रहा है कि जब्च कि अन्य नेता यह चाहते रहे £ कि प्रत्येक व्यक्षि 
अपने धाभिक सम्बन्धों को भूल कर अपने को राष्ट्रीयता का ही अतन्य उपासक 
बना छे, गांधी जी ने सदा इस बात पर जोर विया कि व्यक्ति को पहिले अपने , 
धर्म का पालन करना चाहिए और तभी वह राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकेगा । 
गांधी जी चाहते थे कि हिन्दू धर्म के उदात्त सिद्धान्तों के आधार पर अपने 
आपको संगठित करके एक शुद्ध और स्वस्थ हिन्दू-समाज भारतीय राष्ट्र के 
कल्याण में योग दे । उन्होंने जीवन भर यह प्रयत्न किया कि इस प्रकार के 
आदर्श हिन्द-समाज की स्थापना की जा सके | उनके रचनात्मक कार्यक्रम का 
प्रमुख उद्देश्य यदी था । सच तो यह है कि गांधी जी जीवन में प्रत्येक वस्तु को 
उसके उचित स्थान पर रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि हिन्दू-समाज से वे सब' 
कुवतियाँ मिठ जाएँ जिनका आधार हिन्दू-धर्म में नहीं है, और इस समाज से वह 
अपेक्षा करते थे कि वह देश के अन्य समाजों के साथमिल जुल कर भारतीप राष्ट्र 
का एक उपयोगी अंग बन सके, जिस प्रकार जारतीय राष्ट्र से उनकी अपेक्षा 
यह थी कि वह स्वाधीनता प्राप्त करके मानव-समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान 
प्राप्त करे और मानवं-सम्बन्धों में सत्य और अहिसा की स्थ्यपना कर सके । 
सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का लक्ष्य था एक सुधरे हुए हिन्दू समाज की 
स्थापना और राजनतिक क्षेत्र में वह चाहते थे एक भौतिक, जनतंत्रीय राज्य 
का त्तिर्माण । ' 
एक सुधारवादी हिन्दू समाज और एक भौतिक जनतंत्रीय राज्य की स्थापना 
के द्वोहरे प्रयत्नों में गांधी जी लगे हुए थे जब ३० जनवरी की शोक-भरी 
संध्या को वह एक हिन्दू हत्यारे की गोलियों का शिकार बने । जहां लोगों को 
यह सोच कर हैरानी होती हूँ कि अहिसा का यह महानतम पुजारी हिंसा का 
शिकार हुआ, यह भी कम अचंभे में डालने वाली बात नहीं है कि हिन्दु-समाज 
के इस महानतम शुभेच्छू और सुधारक को एक ऐसी विचार-धारा का शिकार 
भी होना पड़ा जिसका अन्तिम लक्ष्य देश में एक हिन्दू-राज्य' की स्थापना करना 
था। जिस विचार-धारा कां परिणाम गांधी जी की हत्या के रूप में हमारे 
सामते आया उसके निकट अध्यंयन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके पीछे 
हिन्दू-धर्म या हिन्दू-समाज या हिन्दु-राष्ट्र की सेवा करने की कोई भावनां नहीं 
थी । उस विचार-धारा का स्पष्ट उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्राप्त करता था और 
केबुल जनता को भुलावे में डालने के लिए उसके प्रणेताओं ने कुछ आव्रश्यक 
नारों का आविष्कार कर लिया था। इन नेताओं में न तो हिन्दू धर्म के प्रति 
कोई आस्था थी और न हिन्दू-समाज या हिन्दू संगठन से कोई प्रेम। एक विष 
सांप्रदायिक वातावरण में उतका बेईमानी से भरा हुआ: अनवरत प्रचार लोक- 
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मत को भ्रम में डालने में सफल हो रहा था और इस अस्थायी आवेश से 
बौखलाई हुई जनता के द्वारो समय समय पर अभिव्यक्ल की जाने वाली भाव- 
नाओं में अपनी इच्छाओं की प्रतिध्वनि देख कर उन्हें यह विश्वांस हो चला 
था कि गांधी को मार्ग से हटा देने पर वह जनता के इस क्षणिक आवेश से 
पूर्ण लाभ उठा सकेंगे और राजनैतिक सत्ता अपने हाथ में ले सकेंगे । यह तो 
उन्हें बाद में पता लगा कि जिस अमर व्यक्ति को उन्होंने मारना चाहा था वह 
जीवन और मृत्य की सीमाओं से कभी का ऊपर उठ चुका था और हिन्दू- 
धर्म के प्रति उसका असीम प्रेम हिन्दू-मात्र के हृदय में उसके लिए इतना 
ममत्व और इतनो श्रद्धा उत्पन्न कर चुका था कि उसके पाथिव दरीर के 
नष्ट हो जाने के बाद भी हिन्दू-राष्ट्रीयता के आधार पर हिन्दू राज्य की स्थापना 
की अामक कल्पना पन्प नहीं सकती थी । 


फासिस्ट मनावात्ति पर एक 
बड़ा आक्रमण 


इस फासिस्ट विचार-धारा के प्रणेताओं ने ग़ल्ती यह की कि उन्होंने 
गाँधीजी को एक साधारण मनुष्य के मापदण्ड से नापना चाहा । उनका अनु- 
मान यह था कि गाँधीजी के मार्ग से हट जाने के बाद थे आसानी से हिन्दू- 
लोकमत का समरथंन पा सकेंगे और कांग्रेस के नेताओं के हाथ से शासन का 
सूत्र छीन लेने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी । गांधीजी के बाद जवाहरलाल नेहरू 
व अन्य प्रमुख नेताओं की हत्या उनके पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम का अंग थी। 
गांधीजी के विरुद्ध जिस विषेक्ठे प्रचार में वे लोग लगे हुए थे उसने स्वय उन्हें 
इतना अंधा बना दिया था कि वे भूल गए कि इस देश के सभी व्यक्षियों में चाहे 
ते किसी विचार-धौरा को मानने वाले हों, गांधीजी के व्यक्तित्व के प्रति इतना 
आदर और श्रद्धा का भाव था कि मरने के बाद सहज ही उनके जीवितावस्था 
की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होने की सम्भावना थी। ये लोग 
उन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के संबंध में भी बिल्कुल बेखबर थे जो इन 
परिष्थितियों में गांधीजी की ह॒त्या से पैदा हो सकती थीं । गांधीजी की हत्या 
ने बड़े स्पष्ट रूप में यहु सिद्ध कर दिया कि भारतीय विशेषकर हिन्दू ' जनता ' 
के मन में उनके प्रति जो प्रेम था वह विचार धाराओों और स्वार्थों से ऊपर 
उठ कर, और व्यक्तिगत, था । गांधी हममें से लाखों व्यक्तियों के जीवन में; 
इतना घल मिल गए थे कि उनके अपने बीच से चले जाने के बाद हमने यह 
महसूस किया कि हमारा अपना तिकदतम;प्रियतम और पृज़्यतम' व्यक्ति हमौरे 
पास से ला गया है । उनकी मृत्यु ने एक गलत दिशा में तेजी के साथ 
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बढ़ते हुए लोकमत को अचानक सही दिशा में मोड़ दिया | जो लोग एक ग़लत 
दिल में सोचने लगे थे उन्होंने अपनी ग्रल्ती महसूरु करना शुरू की और जो 
लोग सोच ही नहीं रहे थे उन्हें सह दिशा में सोचने के लिए मजबूर होना 
पड़ा । देश के लोकमत पर गाँधीजी की हत्या का बड़ा व्यापक और गहरा 
प्रभाव पड़ा। सरकार अपने समस्त सैनिक बल और प्रचार-विभाग के द्वारा 
वर्षो में जो काम नहीं कर पाती गांधीजी ने मर कर एक क्षण में वह कर 
दिखाया । फांसिस्ट विचार-धाराओं ने अचानक अपने सामने एक सशक्त और 
दुर्भाय बाँध खड़ा हो जाते हुए देखा और उस एक क्षण में जनतत्र की समर्थक 
प्रवत्तियां सौगुना मज़बूत बन गई । 

गांधीजी की मृत्यु ने देश भर में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जिसमें 
सरकार आसानी से फ़ासिस्ट प्रवृत्तियों को कुचलने में अपनी सारी शक्ति लगा 
सकी | गांधीजी की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
को गैर कानूनी करार दे दिया, राष्ट्रीय स्वरयँ सेवक संघ और हिन्दू महासभा 
के बड़े बढ़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अलवर और भरतपुर के 
महाराजाओं पर, जिनके विरुद्ध साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के खुले 
इल्जाम थे, अपने राज्य के शासन प्रबन्ध से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का आशा 
लगा दी । इसके पहिले राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ की बढ़ती हुईं सांम्प्रदायिक 
प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शासन के ऊँचे स्तरों पर कई बार चर्चा उठी थी 
पर उसके पीछे लोकमत का प्रबल समर्थन होने के कारण सरकार को वेसा 
करना आसान नहीं लगा था ) गांधीजी की हत्या के बाद लोकमत में जो' 
जबर्दस्त परिवत्तेन हुआ उसने सरकार द्वारा कड़े से कड़ा कदम उठाए जाने 
के लिए उचित वातावरण पेदा कर दिया । 

सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया वह तो उचित था ही; परंतु हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकमत को, चाहे वह कितना ही ग़लत क्यों न 
हो, केवल दसन के द्वारा कुचलछना कभी संभव नहीं होता । जनतंत्र में प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी राय रखने और उसे पूरी तौर से अभिव्यक्त करने का हक़ 
होता ह, परंतु स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति जबएक ऐसा रूप ले लेती है कि 
राज्य की स्थिति ही खतरे में पड़ती दिखाई देती हो तो उस पर नियंत्रण 
लगाना जरूरी हो जाता है । फिर भी हमें स्पष्ट तौर से यह मान लेना चाहिए 
कि बढ़े से बड़े राज्य का बड़े से बड़ा सैनिक बल भी अधिक से अधिक ग्रलूत 
विचार-घारा को कुचलते में सदा ही समर्थ नहीं हो पाता । विचार को तल- 
बार के द्वारा नहीं काठा जा सकता | ग़् रूत विचार को मिटाने का सही तरीका 
केवल एक ही है और वह यह है कि उसके बदले सही विचार का प्रचार किया 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व १६६१ 


जाए। यह कहना शायद ग़लत नहीं होगा कि सरकार ने शान्ति और उ[व्यवस्था की 
दृष्टि से कड़ी कार्यवाही करते हुए भी उस फासिस्ट विचार-धारा का सुका- 
बिला करने के लिए जो देश में फेल गई थी, प्रचार की दिशा में कोई बड़ा 
कदम नहीं उठाया, और न सही लोकतंत्रीय विचार-घारा के आधार भूत 
सिद्धांतों को ही जनता को समझाने का कोई प्रयत्न किया | इसमें सन्देह नहीं 
कि फासिस्टी शक्किपों को कुचल डालने में सरकार को अभूतपूर्व सफ़्लता 
मिली--इसका प्रमुख श्रेय नि:सन्देह उस स्वयं उभर आने वाले वातावरण को 
हू--जो गांधीजी की मृत्यु के पश्चात्‌ इस देश में बन॑ गया था; परंतु, लोक 
तंत्रीय विचार-धारा के समुचित प्रचार के अभाव में यह बिल्कुल संभव है 
कि फासिस्टी नेता अपनी कार्ये-प्रणाली को बदल दें और अपने उस काम को 
गुप्त रूप से और अप्रत्यक्ष ढंग से करते रहें जिसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से करते 
रहना सरकार और जनता के बदले हुए दृष्टिकोण को देखते हुए असम्भव हो 
गया है । सरकार की आलोचना आज खले आम उतनी सुनाई नहीं देती परंतु 
आज भी जनता का एक वर्ग तो ऐसा मौजद है ही जिस पर सरकार के खिलाफ 
किए जाने वाले प्रचार का बड़ी जल्दी असर होता हैँ और जिसे हम दबे शब्दों 
में कभी सरकार की“काश्मी र-सम्बन्धी नीति की आलोचना करते हुए पाते हैं 
और उसकी वेदेशिक नीति पर छींटाकशी करते हुए और कभी रियासती 
विभाग की कार्य प्रणाणी की तुलना हिटलर और स्टैलिन के काम के तरीक़ों 
से करते हुए पाते हैं। १ सार्वजनिक जीवन में हम जिन लोगों को इस प्रकार 
की बातों में संलग्न पाते हैं वे स्वयँ संभवत: प्रभावहीन और किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचा सकते वाले व्यक्ति हें, परंतु उनकी भावनाओं में स्पष्टतः ऐसे 
लोगों के विचारों की प्रतिध्वनि है जिनका अस्तित्व लोकतंत्रीयः राज्य के लिए 
खतरे की चीज़ है, और इस खतरे को मिटाने का केवल एक ही रास्ता है, सही 
विचारों का अथक और अनवरत प्रचार। इस प्रकार के प्रचार का उत्तर दायित्व 
सरकार पर ही नहीं है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति पर है जो देश में मज़बूती के 
साथ लोकतंत्र की स्थापना देखना चाहता है । गांधीजी ने अपने खुन से लोक- 
तंत्र की नींव को मज़बूत बनाया है और उस पर एक भव्य प्रासाद खड़ा करने 


१ ये पंक्तियाँ अप्रैल १९४८ में लिखी गईं थीं । अप्रैल और अगस्त के बीच 
में शासत का नैतिक धरातल इतनी तेझी से गिरा है कि जनता की आलोचना 
की प्रवृत्ति को चारों भोर से राशि राशि प्रोत्साहन मिलते चले गए हैं। 
समाजवादी दल द्वारा इस प्रवृत्ति को शुद्ध राजनैतिक अभिव्यक्रित मिली। 
उधर कम्यूनिस्टों ने अवसर का लाभ उठा कर, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहा । 
परंतु; इस समस्त वातावरण में, प्रच्छुन्न रूप से साम्प्रदायिक फासिस्ट शक्तियां 
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का काम हमारे लिए आसान कर दिया है। किसी भी रूप में फासिस्ट विचार 
धाराओं की उपस्थिति देश के शासकों ब लोक नेताओं दोनों के लिए एक ऐसी 
चुनौती है जिसका प्रत्युत्तर देना उनका एक मात्र कत्तंव्य हो गया है, और जिस सीमा 
तक यह उत्तर सही और प्रभाव-पूर्ण होगा उसी सीमा तक यह कहा जा से गा कि 
हम गांधीजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का रुच्चा प्रयत्न कर हे हैं। 
भारतीय वातावरण में फासिज्म के 
पोषक तत्व 

फासिस्ट प्रद्ृत्तियों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण ऐसे देझ्षों 
में होता है जहां जन-तत्र की पर॑ंपराएँ बहुत गहरी न हों, और वह विकास 
ऐसे अवसर पर और भी गतिशील हो जाता हैँ जब युद्ध, सत्ता-परिवत्तंन अथवा 
किसी अन्य बड़ी राजनंतिक घटना के कारण देश की व्यवस्था एक अस्थाई 
समय के लिये चकनाचूर हो जाती है और चारो ओर का वातावरण अनि- 
हचय अस्थायित्व और आशइंकाओं से भर जाता है । प्रथम महायुरद्ध के बाद 
इटली ओर जम॑ंनी इस प्रकार की मनोंबृत्ति के विकास के लिए बहुत उपयुक्त 
देश थे । इटली के ताजे इतिहास का अध्ययन फासिज़्म के विकास के कारणों 
पर बड़ा उपयुक्त प्रकाश डालता हैं । इटली पिछले कई वर्षो से जर्मती से 
मित्रता का दावा कर रहा था, परंतु जब लड़ाई शुरू हुई तब उसने दोनों दलों 
से सौदा करना शुरू कर दिया और अन्त में मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में 
शामिल हो गया, परंतु विजय के बांद मित्र-राष्ट्रों ने उसे वे सब सुविधाएँ देने 
से इन्कार कर दिया जिनकी इटली उनसे अपेक्षा कर रहा था, और जिनमें से 
कुछ को देने का मित्र-राष्ट्रों ने वायदा भी कर दिया था । इसका परिणाम 
यह हुआ कि विजयी होते हुए भी इटली की स्थिति हारे हुए देशों से भी 
बदतर हो गई और देश भर में निराशा और क्षोभ की भावना फैल गई। 
लड़ाई की वजह से देश की अर्थनीति का ढाँचा वैसे ही चकनाचूर हो गया था, 
व्रस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ़ मए थे जिसकी सीधी प्रतिक्रिया मध्य-वर्गं 

के लोगों के जीवन पर हो रही थी। राजनैतिक दृष्टि से इटली में एक जन- 


अपने को फ़िर से संगठित करने के प्रयत्न में जूट पड़ी.हैं, केवल उनकी अभि- 
व्यक्ति का ढंग बदल गया है । स्वयं गांधीजी को, जिन्होंने हिन्दू-रोज्य की 
कहपना के विरोध में अपने प्राणों की बलि दी, हिन्दू-जीवन की प्रखरता का 
प्रतीक बना कर उसे अन्य संस्क्ृतियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने और देश का राज- 
'नैतिक प्नविष्य उसके मूल-सिद्धान्तों पर निर्माण करने के आवाहन के प्रयत्न भी 
हम अपने आस पास देखते हू । 
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तंत्रीय शासन-व्यवस्था का संगठन हो गया था परंतु यह जनतंत्रीय सरकार 
न तो देश की प्रतिष्ठा को बढा सकती थी; न अर्थवीति में कोई मौलिक सुधार 
करने की क्षमता रखती थी और न अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही अपना कोई 
प्रभाव डाल सकने की स्थिति में थी | देश के राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक 
जीवन के इस प्रकार चकन।चूर होने का राम उठा कर कुछ साम्यवादी सत्ता 
को हड़पने के प्रयत्न में लग गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर 
तो राष्ट्रवादी विचार-धारा रखने वाले व्यक्तितयों को जिनमें नवयुवकों की 
सख्या अधिक थी, यह भय हुआ कि राष्ट्रीयता की जिस भावना के आधार 
पर इटली के भविष्य का प्रासाद खड़ा किया जा सकता था कहीं वह बिल्कुल 
ही नष्ट न हो जाए और दूसरी ओर पूंजीपतियों ने अपने अस्तित्व और अपनी 
समस्त जीवन-व्यवस्था को खतरे में पड़ते देखा ।जगह जगह अद्धें-शिक्षित, निराश 
बेकार, भूखे और भावनाशील नवयूवकों ने अपनी अद्धं-सेतिक टुकड़ियाँ बनाता 
शुरू कर दीं, राष्ट्रीयता के सरक्षण के ऊँचे आदर्शों से भनुप्राणित होकर । 
दूसरी ओरं पूंजीपतियों ने जब यह देखा कि इन जोशीली दुकड़ियों का उपयोग 
बढ़ते हुए साम्यवाद का मुकाबिला करने में किया जा सकता है तो इन्होंने 
' उनकी सहायता के लिए अपनी थैलनियों के मुँह खोल दिए। इस प्रकार उम्र 

ष्ट्रीयता और भयग्रस्त पंजीवाद के अपवित्न गठ-बंधन से इटली में फासिज्म 
का' विकास हुआ और इन भावनाओं को एक प्रभाव-पूर्ण ढंग से संश्लिष्ठ-संग्रो- 
जित करने का काम मुसोलिनी ने अपने हाथ में के लिया। मुसोलिनी जेप्े सत्य- 
असत्य, हिंसा-अहिसा, ईमानदारी और बेईमानी में भेद न करने वाले कूठनी- 
तिज्ञ का कुशल नेंतृत्व पाकर फासिक्म बड़ी तेजी से बढ़ चला फासिज्ष्म के 

स टेकनीक' के विकसित हो जाने के बाद बसी ही परिस्थितियों और बसे 
ही कुशल नेतृत्व में जम॑नी में, और बाद में कुछ परिवर्तित रूप में जापान में, 
वैसी ही फासिस्ट शक्कियाँ सशक्त होने छगीं। आाज की भारतीय परिस्थितियों 
का यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम इस परिणाम से बच नहीं सकते 
कि हमारे देश में भी आज इस प्रकार को प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं. जिनके प्रश्नय 
में फांसिक्म का विकोस एक खतरताक तेज़ी के साथ हो सकता 


शिक्षा. की, कमी, : समाज सुधार 
की भावना की अभाव 


समें ठो कोई सल्देह है नहीं कि हमारे जीवन व्‌ काय॑-प्रणाली में जनतंत्र का 
भवेश क अधिक नहीं हो स्का है । डेढ़ सी वर्षों के अँप्रेज़ी शासन में जहाँ 
कुछ छोटौ-मौटी जन तंत्रीय संस्थाएँ इस देश में विकसित हुईं, कुछ धारा स- 
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भाएँ बनीं, प्रतिनिधिक और उत्तरदायी शासन की कुछ बात-चीत की गई, 
कुछ छोटे मोटे वैधानिक सुधार विए गए, कहीं लोक प्रिय मंत्रियों की स्था- 
पना हुई और कहीं उन्हें थोढ़े से अधिकार मिले, जनततन्न के नाम पर समय 
समय पर बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जाती रहीं, वहां उक्त विदेशी शासन द्वारा 
जनतंत्र की विरोधी शक्तियों को सदा ही पोषित और पललवित किया जाता 
रहा | इन विरोधी शरक्षियों में सबसे बड़ी शक्ति अज्ञान को शक्ति थी हमारे 
देश और समाज के प्रति अँग्रेज़ों ढ्वारा. किए जाने वाले इस गूरुतम अपराध का 
स|हृश्य किसी भी सभ्य देश के इतिहास में मिलना कठिन हैं कि उन्होंने अपने 
डेढ़ सौ वर्षो के शासन-काल में न केवल &१ प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक को 
अक्षर ज्ञान से भी वंचित रखा, परंतु शिक्षा की हमारी जो पुरानी पद्धति थी, 
मंदिरों और मस्जिदों से संबद्ध पाठशालाएँ और मदरसे थे, गांवों की पंचायतों 
के तत्त्वावधान में जो शिक्षण-सस्थाएँ चलती थीं उन्हें भी नष्ठ कर डाला । 
अंग्रेज शोधकों के वक्‍तव्यों से ही यह पता लगता है कि अंग्रज्ञी राज्य की स्था- 
पना के प्रारंभिक वर्षो तक “ांव-गांव में पाठ्शोलाएँ थीं जहां प्रायः प्रत्येक 
बालक को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी । अंग्रेज़ों ने इन प्राचीन 
संस्थाओं को तो ख़त्म कर दिया; पर उनके स्थान पर नई संस्थाएँ वे बहुत 
धीरे धीरे, संख्या में बहुत कम और उपयोगिता की दृष्टि बहुत से गिरी हुई, 
स्थापित कर सके । जिस देश में शिक्षा को कमी होती है वहां सच्चे जनतंत्र का 
धिकसित होना सदा ही कठिन होता है, क्योंकि जिस विवेकशीलता पर जन» 
तंत्र का वास्तविक आधार होता है उसका विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं 
होता । अशिक्षित व्यक्ति की भावनाओं को अधिक आसानी से भड़काया जा 
सकता है उसकी विवेक बुद्धि को जागृत करने के मुक़ाबिले में । 

तब क्‍या यह मान कर चलना ठीक होगा कि जिन आठ या नौ फी सदी 
व्यक्षिपों को अंग्रेजी राज्य में थोड़ा पढ़ लिख जाने को सौभाग्य प्राप्त ही गया 
उनसे हम निविवाद झूप से जनतंत्र के समर्थन की अपेक्षा कर सकते हें ? इसे 
हमारा दुर्भाग्य ही मानिए कि हमें यह आशा रखने का अधिकार भी नहीं है | 
मैं तो कभी कभी यह सोचता हूँ कि यह अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज़ी राज्य में 
शिक्षा का प्रचार इतन। सीमित और संकुचित रहा, क्योंकि जिने लोगों को 
शिक्षा मिली है उन्हें अपना अधिकांश समय एक विदेशी भाषा पर अधिकार 
प्राप्त करने के निरथेक प्रयत्न में बितोना पड़ा है, काम के विषय भौ उन्हें एक 
विदेशी भाषा के माध्यम से ही पढ़ना पड़े हें और जो शिक्षा उन्हें मिली हैं 
उसमें उन्हें बद्धि से अधिक जोर स्मरण-शक्ति पर देना सिखाया गया है। उनकी 
शिक्षा का संबंध न चरित्र-गठन से रहा है और न उदात्त प्रव्ृत्तियों के विकास 
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से, और न व्यक्ति के सामाजिक कत्तंव्यों का एक स्पष्ट आभास ही हम उनमें 
पाते हैं। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि बिता पढ़ें लिखे व्यक्ति में जागृत्‌ 
विवेक शीलता का अभाव होते हुए भी जहां हमें उसमें कुछ चरित्र-बल मिल 
जाता हैँ, पढ़े लिखे व्यक्ति में हम न तो गहरे विवेक की अपेक्षा कर सकते हैँ 
ओर न ऊँचे चरित्र-बल की । समाज-सुधार वो भी किसी प्रवृत्ति का #तृत्व 
हम इप्त अंग्रेज़ी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को अपने हाथ में लेते हुए नहीं पाते । 
एम० ए० और (ससे भी अधिक ऊँची डिग्रियां लेने वाले सकड़ों व्यवितयों को 
मैं जानता हूँ जिन्होंने, सम्भवतः अपने मां-बाप के आदेश पर अपनी शादी में 
दहेज स्वीकार किया है । जिनके घर में आज भी परदे की :था चली भ रही है 
अथवा जो अपने सामाजिक जीवन और व्यवहार में अपने पढ़े लिखे होने का 
कोई प्रमौण देते दिखाई नहीं देते । जिस वर्ग से हम सामाजिक और आर्थिक 
तथा राजनेतिक और सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की अपेक्षा 
कर सकते थे उसे ही आज हम प्राचीन रूढ़ियों का पिष्उ-पेशण और प्राचीन 
समाज तंत्र का अंध समर्थन करते हुए पाते हैं । 
राष्ट्रीय आन्दोलन ओर 
हमारो भाव प्रवणता 

हम अपने इस विस्तृत देश में, पहाड़ों व कगारों पर या नदियों की 
तलहटी में, या दूर तक फैले हुए मैदानों के विस्तार में, बड़े शहरों की चका- 
चौंध या छोटे गांवों के सन्नाटे में, घनी आबादी वाले प्रदेशों में या मरुस्थल के 
बीहड़ में, जनता के किसी भी समूह को लें तो हमें उसमें भावनाशीलता एक 
बढ़े परिमाण में मिलेगी । आप उसे समभाने की चेष्ठा करेगे तो असफल रहेंगे 
परंतु “इन्किलाब जिन्दाबाद' या अंग्रेज़ी शासन मु्दबाद' या इसी प्रकार के 
और नारे उनकी सम में जल्दी आ जाते हैं। राष्ट्रीयता का जो प्रचार देश 
के कोने कोने में हुआ है उसकी अपील” भावना पर ही अधिक रही है । साथा 
रंण जनता ने यह नहीं समभा है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश का आर्थिक शोषण 
और सांस्कृतिक ह्ास किया है, इसलिए उन्हें यहां से चले जाना चाहिए । 
उसने यह भो नहीं समका है कि फिसी भी विदेशी झांसन से जो हमारे प्रति 
उंत्त रदायी न हो हमारा अपना अच्छा या बुरा, प्रगतिशीर या पिछड़ा हुआ, 
शासन द्वी अच्छा हूँ।उसने तो सभाओं में जोशीले भाषण सुने हैं, महान नेताओं 
के जय॑ जय कार का उददघोष किया है; अखबारों की खबरें या टिप्पणिया पढ़ों 
या युनी हैं और वह राष्ट्रीयता के पीछे पागल बन गई है । 

स्वाधीनता के इस यद्ध में हमें कुछ ऐसे महान नेता भी मिलते गएहे जिनमें 
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हमने पूर्णत्व की भांकी देखी । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अदुभुत ववक्‍तृत्व शक्ति, 
लाजपत राय के अदम्य साहस और बाल गंगाधर तिलक के प्रगाढ़ पांडित्य और 
अभूत पूर्व संगठन शक्ति से तो हम मुग्ध थे ही, पिछले तीस वर्षो में हमारे राष्ट्रोय 
संघर्ष की बागडोर इतिहास के सबसे महान्‌ व्यक्ति के हाथों में रही है, एक 
ऐसे व्यक्ति के हाथों में जिसने जीवन के चिरंतन सत्य को प्राप्त कर लिया था 
और उसमें अटलता से जमे रहने की जिसमें ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वह 
कभी ग़ल्ती नहीं कर सकता था और जिसके संब्रंध में हमें यह विदवास भीं 
रहा कि वह कभी ग्रल्ती नहीं कर सकता । गांधी के व्यक्तित्व ने दूसरे बड़े 
नेताओं को, जो उनके निकट-संपर्क में आए और जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा 
ली, जन साधारण के स्तर से इतना ऊँचा उठा विया कि वे भी हमारी श्रद्धा 
के पात्र बन गए । गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद व राजेन्द्रवाब आदि ने ही पिछले 
चालीस वर्षो में हमारे लिए सोचा है, हमारे संबंध में निर्णय बनाए हें, हमारा 
नेतृत्व किया है, हमें रास्ता दिखाया है, हमारी सुप्त और शिथिल भावनाओं को 
जीवन-दान दिया है और ऐसे समय हमें युद्ध के बीचों बीच खड़ा कर दिया 
है जब हम उप्तके लिए बिल्कुल भी तेयार न थे अथवा हमें शान्ति और सहू- 
योग के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया है जब हम संघर्ष के लिए उत्ता- 
वले हो रहे थे। यह सब आकस्मिक रहा है, देश की विशिष्ट परिस्थितियों के 
परिणाम स्वरूप, पर इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि जहाँ हमारे प्रथम श्रेणी 
के नेता इतने महान्‌ व्यक्ति हैं कि उनकी तुलना किसी भी देश के किसी भी 
यग के प्रथम श्रेणी के नेताओं से की जा सकती है, हमारे द्वितीय श्रेणी के 
नेता, जिनका काम जन साधारण से प्रथम श्रेणी के नेताओं को जोड़ने वाली 
कड़ी जैसा रहा हैं; अधिक उच्च कोटि के व्यक्ति नहीं हैं। वे प्रथम श्रेणी की 
ताओं के संदेश का प्रचार तो कर सकते है परंतु उन्तका अपना कोई निर्दिचत 
दृष्टिकोण अथवा विचार-धारा नहीं, अधिक विवेक बुद्धि नहीं, ईमानदारी होते 
हुए भो कोई बड़ा चरित्र-बल नहीं, और न कोई बड़ी राजनैतिक क्षमता ही 
है। प्रांतों और देशी राज्यों के बहुत से राजनैतिक नेताओं को राजनीति-संबंधी 
ज्ञान, विविध राजनैतिक प्रवृत्तियों की जानकारी अथवा मानव-स्वभाव के साधा 
रण ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे बिनां नहीं रहेंगे 
कि उन्हें राजनीति-शास्त्र की प्रारंभिक कक्षा में रखने की आवश्यकता हि 
“हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा हैं कि विदेशी शासन से एक लंबे संधू मेँ 
विजयी होते हुए भी हमारा राजनैतिक चिन्तन न तो गहरा बन पाया है और 
न सुस्पष्ट । देश में ऐसे व्यक्त उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिनकी शाज- 
नैतिक विचार-धारा सुलकी हुई है और जिनका चिन्तत एक स्वस्थ बौद्धिक 
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एक बात जो मैंने प्रायः अनुभव की है और जिसके कारणों का विश्लेषण 
इस,€थान पर संभव नही है यह है कि हमारे देश में जितने भी राजनैतिक 
,#न्दोलन उठे हैं उनके पीछे बहुत सुस्पष्ट राजनैतिक चिन्तन कभी नहीं रहा । 
किसी भी देश में जब कोई बड़ी क्रांति हुई है उसके पहिले सदा ही बौद्धिक-जगत 
में एक और भी बड़ी कांति हो चुकी होती है । फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पीछे 
अठा रह॒वीं शताब्दी की यूरोप की बौद्धिक क्रान्ति का प्रभाव था, रूस की क्रांति 
के पीछे साम्यवाद का एक शताब्दी का चिन्तन। जिन परिस्थितियों सें हमें राज- 
नैतिक स्वाधीनता मिली उनकी तुलना मैं उन बड़ी क्रांतियों से नहीं करता, पर 
यह तो आनना ही पड़ेगा कि हमारे देश में राजनेतिक अथवा जीवन-सम्बन्धी 
किसी भी मौलिक चिन्तन का बहुत बड़ा अभाव रहा है । सभी बड़े राजनैतिक 
आन्दोलनों: का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में रहा है । गांधी जी संसार के महान 
तम चिन्तकों में से थे पर वह मुख्यतः एक पैग़म्बर थे जो जीवन के संबंध में चिर- 
आदशों की स्थापना करता है, दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का दिन-प्रतिदिन का 
समाधान दिन-अतिविन के सिद्धान्तों के द्वारा करने का प्रयत्न उनके व्यक्षित्व से बहुत 
नीचे की बातें थी । यह जनता के हृदय पर उनके महान्‌ प्रभाव का परिणाम 
था कि जिस आदझों की ओर उन्होंने इशारा कर दिया देश के लक्ष-लक्ष व्यक्कि 
उस ओर चल पड़े, परन्तु यह कहना कठिन हैँ कि उनसें से कितने उस आंद्ड़ों 
को समझे और कितनों के कदम सचमुच उस दिशा में लड़खड़ाते हुए भी' बढ़ 
पाए । गांधी जी के विचारों को कितना कम समझा गया इसका बड़ा स्पष्ट 
उदाहरण तो १९४२ में मिला जब उनके निकटतम साथियों में से कुछ ने उनके 
द्वारा निदिष्ठ कार्यक्रम को समभने में ग्रल्ती की ओर यह बताने का प्रग्नत्न' 
किया कि रेल की पटरी उखाड़ना या तार काटता था इस प्रकार की कोई और 
तोड़-फोड़ गांधी जी के कायक्रम में शामिल की जा सकती है। जित लोगों ने 
गांधी जी के जीवन-दर्शन को समभ्ता उनका सदा ही हमारे राजनेतिक जीव 
पर बहुत सीधा प्रभाव नहीं रहा । देश के व्यावहारिक जीवन के साथ गांधी ४ 
के आद्शों का किस प्रकार ससत्वय किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में, के 
स्पष्ट चितन हमारे सामते नहीं भाया । 
राजनैतिक चिन्तकों में तो सबसे पहिके जवाहरलालजी का नामी 
/ लिया जा सकता है | गांधी जी के संबंध में उनका दृष्टिकोण सदा ही कुछ इस 


श्ध्द स्वाधीनता की चुनो।ती 


प्रकार का रहा है--मैं नहीं जानता कि जो गांधी जी कहते हैं. वह कहां तक 
व्यवहार में लाया जा सकता है, पर मैं इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं 
देखता; किसी अन्य देश के बताए हुए रोसस्‍्ते पर हिन्दुस्तान नहीं चल सकता; 
उसे अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा; वह रास्ता क्‍या होगा इसके संबंध में हमें 
सबसे अच्छी सलाह गांधी जी ही दे सकते हैं, क्योंकि गांधी जी' में हिन्दुस्तान 
की आत्मा की गहराई तक जाने की एक अदुभुत क्षमता है; उस क्षमता के 
संबंध में में जब सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हैँ; वह क्षमता उन्होंने कैसे प्राप्त 
: की यह मैं नहीं कह सकता : उनका बताया हुआ रास्ता ही क्‍यों ठीक है, इसके 


: बारे में मैं दलील देना नहीं चाहूँगा; में तो यह जानता हूँ कि गाँधी में हमें एक 


ऐसा नेता मिला है जो कभी ग़ल्ती नही कर सकता और वह हमारे लिए इतना 
अधिक प्रिय, पूज्य और अनुकरणीय है कि वह जब और जिस रास्ते पर चल 
पड़ने के लिए -.हमसे कहे हमें चल पड़ना चाहिए । फुसेत के मौक्तों पर जवाहूर- 
लाल ने देश की समस्याओं पर गंभी रता से कुछ चिन्तन भी किया--जेल में 
उन्हें ऐसा करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता था--परंतु देश की राजनीति 
की दिशा का निर्माण करने वाली कोई सुस्पष्ट विचार-धारा उन्होने हमारे 
सामने नहीं रखी 7 १६३२ के आन्दोलन के बाद जेल से बाहर आने पर उन्होंने 

न र्किंधर' शीर्षक एक लेख माला लिखी जिसमें उन्होंने तत्कालीन 
विचार-धाराओं का विश्लेषण किया था और समाजवाद के अपनाए जाने पर 
जोर दिया था पर आज भी जवाहरलालजी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं रखा है 
कि हमारे देश में समाजवाद का प्रवेश कहाँ तक वांछनीय है, किस प्रकार का 


समाजवाद हमारे लिए उपयक्ष हो सकता है अथवा किन उपायों और कित' 


साधनों से हम अपने देश में समाजवाद की स्थापना कर सकते हैँ । 
सुभाषचन्द्र बोस ने १६३६ में “भारतीय संघर्ष! नाम की अपनी पुस्तक 
में राजनैतिक चिन्तन का प्रयत्न किया हैं और उसमें उन्होंने उस समय में प्रच- 
लित फासिस्ट विचार-धाराओं का तमथेन किया हैँ पर वह विचार-धारा अपने 
उस रूप में हमारे देश में प्रचलित नहो सकी । इसके अब्तिरिक्त समाजवादी दल 
4शॉयिस्ट' और अन्य छोटे-मोट राजन॑तिक दलों के नेताओं ने समय समय पर 
राजनैतिक विचार प्रगट किए हैं पर उनमें से किसी का क्रिसी बड़े राज+ 
रद आंदोलन से सीधा सम्बन्ध नहीं रहा है । साम्यवार जैसी कुछ सुस्पष्ठ। 
! सुचिन्तित विचारु-धाराएं हमारे यहां विदेश से आईं हैं, और विशेष कर 
के एक बढ़े समुदाय पर उनका प्रभाव पड़ा है, पर उन्हें भी भारतीय) 
परिस्थिति ओर भारतीय वांतावरंण के अनुकल बनाने का कोई प्रयत्न नहीं' 


॥ 


किया गया । इस कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन पर वे अधिक प्रभाव नहीं डाल 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व १६६ 


सकी हैं। हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य यह भी रहा है कि उसके विद्वानों 
और राजनंतिक कार्यकत्ताओं में बहुत कम सपर्क रहा हैं । जहां अधिकांश 
विद्वानों ने राजनेतिक संघर्ष के थपेड़ों से दूर बंठ कर कोरे बौद्धिक विषयों 
दष्क वैज्ञानिक दिलचरपी ली है हमारे राजनैतिक कार्यकर्त्ता अपने मस्तिष्क 
के उपयोग को एक बहुत बड़ा अपराध मानते रहे हैं, और उन्होंने किसी राज- 
न॑तिक विचार-धारा या कार्यक्रम को बुद्धि अथवा तक की कसौटी पर कसने 
या समभने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है । बौद्धक जगत और राजनै- 
तिक जीवन के बीच का यह बड़ा अन्तर स्वभावतः ही जनतंत्र के विकास में 
एक बड़ी बाधा बन गया है । 


फासिज्म का अन्तिम गढ़ 
देशी रियासतें 


इन परिस्थितियों में एक ऐसी विचार-धारा का पनप जाना जो एक अशि- 
क्षित भद्धं-शिक्षित अथवा कुशिक्षित, भावनाशील और संसौर की गति विधि 
से सवंथा अपरिचित, जनता को प्राचीन भारतीय, अथवा हिन्दू-संस्कृति की 
महानता के नाम पर तानाशाही ढंग पर संगठित करने में विध्वास रखती द्रो, 
बिल्कुल भी असभ्भव नहीं है, और इसी कारण वत्तंमान राष्ट्रीय सरकारों का 
दायित्व भी बहुत अधिक बढ़ गया है । राष्ट्रीय स्वर्यों सेवक संघ जैसे अपनी 
प्रवुत्तियों के एक अंग को खुले रूप से संगठित करने वाले दल को कानूनी दृष्टि 
से दबा देना करिन क स नहीं है, उस्वी रप्त प्रवृत्तियों प्र चौकसी और अंकुश 
रखता भी एक ऐसी सरकार के लिए कठिन नहीं होना चाहिए जिसे सबसे 
प्रभावपूर्ण विशसत शान्ति और' व्यवस्था के एक सुगठित यंत्र की मित्री हो, पर, 
उसकी विचार-धारा को एक विरोधी, और जनतंत्रीय, विचार धारा के सही' 
और सतत प्रचार के द्वारा नियंत्रित रखना, और उस जनतंत्रीय विचार-घार 
की नींव को सुहढ़ बनाने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रस्तार; जिसके हक 
उसके उद्देश्यों, पाठ्य क्रम व व्यवस्था सभी में क्रांतिकारी परिवर्तन की भ 
हो, आवश्यक होगा। पर, इसके साथ ही सरकार को अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते 
रहने में उद्यतशील रहना होगा ।डेश में प्रतिष्ठा बनाए रखते के लिए तो,उसके 
लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता के साथ नेतिक धरातल को लगातार ऊँचा उठाते 
रहना आवश्यक होगा -- पक्षपांत हर री और चोर ब्रांजार को. जुत्म 
करने में अपनी सारी शक्तियां लगा देनी होंगी॥। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति , में क्षी 
उसे अपनी स|ख को ऊँचा ही रखता होगा । अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बताने 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मान-पूर्ण भाग लेने व समीपवर्त्ती देशों का, सामान्य 


२०० स्वाधीनता की चुनोती 


हित के आधोर पर, विश्वास-पूर्ण नेतृत्व प्राप्त करने से ही सरकार अपती अस्त" 
राष्ट्रीय साख बढ़ा सकती है | शासन-संम्बन्धी इृढ़ता, नेतिक महानता और 
दूर तक जाने वाली, पैनी, कल्पना-शक्ति के आधार पर हमारी राष्ट्रीय सरवार 
नि:सन्देह फासिस्ट शक्तियों को बढ़ने से रोक दे सकती है । 

परंतु, हमारे देश में एक बड़ा भाग ऐसा भी है जहां अभी तक देश में चारों 


और फैल जाने वाली चेतना, और स्वाधीनता-जन्य दायित्व की पूरी अनु-, 


भैमति, का प्रा प्रकाश नहीं पहुँचा है । यह भाग देशी रियासतों का है, जो देश 
के एक तिहाई से भी अधिक भाग में फैली हुई हैं । अंग्रेज़ी शासन के जमाने से 
ही देशी रियासतें सभी मध्य-युगीन प्रवृत्तियों और प्रतिगामी दक्तियों का गढ़ 
बन यई थीं । अंग्रेज्ञी भारत और देशी रियासतों के विकास की गति में सदा 
ही समय का एक बड़ा अन्तर रहा | अंग्रेज़ी भारत में जनतंत्रात्मक संस्थाओं 
का थोड़ा बहुत विकास हुआ भी । पर देशी रियासतों में इस प्रकार के किसी 
विकास की गुंजाइश नही थी | वहां तो महाराजा अथवा नबाब का ही एक 
'छत्र शासन था और उस शासन के विरुद्ध कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता 
'था, क्योंकि उसके पीछे अंग्रेशी राज्य का समस्त बल था । अंग्रेज़ी भारत में 
ैष्ट्रीयता की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी परंतु देशी रियासतों में अधि 
:काँश में कमी कुछ वर्ष पहिले तक गांधी टोपी पहिलना जुर्म समझा जाता थ| 
और राष्ट्रीय॑ विचार रखने वाले व्यक्तियों पर नशंस अत्याचार किए जाते थे । 
पुरानी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर, पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं 
की आड़ में, इन देशी रियासतों में प्रतिगामी शक्तियों को पल्लवित पोषित किय' 
जाता रहा । भारतीय सिविल सर्विस में से सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी और 
हृदय हीन व्यक्तियों को चुन कर देशी रियासतों में भजा जाता था और वहां 
उन्हें मनमाने अत्याचार करने की पूरी सुविधा थी। १९४२ के बाद से देशी 
राज्यों में राजन तिक चेतना तेज़ी के साथ बढ़ी है, पर आज भी ' मत्तोघ्ृत्ति' का 
अन्तर इतना स्पष्ट हे कि किसी भी देशी राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही 
हमैँ फौरन उसका आभास मिलता है । विचारों की संक्ोर्णता, हृदय का छोटा 
पन, औछे राग ढ्ेष, निस्न कोटि के व्यक्तिगठ संघर्ष, जिन्हें शेष भारत की 
नागरिकता वर्षों पहिले लांघ चुकी है, देंगी रियासतों में आज भी छोटे बड़े 
पर्रिमाण भें पाए जाते हैं। जनतंत्र को स्वीकार करने की जनता की इस अक्ष- 
मंती के साथ एक ओर तो धर्म 'के ताम पर उठाए जाने वाले नारों के प्रति 
रुलेका सहज आकर्षण है और दूसरी ओर सामन्तशाही का समस्त व्यवस्थ तंत्र 
है.'जो अभी तक टूटा नहीं हैं, और जिसे तोड़ने का कोई बड़ा प्रयत्न भी अभी 
नहीँ किया गया है | अधिकांश देशी रियासतों में आज हम इन दोनों ही 
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प्रवृत्तियों को एक फासिस्टी गठ बन्धन में बँधते हुए देख रहे हैं । देश .में जन- 
तंत्र की स्थापना में तत्पर किसी भी राष्ट्रीय सरकार को इस प्रच्छन्न, पर 
सुदृढ़, खतरे की ओर से असावधान नहीं रहना चाहिए--क्योंकि यह असाव- 
धानी उसके लिए उस अवसर पर हानिकर घातक सिद्ध हो सकती है जब वह 
अन्य स्थानों में इस प्रकार की शक्तियों पर अन्तिम मोर्चा फतह कर लेने की 
स्थिति तक पहुँच चुकी हो । 


| 
६ 


देशी स्थिासल । जनत॑च कए विस्तार 


अंग्रेजी शासन-काल में हिन्दुस्तान दो अप्राकृतिक, पर शासन की दृष्टि से 
एक दूसरे से असंबद्ध, भागों में बँटा हुआ था । इसमें से एक अंग्रेजी हिन्दुस्तान , 
कहलाता था, जो धीरे धीरे ग्यारह प्रान्तों में; जिनमें शांपत्न की समानता एक 
बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा चुकी थी, संगठित कर लिया गया था और जिन 
सभी प्रान्तों में जनतन्त्र की भावना व जनतंत्रीय शासन-प्रणाली का निर्िचत 
रूप से विकास हो रहा था और दूसरा देशी राजाओं के आधिपत्य में था, 
जिसमें से अधिकांश में शासन के कोई निर्चित सिद्धान्त नहीं थे और सामन्‍्त- 
शाही और स्वेच्छाचारिता दोनों ही दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए थे । ये देशी 
रिपासतें लगभग ६०० बढ़े छोटे टुकड़ों में बेटी हुई थी, जिनमें किसी भी 
प्रकार का साम्य पा लेता असंभव था । इनमें से कुछ तो, हैद्रंबाद और काश्मीर 
जैसी, क्षेत्रफल और महत्त्व दोनों की दृष्टि से अंग्रेज़ी प्रान्‍्तों की समकक्ष थीं 
और कुछ, काठियावाड़ की जागीरों के समान, इतनी छोटी कि उनका विस्तार 
कुछ एकड़ जमीन तक ही सीमित था । हैद्वाबाद का क्षेत्र फल ५२,३१३ वर्ग 
मोल और आबादी १ करोड़ ६३ लाख थी । १ विभाजन के पहिले देक्ी रिया“ 
सतों का क्षेत्रफल ७, १५) ६६४ वर्गमील, अर्थात्‌ समस्त देश का ४५ प्रतिशत, 
और विभाजन के बाद ५; ८५७; ८८८ वर्गमील, अर्थात्‌ दोष भाग का ४८ प्रतिशत 
है । इनमें से १५ रियासतों का क्षेत्र फल १०७ हजार वर्ग मील से अधिक है 
(जबकि २०२ रियासतों का क्षेत्र फल १० वर्ग मील से भी कम हैं) ! 
आबादी की हृष्ठि से, बँठवारे के पहिले देशी रियासतों में & करोड़ ३२ लाख 
अर्थात कुल जन संख्या के २४ प्रतिशत, व बंटवारे के बाद ८ करोड़ ८८ लाख 
अर्थात्‌ बचे हुए देश के २७ प्रतिशत, व्यक्ति रहते हैं। इनमें से १६ रियासतों 
की आबादी १० लाख से अधिक थी (जबकि कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिनकी 
१ हँँद्राबाद और कारमीर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इंग्लेण्ड की समानता करते हैं। 


मैसूर क्षेत्र फल की हृष्टि से आयलेण्ड के बराबर है, जबकि उसकी जन संख्या 
आयलंण्ड की तुलना में कहीं अधिक है 


भारतीय फर्णसज्म के आधाअ* तत्त्व २०३३ 


आबादी एक हजार से अधिक नहीं थी ) ! सांप्रदायिक अनुपात की दृष्टि से 
बँटवारे के पहिले देश की समस्त आबादी के २५ प्रतिशत हिन्दू, १६ प्रतिशत 
मुसलमान, ४६ प्रतिशत भारतीय ईसाई व २७ प्रतिशत सिख देशी रियासतों में 
रहते थे और बँटवारे के बाद उनकी संख्या क्रमदाः २७, २६, ५० व ३६ प्रति- 
दात हो गई है। आय की हदश्ठि से, १९ रियासतों की वाषिक आमदनी एक 
करोड़ से अधिक थी, ७ की पचास लाख और एक करोड़ के बीच में, और 
कुछ की इतनी कम कि एक साधारण कारीगर भी उससे अधिक कमा लेता 
है। १ बड़ी निष्पक्षता और बड़ी सावधानी के साथ अंग्रेज़ी शासन पिछले ६० 
वर्षों से इस सारी विभिन्नता और वैचित्र्य, को सुरक्षित रखे हुए था ! 
हिन्दुस्तान के नक्शे पर दृष्टि डालें तो किसी प्रकार का भौगोलिक अन्तर हमें 
(अंग्रेज़ी! हिन्दुस्तान और देशी रियांसतों को बाँठता हुआ दिखाईं नहीं देगा । 
कुछ रियासतें, काठिय।वाड़, जैसलमेर, बी काने र, काइमी र, सिविखम और मनीपुर 
आदि, देश की बाहरी सीमाओं पर बसी हैं, कुछ, सौराष्ट्र भौर ट्रावतकोर जैसी 
समुद्र तट पर हैं, कुछ, हैद्राबाद और मैसूर जैसी, कई प्रांतों से घिरी हुई हैं, 
कुछ, राजस्थान और मध्य भारत की रियासतों जेसी अनेकों छोटी-बड़ी 
रियासतों के समूह के रूप में हैं और कुछ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रिया" 
सतों अथवा टिहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस के समान, प्रांतों के बीचों- 
बीच आ गई हैं। कई स्थानों पर देशी रियासतों की सीमाएँप्रान्तों की सीमाभों 
में दूर तक घुस गई हैं और कई अन्य स्थानों पर प्रान्तों की सीमाएँ देशी राज्यों 
के समूहों की बीच में से काठती हुई दिखाई देती हैं । इन रियासतों में आपस 
में, अथवा इसमें व “अंग्रेज़ी' हिन्दुस्तान के सूंबों में, कही भी निर्चित भौगोलिक 
विभाजन, रेखाएँ नहीं हें--केवल शासन का भेद उन्हें एक दूसरे से अलहृंदा 
किए हुए है। देश भर में यातायात के जितने साधन हूँ; दूर तक फैली हुई 
सड़कें अथवा रेलों के आते जाने के मार्ग, वे सब प्रान्तों और रियासतों को एक 
दूसरे से जोड़े हुए है | आर्थिक स्वार्थों का किसी प्रकार का संघर्ष इनमे आपस 
में नहीं हे । वर्ण, जाति अथवा भाषा संबंधी किसी प्रकार के सांस्कृतिक भेद 
भी हम समीपवर्त्ती प्रांतों व रियासतों में नहीं पाते । बाहर के आक्रमणों-व 
बाद में अंग्रेज़ी झासन के आथिक शोषण और सांस्कृतिक आधिपत्म के शिकार 
भी ये सभी प्रदेश समान रूप से रहे हे । अंग्रेज़ी” हिन्दुस्तान से देशी रिया- 
सतों को-काटले बाल तत्वत तो भौगोलिक रहे हैं और न आर्थिक और 
सांस्कृतिक । केवल ऐतिहासिक व राजनैतिक दाक्तियों ने उन्हें दो हिस्सों 
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१ मे आंकड़े जुलाई १६४८ में भारत-सरकार द्वारा प्रक्राशित किए जाने वाले 
देशी स्थिासतों से सम्बन्धित “व्हाइट पेपर! से लिए गए हैं । 


२८४ स्वाधीनता की चुनोती 


बांट रखा था। इतिहास की दृष्टि से इन दोनों में भेद यह था कि जब कि अन्य 
प्रदेश अग्रेज़ी सरकार के द्वारा जीते! गए थे, अधिकांश देशी रियासतें अंग्रेज़ी 
शासन की स्थापना के पहिले बन चुकी थीं और बहुत थोड़े परिवत्तनों के साथ, 
उसमें मिला ली गई थीं । राजनैतिक दृष्टि से “अंग्रेज़ी' प्रातों का शासन धीरे 
धीरे जनतंत्रीय रूप ले रहा था; जब कि देशी रियासतों में राजा को मनमाने 
ढंग से राज्य करने का पूरा अधिकार था--बहुत कम राज्यों में 
घारो-सभाएँ आदि थी और उनमें से भी बहुत कम में इत घारासभाओं 
को कोई वास्तविक अधिकार मिले हुए थे । पर, ये एतिहासिक व 
राजनैतिक अन्तर भी समय के थपेड़ों में टटते जा रहे थे। संधि और सम- 
भौतों में चाहे कुछ भी रहा हो, पर वस्तु स्थिति यह थी कि एक ओर तो 
अंग्रेज़ी सरकार देशी रियाप्तों के बाह्य और आन्तरिक सभी प्रहनों में अनि- 
यंत्रित हस्तक्षेप के अपने अधिकार का पूरा उपयोग कर रही' थी, और दूसरी 
ओर जन-जागृति व जनतंत्रीय अधिकारो की मांग, अंग्रेज़ी' हिन्दुस्तान के साथ 
देशी रियासतों में भी, तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही थी । 
अग्रजो सरकार और रियासत 
ऐतिहासिक संबंध 

देशी राज्यों का विकास विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ। कुछ 
राज्य, राजपुताना के राज्यों में समान मुगल साम्राज्य के समय में भी मौजूद 
थे, अधिकांश की स्थापना, मुग़ल-साम्राज़्य के पतन के बाद, साहसी विद्रोहियों 
द्वारा, की गई और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी स्थापना, अथवा जीर्णोद्धार, 
अंग्रेज़ों के हाथों हुआ । अपने राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक काल में अंग्रेज्षों 
की नीति, ली वार के दब्दों में, अपने चारों ओर एक फ़ौलादी घेरा बना' ' 
कर रहने! व बाहर के राज्यों के साथ किसी प्रकार का संबंध न रखने की' 
रही | उन्नीसवीं शताब्दी के पूवाद्ध में, वेलेज़ली के द्वारा, देशी राज्यों के साथ 
इस प्रकार की संधियां करने की नीति का प्रारम्भ किया गया जिनके द्वारा 
उनकी वंदेशिक नीति व सुरक्षा का दायित्व अंग्रेज़ी सरकार पर आ' गया और 
उनका स्थान एक मातहत का सा हो गया । इस नीति का स्पष्ट उद्देश्य देशी- 
राजाओं के हाथ में दायित्वहीन शक्ति रख कर उन्हें धीरे घीरे निकम्मा बना 
देना और अन्ततः उनके राज्य को हड़प लेना था । बेंटिक के समय में इन पके ह 
हुँए फलों, को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया और डलहौज़ी ने तो किसी 
न' किसी बहाने से देशी राज्यों को समाप्त कर देने: की नीति परष्इ तैनी तैज़ी से. 
चलना चाहा कि इन दम तोड़ते हुए सामनन्‍्तशांही राजतंत्रों में भी विक्षोम की 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व ए२०४ 


भावना जागृत हुई और १८५७ के विद्रोह में उनके सहयोग ने अंग्रेजी सरकार 
को अपनी नीति बदलने के लिए विवश किया । यह भारतीय इतिहास का एक 
असंदिग्ध तथ्य है कि यदि १८५७ का विद्रोह न हुआ होता तो हिन्दुस्तान से 
देशी राज्यों का अस्तित्व ही मिट गया होता । जैसा कि कैनिय ने १८६० में 
बड़ी स्पष्ठता के साथ कहा, “सर जॉन माल्कम ने बहुत पहिके अपनी यह राय 
प्रटगभ की थी कि यदि हम समस्त हिन्दुस्तान को ज़िल्ों में ( अंग्रेज़ी 
इलाकों में ) परिवत्तित कर दें तो शायद हमारा साम्राज्य पचास वर्ष भी नहीं 
चल सकेगा, परन्तु यदि हम कुछ देशी राज्यों को, उनके हाथ से राजनैतिक 
सत्ता छीन कर, साम्राज्य के औज्ञारों के रूप में, बचा रहने दें तो हम हिन्दु- 
स्‍्तान में जब तक हमारी समुद्री शक्ति बढ़ी-चढ़ी है अपना अस्तित्व बनाए रख 
सकते हूँ । इस राय के पीछे जो ठोस सचाई है मैंने उसमें कभी कोई संदेह 
प्रगट नहीं किया, और हाल की घटनाओं ने तो उस पर हमें अपना सारा 
ध्यान केन्द्रित कर देने पर विवश कर दिया है ।”” इस र॒पष्ट वक्तव्य से यह 
प्रगट हो जाता हे कि १८५७ के बाद यदि देशी राज्यों का अस्तित्व बना रहा 
तो इसका कारण यह नहीं था कि भंग्रेजों ने उनके अस्तित्व के नैतिक अधिकार 
को मान लिया था अथवा उनके पास कोई बड़ी सेनिक शक्ति थी। इसका एक- 
मात्र कारण तो यह था कि अंग्रेज उन्हें उनके हाथ से राजनैतिक सत्ता 
छीन कर” केवल साम्राज्य के औज्ञारों के रूप में! बनाए रखना चाहते थे । 
१८५७ के विद्रोह के बांद देशी राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण तो रुक 
गया--अंग्रेज़ा सरकार ने बहुत स्पष्ट छाब्दों में इस बात का ऐलान कर दिया 
था कि उनका इरादा अपने राज्य की सीमाओं को बिल्कुल भी बढ़ाने का नहीं 
है--पर उन्हें केन्द्रीय शासन के निकटतम' वियंत्रण में छाने, उनके आन्तरिक 
मामलों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करने और उन पर केन्द्रीय सरकार की 
सावेभौम सत्ता लादने के प्रयत्त बराबर चलते रहे । लॉर्ड सैलिस्त॒री ने देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया | पहिले का सम्बन्ध 
सार्वभौम सत्ता की प्राधान्यता से था--इसका सूत्रषात वेलेज़ली और हाडिज 
की नीति में हो चुका था । दूसरे का संबंध देशी राज्यों की आन्तरिक स्वाधी- 
नता से था --इसकी घोषणा “५७ के विद्रोह के बाद कनिंग के समय' में की 
गई । तीसरे सिद्धान्त के अनुसार, शासन के एक न्यूनतम स्तर के निर्वाह के 
देशी राज्य के उत्तरदायित्व पर ज्ञोर दिया गया था और यह माने लिया 
गया था कि उसके वैसा तन कर पाने की स्थिति में केसत्रीय सरकार को राज्य के 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेपकरने को पूरा अधिकार था--इसकौ।#लिं- 
पांदन कई अवसरों पर किया गया; जिनमें बड़ौदा के गायकवाड़ पर प्लुकहभा 


जज >अल्‍्स 


२०६ स्वाधीनता की चुनौती 


चलाना और गद्दी से उतार देना प्रभुख था | लॉर्ड कर्ज़न ने स्थिति को और 
स्पष्ट शब्दों में रखा । उन्होंने कहा -- हमारी नीति के परिणाम-स्वरूप 
देशी नरेश दिन्दुस्तान के साम्राज्ववांदी संगठन का एक आवश्यक अंग बच 


गया है ।...... मैं उसे अपना सहयोगी और साझीदार मानता हूँ। ...... गा 
उसे चाहिए कि जो अधिकार उसे दिए गए हें अपने को उनके उपयुक्ष सिद्ध 
करे और उनका दुरुपयोग न करे। ..... “उसे यह भी जानना चाहिए कि 


जिस निश्चित आय के मिलते रहते का उसे आदवासन मिल गया है उसका 
उपयोग उसे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं अपनी जनता को लाभ 
पहुँचाने के लिए करना है। उसके आन्तरिक शासन में यदि हस्तक्षेप नहीं किया 
जाता है तो तभी तक जब तक वह ईमानदारी से चलाया जाता है ।*'*'''इसी 
मापदण्ड से मैं उसकी जाँच करूँगा । इसी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप' वह अपने 
को एक राजनैतिक संस्था के रूप में जीवित रख सकेगा अथवा नष्ट हो 
जाएगा ।” देश की सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता होने के कारण अंग्रेज़ी सरकार ने 
देशी राज्यों के संबंध में बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त कर लिए थे जो उसे 
संधियों अथवां समझौतों के द्वारा नहीं मिले थे । यह सच है कि अंग्रेज़ी सरकार 
ने प्रारम्भ में इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया था परन्तु उनके राज्य का 
विस्तार व शक्ति बढ़ने के साथ साथ इस दावे ने बड़ा व्यापक रूप ले लिया 
और देशी राज्यों से संबंध रखने वाला कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें 
अबाध रूप से हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार को उसने पूरी' तौर से स्थापित 
नहीं कर लिया। वैधानिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की कसौटी पर इस 
दावे की जाँच करना संभव नहीं है, परन्तु देशी राज्यों से अंग्रेज़ी शासन के 
पिछले सौ वर्षों के सम्बन्धों का वह एक अनिवार्य अंग, और वत्तेमान भारतीय 
इतिहास का एक जीवित तथ्य, है । जहां तक अंग्रेजी शासन के प्रति इन 
शजाओं के दृष्टिकोण का प्रइन है, रशब्रुक विलियम्स के शब्दों में (१६३०), 
दिशी राज्यों के शासक अंग्रेजी सम्बन्ध के प्रति बहुत अधिक राज्य भक्ष हैं 


'उनमें से बहुतों का अस्तित्व अंग्रेजी न्याय और सेनाओं पर निभेर है । उनमें 


से बहुत से आंज मोजूद नहीं होते यदि अठारहवीं शताब्दि के बाद के और 
उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्भिक वर्षो के संघर्षों में अंग्रेजी ताकत उन्हें सहारा . 
नहीं देती । उतकी निष्ठा और राज्य भक्ति वतंमान संकटों में और उत्त परि- ' 
वर्तेत्रों में जो अनिवायं हो गये हैं ब्रिटेतके लिये बड़ी महत्त्वपूर्ण सहारा है''''''।”? 


देशी गज्यों की आंतरिक 


दशी रियासते : जनतंत्र का विस्तार २०७ 


क़रायम इसलिए रहने दिया गया कि वे संकट के समय उसे अपना निष्ठापूर्ण 
समर्थन दें । हमारे अंग्रेज शासकों को इस बात की चिन्ता नहीं थीं कि अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का शासन वे रियासतों में चलने दे 
रहे हैं | देशी राज्यों की आन्तरिक स्थिढ्ि का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी आत्म कथा में लिखा ---क्रुचल दिए जाने की भावनां स्फुरित हो 
उठती है: दम घुटने-सा लगता है और साँस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है 
और ऊपर से शान्त अथवा बहुत धीमे बहने वाल्ली धार के नीचे सर्वत्र रुकावट 
और सड़ांध है। चारों ओर से अवरुद्ध, सीमित और मस्तिष्क और दरीर के 
जकड़े हुए होने की भावना का अनुभव होता है । और उसके साथ हो हम एक 
ओर तो जनता को पिछड़ा हुआ और कष्टमय जीवन बिताते हुए पाते हैं और 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकीला वैभव देखते हैं । राज्य का कितना 
अधिक धन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और शान शौकत को पूरा करने 
के लिए महलों की ओर प्रवाहित होता है और कितना कम किसी प्रकार की 
सेवाके रूप में जनता के पास वापिस लौठता है ......... । १ ये रियासतें 
एक रहस्य के आवरण से घिरी हुई हे। समाचार पत्रों को वहाँ प्रोत्साहन नहीं 
दिया जाता, ,और अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा अद्ें-सरकारी साप्ता- 
हिक ही वहां पनप सकता हैं ) बाहर के अखबारों पर रोक लगादी जाती है । 
शिक्षा का प्रसार, दक्षिण की कुछ रियासतों, द्रावंकोर, कोचीन आदि को छोड़ 
कर, जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, बहुत कम है ।......... अंग्रेजी 
भारत में भी राजाओं को आलोचना से बचाने के लिए विशेश कामनून बने 
हुए हैं और राज्य के भीतर तो हल्की सी आलोचता को भी सख्ती के साथ 
कुचल दिया जाता है। ” २ देशी राज्यों में ग़छामी और बेगार की प्रथाएँ भी 
१ श्री ए० आर» देसाई के शब्दों में, “इंग्लैण् के राजा को राज्य की आय 
का १६०० वाँ हिस्सा मिलता है, बेल्जियम के राजा को १००० वाँ, इटली के 
राजा को ४५०० में से एक, डेसमार्क के राजा को ३०० में से एक, जापान के 
सम्राट को ४०० में एक, .. ...... किसी भी शासन को ट्रावंकोर (जो हिन्दु 
स्तान की सबसे प्रगतिशील रियासतों में से हें ) की महारानी के समान १७ भें 
से एक, हैद्राबाद के निज्ञाम अथवा बड़ीदा के महाराजा के समान १३ में एक, 
अथवा काश्मीर और महाराजाओं के समान १ में से एक, नहीं मिलत। । दुनिया 
यह जान कर हैरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदनी में से ३ में एक 
अथवा २ में एक भाग भी हड़प लेते है। ” 
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श्०्द स्वाधीनता की चुनोती 


जारी थी। राजपूताता और काउठियावाड़ की रियासतों में, ओर मध्यभारत 
की कुछ रियासतों में भी गुलाम, जो चाकर और दारोगा आंदि कहलाते अथे, 
बड़ी संख्या में मौजूद थे । बेगार की प्रथा तो लगभग सभी रियासतों में प्रच- 
लित थी । नागरिक अधिकारों का प्रदन ही नहीं उठता था। राज्य को बिना 
जनता के प्रतिनिधियों से पूछे, सभी प्रकार के कर लगाने का अधिकार था। 
भूमिकर ही २५ से ४० प्रतिशत तक था और यदि दूसरे करों को भी शामिल' 
किया जाए) तो यह कहा जा सकता है कि गरीब किसान को अपने उत्पादन 
का लाभग ४५० प्रतिशत राज्य के अधिकारियों को सौंप देना पड़ता था । 


वातावरण में पुरिवतन 
प्रभु सत्ता का प्रश्न 


देश में राष्ट्रीय आन्दोलन के विस्तार के साथ अंग्रेज़ी सरकार को सभी 
प्रतिगामी शक्तियों को अपने साथ लेकर चलने के प्रयत्न में देशी नरेशों का 
सहयोग प्राप्त करनां भी आवश्यक हो गया और इस कारण उन्हें फिर कुछ 
महत्त्व दिया जाने लगा । चेम्सफ़ोर्ड ने प्रतिवर्ष देशी राजाओं की एक सभा 
करके सामान्य हित के प्रश्नों में उनकी सलाह लेने की प्रथा का आरंभ किया। 
प्रथम महायुद्ध के बाद होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी देशी नरेशों को 
स्थान दिया जाने लगा । इससे उनकी आकांक्षाएँ बढ़ीं । १६२१ में नरेच्र मंडल 
की स्थापता हुई, जिसमें शामिल होकर देशी नरेश अपने सामान्य हितों की 
बातों के. सम्बन्ध में विचार-विनिमय कर सकते थे, यग्रपि एक लंबे अर्से तक 
इस संसथा पर वायसराय और भारत-सरकार का राजनैतिक विभाग का पूरा 
प्रभृत्व रहा । नरेन्द्र मंडल में सदा इस बात पर ज्ञोर दिया जाता रहा कि 
रियासतों का सम्बन्ध सीधे सम्राट के साथ माना जाए, और अंग्रेजी भारत में 
राज्य-सत्ता के जनतंत्रीकरण की किसी क्रिया का प्रभाव देशी नरेशों पर, उनकी 
स्वीकृति, के बिना त्र पड़ सके | इसके पीछे यह भावना भी निहित थी कि 
सार्वभोम सत्ता पर सर्वाधिकार अंग्रेज़ी सरकार का नहीं है, प्रत्युत वह अंग्रेज़ी 
सरकार और देक्षी नरेश्ञों में बंटी हुई है।इस प्रकार के प्रइनों को सुलफाने के लिए. 
१६२७ में अंग्रेजी सरकार ने, हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में, एक कमेटी नियुक्ष 
की । कमेटी ने राजाओं की इस दलील का तो समर्थन किया कि, उनकी संधियाँ,| 
इुकरारनामे व सम'झोते सीधे सम्राट से होने के कारण; सम्राट से उनके पंबंध' 
का प्रइन उनकी अनुमति के बिना जनतंत्रीय सिद्धांतों पर स्थापित किसी नई 
आहत सरकार को सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए, परंतु साबंभौम सत्ता के 
२ जवाहरलाल नेहरू 44४80 07097/०/0/8 प० ५३१ ट्ा 





भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व २०६ 


संबंध में बहुत स्पष्ट शब्दों में उसने कहा, “हमने सार्वभौम सत्ता के प्रयोग के संबंध में, 
जैसा हमसे पहिले भी कुछ लोगों ने किया था; कोई सिद्धांत ढूंढ निकालने का 
प्रयत्न किया और इसमें हमें, अपने पहिले के व्यक्तियों के समान ही, असफलता 
मिली । इस असफलता का कारण आसानी से समझ में आ सकता हैं। एक 
बदलती हुई दुनियां में सभो बातें तेजी से बदल जाती हे । साम्राज्य की आव- 
इयकताओं और नई परिस्थितियों के कारण कभी भी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है। (इस कारण ) सा्वभौम सत्ता को तो सार्वभौम सत्ता ही बना 
रहना चाहिए, उसे समय की बदलती हुई आवश्यक्षताओं और राज्यों के प्रगति 
शील विकोस के अनुसार अपनी व्याख्या करते हुए अथवा अपने को बदलते 
हुए अपना कत्तंब्य पालन करना चाहिए। .......--'सावंभौम सत्ता, और 
केवल सावंभौम सत्ता पर ही, देशी रियासते आगे भाने वालीं पीढ़ियीं में 
अपने बचाव के लिए निर्भर रह सकतीं हैं ) ” ......... सावभौम सत्ता समय 
की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता 
है, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें १६२६ पें लाई रीडिग द्वारा निज्ञाम को 
लिखे हुए पत्र में मिलता है, जिसमें उन्दोंने स्पष्ट शब्दों मे इस वात की घोषणा 
की कि अग्रेज़ी सरबार वी “प्रभु” का आधार सधियों और समझोते 
नहीं है, उसका इन सबसे स्व्रतत्र अस्तित्व है * ” १ कभो 
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१ लॉर्ड रीडिंग ने इस ऐतिहासिक पत्र में निज्ञाम को लिखा--भअग्रेज्ञी 
सम्राट की प्रभूता भारतवर्ष में सर्वोच्च कौर सार्वभौम है, और इस कारण 
कोई देशी राजा अंग्रेज़ी सरकार के साथ बराबरी के दर्जे पर बात-चीत करने 
का दावा नही कर सकता । सरकार की इस प्रभुता का आधार-संधियां और 
समभौते नहीं हैं । उसका इन सबसे स्वतंत्र अस्तित्व हैं। ... ...... रियासत 
के साथ की गई संधियों और समभौतों का यत्न पूर्वक आंदर करते हुए भी 
सारे भारतवर्ष में शान्ति और सुब्यवस्था कायम रखते का अंग्रज्णञी-सरकार का 
अधिकार और कत्तंव्य है । .........अग्रेजी सरकार ने बार-बार बतलाया है 
कि किसी बहुत ही बड़े कारण के बिना रियासतों के अन्वरूनी मामलो में दखल 
देने के अधिकार का प्रयाग करने की उसकी इच्छा नहीं है । जो अन्दरूनी और 
बाहरी सुरक्षा राजाओं को प्राप्त है पह अंग्रेज़ी सरकार की शक्ति के ही कारण ' 
हैं और ऐसी अवस्था में जिस बात का संबंध साम्राज्य के हितों से हो अथवा 
जिसमें राजा के शासन के कोरण प्रजा के कल्याण में बाधा पड़ती हो उसके 
उचित समाधान का उत्तरदायित्व सा्वभौम सत्ता पर है। राजा लोग विभिन्न , 
भातवक्षों में जिस आन्‍न्तरिक स्वतत्रता का उपभोग करते हैं. वह' साव॑भौम 
सत्ता के इस उत्तरदायित्व के आधीन है ।” 


| 
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किसी सावंभौम सत्ता के प्रयोग के सबंध में वैध और अवैध का प्रश्न इस 
कारण भी कोई महत्व नहीं रखता कि उनके विरुद्ध कोई भी शिकायत किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय सरथा के सामने नहीं रखी जा सकती थी । देशी राज्यों के जो भी 

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध थे अंग्रेज्ञी सरकोर के माध्यम से ही थे । जेसा कि प्रसिद्ध अन्त- 
रष्ट्रीय-विधानवेत्ता प्रो० वेस्टलेक ने लिखा, देशी राज्यों और भारत सरकार 

के बीच जितने भी वैधानिक सम्बन्ध हैं उनका आधार अन्तर्राष्ट्रीय न रहते 
हुए साम्राज्यगादी बन गया है, यद्यपि परिवत्तन की यह क्रिया राजनीतिज्ञों की 

कुशंलत!, कानून जानने वालों की रूढ़िप्रियता और सार्वभौम सता के संबंध 

में फले हुए कुछ सिद्धान्तों के आवरण में छिप सी गई है| 

'. कई भारतीय और योरोपीय लेखकों ने देशी राज्यों और भारत-सरकार 
के संबंधों को अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर माना हैं| श्री० पणिक्कर ने 
लिखा कि “यह कहना ठीक नहीं है कि (ये संबंध) एक सर्व गक्तिमान्‌ सावं- 
भौम दक्ति की इंच्छा-अनिच्छा पर निर्भर हैं और वह अपने स्वार्थों को देखते 

हुए जब ज्ञाहे तब माने हुए सिद्धान्तों की अवज्ञा कर सकती है। ” परतु, देशी 

राजाओं का तो सार! प्रयत्न ही राजनैतिक विभाग की ओर से किए जाने 

वाले अबाध; अनियंत्रित और स्वेच्छा-पूर्ण हस्तक्षेप को रोकना था, और इस 

सम्बन्ध में वे इतने दुःखी थे कि इन संम्बन्धों के स्पष्टीकरण को उन्होंने संघ 

शासन में शामिल होने की अनिवाय हर्त्त ही बना दिया था । १ देशी राज्यों 

ते जिन दो जमंन सलाहकारों की इस संबंध में राय ली उन्होंने बताया कि 

जब तक देशी राज्य अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान में मिला नही लिया जावे तब तक उनका 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु वे इस बात को 

भूल गए कि किसी भी राज्य को “अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व” तभी प्राप्त होता है 

जब दूसरे राष्ट्र उसे इस रूप में मानने के लिए तैयार हों, और यहू स्पष्ठ है 

कि हिन्दुस्तान के देशी राज्यों को इस प्रकार की मान्यता कभी नहीं मिली । 

इस संबंध में यह भी कहा गया है कि सावंभौम सत्ता के एक और अविभाज्य 


१ पटियाला, भोपांल और बीकानेर के शासकों ने २६ फ़र्वरी १६३५ को वाय- 
सराय को दिए गए एक वक्तव्य में “पवित्र संधियों के तत्व और सार को प्रथा 
परिपाटी, रिधाज, राजनैतिक व्यवहार अथवा प्रभु सत्ता की अन्तिम शक्ति के 
थपेड़ों में चकनाचूर” किए जाने की चर्चा की और प्रभु सत्ता कीं स्पष्ट व्या- 
ख्या को संघ में शामिल होने की आवश्यक शत्ते बताया | नवाब भोपाल ने 
एक दूसरे स्थान पर कहा, “एक स्वतन्त्र देशी राज्य की स्थापना का अर्थ होगा 
प्रभु सत्ता के उस सिद्धान्त को जो देशी राज्यों और सार्व॑मौम हर्धितं के आपसी 


संबंधों में, हमारी संधियों के खिलाफ, हम पर लॉद दिया गयौ हैं” 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व श्श्१ 


होने का सिद्धान्त अब पुराना पड़ गया है और वास्तव में सार्वभौम सत्ता भारत- 
सरकोर और देशी राजाओं में बंटी हुई थी, पर सौवंभौम सत्ता के बँटवारे के 
जितने भी उदाहरण इतिहास में मिलते हैं उन सबमे हम बँटवारे की रेखाओं 
को बड़ा स्पष्ट पाते हैं, जबकि देशी राज्यों के संबंध में सत्ता का बॉँटठवारा 
बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है । इसके अतिरिक्त एक सा्वेभौम सत्ता के द्वारा 
दूसरी सा्वभोम सत्ता के निर्माण का कोई उदाहरण हमें संसार के इतिहास में 
नहीं मिलता; जबकि अपने देश में हम सार्वभौम सत्ता को देशी राज्यों को 
बनाते, बदलते और बिगाड़ते हुए पांते हे । देशी राज्य के निर्माण का एक 
ज्वलंत उदाहरण हमें मेस्र में मिलता है । अंग्रेजों और निद्ञाम ने मिल कर 
१७९६९ में मैसूर को युद्ध में हरा कर टीपू सुल्तान की सांवभौम सत्ता का 
अन्त कर दिया था। वे आसानी से सारे प्रदेश पर अपता सीधा अधिकार 
स्थापित कर सकते थे, पर शासन की ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए उन्होंने 
मेसूर का' राज्य उसके पुराने हिन्दू राज्य-बंश के एक व्यक्ति को सौंप दिया, 
तीस वर्ष के बाद, मैसूर के राजा के विरोध के बावजूद भी, अंग्रेज़ी सरकार 
ने मैसूर के शासन को अपने हाथ में ले लिया, और उसके पचास वर्ष के बाद 
उन्होंने उसे फिर लौटा दिया । १८८१ में राज्य को लौटाते समय अग्रेजी सर- 
कार ने मैसूर के राज्य-वंश के किसी क़ानूनी अधिकार का जिक्र नही किया 
फेवर उसके हाथ में शासन सौंप देने की अपनी इच्छा प्रगट की। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि देशी राज्य के रूप में मेसूर का अस्तित्व अंग्रेज़ी सरकार 
की इच्छा पर निर्भर था। उन्लीसवीं शताब्दी के पहिले सांठ वर्षों में तो देशी 
राज्यों के अस्तित्व को युद्ध अथवा विजय के द्वारा नहीं, शान्ति-पूर्वक मिटा देने 
के अनेकों उदाहरण मिलते हैं, और यदि उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने अपने 
हस अधिकार का प्रयोग बन्द कर दिया तो उसका कारण यह नहीं था 
कि उसे देशी राज्यों के अधिकार, अथवा उनकी आंशिक सा्वेभौम सत्ता' में 
. विध्वांस हो गया था, पर यह था कि वैसा करना उसके अपने स्वार्थों के अनु 
कूल नहीं था। 

सच तो यह है कि अंग्रेज़ी सरकार और देशी राज्यों के सम्बन्ध में संधियों 
का कोई मूल्य रह ही नहीं गया था । संधि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों में 
जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए किए जाने वाले समभौते” का नाम है । 
देशी राज्यों के साथ किए जाने वाली संधियों का प्रारंभ में कुछ मूल्य हो 
सकता था पर एक ऐसी स्थिति में जब देशी राजा संत्रि को समय की गति 
के अनुसार बदशने अथवा तोड़ने के अधिक्रार का उपयोग कर ही नहीं सकते 
थे उनका महत्त्व काग़ज़ के मूल्य हीन दुकड़ों से अधिक नहीं रह गया था । वे 
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सचमुच ही देशी राज्यों के साथ के सम्बन्धों का आधार नहीं रह गई थीं । 
वस्तु स्थिति तो यह थी कि सारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था पर शासन की 
प्रणाली की दृष्टि से उन्होंने उसे दो भागों में बांठ रख। था--एक का शासन 
वे सीधे वैधानिक उपायों से चलाते थे, दूसरे में राजा अथवा नवाब की आड़ 
में । जनता के लाभ अथवा हानि में सीधी दिलचस्पी न होने के कारण वे सदा 
यह देखना भी आवश्यक नहीं समभते थे कि यह दूसरे ढंग का शाप्तन ठीक से 
चल भी रहा है या नहीं । उनके अपने हितों का जहाँ ख़तरा होता था वहां ते 
जोरों से प्रहार करने में चुकते नहीं थे । यहां यह सवाल पूछा जा सकता है 
कि यदि अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस वस्तुस्थिति से परिचित थे तो उन्होंने स्पष्ट 
शब्दों में इसकी घोषणा क्‍यों न की और उनमें से कुछ ने देशी राजाभों को 
अपनी सार्वभौम सत्ता के दावे को प्रस्तुत करने में प्रोत्साहन क्‍यों दिया। 
इसका उत्तर तो बहुत र॒पष्ट है ही। अंग्रेज देशी र।ज्यों को अपने साम्राज्य 
को मज़बूत बनाने वाले प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के रूए में देखते थे और राष्ट्रीय 
भावना को आगे बढ़ने से रोकने में उनका उपयोग करना चाहते थे । देशी 
राजाओं के दावे को उन्होंने वहीं तक आगे बढ़ने दिया जहाँ तक उसने उनकी 
सावंभौमता पर अतिक्रमण नहीं किया । उनके वसा करने के किप्ती भी प्रयत्न 
का उन्होंने सदा जोरदार विरोध किया । 


संघ-शासन ओर 
देशी रियासतें 


«६३५ के संघ-शासन में पहिली बार भारत-सरकार के सांथ देशी रिया- 
सतों के वेधानिक संबंधों की स्थापना की गई । विधान-संत्रधी किसी भी 
परिवत्तंन का अब तक' देशी राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परन्तु संघ- 
शासन की स्वीकृति के साथ तो अंग्रेज़ी सरकार ने यह पाशबन्दी लगा दी थी 
कि जब तक कंस से कम आधे देशी राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित होना 
स्वीकार न कर लें तब तक उसकी स्थापना नहीं ही सकेगी । संघ-शासन' की 
योजना में, इस प्रकार, देशी राज्यों को एक अनिवार्य कड़ी माना गया था । 
इसके साथ ही उतकी वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना भी आवश्यक हो 
गया था | इस संबंध में अब यह स्पष्ट रूप से मान लियो गया कि उनकी 
अपनी सार्वभाम सत्ता थी । इसी कारण हम देखते हे कि प्रान्तों के संघ-शासन 
में शांमिल होने ओर देशी राज्यों की उसी क्रियां में एक मौज्िक अन्तर था । 
प्रान्त तो अंग्रेज़ी सरकार की संपत्ति थे और इस कारण उसका आदेश उनके 
लिए सबंमान्य था, पर देशी राज्यों पर, जिनकी अपनी सा भौम सत्ता मान 
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ली गई थी इस प्रकार का कोई आदेश लादा नहीं जा सकता था । संघ-शासन 
में वे स्वेच्छा से ही शामिल हो सकते थे । सघ के प्रवेश-पत्र के मसविदे से भी 
यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि अंग्रेज़ी मरकार देशी राज्यों के प्रति अपने किसी 
प्रकार के अधिकार का दावा नहीं रखती थी । देशी राज्य के द्वारा भारतीय 
पंघ को सोपे जाने वाले अधिकारों का अन्तिम निर्णय भी देशी नरेशों के हाथ 
में ही थ।। यह अवदय कह दिया गया था कि संघ को सौंपे जाने वाले अधि का रो 
के अतिरिक्त भारत-सरकार द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले सभी पुराने 
अधिकार उसी के हाथों में रहेंगे, और इस प्रकार अंग्रेजी सरकार की प्रभु-पत्ता 
एक बार फिर घोषित कर दी थी, परन्तु जहां तक संघ में सम्मिलित होने 
वाले देशी राज्यों के अधिकारों का प्रइन था, कानून-संबंधी व शासन-सम्बन्धी 
सभी अधिकारों की स्पष्ट व्या्या कर दी गई थी, और यह भी 
स्पष्ठ कर दिया गया था कि विधान में किसी प्रकार को मौलिक 
परिवर्तत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि देशी नरेशों की 
स्वीकृति न के ली जाएगी । देश्षी नरेशों की सार्वभौम सता की धारणा का 
निर्वाह करने की दृष्टि से अंग्रेज़ी सरकार एक ऐसे विचित्र संघ-शाॉसन का 
निर्माण करते के लिए भी तैयार हो गई जिसकी विभिन्न इकाइयां, प्रान्तों व 
देशी राज्यों, का ढांचा एक दूसरे से भिन्न और बेमेल था, और देशी नरेशों ने 
भी सावभौम सत्ता के अपने अधिकार को इतनी गंभीरता के साथ लिया कि 
जब उनके कानूनी सलाहकारों ने उन्हें बतांया कि संघ-शासन के शब्द चाहे कुछ 
भी हों उसकी सहज प्रवृत्ति सदा ही केन्द्रीकरण की ओर रहती है और इस 
कारण उनके शामिल होने का अर्थ यह होगा कि उनके आन्तरिक शासन में भी 
केन्द्रीय सरकार का अतिक्रमण इतना बढ़ता जाएगा कि धीरे धीरे उनकी सत्ता 
बिलुप्त हो जाएगी तब इस काल्पनिक सार्वभीम सत्ता की सुरक्षा के लिए वे 
इतने बेचेन हो उठे कि उनमें से अधिकांश ने संघ-शासन से दूर रहने का ही 
तिदचय कर लिया । जिस परिमाण में संघ-शासन में शामिल होने का देशी- 
राज्यों का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा था उसी परिमाण में मुस्लिम-लीग का 
विद्रोह भी बढ़ता जा रहा था ।इन परिष्थितियों में, दूसरे महायुद्ध का प्रारम्भ 
हो जाने के बाद संघ-शासन की योजना को बिल्कुल ही दफ़ता दिया गया । 
१६३१७ के बाद 

देश की राजनैतिक प्रगति के मार्ग में बाधा डालने का जो अधिकार देशी 
राज्यों के हाथ में भा गया था संघ-शॉसन की योजना के साथ ही उसका भी 
अन्त हो गया, और यह बात १६४२ की क्रिप्स-योजना में बिल्कुल स्पष्ट कर 
दी गई। क्रिप्स-्योजना का आधार देश के प्रमुख राजनतिक दलों के साथ में 
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केन्द्रीय शासन को सौंप देना था । देशी राज्यों के सम्बन्धों में उनको योजना 
मूक और अस्पष्ट थी । क्रिप्स-योजना में प्रान्तों को यह अधिकार दे दिया गया 
था कि वे अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर लें ।वे मिल जुलकर अपना एक संघ 
बना लें अथवा दो संघों में अपने आपको विभाजित कर लें अथवा, यदि चाहें 
तो, अपनी स्वतंत्र स्थिति रख सकें, इसका अन्तिम अधिकार उन्हें दे दिया 
गया था, परन्तु देशी राज्यों के लिए कोई बांत स्पष्ट नहीं थी । उनके संबंध 
में तो क्रिप्स ने केवल इतना ही कहा कि सत्ता परिवत्तंत के साथ अंग्रेज़ी सर- 
कार के साथ की हुई उनकी संधियों में संभवतः कुछ परिवत्तंन 
“करना पड़े । इस पर देशी नरेशों ने एक आवेदन-पत्र क्रिप्स की सेवा में प्रस्तुत 
. किया जिसमें उन्होंने प्रान्तों के समान यह अधिकार चाहा कि वे नए बनने वाले 
, संघ, या संघों में से किसी एक, में सम्मिलित हो सकें अथवा, यदि चाहें तो, 
* अपने को स्वतंत्र घोषित कर सकें | संक्षेप में, वे भी प्रान्तों के समान ही भाग्य 
निर्णय का अधिकार चाहते थे। क्रिप्स ने इस सुझाव को न तो स्वीकार ही 
किया और न अस्वीकार ही । उन्होंने केवल यही कहा कि देशी राज्यों के संबंध 
में कोई अन्तिम योजना उनके पास नहीं थी । क्रिप्स-योजना के देश के प्रमुख 
राजनैतिक दलों द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद से देश अंग्रेजी शासन से एक 
लंब्रे संघ और गत्यावरोध में उलक गया, जिसकी समाप्ति का प्रहिला प्रयत्न 
जून १६४५ के शिमला-सम्मेलन में किया गया । उसमें केवल प्रमुख राज- 
नेतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई, और वह चर्चा भी असफल 
रही । पर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि सत्ता-परिवत्तंव वी इन चर्चाओं 
की दृष्टि से देशी राज्यों को कोई महत्त्व नहीं दिया जा रहा था | 
ब्रिटेन में मज़दूर दल के शासन की स्थापना के बाद उसकी भारतीय नीति 
में एक बड़ा मौलिक परिवत्तेन दिखाई दिया। हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति 
का निकट से अध्ययन करने के लिए उसने पालंमेन्ट का एक शिष्ट मंडल भेजा 
और उसके बाद केबिनट के मंत्रियों का एक दल ।केबिनठ के मंत्रियों ने 
हिन्दुस्तान पहुँच कर राजनैतिक दलों के नेताओं से एक बार फिर बात-चीत 
शुरू की | उस बात-चीत में भी देशी राज्यों के लिए कोई स्थान नहीं था । 
देशी राज्यों के संबंध में अंग्रेज सरकार की ओर से एक अधिकृत घोषणा १२ 
मई १६४६ को प्रकाशित की गई जिसमें यह कहा गया कि हिन्दुस्तान के स्व- 
तंत्र हो. जाने पर देशी राज्यों के साथकी गई अंग्रेज़ी सरकार की समस्त 
संधियाँ भी. समाप्त हो जायंगी, अंग्रेजी शासन की प्रभु पत्ता का अन्त हो जायगा 
और वैसी स्थिति में देशी. राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जायेंगे । यह बहुत 
स्पष्ट रूप में कह दिया था कि देशी राज्यों के संबंध में जिस प्र भू सत्ता का 


ना 
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उपयोग अंग्रेजी सरकार कर रही थी वह नई बनने वाली किसी भी भारतीय 
सरकार को नहीं सौंपा जायगा। अंग्रेज़ी सरकार ने इसके साथ ही अपनी यह इच्छा 
अवदइय प्रगट की कि नए बनने वाले वैधानिक ढांचे में देशी रियासतें अपने 
लिए उचित स्थान बना लें और यह सलाह भी दी कि यदि वे ऐसा करना चाहें 
तो उन्हें अपने शासन के स्तर को ऊँचा उठाना होगा और दूसरी ओर, कम से 
कम छोटे राज्यों के लिए, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटा कर बड़ी इकाइयों 
के रूप में अपना पुनः संगठन करना होगा । और यह भी कहां गया कि सभी 
राज्यों में जनतंत्रीय संस्थाओं का विकास भी आवश्यक होगा, जब तक स्थाई 
रूप से वे भारतीय विधान में सम्मिलित हो सकें तब तक के लिए उनको नई 
बनने वाली केन्द्रीय सरकार से कम से कम आर्थिक संबंध बनाए रखने की 
सल्‍ूाह भी दी गई थी । उन्हे बताया गया था कि अंग्रेज्ञी राज्य से संबंध टुठ 
जाने की स्थिति में उनके सामने दो ही रास्ते रहगए थे--एक रास्ता संघ- 
दासन में शामिल होने का था और दूसरा, स्वतंत्र रहते हुए, उससे निकट राज 
नैतिक संबंध स्थापित करने का था। १६ मई को प्रकाशित की जाने वाली 
के बिनट मिशन योजना में देशी राज्यों के संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं कही 
गईं थी और यद्यपि विधान-सभा में उनके लिए स्थान रखा गया था परंतु उन 
स्थानों की पूर्ति क्रिस पद्धति से की जायगी इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया 
था। २४ मई के अपने एक प्रस्ताव में कांग्रेस ने यह प्रश्न उठाया कि देशी 
राज्यों के इन प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होगा, जिसका उत्तर केबि- 
नठ मिशन की ओर से यह दिया गया कि इसका निदचय विधान-सभा व देशी 
राज्यों के बीच बातचीत और समझौते के द्वारा ही किया जा सकेगा। 
नरेन्द्र मण्डल की ओर से बातचीत करने के लिए एक समिति पहिले से नियक्ष 
की जा चुकी थी । दिसम्बर में विधान सभा की ओर से भी एक समिति नियुक्त 
कर दी गई । इस दोनों समितियों की बातचीत का परिणाम १७ अप्रेल १६४७ 
को प्रकाशित किया गया और अप्रेल के अन्त तक बहुत से देशी राज्यों ने अपने 
प्रतिनिधि विधान-सभा में भेजने प्रारंभ कर दिए । 


रक्‍्तहीन क्रान्ति का 


सजपात 

३ जून १६४७ को घोषित की जाने वाली माउन्ट बेटन योजना और देश 
के प्रमुख राजनैतिक दलों के द्वारा उसके स्वीकार कर लिए जाने के बाद बनने 
वाले भारतीय स्वाधीनता एक्ट” ने सारी परिस्थिति को एक बार फिर तेजी 
से बदल डाला | इस “'एक्ट' के द्वारा देशी राज्यों को केन्द्रीय सरकार से संयुक्ष 
करने वाली सारी कड़ियाँ और संबंध एक साथ तोड़ डाले गए । यह" ह्विंटकु 
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संभव था कि इसके परिणाम-स्वरूप देश में अराजकता फैल जांती | उसरो 
बचने के लिए एक हल्की सी व्यवस्था डाक, तार व यातायात सस्बस्धी पुराने 
समभौतों के तब तक चलने की रखी गई थी जन तक वे दोनों में से किसी 
एक दल के द्वारा ठुकरा न दिए जाएँ। इन समझौतों के नाम पर एुक रिया- 
सत्ती विभाग खोला जा सका, जो १५ अगस्त १९४७ के बाद दो भागों में बंद 
गया । इस विभाग का काम प्रारंभ में केवल उन थोड़े से समभौतों के संबंध 
में देशी राज्यों से संपफके बनाए रखना था जो अब भी उन्हें भारत-सरकार से 
जोड़े हुए थे । ५ जलाई को इस विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से सरदार 
वल्लभभाई पटेल ने एक बहुत ही राजनीतिज्ञता पूर्ण वक्तव्य दिया जिसमें 
उन्होंने देशी राज्यों का ध्यान उस एकता को बनाएं रखने की आवश्यक्का 
पर दिलाया जिसके अभाव मे देह ने अनेकों कष्ट उठाए थे और जिसके बिना 
भविष्य में भी वह किसी बड़ी बात की आशा नहीं कर सकता था | 
उन्होंने देशी राज्यों से अपील की कि इस एकता को बनाए रखने के लिए वे 
भारतीय संघ में शामिल हो जाएँ। उन्होंने देशी नरेशों से अपने शासन के 
'केबल तीन विभागों, रक्षा, वैदेशिक नीति व यातायात को केन्द्रीय सरकार को 
सौंपने के लिए कहा और उन्हें इस बात का आइवापन दिया कि उत पर किसी 
प्रकार का आधिपत्य स्थापित करता केन्द्रीय सरकार का कभी लक्ष्य नहीं होगा। 
| माउंटबेटन ने भी इसी प्रकार का एक वक्कत्य दिया | इन वक्लव्यों का बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा और भारत सरकार की इस नीति का परिणाम यह हुआ 
'“कि २५ जलाई को देशी नरेशों की जो बैठक अस्थायी सम'भौतों के संबंध में 
बातचीत करने के लिए बुलाई गई थी उसने रियासतों के संघ में शामिल होने के 
संबंध में भी कई आवश्यक फ़ैसले किए, और १५ अगस्त १६४७ को जब्र देश 
को केवल दो भागों में विभाजित करने का प्रश्न ही सामने नहीं था बहिक 
उसके शत-शत भागों में विभक्क हो जाने का भय भी था, एक भारतीय राज- 
'नीतिज्ञ की दूरदशिता के परिणाम-स्वरूप, हैदराबाद, काइमीर और जूनामढ़ 
की रियासतों को छोड़ कर, शेष सभी रियासतें भारतीय सघ में शामिल होने 
का वचन दे चुकी थीं । हिन्द की एक्रता को बनाए रखने क्री दिशा म॑ तो यह 
(एक बहुत बड़ा क़दम था, उसे अधिक संघदित करने और जनतंत्रीय दिशा में 
“आगे बढ़ाने की अतिवायंता को भो इस क़दम ने संभव बता दिया था। इस 
प्रकार भारतीय प्रगति और संघटन और जन-तंत्रीकरण की दिशा में एक रक्ष- 
हीज़ क़ांति का सूत्रपात हुआ । 

छनग्रीफरण ओर जनतंत्रीकरण 

१५ अगस्त १९४७ के'पहिले पहिले अधिकाश दह्यी रियासतों के भारतीय 
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संघ में सम्मिलित हो जाने का परिणाम यह हुआ कि हिन्द की एकता की रक्षा 
हो सकी । परंतु, देशी राज्यों की समस्या को सुलक्वाने की दृष्टि से यह अंतिम 
क़ेदम नहीं बल्कि पहिला कदम था। जब तक इन देशी रियांसतों को भारतीय 
संघ में आथिक और राजनैतिक सभी दृष्टियों से बिल्कुल ही गूंथ नही दिया 
जाता तब तक इनकी उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का ठीक से 
निपटारा नहीं किया जा सकता था। इस दृष्टि से यह आवश्यक था कि एक 
ओर तो छोटी छोटी रियासतों को मिला दिया जाए और दूसरी ओर उनमें 
जनतंत्रीय संस्थाभों की स्थांपन कर दी जाए । छोटे राज्यों को मिलाने की 
कुछ योजनाएं पहिले भी बनी थीं। १९३३ में इस प्रकार का एक प्रयत्न किया 
गया था । १६३६ में लिनलिथगो ने देशी राज्यों से अपने पड़ौस के राज्यों के 
साथ विभिन्न प्रकार के शासन-सम्बन्धी समझौते करने के लिए प्रोत्साहित 
किया | १६४३ में फिर छोटे राज्यों को मिलाने की चर्चा चली | पर ये सभी 
योजनाएं असफल रहीं । इसका कारण यही हो सकता हैँ कि उनके पीछे वाह्त- 
विकता को कोई बड़ा दबाव नहीं थां । देश के स्वाधीन हो जाने के बाद सारी 
परिस्थिति अचानक और तेजी के साथ बदली । देश के शोष भाग में पूर्ण 
स्वाधीनता की स्थापना का प्रभाव देशी राज्यों की जनता पर पड़ना स्वाभाधिक 
था | १५ अगस्त के बाद सभी देशी राज्यों में राजनेतिक आन्दोलन बड़ी तेज़ी 
के साथ फैलने लगे और जनतंत्रीय संस्थाओं की मांग की जाने लगी। कई राज्यों 
में इस मांग की तात्कालिक पृत्ति भी की गई। पर छोटे राज्यों में तो किसी * 
प्रकार के जनतंत्रीय शासत की उस समय तक कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी जब तक्‌ कि उनके भोगोलिक्‌ विस्तार को बढ़ा न दिया जाए । 

छोटे राज्यों में तेज्ञी से बढ़ते वाली राजनैतिक चेतना की तौब् धारा को 
किसी वैधानिक प्रिवत्तंत की प्रतीक्षा में रोका नहीं जा सकता था। १५" 
अगस्त के बाद कई छोटे राज्यों में जूनता ने अपने नरेशों के प्रति खुले विद्रोह 
की घोषणा कुर दी और इन छोटे-मोटे नरेशों के लिए अपने सीमित साधनों 
के सह्दारे.उन विद्रोहों को कुचलना असभव हो गया। यह भी बिल्कुल स्वाभा- 
व्रिकू था कि अश्ञान्ति और अव्यवस्था की ये अराजक लहरे अपनी छोटी 
सीमाओं का अतिक्रमण कर अपने पड़ोसी प्रदेशों- के शान्त जीवत को; भो, खतरे 
में डाल दें | छूत्तीसगढ़ भोर उड़ीसा की रिष्राज़ञतों में तो ऐसा | भी । कई 
तर्ष पहिले जन उड्जीसा[ के नए प्रात्त का ब्रि्माण हो रहा था तब, इत रि्राप्ततों 
से प्रान्तीड ब॒रक[र का, किसी प्रकार का सज्जन रखे जाते, पर जोर दिया 
गया था, भंह इस विचार को क्रिय्रात्मुक, रूप नहीं या जा सक्रा। इन छोटे 


ह॥ की 


राज्यों में फेलनने वाली अरोजकता ने जब एक व्य पक रूप के जिया तब सरदार 


श्श्द स्वाधीनता की चुनती 


पटेल वहां गए, शासकों से इन र्यिसतों के भविष्य के सम्बन्ध में चर्चा को 
| और उनके सांथ एक्र समझोता किया जिसके परिणाम-स्वरूप छत्तीसगढ़ और 
उड़ीसा की रियासते अपने समीपवर्त्ती प्रान्तों में सिला दी गईं। इस समक्षौते 
, के अनुमार नरेशों ने शाप्तन के समस्त अधिकार भारत सरकार के हाथ' में 
सौंप दिए । भारत-सरकार ने उनकी सिविल लिस्ट, व्यक्तिगत जायदाद', उपा- 
धियों और अन्य विशेष अधिकारों को मान लिया । १४ दिसम्बर की इस 
समभौते पर दस्तखत हुए थे। १६ दिसम्बर को सरदार पटेल ने एक वक्तव्य 
दिया जिसमें उन्होंने देशी राज्यों में जनतंत्र के तेज़ी से बढ़ने की आवश्यकता 
पर जोर दिया, और कहा कि जब तक छोटी थव्यासतों के स्वतंत्र अस्तित्व 
को मिटा नहीं दिया जाता तब तक्न उनमें जनतंत्रीयथ शासन की स्थापना 
असभव होगी । सरवार पटेल ने अपने इस वक्तव्य में छोटे राज्यों के लिए तो 
एक आदेय-सां ही दे दिया कि उनके सामने अपने अस्तित्व को खो देने और 
जनतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता रह ही 
नहीं गया था। छोटे राज्यों के सम्बन्ध में भारत-सरकार की नीति की इतनी 
स्पष्ठ व्याख्या पहिले कभी नहीं की गईं थी । 
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रियासतों से प्रेरणा पाकर दक्षिण की कई 
रियासतों ने, जिनमें पहिले एक स्वतंत्र सघ बनाने की चर्चा चल रही थो, 
बम्बई-प्रान्त में सम्मिलित किए जाने की प्रार्थना और १६ फ़रवरी १९४८ के 
बाद से उनके बम्बई-प्रांत में विलीन होने की विया का प्रारंभ भी हो गया। 
इनकी संख्या १७ क्षेत्रफल ७,६५१ वर्गमील, आबादी १७ लाख और वाषिक 
आय १ करोड़ ४२ लाख के लगभग थी । इसके बाद गजरात की छोटी 
रियासतों ने, जिनकी संख्या १५७ थी क्षेत्रफल १६,३०० वगे मील, आबादी' 
'२७ लाख और वाषिक आय १ करोड़ ६५ लाख, बंत्रई प्रान्त में मिलने की 
प्राथंता की और १० जून को उनका शासन भी बबई की सरकार ने अपने 
हाथ ले में लिया । कुछ और छोटी-छोटी 'रियासतें इसी बीच पूर्वी पंजाब व 
मद्रास में मिल चुकी थीं। & मार्च को पूर्वी पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों की इक्कीस 
रियासतों ने प्रार्थना की कि भारत-सरकार उनका शासन-प्रबन्ध अपने हाथ में 
ले ले । उनकी भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए भारत-सरकार 
ने यह निश्चय किया कि उनका शासन-अ्रबन्ध तो वह अपने हांथ में के लेगी 
परंतु शासन की दृष्टि से उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रहैगो । १५ अप्रैल 
को हिमाचल-प्रदेश के नाम से इन राज्यों में एक मिले जुछे राज्यं कीँ स्थापना 
की गई । इस समस्त प्रदेश का क्षेत्रफल १०,६०० वर्ग मील, आबादी ९॥ लाख 
और वाषिक आय ८५ लाख थी । ४ मई को कच्छ की रियासत ने भी अपना 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व २१६ 


शासन केन्द्रीय सरकार के हाथों में सौंपने का निश्चय किया । १९४८ के 
ग्रीष्मारंभ तक देश की लगभग सभी छोटी रियासतें या तो अपने समीपवर्त्ती 
प्रान्तों में विलीन हो चुकी थीं या उनका शासन केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत 
आ गया था और एक ऐसी समस्या जो पिछले पन्द्रह वर्षों के समस्त प्रयत्तों 
को उपहासास्पद बनाती आ रही थी चुटकियों में सुलक गई। 
परन्तु देशी राज्यों की विस्तृत और जटिल समस्या का यह तो केवल एक 
अंश था । अधिकांश राज्य तो एसे हैं जो न तो इतने छोटे हैं कि अपने शासन 
का भार संभाल ही ने सके और न इतने बड़े कि अपने बलबूते पर उसे आधु- 
निक रूप दे सकें । इन रियासतों के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें पड़ौस की द 
रियासतों के साथ मिला कर सघ का रूप दिया जाए । इस प्रकार की रिया- 
सतों में काठियाबाड़ की लगभग २१७ रियासतें थीं जिनकी सीमाएं बड़ी दूर 
तक भर बड़े अस्त व्यस्त ढंग से बिखरी हुईं थी। जनवरी १६४८ के आरभ 
में इन सबको मिला कर एक संघ का रूप देने को चर्चा आरभ हुई और तीन- 
चार सप्ताहों के भीतर-भीतर उप्त योजना ने एक निद्िचत रूप ले लिया जिसके 
परिणाम-स्वरूप १५ फ़र्व को सौराष्ट्र के नए राज्य की स्थापना हुईं। 
सौराष्ट्र का क्षेत्रफल ३१,८८५ वर्ग मील, आबादी ३५ लाख २२ हंज्ञार और 
वाषिक आय ८ करोड़ थी। इस संघ में शामिल होने वाली रियात्षतों के 
नरेशों का एक मंडल बना दिया गया था जिसमें राजप्रमुख, उपराजप्रमुख 
आदि अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी--नरेशों को नए विधान में समा- 
विष्ट करने की दिशा में यह नया और आकर्षक प्रयत्न था ' सौराष्ट्र के बाद 
दिल्‍ली के पड़ौस की कुछ रियासतों, अलवर, भरतपुर; धौलपुर और करोली, 
ने मिल कर, जिनका क्षेत्रफल ७,५३६ वर्ग सील, आबादी १८ लाख ३८ हज़ार 
और वाधिक आय १ करोड़ ८३ लाख थी, मत्स्य-राज्य की स्थापना की | 
इसके सम्बन्ध में अन्तिम समकौता २६९ फ़र्वरी को किया गया और १६ मार्च से 
मत्स्य के नए शासन का श्री गर्णश हुआ । 
इसके बाद तो देशी राज्यों के सघबद्ध होने की यह प्रव॒त्ति तेज्ञी से फेलन 
लगी .। मत्स्य के बन जाने के कुछ दिनों बाद ही बुंदेलखंड ओर बघेलखंड की 
३४ रियासतों ने विध्य-प्र देश की स्थापना की । इसके बनने में सबसे बड़ी कंठि 
नाई रीबा की थी। रीवा अकेला लगभग अन्य सभी रियासतों से बड़ा था। 
इस कारण रीबा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए और तब वह संघ में 
शामिल हुआ । विध्य-प्रदेश का क्षेत्र फल, २४, ६१० वर्ग मील, आबादी ३५ 
लाख ६६ हजार और वाषिक आय २॥ कलोड़ थी | विध्य-प्रदेश के बाद संघी- 
क्रण की इस प्रवत्ति का ककाव फ़िर राजपूताना की ओर लौटा । पूर्वी राज 
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पूताना की कुछ ग्यिासतों ने कोटा की अध्यक्षता में राजस्थान संघ कीं योजना 
तैयार की । २५ मार्च को इस संघ का उद्घाटन भी हो गया था; परंतु 
उदयपुर द्वारा उसमें शामिल हीने की इच्छा प्रगट किए जाने के बाद उसका 
रूप बदल दिया गया और उदयपुर के महाराणा की आजीवन राज प्रम्मुखता 
में उसका फिर से संगठन और १८ अप्रेल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उदय- 
पुर में उसका उद्घाटन किया गया । उदयपुर के सम्मिलित हो जाने पर इस 
संघ का क्षेत्र फल १९, ६७७ वर्ग मील, आब दी ४२ लाख ६१ हुजार व वाधिक 
आय ३ करोड़ १७ लाख हो गए। राजस्थान सघ की सीमाओं से मिली जुली 
मध्य भारत की सीमाएँ थी जिसमें बहुत से छोटे राज्यों के अलावा ग्वालियर 
और इन्दौर के बढ़े राज्य भी शामिल थे । ये राज्य भी संघबद्ध होना चाहते थे 
पर काफी दिनों तक यह चर्चा चलती रही कि ये सब ग्वालियर और इंदौर में 
शामिल होकर अपना एक संघ बनावें अथवा ग्वालियर और इंदौर को आधार 
बना कर दो अलग संघों का निर्माण किया जाए। २०-२२ अप्रेल को दिल्ली 
में होने वाले इन रियासतों के कार्यकर्त्ताओं के एक सम्मेलन में इस विवाद का 
निपटारा हो गया और मध्य-भारत के एक संयुक्त संघ की स्थापना का निश्चय 
कर लिया गया । इसका क्षेत्र फछ ४६, २७३ वर्ग मील, आबादी ७१ लाख 
और वाषिक आय ८ करोड़ के लगभग थी । सरदार पटेल के दब्दों में, “यह 
हिन्दुस्तान में सबसे बढ़े संघों में है और आथिक साधनों व जन संख्या में कोई 
दूसरा संघ इसका मुकाबिला नहीं कर सकता ।” ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
वह भाग है जिसमे मरोठा के उत्तरी हिन्दुस्तान के साम्राज्य के अवशेष हे और 
औद्योगिक दृष्टि से सभी देशी राज्यों में यह सबसे आंगे बढा हुआ प्रदेश है । 
शिक्षा व संस्कृति के विकास की दृष्टि से यह देश के अन्य भागों से किसी भी 
प्रकार पीछे नही है । इस संघ की स्थापना २६ मई को हुईं। मध्य-भोरंत संघ 
की स्थापना के साथ काठियावाड़ से रीवा तक फ़ैल। हुआ समस्त प्रदेश, जिसे 
भारत का हृदय कहा जा सकता है, भारतीय संघ के साथ निकंटतम संपर्कों में 
गूंथ दिया गया हैँ। सभी बड़े राज्य-संघ इस क्षेत्र में समाविष्ठ हैं | इसमें पांच 
राज्य-संचघ व जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर तथा भोपाल की वे पांच 
रियासतें हैं जिन्होंने फिलहाल संघ-योजना से अलग रहने का निश्चय किया है । 
१, ७५ हजार वर्ग मील का यह क्षेत्र बँटवारे के बाद शेष रह जाने वाले महा- 
ढीप का एक मुख्य अंग है ओर इसमें से होकर परद्चिम तंथा दक्षिण से उत्तर 
को रेलेव सड़कें जाती हूँ । इस समस्त क्षेत्र के समग्रीकरण का परिणाम समस्त 
देश की एकता व शक्ति पर पड़ना अनिवाय हैं। मध्य-भारत संघ. के बने जाने 
के बाद पूर्वी पंजाब की पशियाला, कपूरथलो जिन्‍्द, नाभा आदि ८ रियासतों ने 
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अपना एक संघ बना लेने का निश्चय किया। १५ जुलाई को इस संघ का उद्‌- 
घाटन हुआ और २० अगस्त तक सभी रियासतों का शासन-प्रबंध राज प्रमुख 
को सोंप दिया गया। इस संघ का क्षेत्र फल १० ११६ वर्ग मील, आबादी ३२ 
लाख २४ हजार और वाधिक आय ५ करोड़ के लगभग है । अगस्त १९४८ 
के अंत तक, इस प्रकार, कुछ थोंड़ी सी ऐसी रियासतों को छोड़ कर जो अपना राज्य 
स्वयं चला लेने की स्थिति में थीं, सभी रियासतें या तो निकटवर्त्ती प्रान्‍्तों में 
मिला दी गई थीं या अपनी पास की रियासतों से मिल कर किसी न' किसी 
संघ में शामिल हो गई थीं | संघीकरण की इस प्रवृत्ति के साथ साथ इन सभी 
प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार से उनके संबंधों को हृढ़ बनाया जा रहा था। प्रारंभ 
में बनने वाले संघों से तो केन्द्रीय सर कार ने केवल रक्षा, वेदेशिक नीति और 
यातायात संबंधी अधिकारों के सौंपे जाने की माँग की थी पर राजस्थान-संघ 
बनते समय उन्होंने, राज्यकर संबंधी क़ाननों को छोड़ कर, अन्य कानूनों को 
प्रान्‍्तों के समान उनकी सीमाओं में जारी किए जाने की मांग की, और मध्य- 
भारत संघ पर तो इस प्रकार की पाबन्दी ही लगा दी गई । ६ मई को दिल्‍ली 
में सभी राज प्रमुखों ओर प्रधान-मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 
उनसे केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के अधिकारों को मान लेने के लिए कहा 
गया । विभाजन द्वारा देश की एकता को जो चुनौती दी गई थी केन्द्रीकरण 
का यह गतिशील चक्र उसका शक्तिशाली प्रत्युत्तर देने में लगा हुआ था । 

ऊपर के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पिछले महीनों में देशी 
राज्यों में एक सांथ हो दो प्रवृत्तियां चलती रही हैं। एक भोर तो छोटे राज्यों 
का अस्तित्व बड़ी इकाइयों में समा्विष्ट किया जा रहा था और दूंसरी और 
इन सभी प्रदेशों में शासन का पुन:संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया जा रहा 
था। समग्रीकरण की दृष्टि से देशी रियासतों के प्रति बरती जाने वाली नौति 
को ह। चार भातों में बार सफते हैं। पहिले भाग के अन्तर्गत छत्तींगढ़ और 
उड़ीसा, दक्षिण और गुजरात आदि की वे छोटी छोटी रियामतें अ।ती हैं जो 
अपने निकटवर्त्ती प्रान्तों में मिला दी गईं | दूसरे भाग में वे रियासतें शामिल 
हैं. जिनमें अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता तो नहीं थी पर जिन्होंने निकठ- 
वर्त्ती राज्यों के साथ मिल कर अपने को एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक 8९ के रूप 
में संघटित कर लिया | इसका एकं॑ उदाहरण सौराष्ट्र-संघ है। रत सै भाग में 
छोटी बड़ी स्यासतों के वे मिले-जुले संघ हैं जिनमें ऐसी बड़ी गत भी 
शॉमिल हैं जो यदि चाहती तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख “है! । पूर॑ 
जिन्होंने अधिक व्यांपक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने को समीषबर्त्ती 
छोटे राज्यों के साथ मिला देना उचित समझता । मत्स्य में अलवर, राजस्थाम- 
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संघ में उदयपुर, मध्यभारत में ग्वालियर और इंदौर और पूर्वी पंजाब की ग्या 
सतों में पटियाला इस प्रकार के उदाहरण हैं। चौथे भाग में जोधपुर, बीकानेर, 
जयपुर, बड़ौदा, भोपाल आदि वे राज्य हे जो अपना शासन अपने आप चलाने 
की स्थिति में हे और जिन पर भारत-सरकार ने अपने अस्तित्व को किसी बढ़े 
संघ में विलीन करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला । १५ मार्च १६४८ को 
भास्त-सरकार की ओर से दिए गए एक वक्कव्य में इस प्रकार के बड़े राज्यों 
के लिए कहा गया कि “उन्हें किसी दूसरी इकाई से मिल जाने अथवा अपने 
अस्तित्व को उसमें समाविष्ठ कर देने के लिए किसी प्रकार से विवश करने 
अथवा दबाव डालने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है । यदि वे अपने को 
अलग और स्वतंत्र इकाइयों के रूप में बनाए रखना चाहें तो हमें उप्तमें कोई 
आपत्ति नहीं होगी परंतु इनमें से किसी राज्य के नरेश और उसकी जनता यदि 
पड़ौस के प्रान्त में मिल जाना चाहे अथवा स्वेच्छा से पडौसी राज्यों के साथ 
मिल कर अपना एक संघ बनाना चाहे तो भारत सरकार उनसे ऐसा करने के 
लिए मना भी नहीं करेगी। ””! इन सभी राज्यों में जनतंत्रीय संस्था।ओों का 
विकास भी एक अभूत पूर्व तेजी के साथ हुआ है । जो रियासतें प्रांतों में मिल 
गईं हें उनकी जनता को तो सहज ही शासन में भाग लेने का अधिकार मिल 
गया है, परंतु जो रियासते किसी राज्य-संघ में शामिल हें अथवा स्वतन्त्र हूँ 
उनमें भी राज्य-सत्ता स्पष्टत३ नरेशों के हाथ से निकल कर जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई है । लगभग सभी राज्यों में अन्तरिम मंत्रि- 
मंडल बना लिए गए हैं जिनमें जनता के विश्वास पात्र व्यक्ति हे और विधान- 
सभाओं के निर्माण के संबंध में स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं, जिनके अनुसार 
थोड़े ही समय में उत्तरदायी शासन स्थापित हो सकेगा। एक महान देश के 
लगभग आधे भाग में जन तंत्रीय शासन के इतनी तीज गति से विस्तार का 
इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं हैं । 


हद्राबाद की समस्या 


समग्रीकरण ओर लोक तंत्रीकरण की इन बढ़ती हुई प्रश्नत्तियों के बावजूद 
भी एक बड़ा राज्य न केवल भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इन्कार करता 
रहा परस्सु स्वतन्त्रता के अपने अधिकार की भी अनवरत घोषणा करता रहा 
जोर भारतीय संघ से एक बड़े संघर्ष की तैयारी में भी व्यस्त रहा। वह 
हैदराबाद का राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह देशी राज्यों में केवल 
कांरंभीर का समकक्ष और आबादी व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा था-- 
ड्रसकों झोबांदी १ करोड़ ६३ लाख से कुछ अधिक थी। परन्तु यदि हम नवशे 
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पर इृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि हेदराबाद चारों ओर से भारतीय सघ की 
सीमाओं से घिरा हुआ है, आथिक और यातायात सम्बन्धी साधनों की दृष्टि से 
वह भारतीय संघ का एक अविच्छिन्न अंग है । हिन्द की बड़ी बड़ी रेलें, डाक, 
तार और टेलीफ़ोन की व्यवस्थाएं और हवाई जहाजों के रास्ते, सब हैदराबाद 
के बीच से होकर जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट है कि 
हैदराबाद की अपनी कोई स्वतंत्र और विशिष्ट संस्कृति नहीं हैँं। पाकिस्तान 
के निर्माण का आधार तो कम से कम एक धर्म-विशेष के मानने वालों के 
बहुमत में था परंतु हैदराबाद की आबादी का 5८६॥ प्रतिशत हिन्दू-धर्म को 
मानता है और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए बेचेन है । हैदराबाद की 
अपनी कोई भाषा नहीं हैँ । उसके निषासियों में लगभग ७० लाख तेलग 
भाषा-भाषी हैं, ४० लाख व्यक्तियों की मातृभाषा मराठी है और २० लाख से 
अधिक कन्नड़ भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। हेदराबाद 
राज्य का अपना कोई स्वतन्त्र भौगोलिक अस्तित्व भी नही है । हैदराबाद की 
तुलना यूरोप के स्विटज्ञरलेण्ड और आस्ट्रिया जैप्ते देशों से की गई है जो चारों 
ओर अन्य देशों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, समुद्र तक जिनकी पहुँच नहीं है, 
जिनमें कई भाषाएं बोनी जाती हैं और जिनका बहुत सुस्पष्ट भौगोलिक 
अस्तित्व भी नहीं है पर जिनकी गिनती अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से 
स्वतन्त्र राज्यों में की जाती है । यह तुलना भ्रम में डालने वाली है । यूरोप के 
ये देश कई भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, जबकि 
हैदराबाद चोरों से केवल एक बढ़े राज्य; भारतीय संघकी सीमाओं से ही घिरा 
हुआ है । हैदराबाद की तुलना तो अमरीका. के राज्यों में से बीच में स्थित 
मिशीगन अथवा विस्कौंसिन, इंडियाना अथवा! इलीनॉय जैसे राज्य से, ब्रिटेन की 
डरबी, बाटविक, ग्लास्टर आदि किसी काउण्टी” से अथवा फ्रांस के औलियानी 
अथवा मेन अथवा बैरी जैसे किसी शिले से की जानी चाहिए; और अमरीका, 
ब्रिटेन अथवा फ्रांस की सरकारों से हम सचमुच यह आशा नहीं रख सकते कि 
वह अपने किसी अन्तवेर्त्ती प्रदेश को इस प्रकार की स्वतन्त्रता देने के लिए 
तैयार हो जाएंगे । 

अन्य देशी राज्यों से विभिन्न हैदराबाद की अपनी कोई स्थिति है, यह 
मानने के लिए कोई ठोस कारण हमारे पास नहीं हें। १८०० में जब निज्ञाम 
के साथ अंग्रेज़ों की पहिली संधि हुई तब तक प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का विकास 
नहीं हुआ था, और इस कारण ग्वालियर, जम्मू ओर कारमीर, बंड़ौदा,,डद्दोर, 
भोपाल, राजपूताना के राज्य व ओरछा आंदि रियासतों के साथ की जाने 
वाली संधियों के समाव निजाम की संधि में अंग्रेजी शासन पर आन्तरिक 
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मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रतिबन्ध था | परन्तु, उस समय वैधानिक दृष्टि 
से निज्ञाम दिल्‍ली के मुगल राज्य-वंध के आधीन था। १८५८ के बाद से 
अंग्रेज़ मुग़लवंश के बाज़ाप्ता अधिकारी बन गए, यद्रपि साव"भौम सत्ता १८१८ 
के बाद से ही उनके हाथ में आ गई थी। निज्ञाम भी अन्य देशी नरेषों के 
समान अंग्रेज़ी शासन के सैनिक प्रश्नय में आ गए, जिसका स्पष्ट अर्थ उनके 
राजनेतिक प्रभत्व को मान लेना था। इस राजनैतिक प्रभृत्व के साथ अंग्रेज 
शासकों को देशी राज्यों के आन्तरिक शासन में गड़बड़ी फैलने के अवसर पर 
हस्तक्षेप करने का स्वाभाविक अधिकार मिल जाता था । यह स्पष्ट है कि 
अँग्रेज़् शासकों ने इस अधिकार के प्रथोग से निद्ञांम को कभी मुक्त नहीं माना । 
१८३५ में उन्होंने निज्ञाम को चेतावनी दी कि वह यदि शासन-संबंधी दुब्य॑- 
वस्था को जल्दी ठीक नहीं कर लेंगे तो भारत-सरकार को हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा । १५६७ में एक बार फिर और भी बढ़े शब्दों में उन्होंने निज्ञाम को 
इसी प्रकार की चेतावनी दी | अक्टूबर १९११ में, वर्तमान निज्ञाम के गद्दी 
पर बेठने के कुछ महीने बाद हाडिग ने उन्हें सुचन! दी कि “उन्हें दो साल का 
अवसर दिया जा रहा था, जिसके बाद भारत-प्तरकार यदि ज़रूरी समझेगी तो 
एक रीजेंसी-कौंपिल नियक्ल कर देगी ।” १६१६ में चेम्सफ़ोडे ने दो बार उन्हें 
चेतावनी दो; और दूसरी बार तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, “यह बात 
बार बार साफ तौर से कह दी गई है कि मैं बरे शासन को बर्दाइत नहीं कर 
सकता और जिन परिणामों के संबंध में मैंने आप से कहा है वे व्यक्तिगत अभि 
यमितता के स्पष्ठ प्रमाण हैं। भारत-सरकार के लिए किसी ऐसे शासक को 
अपना समथन देना जो उन बातों को अपने यहाँ चलने दे जिनकी ओर मैंने 
इशारा किया है असंभव है ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हैदराबाद के 
बाहरी मामलों में ही नहीं आन्तरिक शासन में दखल देने के अपने अधिकार 
को भी भारत-सरकार ने बार बार दोहराया और यह केवल सैद्धान्तिक दष्ठि- 
से ही नहीं कई ऐसे अवसर भी आए जब भारत-सरकार ने निज्ञाम कौ कथित 
ज्य-सत्ता का अतिक्रमण कर उसे अपनी इच्छा पर चलने के लिए विवश 
किया । प्रधान-मन्‍्त्री व महत्त्वपूर्ण विभागों के अन्य मन्त्रियों की नियक्कि सदा 
ही रेज़ीडेंट के संकेत अयवा उसकी स्वीकृति से हो) थी--सब तो यह हू कि 
मन्त्रियों की नियक्कि आदि में संभवतः किसी अन्य देशी राज्य में भारत-सरकार 
ने इंहना अधिक हस्तक्षेत नहीं किया | कई अवसरों पर भारत-सरकार के 
अंदिज्ष इर बिंजाम को अपने प्रिय सलाहकारों को हटाने पर विवश होना पड़ा। 
वध किक: सुधारों में भारत-सरकार की स्वीकृति छेने की बाध्यता थी ही, 
कंर्शन के आदेश पर ही निज्ञाम को सरकारी खजाने ते भपने ब्यक्लि 
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गत खर्चे के लिए पचास लाख रुपया वाषिक से अधिक न लेने का निइुचय 
करना पड़ा । अन्य आर्थिक सुधार भी भारत-सरकार के इशारे पर किए गए। 
राजकुमारों की शिक्षा व लालन-पालत आदि के जिर भी भारत-प्रफार का 
आदेश ही अन्तिम होता था | इन सब बातों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि 
भारत-सरकार को दृष्टि में निज्ञाम की स्थिति अन्य नरेशों से भिन्न और विशिष्ट 
कभी नहीं मानी गई । राजनैतिक और आशिक दृष्टि से तो हैद्रांबाद अखिल- 
भारतीय नीतियों का एक अविच्छिन्न अंग माना ही जांता था । हेद्राबाद-स्थित 
भारतीय सेता का काम केवल हैद्वराबाद की सेवा नही, समस्त दक्षिण-भारत 
की सुरक्षा-व्यवस्था को बनाए रखना था। भारत-सरकार को निज्ञाम की सेना 
को बढ़ा घटा सकने व पुनः"गठित करने का पूरा अधिकार था | हैद्राबाद से 
भारत-सरकार के पिछले एक शताव्दी के संबंधों की देखते हुए यह मानना 
कठिन' है कि इन संबंधों में और अन्य देशी राज्यों के साथ के भारत-सरकार 
के संबंधों में किसी प्रकार का अन्तर था । 

हैद्राबाद की स्वतन्त्रता का समर्थन आत्म-निर्णय के किसी भी अधिकार के 
द्वारा नहीं किया जा सकता था, और फिर आत्म-निर्णय का यह अधिकार है 
किसका ? हेद्राबाद की जनता के नाम पर क्‍या निजाम कोई निर्णय कर सकता 
है, अथवा निज्ञाम के चुने हुए लोगों के हाथ में इस अधिकार को सौंपा जा 
सकता है ? आत्म-निर्णम का अधिकार तो स्पष्टतः जनता का अधिकार है । 
यदि यह सच भी है कि अंग्रेज़ा सरकार की प्रभ सत्ता के समाप्त हो जाने के 
याद देशी राज्य स्वतन्त्र हो गए हे तो हमे यह देखना होगा कि वह स्वतन्त्रता 
किसे मिली है। जब इस देश में अंग्रेज़ों का शासन था तब अग्रेज़ी प्रान्‍न्तों और 
देशी राज्यों सभी पर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे, अग्रेज़ों का संपूर्ण और 
निविवाद अधिकार था । अस्नेज्ञों के जाने के बाद जहां प्रांतों पर से अंग्रेज़ी 
शासन हटा लिया गया वहाँ देशी राज्यों पर से भी उसकी प्रभु सत्ता अपने 
आप मिट गई। यह तो तर्क की बात हुई | पर वास्तव में अंग्रेज़ी सरकार के 
हेटते ही प्रान्तों में और देशी राज्यों में भी आत्म-मिर्णय का अधिकार सीधा 
जनता के हाथों में आ गया । हैदराबाद की जनता ही इस बात का निश्चय कर 
सकंती थी कि बहू क्रासल की दृष्टि से भारतीय संघ का अविच्छिन्न अंग बनना 
पसंद करेगी अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहेगी | यह निश्चित है कि 
हेद्राबार को जधता का सत पहिली बात के पक्ष में होगा। परंतु मैं तो यहाँ तक 
कहने के लिए तैयार हूँ कि हैँद्राबाद की जनता भी यदि भारतीय हिंतों 
के विंरद्ध जाना चाहे तो उसे वैसा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए । 
प्रो० (कार) के शब्दों में “आत्म-निर्णय एक आवश्यक सिद्धान्त है जिसे किसी 
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भी राजनैतिक इकाई के रूप व विस्तार का निश्चय करते समय ध्यान में रखना 
जरूरी होता है परंतु उसे विश्वास के साथ ऐसा एकमात्र अथवा सर्वोपरि 
सिद्धान्त नहीं मान लेना चाहिए जिसके सामने शेष सभी आवध्यकतामों को 
भूला दिया जाए ।आत्म-निर्णय अपने आप में संपूर्ण कोई अधिकार नहीं है, जैसे 
प्रजातन्‍्त्र में किसी के लिए मनमानी करने का भी कोई संपूर्ण अधिकार नहीं 
हुँ । ब्रिटेन अथवा जमंनी के मध्य में रहने वाला व्यक्तियों का कोई समूह आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त के नाम पर अपने को एक स्वतन्त्र और स्वाधीन इकाई के 
रूप में घोषित करने का दावा नहीं कर सकता | इसी प्रकार वेल्स; कैदेलोनिया 
' और उज़बकिस्तान के लिए स्वतन्त्रता के संपूर्ण और स्वयँ सिद्ध अधिकार का 
दवा वरना उस दशा में भी कठिन होगा जब क्ि वहां की जनता का बहुमत 
यह चाहता हो । आत्म-निर्णय के प्रयोग के ऐसे दावे की ब्रिटेन, स्पेन और सोवि- 
यत रूस के व्यापक हितों के प्रकाश में जांच-पंडताल करना आवश्यक होगा। १ 
यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ से स्वतन्त्र हैदराबाद के अस्तित्व को किसी भी 
दशा में स्वीकार करना असभव था । 


समस्या की पृष्ठ भीम : तत्व 
शक्तियां, प्रवृतियां 

तब वे कौन से तत्त्व, शक्तियाँ और प्रद्तत्तियाँ थीं जो निज्ञाम को इस 
काल्पनिक स्वतंत्रता के उपभोग के लिए प्रेरित करती रही ? इनमें सबसे पहले 
तो निज्ञाम का अपना व्यक्तित्व हैँ । वत्तमान निज्ञाम आरंभ से ही अपनी' 
स्वेच्छाचारिता के लिए बदनाम रहे हैं। वंधानिक अथवा आशिक सुधारों के 
लिए जब कभी अंग्रेज़ी शासन की ओर से उन पर दबाव डाला गया उन्होंने 
वैसा करने में टालमटोल की । इसी का परिणाम था कि जबकि दूसरे देशी 
राज्यों में १५ अगस्त १६४७ के पहिले भी जनतंत्रीय संस्थाएं किसी न किसी 
रूप में काम कर रही थीं निज्ञाम समस्त राज्य-सत्ता को अपने हाथ में केन्द्रित 
किए हुए थे। वत्तमान निज्ञाम को शासन के अधिकार १६१४ में मिले । 
१६१६ में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के कड़े दबाब के कारण एक कार्यकारिणी 
बनाने का निश्चय किया परन्तु उसके काम में भी वह लगातार दखल देते रहे, 
जिसके संबंध में उन्हें कई बार अंग्रेज अफ़सरों द्वारा चेतावनी दी गई। ऐसे 
व्यक्ति के लिए अंग्रेज़ी सरकार की प्रभसत्ता के समाप्त हो जाने पर अपनी 
अबाध और अनियंत्रित स्वाधीनता के स्वप्न देखनां स्वाभाविक था । हैदराबाद 
का समस्त शांसन निज्ञाम के व्यक्तित्व में केन्द्रित था और निज्ञाम अपनी सत्ता 


अ्प्राजनााकााकाक्धकतशाारक मं धतप्रशदाप्रधयााककतलपत्राकाय कमल लबासता अप ला ट कप भा कया नाभाक्ा55ंवत तर सताआरा१ भरकर सकल 
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के लिए किसी भी रूप में जनता पर निर्भर नहीं थे । उनको पचास लाख 
रुपए वाषिक तो राज्य से वैधानिक रूप में मिलता था, पर इसके अलावा तीन 
करोड़ रुपए से अधिक की वाधिक आय उन्हें व्यक्तिगत जागीरों अथवा 'सफ्फ़े 
खास से थी। यह अनुमान किया जाता है कि राज्य की जमीन का ४२ प्रति- 
दात निज्ञाम की व्यत्रितगत जागीर थी | इसी का यह परिणाम था कि 
हैदराबाद के निज्ञाम अरबों रुपए की सपत्ति इकट्टी कर सके और उनकी 
गिनती ससार के सबसे धनी व्यक्तियों में को जात्ती रही । अपनी इस व्यक्ति- 
गत सत्ता को बनाए रखने के लिए निज्ञाम एक ओर तो उस सामन्‍्तशाही 
प्रथा पर निर्भर थे जो इतने पिछड़े हुए रूप में शायद संसार के किसी भी कोने 
में मौजूद नहीं है और दूसरी ओर साप्रदाग्रिक आधार पर नियक्त किए गए 
सरकारो करमच्ाश्यों पर । 

राज्य के समस्त क्षेत्रफल का ११००० वर्ग मील जागीरदारों में बंटा 
हुआ है जिनके पाप न्याय और शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार हैं, हैदराबाद में 
जमीन पर किसानों का तो कहीं भी अधिकार नहीं है, जो ज्ञमीन निज्ञाम की 
व्यक्तिगत जागीर में शामिल नहीं है वह इन जागीरदारों के कब्छो में है । 
जागीरदारी क्री समस्त ब्राइपाँ भो अपने भीषण रूप में हैदराबाद में पाई 
जाती हैं। जागीरदार प्राय: स्वयं जागीरों की देखभाल नहीं करते । ऐमे मज- 
दूर जिनके पास ज़मीन नहीं है राज्य भर में बहुत बड़ी संख्या में पाए ज!ते 
हैं । गुलामी और बेगार भौर असंख्य दूसरी अमानवीय प्रथाएं भी हैदराबाद में 
मौजूद हैं। सरकारी नौकरियों का बँटवारा साँप्रदायिक आधार पर होता था। 
फौज व अन्य सरकारो विभागों में ऊँची नौकरियाँ प्रायः मुसलमानों को ही दी 
जाती रहीं । आँकड़ों से पता लगता है कि बड़ी नौकरियों का ७५ प्रतिशत 
मुसलमानों के हाथों में था, जिनकी संख्या राज्य की समस्त आबादी का केवल 
१२॥ प्रतिशत है, और हिन्दुओं की संख्या आबादी के अनुपात में ८६॥ प्रतिदत 
होते हुए भी इस प्रकार की नौकरियों में उनकी संख्या २० प्रतिशत से अधिक 
: नहीं है । पुलिस और फौज तो लगभग संपूर्णत: मुसलमानों के हाथ में थी, 
जिससे राजनेतिक आंदलनों को आसानी से कुचला जा सकता। राज्य की आम- 
दती का अधिकांश भूमिकर, आबकारी और चुंगी से प्राप्त होता था जिसका 
अर्थ यह है कि बह ' समस्त बोझा ग्र टीबों पर पड़ता था और उसका उपयोग 
निज्ञाम, उनके संबंधियों, जागीरदारों और ऊँचे सरकारी अफूसरों की शान- 
दौकत को बनाएं रखने के लिए होता था। बजठ की स्वीकृति के लिए भी 
राज्य की धारासभा की, जिसके अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नामज़द किए. 
जाते थे, स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। खर्च की अधिकांश मर्दे ऐसी थीं जिनके 


श्श्८ स्वाधीनता की चुनोती 


सबंध में न तो कोई हिसाब देना आवश्यक था और न' जाँच-पड़ताल ही होती' 
थी । राज्य की आय का अधिकांश भाग फौज, पुलिस और लड़ाई की तैया- 
रियों पर छर्च किया जाता रहा और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्व॒राज्य आदि 
के विभागों को स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी । 
यह निश्चित था कि जनतत्रीय दिल्ला में किए जाने वाले किसी भी परि- 
वत्तन में, चाहे उसकी गति कितनी ही धीमी क्‍यों न हो, यह समस्त व्यवस्था 
बदल जाती, निज्ञांम की स्वेच्छाचारी सत्ता का अन्त हो जाता, उनकी व्यक्लि- 
- गत आय पर प्रतिबंध लगा दिया जाता, जागीरदारों की दाक्ति पर भी 
अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगते और सरकारी नौकरियों के बँटवारे का आधार 
अधिक न्यायपृर्ण होता । उसमें निज्ञाम, जागीरदारों, ऊँचे सरकारी अफसरों, 
फौज और पुलिस के कमंचारियों, सभी के निहित स्वार्थों पर गहरी चोट 
पड़ना अनिवार्य होता । इसी कारण ये सभी तत्त्व अपने आपको संगठित करके 
चारों ओर से तेज्ञी से बढ़ने वाली जनतंत्रीय शक्तियों का सामना करने के 
छिए जूट पढ़े । राजनैतिक चेतता की दृष्टि से जनता के अधिकांश भाग के 
बहुत अधिक पीड़ित, पदश्स्त और पिछड़े हुए होने के कारण राज्य के भीतर 
अन्य देशी राज्यों के समान बड़े जन-आन्दोलन खड़े नहीं किए जा सके, और इस 
कारण इन सभी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को अपने आपको सुदृढ़ बना छेने का 
और भी अवसर मिल गया । हैदराबाद के इस फ़ासिस्ट ढांचे को संपूर्ण बनाने 
के लिए यदि किसी बात की कमी थी तो उसे पिछले वर्षों में देश में तेज़ी के साथ' 
फैल जाने वाली सांप्रदायिक धर्माधता ने पूरा कर दिया । हेदराबाद में तेज़ी के साथ 
यह विचार फैलने लगा, और निज्ञाम ने उसके फैलने में पूरा योग दिया, 
कि देदराबाद मुसलमानों का राज्य है । निजाम ने तो समय समय पर इस बात 
की घोषणा की कि उसके पूर्वजों को राज्य के अधिकार मुग़लों द्वारा प्राप्त हुए 
थे और इस कारण मुग़ल-सत्ता , का उत्तराधिकार उन्हें ही मिल्ला हुआ था। ' 
उध्त सामन्तशाही वर्ग से, जिसका अस्तित्व निज्ञाम की व्यक्तिगत सत्ता के बने 
रहने पर निर्भर था सांप्रदायिकता के इस उभार को पूरा समर्थन मिला । 
इत्तिहादुल-मुसलमीत का संगठन इस्ती का परिणाम था । इत्तिहादुल-मुसलमीन 
के तत्वावधान में बहुत जल्दी रज़ाकारों के रूप में एक अद्ध॑ं-सैनिक संस्था का 
विकास हुआ रज़ाकारों के इस फासिस्द संगठन को निद्ञधाम का पूरा समर्थन 
प्राप्त था । सरकारी खन्ञाने से उन्हें रुपया मिलता था, और सरकारी प्रकाशन 
ओर प्रन्नार-विभाग पर उनका पूरा क्रब्चा था।अब तो यह भी कहा जा 
सकता है कि नवम्बर १६४७ में भारतीय संघ के साथ निश्ञाम ने जो समझौता 
क्रिया था उसका उद्देश्य भारत-सरकार और दुनियाँ की आँखों में धूल फोंक कर 
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अपनी सैनिक और अडें-सेनिक भक्ति को बढ़ा लेता था। भारत-सरकार से की 
जाने वाली बातचीत में बार बार यह स्पष्ट होता गया कि हैदराबाद के प्रधान- 
मनन्‍्त्री मीर लॉयक अली का समस्त प्रयत्न उनकी २५ हजार फौज और ३५ 
हज़ार पुलिस के लिए आधघनिकतम हथियार और लड़ाई के अन्य साधन प्रात 
करने और उस फौजी सामान को जो हैदराबाद की सरकार ने देश के विभिन्न 
स्थानों पर बहुत बढ़े परिप्राण में खरीद रखा था तेज्ञी से हैदराबाद पहुँचाए 
जाने के लिए था । हथियार और लड़ाई का अन्य सामौन चोरी-छिपे हैदराबाद 
पहुँच ही रहा था | गोआ में एक बड़ा हवाई अड्डा बत,ने के लिए भी निद्ञाम 
ने कई योरोपियन अफसरों को रिश्वत में बड़ी बड़ी रक़में दीं। 

एक ओर तो निज्ञाम की सरकार भारतीय संघ के विरुद्ध सैनिक-तैया- 
रियों में जोरों से लगी हुई थी और दूसरी ओर, दुबले-पतले, धर्माध, सौम्य 
आकृति के आवरण की चीर कर बीच बीच में चमक उठने और आग उगलने 
वाली पैनी आंखों वाले कासिम रिज्ञवी के गतिशील नेतृत्व में रज्ाकारों का 
संगठन और दाक्ति तेजी से बढ़ते जा रहे थे। जलाई १६४७ के बाद से ही 
रज़ाकारों की कार्यवाही समस्त कानूनी और मानवी प्रतिबन्धों को तोड़ती हुई 
तेज़ी से बढ़ रही थी। इस सस्था का संघटन और विकास संपूर्णतः फासिस्ट 
सिद्धास्तों के आधार पर हुआ था। सैनिक प्रदर्शन उनके दैनिक कार्य-क्रम 
का अनिवार्य अंग थे। हैद्राबाद, सिकन्दर।बाद और भन्‍्य बड़े नगरों में उन्हें 
नियमित रूप से सैंनिक शिक्षा दी जाती थी । संस्था में प्रवेश पा लेने पर प्रत्येक 
रज़ाकार के लिए इत्तिहाद, हैद्राबाद और अपने नेता के प्रति जीवत' समर्पण 
करने और “अन्त तक दक्षिण में मुस्लिम शक्ति का प्रभुत्व बनाए रखने के 
लिए लड़ने” 'की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी । रज्ञाकारों का केद्ध हैदराबाद में था 
पर उनकी शाखाएँ राज्य-भर मैं फैली हुईं थी ॥ अनुमान किया जाता है कि 
जलाई १६४८ तक ७० हजार रज़ाकार सैनिक छिक्षा प्राप्तकर चुके थे, १ 
'छाख पचास हजार के नाम संस्था के रजिस्टर में दर्ज थे और बहुत तेजी के 
साथ पाच लाख रजाकारों को सैनिक शिक्षा देने की योजना उनके पास थी । 
समस्त हैदराबाद राज्य और उसके समीपवर्ती जिलों में रज्ञाकार एक आर्तक 
बन गए थे । विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा आयोजित सेलिक प्रदर्शनों का 
स्पष्ट उद्देश्य अल्पसंख्यकों में आतंक फैलाना ही था । भारतीय सँघ के सरीमांत 
प्रदेशों में लूटमार करने, स्त्रियों को बे इज्जत करने और मकानों और जाय- 
दाद में आग लगा देने की घटनाएँ प्राय: होती रहती थीं । मुसलमान और 
गैर मुसलमान, सरकारी कमंचारी और साधारण नागरिक, जिस .किसी ने भी 
रज़ाकारों के विरोध का साहस किया वह उनके पाच्त्रिक कोप' का भाजन' बना | 
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लोगों के सिर और हाथ काटे जाने और उनके प्रदर्शन के उदाहरण भी सामने 
आए | ट्रेनों पर प्रायः हमके किए जाते रहे | ७ सितम्बर १६४८ के भारत- 
सरकार के एक वक्कव्य के अनुसार रज़ञाकारों ने उस समय तक राज्य के भीतर 
७० गांवों पर आक्रमण किया, लगभग १५० बार भारतीय-संघ की सीमाओं 
में प्रवेश किया, सेकड़ों व्यक्तियों को मार डाला, बहुतों को घायल किया, 
बहुत सी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया अथवा उन्हें भगा कर ले गये; १२ 
 द्ेनों पर आक्रमण किए और एक करोड़ से अधिक की जायदाद को लूटा । 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि कई लाख व्यक्तियों ने हैद्राबाद से भाग कर 
भारतीय-संघ की सीमाओं में शरण ली । 

/ हैदराबाद के संबंध में भारत सरकार ने बड़े धैर्य के साथ काम लिया । 
वह यह मान कर चल रही थी कि हैदराबाद भारतवर्ष का एक अविभाज्य अंग 
है और अन्ततः उसे भारतीय संघ में मिलना ही पडेगा परंतु इसके लिए कोई 
बाहरी दबाव डालना नहीं चाहती थी '। वह यह चाहती थी कि हेदराबाद 
स्वयं वस्तु स्थिति को समझ ले और भाग्य की अनिवायंता से समभौता करले 
इसी आशा में भारत-सरकार ने नवंबर ११४७७ में उसके साथ एक अस्थायी' 
समभोता करना स्वीकार कर लिया और हैदराबाद करे प्रति अपना विश्वास व 
सदिच्छा प्रदर्शित करने के लिए फ़र्वरी १९४८ में सिकन्दराबाद से अपनी फ़ौजें 
भी हठा लीं । एक बार फिर भारत की जनतत्रीय प्रकार ने यह विश्वास 
किया * कि अन्त में न्याय और विवेक की जीत होगी और हैदराबाद उसे किसी 
हिन्सात्मक, कार्यवाही के लिए विवश नहीं करेगा । जवाहरलाल जी के लिए 
“यह एक अकल्पनीय बात थी कि आधुनिक यूग में और हिन्दुरतान के बिल्कुल 
मध्य में, जहां उसका हृदय एक नई स्वतन्त्रता वी धड़कन का अनुभव कर रहा 
हो, एक ऐसा प्रवेश भी ,हो सकता था, जहां इस स्वतन्त्रता की पहुँच न हो 
और ज़ो एक अनिद्चत काल के लिए स्वेच्छाचारी शासन के अन्तर्गत रहे। 
भारत-सरकार ने यह भी घोषणा कि कि वह हैदराबाद के भविष्य को हैदर" 
बाद की ही जनता के अन्तिम निर्णय पर छोड़ने के लिए तैयार है | बशरत्तें कि 
इस निर्णय का उपयोग स्वतंत्र वातावरण में किया ज़ाए। परंतु, भारत-सरकार 
के धेयें को कमज्ञोरी का द्योतक माना गया और हैदराबाद की फ्रासिस्ट प्रश्ू- 
त्तियां और लड़ाई की तैयारियां तेज़ी से बढ़ती गईं, और धीरे धीरे राज्य के 
शासन पर रज़ाकारों, और रझ्ञांकारों के हिदलर, कासिम रिज्ञवी, का अधिकार 
हो गया और निज्ञाम की स्थिति उनके हाथों में बन्दी के समात्र हो गईं ) राज्य 
के अन्तर्गत जो अराजकता फेलती जा रही थी .उसका प्रभाव पड़ौस* के, भारतीय 
प्रांतों पर भी पड़ रहा थर।। बहु संख्यक वर्ग का जीवन खतरे में पड़ता जा 
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रहा था । इन परिस्थितियों में भारत-सरकार के सामने इसके अतिरिक्त कोई 
चारा नही रह गया था कि वह निज्ञांम पर रज़ाकार संस्था को तोड़ देने के 
लिए अन्तिम बार जोर दे और सिकन्दराबाद में भारतीय सेनाएँ रखने के लिए 
उन्हें विवश करे । इस प्रार्थना के निज्ञाम द्वारा ठुकरा दिए जाने के बांद राज्य 
में शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना के लिए भारतीय सेना उसकी सीमाओं 
में प्रवेश कैरने के लिए भी बाध्य थी । यह पहिला और अन्तिम अवसर थ। 
जब भारतीय संघ द्वारा निर्धारित समग्रीकरण और जनतंत्रीकरण की प्रद्ृत्ति 
को किसी देशी राज्य ने सशस्त्र प्रतिरोध के द्वारा रोकने का प्रयत्न किया । 
यह स्वाभाविक था कि भारतीय सेना के हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश करने 
के बाद यह विरोध ४-४ दिन से अधिक नहीं टिक सका, और जो फासिस्ट 
प्रशृत्तियां तकें और सदूभावना के सामने भुकने के लिए तैयार नहीं थीं उन्हें 
शक्ति के प्रदर्शन के सामने रकना पड़ा । हेदराब।द के संघर्ष को प्रतिगामी 
और फासिस्ट शक्तियों द्वारा जनतंत्र के विस्तार को रोकने का अन्तिम प्रयत्न 
माना जा सकता है । 


दशी राज्यों की वास्तविक 
स्थिति : एक दृष्टि निश्चेप 


स्वाधीनता के प्रथ्मम वर्ष का अन्त होते होते इस प्रकार समस्त देश में 
राजनैतिक एकता की स्थापना की जा छुकी है। देशी राज्यों और अंग्रेजी 
प्रान्‍्तों केबीच जो अप्राकृतिक व्यवधान अंग्रेज़ी राज्य के द्वारा खड़ा किया 
गया था वह टूट चुका है। विचारों और प्रश्ृत्तियों की धाराएँ अब आंसानी से 
वर्तमान अस्पष्ट सीमाओं का अतिक्रमण कर सकती हैं । एक भाग के जीवन 
का स्पर्दन दूसरे भाग में आसानी से अनुभव किया जा सकता है | परंतु यह 
मानना ग़ल्ती होगी कि समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण का काम समाप्त हो चुका 
है: वास्तव में तो अभी उसका आरंभ ही हुआ है, जिन प्रदेशों में अंग्रेजी 
शासन-काल में देशी राज्यों की स्थिति बनी रहने दी गई उनमें से अधिकांश 
शासन की दृष्ठि से बहुत पिछड़े हुए हैं। अंग्रेजी प्रांतों में जहां. जनतेंत्रीय॑ 
संस्थाएँ बहुत कुछ विकसित हो छुकी थीं अधिकांद देशी राज्यों में उनका 
अस्तित्व भी नहीं था । शासन का आधार क़ानून पर नहीं व्यक्तिगत इच्छा 
पर था। अंग्रेज़ अधिकोरियों के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को छोड़ करणो सदा हीं 
अंग्रेजों के हित में किया जाता था, राजा और उसके विश्वासपात्रे/अधिंकीरियाँ 
की आज्ञा ही कानून थी । राजा और उसके अधिकारियों के पास न॑ ती शासस 
फे सम्बन्ध में कोई बड़ेआद्श थे और न स्पष्ट कल्पना, और न जनतां के हित 
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के लिए कोई चिन्ता । उनके स्वेच्छाचार का प्रतिकार करने के लिए भी जनता 
के पास कोई साधन नहीं थे । बहुत कम राज्यों में राजनैतिक चेतना का विकास 
हो पाया था जिन राज्यों के पास आ्थिक तविकांस के साधन थे वे भी उनके 
उपयोग की ओर से उदासीन थे । अधिकांश राज्यों में न तो उद्योग धधों का 
विकास करने की कोई तत्परता थी,न खनिज पदार्थों का ठीक से अनुसधान 
करने का कोई प्रयत्न, और नदियों की वे प्रभावशील धाराएँ जिनसे असीप 
विद्युत्गक्ति की व्युत्पत्ति की जा सकती थी उनकी सीमाओं में से व्यर्थ ही 
निकल जाती थीं. । शासन की दृष्टि से; इसमे संदेह नहीं, देशी राज्य अंग्रेज़ी 
प्रान्‍्तों की तुलना में, लगभग आधी शताब्दी पिछड़े हुए हैँ । इन प्रदेशों में 
जनतंत्रीय शासन की स्थापना का तब तक कोई मूल्य न होगा जब तक समय के 
इस अन्तर को मिटोीया न जाए और उनमें आधन्तिक शांसन के मलभत सिद्धांतों 
को प्रतिष्ठा नकी जाए । 

इस दिशा में आज जो भी हो रहा है वह बड़ी धीमी गति से हो रहा है । 
भारत-सरकार देशी राज्यों को जल्दी से जल्दी शेष भारत के साथ एक राज- 
नेतिक सूत्र में बांध देना चाहती थी। यह आवश्यक भी था । पर इसका 
परिणाम यह हुआ कि उसे जहां एक ओर राजाओं को संतुष्ट करने के लिए 
उन्हें दस करोड़ से अधिक रुपया प्रतिवर्ष पेशन के रूप में देने के लिए विवश 
होना पड़ा है, दूसरी ओर अधिकांश देशी राज्यों में ऐसे कार्यकत्ताओं को मंत्रि- 
पद और शासन का उत्तरदायित्व देने पर भी विवश होना पड़ा है जिनमें से 
सभी का राजनेतिक चिन्तन सुस्पष्ट, शासन-योग्यता बढ़ीनचड़ी अथवा कभी-कभी 
तो सावंजनिक हितों को समझने की क्षमता भी बहुत अधिक नहीं थी । सभी 
राज्यों में राजनैतिक आन्दोलनों की परंपराएँ पुरानी नहीं थी और राजनैतिक 
जीवन भी अधिक विकसित नहीं था पर सभी में मंत्रि-मंडल बनाने तो आवब- 
इ्यक थे ही। इसका परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश राज्यों में अधिक 
योग्य मंत्रिमंडल, नहीं बन सके हैं | देश की तेज़ी से बदलती हुई परिस्थिति में 
शायद यहू अनिवायं हो गया था; पर अब यह बिल्कुल आवश्यक है कि भारत- 
सरकार देक्षी राज्यों के संरवागीण पुननिर्माण की स्पष्ट योजनाएँ बनाए और 
उन्हें जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करें | आज तो बहुत से देशी राज्यों में सत्ता 
प्राय: राजनैतिक कार्यकर्ताओं के एक गुट के हाथों में आ गई है और उसका 
उपकोग, के स्रदा ही निःस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति का जल्दी' 
अन्व: होना. चाहिए । यह आवश्यक है कि देशी राज्यों में जल्दी से जल्दी धारा- 
सभाओं।का: निर्माण हो और ऐसे मंत्रिमंडल बनें जो धारासभाओं के प्रति- 
उत्तरदायी हों। इस काम को यदि स्थानीघ् मंत्रिमंडलों. के हाथ में छोड़ दिया 
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गया तो उसमें बहुत अधिक समय लग सकता है। विवान-सभा का चुनाव, विधान 
का निर्माण,विधान-सभा द्वारा उसकी अन्तिम स्वीकृति और उसके अनुसार घारा- 
सभाओं का चुनाव, इस समस्त प्रक्रिया के पूरा होने में कई वर्ष तक भी लग सकते हैं। 
देशी राज्यों की संख्या अब बहुत कम रह गई है; पर मैं नही मानता कि जितनी 
इकाइयों के रूप में वे आज संघटित हे उन सबको अलग अलग ढंग के शासन- 
विधान बनाने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक है । देशी राज्यों के लिए 
कंन्द्रीय विधान-सभा, जिसमे देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं; अथवा 
कंबल देशी राज्यों के प्रतिनिधि-सदस्य मिल कर, समस्त राज्यों अथवा राज्य- 
संधों के लिए एक विधान बना लें और, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 
थोड़े परिवत्तेन-परिवर्धन के साथ, वह सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिए। यह निश्चित है कि उत्तरदायी मंत्रिमंडलों की स्थापना से हो 
देशी राज्यों में शासन के आधुनिक सिद्धान्तों की स्थापना का कार्य पूरा नहीं 
हो जाएगा । अभी एक लम्बे अर्से तक केन्लीय सरकार को इन एिछड़े हुए 
प्रदेशों के शासन की वैसी ही देखरेख करती पड़ेगी जझेसी अंग्रेज़ी शासन में 
'पिछड़े हुए इलाकों" की कीजाती थी । केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुभवी 
अफसरों के भेजे जाने का काम तो अब भी शुरू हो गया हैँ परन्तु भारत-सरकार 
इस दिला में यदि फोई रथायी काम करना चाहती हैँ तो उसे देशी राज्यों के 
शासन में बहुत अधिक देखरेख करने की आवश्यकता है। यहू तो मानकर 
चलना ही होगा कि केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप उप्त सीमा का अतिक्रमण 
ने करने पाए जहां वह स्थानीय कार्यकर्ताओं की प्रेरण। और उत्साह में बाघक 
सिद्ध हो । 


आग के काम की 
दिशा 


देशी राज्यों में जो सबसे बड़ा काम करना है वह जनतंत्र की परंपराओं 
की स्थापना का है । यह काम आसान नहीं हैँ । देशी राज्य सामन्‍्तक्षाही 
व्यवस्था के आज भी दुर्गम्य गढ़ बने हुए हे।जब तक इस सामन्‍्तशाही व्यवस्था 
को तोड़ नहीं जाता जनतंत्र का विकास असंभव है। इस व्यवस्था को तोड़ना 
भी आसान नहीं है । भाज तो कानन द्वारा ही उसे तोड़ने की हम कल्पना कर 
सकते. हैं। ये कानून राज्यों की घारा सभा पास करेगी। क्षाज तो यह भी 
स्पष्ट नहीं है कि देशी राज्यों की जनता हारा किसी व्यापक आधज्रार पर चुनी 
जाने वाली धारासभाएँ इस प्रकार की किसी योजना को फौरन ही मान हेंगी। 
जनता के अधिकांश भाग के राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होने के कारण 
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यह भी निर्विवांद नहीं हैं कि धारासभाओं में सदा ही प्रगतिशील तत्त्वों का 
विश्वस्त बहुमत होगा । कई स्थानों पर आज भी सामन्‍्तशाही शक्षियाँ हिन्दू- 
संस्क्ृति, हिन्दू-परंपर। और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के नाम पर सांप्रदायिक- 
फासिस्ट मनोदृत्तियों को भी प्रोत्साहित करने की स्थिति में हैं । देशी राज्यों 
की जनता के सामने भारतीय राष्ट्रीयता की बहुत सुस्पष्ट व्याख्या न होने के 
कारण जातीयता, धर्मांचता, रूढ़िप्रियता आदि संकीर्णताओं में उसके उलभ 
जाने का भय भी अभी मिटा नहीं है । सामंतशाही और सांप्रदायिक दशक्षियाँ 
मिलकर जनतंत्र के विकास के मार्ग में बड़ी रुकावटे खड़ी कर सकती हैं। यह 
भय और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि जिन राजनैतिक नेताओं के 
हाथ में इन फासिस्ट प्रश्नत्तियों के विरोध का नेतृत्व रहेगो वे स्वयं भी जनतंत्र 
के आधारभूत सिद्धान्तों से सदा ही परिचित नहीं हैं । शिक्षा की दृष्टि से, जो 
जनतत्र का प्रमुखआधार हे, देशी राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं। जब तक शिक्षा- 
उचित ढंग से दी जाने वाली उचित शिक्षा-- का तेज़ी के साथ प्रचार नहीं 
होता तब तक इन प्रतिगामी शक्तियों को रोकना आसान नहीं होगा। शिक्षा 
के सांथ ही समाज-सुधार की गतिशील विचार-धाराओं को भी जागृत्‌ करना 
होगा । इस दृष्टि से तो बहुत से देशी राज्यों में एक साधारण मानवी स्तरपर 
स्थापित समाजतंत्र का सूत्रपात भी नहीं हुआ है । वे सामाजिक कुरीतियाँ जो 
अन्य प्रान्तों में नागरिकता के विकास के साथ नष्ट होती चली गई हैं देशी- 
राज्यों में आज भी मौजूद हें। यह भी संभव है कि समाज-सुधार की इन 
प्रद्त्तियों को आगे बढ़ाने के लिए कड़े कानून बनाने पड़ें और सख्ती के साथ 
उन पर अमल किया जाए, पर उसके लिए भी एक प्रबुद्ध, जागृत्‌ और प्रगति- 
गील शासन-तंत्र की आवश्यकता होगी, जिसकी स्थापना की हम तब तक 
कल्पना नहीं कर सकते जब तक शिक्षा और समाज-सुधार की ये प्रवृत्तियां कुछ 
आगे न बढ़ जाएं । देशी राजाओं की सामाजिक विचार-धाराओं में जिस 
आमूल क्रान्ति की ओर ऊपर की पंक्षियों में संकेत किया गया है वे सब की 
सब नेताओं और कानून के द्वारा भी, जनता पर लादी नहीं जा सकती | शक्ति 
का प्रयोग एक सीमा तक आवश्यक हो सकता है पर उसका वोस्तविक आधार 
जनप्ताधारण के सहयोग और स्वीकृति पर ही रखा जा सकता है । नेताओं की 
ओर से एक स्वस्थ, निःस्वार्थ और सहानुभूति पूर्ण नेतृत्व और जन-साधारण 
की ओर से स्वस्थ, स्पष्ट और निर्भीक चिन्तन, इन दोनों का जब तक सहयोग 
नहीं होगा तब तक देक्षी राज्यों में उस मानसिक क्रान्ति की हम आशा नहीं 
रख सकते जिसके प्रभाव में देश के अन्य भाग पहले से आ चुके है ।देशी राष्यों 
में आज सबसे बड़ा काम समय की सीमाओं को तोड़ना और उस युग के, 
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जिसमें वहां की जनता आज भी साँस ले रही है और आज के यूग के; बीच की 
अनेकों शताब्दियों को चकनाचूर कर देना है । 
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राजनंतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेने,और उसे संगठित कर लेने से, हीं' 
यह नहीं कहा' जा सकता कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वह तो 
केवल एक साधन हैं| हमें एक ऐप्े लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए जिसे प्राप्त 
कर लेना हमारे जोन के सर्वागीण विक्रास के लिए आजवश्यक् है । जो राज- 
नेतिक स्वाधीनता हमें सामाजिक और आ्थिक स्वाधीतता की ओर नहीं हे 
जाती वह हमारे लिए अभिशाप बन' सकती है । जवाहर ताल नेहरू के शब्दों में 
'जो उन्होंने १६३३ में लिखें थे, “विदेशी शासन के स्थान' पर देश में यदि' 
एक भारतीय शासन' स्थापित हो जाता है और वह सभी स्थिर स्वार्थों को 
ज्यों का त्यों बनाए रखता है तो उसे तो स्वाबीनता की परछाई मानना भी 
ठीक नहीं होगा । भारतववर्ष के लिए उसके निक्ठ भविष्य का लक्ष्य तो यही माना 
जोना चाहिए कि उसकी जनती का शोषण समाप्त कर दिया जाए । राजन तिक 
दृष्टि से इसका अथे होगा स्वाधोततां और अंग्रेज़ी शासन से सम्बन्ध विच्छेद । 
आंधिक और सामाजिक दृष्टि से उसका अथे होगा सभी विशेष वर्ग-हिलों और 
स्थिर स्वार्थों का समाप्त हो जाता। # ” १६३६ में लव॒तऊ-कांगरेम के सभा 
पति पद से जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर यह कहा, “मैं हिन्दुस्तान की 
आज़ादी के लिए इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरी राष्ट्रीय भावता विदेशी 
भाधिपत्य को बर्दाइत नहीं कर सकती । में उसके लिए और भी. अधिक प्रयत्न- 
शील इसलिए हूँ कि वह मेरी दृष्टि में सामाजिक और आधिक परिवत्तेत की 
विदा में एक अनिवार्य कदम है । मैं तो यह चाहेगा कि कांग्रेस एक समाज- 
वादी संस्था बन जाए और संसार की उत दूसरी शाक्किपों के साथ कंधे से कथा 
भिड़ा कर काम करे जो एक नई सभ्यता के निर्माण के काम में छगी हुई हैं। ” 
इन अवतरणों से जवाहरलाल जी का यह मत स्पष्ठ हो जाता है कि राजने- 
' तिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के बाद उसे अधिक से अधिक व्यापक और गहरा 
बनाने का उत्तरदायित्व हम' पर आ जाता है । दूसरे देशों का इतिहास भी हमें 
ऊ जवाहरलाल नेहरू: फिकफिक छिक्केंद ये 
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यही बताता है कि केवल राजनेतिक स्वाधीनता काफी नहीं होती, बल्कि कभी 
कभी तो वह खतरनाक भी होती है । राजनैतिक स्वाधीनता के बाद भी यह 
तो संभव रहता ही है कि देश. का शासन-तंत्र वर्ग विशेष और स्थिर स्वार्थों के 
नियन्त्रण में चला जाए और थे उसका उपयोग, जनता के हित के लिए नहीं 
अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करें। ऐसा शासन जनता का' शासन नहीं 
कहला सकता । वह तो पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना-मात्र होगा और एक 
जीवित, जागत, चेतनाशील जनसमाज इस प्रकार के शासन से अधिक दिलों 
तक संतुष्ट नहीं रह सकेगा । 


राजनेतिक स्वाधीनता और 


आश््थेक समानता 

राजनेतिक स्वाधीनता के प्राप्त होते ही प्रत्येक देशा के सामने यह प्रश्न उठ 
खड़ा होता है कि वह आथिक स्वाधीनता किस प्रकार प्राप्त करे, और इस प्रश्न' 
का समाधान कभी भी सरल नहीं होता । राजनैतिक स्वाधीनता का अर्थ यह 
होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त 
हो जाता है। उसे यह अधिकार मिल जाता है कि वह धारा-सभा के चुनाव के 
लिए खड़ा हो सके, चुनाव में अपना मत दे सके और चुने जाने के बाद सर- 
कार के निर्णयों पर अपना प्रभाव डाल सके । यहु एक ऐसी स्वाधीनता है जिसके 
महत्त्व से इन्कार तहीं किय। जा सकता । उसे प्राप्त कर लेने से व्यक्ति का आत्म- 
विश्वास बढ़ता है, और वह अपने में ज़िम्मेदारी की भावना महसूस करने 
लगता है। दृष्टिकोण का यह परिवत्तेन हम अपनी आँखों के सामते देख रहे 
हैं । १५ आस्त १६४७ से पहिले हमें अपने शासन में भाग छेने का बहुत कम 
अधिकार था, और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अन्तिम निर्णय अंग्रेज शासकों के हाथ में 
था। आज हमें यह विश्वास है कि यदि किसी विषय पर हम ऐसे विचार रखते 
हैं जिनके अनुसार काम करना हमारी सरकार के लिए आवश्यक है तो हम 
उन विचारों को अपने बड़े से बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं और यदि उनके 
पीछे जन-समूह का समर्थन है तो ३५ कार्यान्वित करने के लिए हम सरकार 
को विवश भी कर सकते हैं ।थह विश्वास कि देश के शासन का नियंत्रण 
हमारे हाथों में है हमें दुसरे देशों के सामने सिर ऊँचा करके चलने की प्रेरणा देता 
है भर इससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु इन सब बातों के 
होते हुए भी यदि हमारे समाज का आर्थिक ढाँचा ऐसा बेमेज़ है कि उसमें मेह- 
नत तो तीस करोड़ आदमी करते हें और उस मेहनत का लाभ दस' हजार आदमी 
ही उठा पाते है तो उससे हमें विशेष संतोष नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को 
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मत देने के अधिकार में बराबरी का मिल जाना ही काफ़ी नहीं है | यह भी 
आवध्यक है कि समाज में रोटी और कपड़े और दूसरी भौतिक आवश्यकताओं 
का वितरण भी इस प्रकार हो कि उसमें एक दूसरे के भाग में विशेष .अंतर 
न रहे । एक ऐसे समाज में जिसमें गरीब लोग ज़्यादा हैं और थोड़े से अमी रों 
के'हाथ में सारी सत्ता केन्द्रित है, आर्थिक परिस्थितियाँ उन लाखों करोड़ों ग्र रीबों 
को मजबूर कर देती हें कि वे अपने मत देने के अधिकार का उपयोग मुट्ठी 
भर अमीरों के इशारे पर करें। ऐप्ती दशा में मत देने का अधिकार मिला न 
मिला बराबर हो जांता है, और राजनैतिक स्वाघीनता अपना मूल्य गर्वो बैठती 
है । 
पूंजीवाद का मागे और 
उसके खतरे 

राजनैतिक स्वाधीनता के बाद भी हिन्दुस्तान के सामने पूंजीवाद का रास्ता 
खुला हुआ है, बल्कि यह कहना चाहिए कि जब तक उसे जबरदस्ती बन्द नहीं 
कर दिया जायगा तब तक केवल वही रास्ता हमारे सामने है । अंग्रेजी शासन 
ने एक छंबे असे तक हमारे औद्योगिक विकास को रोके रखा, परंतु अन्त में 
परिस्थितियाँ उसके वश के बाहर हो गईं और पिछले पच्चीस-तीस वर्षों में 
अंग्रेशी शासन' के बावजूद भी हम थोड़ी बहुत औद्योगिक प्रगति कर पाए हैं। 
इस औद्योगिक विकास के साथ साथ पूंजीवाद भी बढ़ा है । पहिले महायुद्ध के 
दिनों में वह अपने पैरों पर खड़ा हो सका । दोनों युद्धों के बीच के आर्थिक 
संकट के दिनों में भी वह अपने को जैसे तैसे जीवित रख सका, और दूसरे महा- 
युद्ध का लाभ उठा कर तो उसमें अपनी स्थिति को मज़बूत भी बना लिया है। 
पूंजीवाद की जड़ें हमारे देश में जम चुकी हें। परंतु यदि उन्हें और भी मणबूत 
' बनने दिया गया, और उसकी धाखाओं को आकाश तक फैल जाने की. निर्बाध 
स्वंतन्त्रंता दे दी गई, तो उसका परिणाम क्या.होगा ? पूंजीवाद एक सीमा 
तक देश के उत्पादन को बढ़ा सकेगा, इससे सन्देह नहीं। उन सभी देशों में जो 
औद्योगिक क्रांति के परिवत्तेनों में से गज़ारे हैं पूंजीवाद ने उत्पादन के विकास 
में आइचयंजनक सहायता दी है, परन्तु यह भी निश्चित है कि उन सभी देक्षों में 
पूंजीवाद के द्वारा धन में वृद्धि ती हुई पर जनता सुखी नहीं बनी । पूंजी की 
इस वृद्धि का लाभ जन साधारण तक नहीं पहुँच सका | वह सदा ही समाज 
के एक छोटे बर्ष के हाथों में संचित और सीमित रहा । उसका नतीज्ञा यह 
हुआ है कि समाज तेज़ी के साथ दो वर्गों भें बँटता चला गया है। एक ओर तो' 
अमौर लोग हैं थो और भी अमीर होते चके गए हैं और दूसरी ओर गरीबों 
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की संख्या और ग़रीबी लगातार बढ़ती गई है। धन के साथ ही सत्ता भी एक 
वर्ग के ही हाथों में केन्द्रित होती जाती है, और इसके द्वारा उस वर्ग के शोषण 
की क्षमता भी बढती जाती हैं। समाज के इस प्रकार के विभाजन के बाद यह 
संभव नहीं रह जांता कि लोगों में, विशेष कर पीड़ित बग में, वर्ग-भेद की 
चेतना जागृत्‌ न हो, प्रत्येक औद्योगिक समाज में ऐसा हुआ है, और इस 
चेतना के विकास के साथ साथ ऐसी विषम सामाजिक समस्‍्याएँ खड़ी होती 
गई हैं कि कोरे राजनेतिक जनतनन्‍्त्र के द्वारा उनका समाधान असंभव हो 
गया है । 
यह एक निःसदिस्ध सत्य है कि किसी,भी सभाज में यदि पुंजीबाद को. 

बढ़ने ..द्विया--गया तो वह जनतंत्र को खोखला ओऔर.-चविःसत्त...बना देगा | एक 
ऐसे समाज में जहां धन-संपत्ति के बँटवारे में भीषण असमानताएँ मौजूद हों 
पूंजीपति या ज़मीदार के खिलाफ मजदूर यां किसान का अपने राजनैतिक 
अधिकार का प्रयोग करना निरर्थक सा हो जाता है.। ऐसे समाज में यदि जन- 
तंत्र की संस्थाएँ क्रायम रखी भी गईं तो वे बहुत जल्दी अपनी वास्तविक उप- 
योगिता खो बंठती हैं।चुनाव होते हैं। कारखाने में काम करने वाले मज़दूर 
को मत देने करा अधिकार होता है, परन्तु यदि कारखाने का मालिक या उसका 
साथी या क्ृपाभाजन चुनाव के लिए खड़ा होता हैँ तो मज़दूर के लिए यह 
अनिवायं हो जाता है कि वह उसी को अपना मत दे। मैं मानता हूँ कि इस 
तरह का दबाव आजकल प्रत्यक्ष रूप में नहीं डाला जाता । मज़दूर या किसान 
जब अपना मत देता है तो प्रायः उसकी धारणा यह रहती है कि वह अपने 
अधिकार का उपयोग स्वतन्त्रता के साथ कर रहा है, परन्तु मत व्यक्क करने 
की इस स्वतन्त्रता का वास्तविक अथे क्‍या है ? मज़दूर या किसान कहा से 
मफ्नी वह जानकारी प्राप्त करता है, विभिन्न उम्मीदवारों के संबंध में, जिसके 
होने का वह दावा करता है ? यह जानकारी उसे या तो अखबारों से मिली 
होती है या सार्वजनिक भाषणों से या छोटी मोटी प्रचार पुस्तिकाओं से या 
रैडियो से था प्रचार के इसी प्रकार के किसी साधन से, और ये सभी साधन 
इतने जटिल और विकसित हूँ कि ग़रीब आदमी उनका उपयोग नहीं कर 
सकता पर अमीरों के लिए वे सहज साध्य होते हें । इसका परिणाम यह होता 
हैं कि वही राजनैतिक दल पनप पाते हें, वही अखबार चल निकलते हे और वही 
वक्का प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें अमीरों का समथंन प्राप्त होता है। ग़रीब 
आदमी अपनी नसादानी में यह समझता है कि बह अपने मत स्वीतंत्य का उप- 
भोग कर रहा है परंतु उसकी अन्तिम राय के बनने में वे सत्र साधन, प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, काम करते रहे हैं जिनका संचालन धमिक वर्ग के हृदारे 
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से होता है ।पृंजीवाद जनतंत्र मे चुनाव होते है, राजनैतिक दल बनते और 
बिगड़ते हे; धारा सभाएँ बड़ी धम-धाम से, और जोशीली बवत्तृताओ के बीज 
लंबे चौड़े क्रानून बनाती हे;मत्रि-मंडल घोषणाएँ करते हैं, पर यह सब कठ- 
पुतलियों के उस तमाशे के समान होता है जिसके सूत्र कुछ अहृष्य व्यक्तियों 
के हाथों में होते हैं जिनके इशारे पर नाटक के दृश्यों में परिवत्तंन' होता रहता 
है । इस प्रकार के शासन-तन्त्र को कोई भी नाम दिया जा सकता हैं पर उसे 
जनतंत्र कहना जनतत्र की भावना का उपदास करना है । 

जिस समाज का नेतृत्व पूंजीपतियों के ह।थ में रहता है वह समाज, 
नियति के अबाघ चक्र के समान, निरन्तर युद्ध और उससे भी बढ़े युद्ध की 
ओर बढ़ता रहता है । पूंजीवादी का सीधघासाधा लक्ष्य होता है रुपया कमाना 
और अधिक रुपय) कमाना | समाज की हित चिन्ता का उसकी दृष्टि में कोई 
मूल्य नहीं है। उसकी नद्जार तो अपने व्यक्तित लाभ पर रहती हैं। 
वह चाहता है कि अपने कारखाने केयंत्रों में वह सस्ते से सरते 
दामों पर खरीदा हुआ कच्चा माल झोकता जाए और अपने तयार 
माल को अधिक से अधिक लाभ लेकर बेचे। वह अपने उत्पादन में 
लगातार बृद्धि करता रहता है; एक समय आता है जब वह बृद्धि इतनी बढ़ 
जाती है कि उसके अपने देश के बाजारों मे उसकी झापत संभव नहीं रह 
जाती । तब वह दूसरे देशों के बाजारों की तलाश में निकलता है और उनमें 
अपना अधिक .से अधिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ा 
लेनां चाहता है, जिससे उसे यदि वहां से कच्चा माल खरीदना हुआ तो उसे 
सस्ते से सस्ते दामों पर खरीद सके और तेयार माल की बिक्री पर अधिक से 
अधिक लाभ उठा सके । जिन देशों में भी पूंजीवाद का विकास हुआ हू के 
स्वभावतः: ओर अनिवायतः साम्राज्यवाद' की ओर बढ़े हैं। इंग्लेण्ड, फ्रांस, 
हॉलेण्ड, पुतंगाल आदि पद्चिमी यूरोप के जिन देशों में पूंजीवाद का सबसे 
पहिले विकास हुआ था वे अपने से कई गुना बड़ी भूमि और आबादी पर अपने 
सांत्राज्यों की स्थापना कर पके, परन्तु उन देशों ते किस आधिक और नंतिक 
कीमत पर इन साम्राज्यवादीं का बोक पिछली कई सदियों तक ढोया इसको 
कथा मानव इतिहास के सबसे काले अक्षरों में लिखी गईं है। जो गरीब देश 
स्े,म्राज्यवांद के शिकार बने उत्तके कष्ठों की कथा हम थोड़ी देर के लिए 
'हष्टि से ओकल भी कर दें तो भी हम यह तो भूल नहीं सकते कि कुछ दिनों 
बाद जब पूंजीवाद नए देशों में पहुंचता है तब उन देशों में भी साम्राज्य की 
वैसी “ही बल्कि दससे भी अधिक तीत्र लिप्सा जागृत हो जाती है और जब 
पूंजीवाद के क्षेत्र में आने वाले ये नए देश पाते हैं कि उनकी खुमारी से जाग 
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उठने के पहिले ही दुनियां बंद चुकी है तो यह स्वाभाविक होता है कि वे पुराने 
साम्राज्यवादी देशों को चुनौती दें। बीसवीं शताब्दि के अब तक होने वाले दो 
महायद्धों के पीछे हम जम॑नी, इटली और जापान के द्वारा दी जाने वाली 
इसी प्रकार की चुनौती पाते हैं । इप्त प्रकार पूंजीवाद अनिवार्य रूप से 
साम्राज्यवाद को ओर बढ़ता है, और साम्राज्यवाद एक के बाद दूसरे युद्ध की 
सृष्टि करता चलता है, ऐसे युद्धों की सुष््टि जिनमें मांवव-समाज और मानव- 
संस्कृति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिखाई देता है । 
हिन्दुस्तान भी यदि पूंजीवाद के इसी रास्ते पर चला जिस पर यूरोप के 
देश पिछली कई झताब्दियों से त्नल रहे हैं तो उसके परिणामों की कल्पना की 
जा सकती है । आज तो अमरीकी पूँजीवाद ही इतना अधिक विकसित 
है और विकसित होने के कारण इतना अधिक भूखा है कि संसार 
के सब देवा मिलकर भी उसके लिए काफी नहीं है, उसके सामते एक प्रतिद्वन्द्री के 
रूप में हिन्दुस्तान का ठिक पाना संभव नहीं है । अमरीकी पूंजीवाद कहां 
अपना दराल जमाना नहीं चाहता ? पश्चिमी यूरोप में उसने अपने पैर जमा 
लिए हैं। मध्य-यूरोप में उसने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। पूर्वी 
यूरोप के जो छोटे छोटे देश रूस की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता के द्वारा 
उसके चंगल से निकलते जा रहे हें वे उसकी खोझ और बौखलाहठट को बढ़ा 
रहे हें । मध्य-पूर्त और चीन के समस्त आथिक जीवन पर उसका नियंत्रण 
है । पाकिस्तान पर उसको ललचायी आँखें हैं । हिन्दुस्ताव से भी वह निराश 
नहीं है और दक्षिण-पूर्वी एशिया पर भी उसकी दृष्टि बार बार जा ही पड़ती 
हैं । यह पृष्ठभूमि है संसार की अर्थ नीति की जिसके आधार पर हिन्दुस्तान 
के पजीबाद को अपना भविष्य खोजना हूँ । में मानता हूँ कि अभी आने वाले 
चर्षों में पूंजीवाद के द्वारा देश के उत्पादन का काफ़ी विकास किया जा सकता 
है, परंतु यदि उस पर नियंत्रण नहीं छगाया गया तो वह स्थिति जल्दी आ 
जाएगी जब भारतीय . पूंजीवाद_भी अपने भासपास के देशों में बाजारों की 
खोज और अप्रत्यक्ष राजनंतिक प्रभाव जमाने की «- क्योंकि प्रत्यक्ष राजन- 
',तिक प्रभाव जमाने का यग भब बीते चुका है--चेष्टा में तत्पर दिख।ई देगा । 
/- संशंभकं४ थक उाममतंले4००भल ४४७०8 ४#ज ३५४१० 
हम चाहे कसी भी लच्छेदार भाषा में अपनी भलमंसाहत की घोषणा करे और 
सकानों की चोडियों से चीखें कि हमारा देश कभी साम्राज्यवादी नही रहा, 
हम तो सभी देझ्ों के साथ मैत्री और भाईचारा चाहते हैं, हम कभी साम्रा- 
ज्यवाद के निकृष्ठ रास्ते पर नहीं चलेंगे, पर यह निद्िचत है कि एक क्षाज्ञाद 
हिन्दुस्तान यदि कुछ वर्षों भी पूंजीवादी. बना, रहा तो वह अवश्य ही साज्रज्यि- 
चाद के उस पुराने-पहिचाने रास्ते पर च्त्र पढ़ेगा, जिस, पर उसके सभी, पूंजी- 
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वादी पुरखे चलते आए हैं। हम अक्सर हिन्दुस्तान के द्वारा एशियां के नेतृत्व 
की बात करते हैं, और हमारी इस भावना को बड़े बड़े सम्मेलनों में अभि 
व्यक्ति का समर्थन अब देश के राजनंतिक नेताओं या आदर्शवादी युवकों के 
ढ्वारा ही नहीं किया जाता परंतु उसके पीछे पूंजीवादियों की उदारता भी जब 
उंभक उभफक कर भाँकने लगती है तब क्या हमारे पास यह सोचने का कारण 
नहीं है कि आदशंवाद के इस कीने आवरण को चीर कर उनकी पैनी दृष्टि 
मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के पिछड़े हुए देशों के बाज़ारों पर है जिनमें 
इतनी राजनैतिक चेतना तो आ गई है कि यूरोप को वहाँ से हट जाना चाहिए 
पर जो एशियायी भ्रांतृत्व के मोटे पद्दें के आरपार देखने को क्षमता नहीं रखते ? 
आज की स्थिति में चाहे हम अपने स्वप्नों को मृत्तेरूप न दे सकें पर अपने 
हृदय में इन इच्छाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं को पालते रहने का परि- 
णाम ही क्‍या हमारे लिए अशुभ और अवांछनीय न होगा 
एक बात निश्चित है और धह यह है कि अब किसी भी देश में पूंजीवाद 
का निविरोध विकास संभव नहीं रह गया है। सभी देशों के मजदूरों में वर्ग 
संघर्ष की भावना तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैँ। वे अब इस बात को मानने 
(लगे हैं कि वस्तुओं के “मुल्य” का निर्धारण करने के लिए मुख्य वस्तु अमर! 
है, और यद्यपि पुंजी' उसके लिए आवश्जक हे परन्तु पूंजी भी अन्ततः संचित' 
किया हुआ श्रम है, इसलिए यह आवश्यक है कि उस चीज की बिक्री से जो 
लाभ हो भाज की तरह उसका अधिकांश पूजीपति की जेब में नहीं जाना 
चाहिए । उस पर तो उन लोगों का ज़्यादा हक़ है जिन्होंने उत्पादन में अपना' 
श्रम लगाया है। मजदूर यह भी जानता है कि पूंजीपति जो कुछ भी करता 
है वह अपने स्व्राथं के लिए करता है । उसे न तो राष्ट्रीय हित की चिन्ता है 
और तन इस बांत की चिन्ता हैं कि उसके कारखाते में काम करने वाला मेज- 
' दूर जिसकी मेहनत पर वह मौज उड़ाता है भर पेट भोजन या शरीर ढकतने 
को कांफी कपड़ां भी जुटा पाता है या नहीं । पूंजीपति की दृष्टि मुख्यतः 
अपने व्यक्तिगत लाभ पर रहती है इसलिए वह स्वभावतः ही चांहता है कि 
लाभ का कम से कम हिस्सा मड्भादूर को दे और अधिक से अधिक हिस्सा 
अपने पास रखे | इसके विपरीत मजदूर स्वभावतः यह चाहता है कि उसकी 
मजदूरी के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा उसे मिले । 
जब तक मजदूर बिखरा हुआ और' भसंगठित था तब तक तो पूंजीपति के 
निर्णय को चुपचाप मान लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, परंतु 
'उत्पादन की परिस्थितियां बदल जाने के कारण और अधिक से अधिक कार- 
खानों के ऐसे रथातों पर केन्द्रित हो जाने के. कारण जहीँ कच्चा मार, लोहा 
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और कोयला, आसानी से मिल सकता हो, मज़दूर को अब संगठन का अधिक 
अच्छा अवसर मिल गया है । मज़दूर यह जानता है कि अपने संगठन की शर्क्कि 
के हारा कारखाने में हड़ताल करा कर वह पूंजीपति पर दबाव डाल सकता 
है। इस प्रकार के संगठित विरोध के सामने पूंजीपति को #कुकने के लिए विवश 
होना पड़ता है; और ज्यों ज्यों पूंजीपति इस प्रकार झुकता है, मद़ादूर को संग- 
ठन की दाक्ति का अधिक भान होता जाता है और मजदूर आंदोलन मज़बूत 
हांता जाता है । 


साम्यवाद का सोनहला 
आकर्षण 


यह मजदूर आंदोलन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह 
स्पष्ट हो जाता हैँ कि उसका अन्तिम लक्ष्य समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को 
समाप्त करता, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना और वितरण का 
संचालन ' राज्य के हाथों में ले लेना है । इतिहास में यह विचार-धारा साम्य- 
चांद के नाम से प्रसिद्ध है। साम्यवाद के प्रणेता यह मानते आए हैं कि बह 
एक अनिवाय ऐतिहासिक .अप्रशृत्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता। यह सच ह 
कि सास्यवाद का प्रचार उतनी तेज्ञी से नहीं हुआ है जिसकी उसके समर्थकों को 
आशा थी | साम्यवाद की बाह्य-रेखा १८४४४ और १८४५८ के बीच मावस और 
एंजेल्स' के द्वारा प्रकाशित हुई थी, पर॑तु पहिली साम्यवादी क्रांति १६१७ में 
और, मास की भविश्यवाणी के विपरीत, रूस जैसे देश में हुई जो औद्योगिक 
दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ और एक कृषि प्रधान वेश था ॥ रूस की कांति के 
विधायक ढेनिन ते इस अप्रत्याशित घटना का स्पष्टीक !ण करते हुए कहा कि 
माक्से के सिद्धान्तों के अनुसार यह आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक देश में वैसी 
परिस्थितियां बन जाएँ जिनमें स।म्यवादी क्रांति सफूल होती है प्रत्यृत यह काफी 
था कि विश्व में सामूहिक दृष्टि से वैसा विकास हो चका हो | इसके साथ ही 
लेतित ने यह घोषणा भी की कि रूस की क्रांति तो केवल अग्नदृत है संसार के 
सभी देशो सें एक एक करके फल जाने वाली क्रांतियों का, और उन्हें यह 
आशा थी कि आने वाले दस वर्षो में संसार भर में साम्यवाद की स्थापना हो 
जायगी । लेनिन की भविष्यवाणी ग़लत निकली । रूस की क्रांति के तीस वर्ष 
बाद ही रूस को छोड़ कर किसी भी बड़े देश में इस प्रकार की क्रांति नहीं 
हुई है, परंतु साथ ही यह भी निर्चितं हैँ कि साम्यवाद की विार-धारा निरं- 
तर फैलती गई है और दूसरे महामुद्ध के बाद से रूस के क्षांस पास के कई 
देशों में, भौर दूसरी और चीन के एक बड़े भाग में --भऔर १६४८ के उत्त- 
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कब रे 


राधे में क्रशः मलाया, बर्मा, हिन्देशिया और कोरिया में---साम्यवांद तेज़ी 
के साथ फैला है। पद्चचमी यूरोप के भी प्रायः सभी देशों में --और प्रमुखत: 
फ्रांस में --साम्यवादियों की शक्ति बढ़ी है। आज सम्भवतः अमरीका ही एक 
ऐसा देश हैँ जहां साम्यवादी दल विशेष शक्कि नहीं रखता, परंतु हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि अमरीका की स्थिति अन्य देशों से त्रिल्कुल भिन्न है। 
पद्िचमी यूरोप के उन देशों की तुलना में जहां औद्योगीकरण का सूत्रपात हुआ 
अमरीका एक बड़ा और विस्तृत देश है जिसमें असीम प्राकृतिक साधन; अपार 
जन संख्या और अतुलित धन-संपत्ति हौने के कारण औद्योगिक संकठ के उत्पन्न 
होने की स्थिति अभी नहीं आई है : इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी ऐतिहासिक 
परिस्थितियां रहीं हे जिन्होंने समस्त दक्षिण अमरीका का आर्थिक जीवन अम- 
रीका के संयुक्त राज्य के हाथ में दे दिया है। इन सब कारणों से अमरीका में 
औद्योगिक विकास के साथ साथ मजदूरों की स्थिति में भी सुधार होता गया 
है । पूंजीवाद के बावजूद भी वह दुनियां के किसी भी मजदूर की,तुलता में 
सुखी ओर संपन्न है । जब तक परिस्थितियां इस प्रकार से बदल नहीं जाती 
कि. उसके सुख ओर समृद्धि पर आघात पहुँचे, अमरीका का मज़॒दूर साम्यवाद 
की ओर आकर्षित नहीं होगा । परंतु संसार के सभी अन्य देशों की स्थिति 
अमरीका से भिन्न होने के कारण यह अनिवार्य हूँ कि उनमें पूंजीवाद के विकास 
के साथ साथ मजदूरों की चेतना, उनका विक्षोभ और साम्यवादी ढंग पर 
उनका संगठन बढ़ता जायगा। 

पूंजीवाद के लिए मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, पर क्‍या साम्यवाद ही 
मानवद्षा-का-अच्तिम लक्ष्य है; और.-ज़िस अकेले बढ़े देश, रूस में आज से तीस 
वर्ष पहिले साम्यवाद की स्थापना हुईं थी. वहां उस समय की' विशेष परिस्थि- 
तियों में जन्म केने वाली विचार-धारा आज भी संसार के सभी देशों के लिए 
एकमात्र अनुकरणीय मांग हैं ? में मातता हूँ कि रूस में मज़दूर की स्थिति 
आज तीस वर्ष पहिले'को स्थिति से बहुत अच्छी है, यद्यपि अमरीका के मरा- 
दूरं की तुलना में आज भी वह उतनी अच्छी नहीं"है । मैं यह भी मौनता हूँ 
कि इन तीस वर्षों में एक पिछड़े हुए राष्ट्र की स्थिति से बढ़ते हुए रूस आज 
जो प्रमुख राष्ट्रों की पंक्षि में एक प्रमुख स्थान, पा सका है, इसका श्रेय, बहुत 
कुछ साम्यवादी विचार-धारा को है । साम्यवाद के तत्त्वावधान में समय समय 
पर जो पंचवर्षाग्न अथवा अन्य योजनाएँ बनती रही हैं, उन्हीं का यह परिणाम 
हुआ है कि रूस के कोने कोने में छिपे हुए प्राकृतिक साधनों का उपयोग जनता 
को खुशहाल बनाने की दिशा में हुआ हूँ और उसने देश को मज़बूत भी बनाया 
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है । इन सब बातों के अतिरिक्त, साम्यवाद ने रूस की जनता के सामने एक 
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ऐसा ज्वलन्त आदर्शा भी रखा जिसने उसे न केवल' अन्य छोटे मोटे आक्रमण 
क्रांरियों से बल्कि ज़मंनी जेसी ससंगठित सेनिक शक्ति का सामना करने और 
दस पर विजयी होने की प्रेरणा दी । रूस में राज्य की शक्ति निःसन्देह पहिले 
के भुक़ाबिले में कई गूना बढ़ गई है, पर यह सवाल तो फिर भी रह ही जाता 
है कि यह सब हुआ किस कीमत पर है, और यदि रूस की साम्यवादी सरकार 
हारी समय समय पर किए गए बबर और संगठित हिसा-कांडों को हम राज्य 
और साम्यवाद के अस्तित्व के लिए अनिवाय॑ मान कर क्षमा कर सके तो भी 
छोटे बड़े ऐसे अनेकों प्रदन उठ खड़े होते हैं जिनका पमौधान जनक उत्तर हमें 
नहीं मिलता । क्‍या रूस में व्यक्ति को अपनी राय बनाने और उसे व्यक्त 
करने की स्वतन्त्रता है ? कहा जाता है कि रूस में केवल दो प्रकार के समाचार 
पत्र निकलते हैं। एक का संचालन राज्य के द्वारा होता है और दूसरे का नियं- 
त्रंण साम्यवादी दल के हाथ में है, और मास्को से निकलने वाले इन दोनों के 
मुख-पत्रों, “इज़वेत्सिया' और प्रवदा', में जो संपादकीय लेख रहते हैं सभी 
लोकतन्त्रों और जिलों के समाचार-पत्रों में वही संपादकीय लेखों के रूप में 
ज्यों के त्यों उद्धत कर दिए जाते है । और महत्त्वपूर्ण स्थानीय खबरें भी तब 
तक स्थानीय पत्रों में प्रकाशित नहीं हो सकतीं जब तक कि उसके लिए केस्द्रीय 
सरकार से आज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो | रूस में क्‍या व्यक्ति को यह अधिकार 
हैं कि वह किसी राजनैतिक दल का संगठन, करे और साम्यवादी वित्तार-धारा 
से भिन्न अपने विचारों का प्रचार कर सके ? रूस में तो आम तौर से यह 
कहा, जाता हैं कि साम्यवादी दल करे अलावा वहां यदि कोई दूसरा राजनैतिक 
दल संगठित किया गया तो उसके सदस्यों का स्थान था तो रूस के कैदखानों 

होगा या साइबेरिया के जंगलों में । रूस में शासन के प्रथमिक और अंतिम 
सभी सूत्र वहां के एकाकी राजनेतिक दल साम्यवांदी दल के हाथों में ही है, 
और उन सबका संचालन होता है, एक थ्यक्कि, स्टैलिन, के द्वारा । यह स्पष्ट है 
कि रूस एक तानाशाही देश है और वहां जनतंत्र के नाम की चाहे जितने ज्ञोरों 
के साथ उद्घोषणा की जाए वास्तब्रिक जनतंत्र के विकास के लिए सचमुच 
कोई गुंजाइश नहीं है। रूस को पूंजीवाद के खत्म कर देने में सफलता मिली 
है; पर उसके साथ ही वहां लोकतंत्र का भी खात्मा कर दिया गया है । यह 
एक विचारणीय प्रश्न है कि पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए ज़ततंत्र की बलि 
देना क्या अनिवाय॑ है ? 


पूजीवादी जनतंत्र ओर साम्यवादः दोनों ही 
अड्भे जनतंत्रीय, अर्ड् फासिस्ट प्रवृत्तियां 
पूंजीवादी जनतंत्र और साम्मवाद दीतों की ही ओर से जनतैत्र के समर्थन 
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का दावा किया जाता है और दोनों ही एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दोष 
लगाते हैं । पहिले महायुद्ध में अमरीका और इंग्लैण्ड आदि मित्र-राष्ट्रों की 
जोर से जनतन्त्र के समर्थन की घोषणा की जाती थी पर इस लड़ाई में स्थिति 
में बड़ा परिवत्तेन हुआ और जब कि मित्र-राष्ट्रों ने जनतंत्र के संबंध में एट- 
लांटिक चाटर की चार स्वांधीनताओं की घोषणा से अधिक कोई उत्साह नहीं 
दिखाया, स्टैलिन और रूस के प्रचार-विभाग ने बार बार इस बात की घोषणा 
की कि युद्ध का उद्देश्य “यूरोप और अंमरीका की जनता की आज्ञादी और 
प्रजातंत्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा” है। जनतंत्र का समर्थन हमें लेनिन और 
माक्स की रचनाओं तक में मिलता है, पर साम्यवादी जब जनतंत्र की बात 
करता है तब उसका अथ वही नहीं होता जो पश्चिमी देशों द्वारा जनतंत्र की 
चर्चा में होता है । रूस का आग्रह सामाजिक समानता पर रहता है जिसके 
सामने वह राजनैतिक स्वाधीनता को हेय समझता है और पश्चिमी देशों का 
लक्ष्य राजनैतिक स्वाधीनता होता है जिसकी तुलना में वे आर्थिक समानता को 
अधिक महत्त्व नहीं देते । में समझता हूँ कि दोनों की ही जनतंत्र की कल्पना 
अधूरी हैँ ओर जिस सीमा तक वह अधूरी है वहीं तक उन 
दोनों में फ़ासिज्म के लिए जड़ जमाने की गुंजाइश रह जाती है। 
एक वर्ग-विशेष के हाथ में समस्त जनता के भाग्य का समस्त निय॑- 
त्र० हो और वह एकाकी राजनेतिक दल एक व्यक्ति-विशेष के इशारे पर 
अपना काये करता हो तो मुझे तो ऐसे वातावरण में और फ़ासिज्म में बड़ी 
समानता दिखाई देती है। दोनों में ही तानाशाही का प्राधान्य है, जो जुनतत्र 
के विकास का सबसे बड़ा शत्र है। दोनों में ही व्यक्ति के राजनैतिक जीवन को 
बिल्कुल ही कुचल दिया जाता है । दोनों में ही शक्ति के नग्त रूप को महत्व 
दिया जाता है। दोनों के ही हाथ निर्दोष मानवता के रक्क से सने हुए पाए जाते 
हैं। दूसरी ओर पूंजीवादी देशों में जिस जनतंत्र की चर्चा की जाती है उसे 
समभने में भी में अपने को असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पृंजी- 
वादी व्यवस्था के साथ, उस व्यवस्था के प्रश्नय अं जिसका समस्त जाधार 
समाज. को शोषित और शोषक, गरीब और अमीर, श्रमजीवी, और पूंजीपति, 
इन द्रो-भाणों में बॉट-देवा है और मानव-समानता की भावना को कुचल देना 
है, सच्चा जनतन्त्र कैसे टिका रह सकता है । में तो इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट 
हैँ कि जुनतृन्त्र को यदि जीवित रहना है तो पूंजीवाद को ख़त्म होना पड़ेगा । 
पूंजीवाद पहिले अपने भौतिक स्वार्थ को देखता है, जन-कल्याण को नहीं, और 
यदि जन-कल्याण के नाम पर हम कभी उसे कुछ. टुकड़े फेंकते हुए पाते हें तो 
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जब वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है और ग़र्सने लगता है तब 
पंजीवांद उसकी उस मांग को कुचल देने के लिए फासिज़्म का भद्दे से भद्दा 
रूप धारण करने में भी हिचकिचाता नहीं हैं। १९३६ के पहिले के वर्षों में 
संसार के प्रमुख जनतंत्रीय देशों ने, जिनमें पूंजीवादी व्यवस्था क्रायम थी, जन- 
तंत्र के मूल-सिद्धान्तों के साथ जैसा विश्वासघात किया और जिस हृदय-हीनता 
से उसके अस्तित्व को ही खतरे में झोंक दिया उसके बाद किसी भी देदा में 
पूंजीवाद से किसी प्रकार की भलाई की अपेक्षा करना मानवता के प्रति एक 
भयंकरतम अपराध माना जाना चाहिए । आज के युग का सबसे बड़ा काम 
जनतन्त्र को एक ओर तो पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना है और दूसरी ओर 
उसके साम्यवाद के दुधेषं जबाड़ों में प्रवेश करने और पीसे जाने से रोकने का 
प्रयथत्व करना है । 


राजनेतिक स्वाधीनता से 
आर्थिक समानता की ओर 


तब फिर हमारे सामने रास्ता क्या है ? _पूंजीवाद मूलतः: एक शलत 
व्यवस्था है, और वह समाज को असमानता के आधार पर किए गए संघर्षो- 
त्सुक दो दुकड़ों में बाँद.देती है. [यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें लोकतंत्र 
पबप नहीं सकता । दूसरी ओर साम्यवाद एक ऐसा आकर्षक और भ्रम में डाल 
दैने वालो रास्ता है जो भज़दूरों और किसानों.के राज्य की सृष्टि तो करता है, 
और एक ऐसे समाज की सृष्टि करने में सफल भी होता है जिसमें आथिक 
समानता के लिए एक बहुत बड़ी यगूंजाइश है, पर इसके साथ. ही वह जनतन्त्न 
की उस भावन। को जिसके मूल में राजन॑तिक समानता का भाव निद्वित है, 
समाप्त कर देता है.। हिन्दुस्तान किस रास्ते पर चले ? इन दोनों रास्तों का 
भेद, विचार-धाराओं का संघर्ष, आज केवल दुनियाँ को ही दो हिस्सों में ही 
नहीं बांटे हुए है, हमारे सामने भी बड़ा स्पष्ट हो गया है । एक ओर अमरीका 
का रास्ता है और दूसरी ओर रूस का रास्ता । क्‍या यह अनिवाय॑ है कि हम 
इनमें से किसी एक पर अवश्य ही चले ? मैं समझता हैं कि पूंजीवाद एक ऐसा 
पाप है जिसके साथ समभोता नहीं किया जा सकता । वह मनुष्य के स्वाभि- 
मान को कुचल डालता है और उसके नैतिक मूल्यों की हत्या कर डालता है । 
पूंजीवाद को तो हमें नष्ठ करना ही है । पर, उसके बाद ? उसके बाद कुछ. 
ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करता मानव-समौज' के लिए क्षनिवायं हो गया है । 
पहिली ब्ातू तो यह है कि. उत्पादन के जितने साधन हैं उन पर किसी. व्यक्ति 
को क़ब्ज़ा कर लेने की इजाजत देता कभी समाज. के हित में बद्दी-हो सकता. 





२४८ स्वाधीनता की चुनोती 


: उन्‍हें तो प्रकृति द्वारा समाज को दी गई देन मानता चाहिए, और इसे कारण 
धमाज द्वारा ही उनका उपयोग और उपभोग, होना चाहिए । जितने मुख्य 
उद्योग-घंधे हे उन सबका संचालन और नियंत्रण ऐसे लोगों के हाथों में होन! 
चाहिए जिनका उस काम में अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो और जो उसके 
लिए समाज के प्रति उत्तरदायो हों। छोटे मोटे उद्योग-धंधों के लिए इस प्रकार 
के नियंत्रण से मुक्त होने की सुविधा दी जा सकती है, परन्तु वहां भी समाज 
के लिए यह देखना तो ज़रूरी होना ही चाहिए कि उनका उपयोग किसी 
व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथों में धन या सत्ता के केन्द्रित करने में नहीं परन्तु 
समाज के कल्याण में ही होना चाहिए । दूसरी आवश्यक बात यह है कि सभी 
उपयोगी वस्तुओं का वितरण इस आधार पर होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति 
का भाग लगभंग बराबरी का हो । कोई भी ऐसा समाज जिसमें अभीर और 
ग़रीब के बीच का अन्तर बहुत बड़ा होता है, पनप नहीं सकता, बल्कि अधिक 
दिनों तक जीवित भी नहीं रह सकता । ईहवर का न्याय क्‍या है, यह तो नहीं 
कहा जा सकता, लेकिन समाज-रचना का तो पहिला सिद्धान्त यह होना 
चाहिए कि उसमें न तो अमीर ग़रीब का भेद हो, न बढ़े छोटे का अन्तर और 
न ऊँच-नीच की कल्पना । सभी मनुष्यों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अंधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए । 
समाज में यदि हम इस प्रकार की समानता लाना चाहेंगे तो इसके साथ 
ही हंमें एक तीसरी बात भी स्पष्ट करनी पड़ेगी, और वह यह है कि हमारी 
महनत का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ नहीं समाज की सेवा होता चाहिए। समाज 
में हम पैदा हुए हैं, समाज ने हमारा निर्माण किया है, समाज द्वारा ही हमारी 
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए समाज का हम पर ऋण है 
आर हमारा कत्तंव्य है. कि अपनी महनत्‌ के द्वारा हम समाज के इस ऋण को 
चुकाने की कोशिश करें। महनत हम इसलिए करते हैं कि समाज को इसकी 
जरूरत है। में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, दूसरा आदमी दफ़्तर में काम करता है, 
तीसरा क्रारखाने में मज़दूर है, चौथा खेतीबाड़ी में लगा है, पांचवां डॉक्टर है, 
तो. यह सब इसीलिए कि समाज को इन कामों की आवश्यकता है। हममें से 
हूर एक को अपना काम अच्छी तरह से करते रहना है | हमारे सामने यह 
लकय नहीं होना चाहिए कि हम अपना काम इसीलिए करें कि हमें उसके 
हरा पारिश्नमिक मिलता है। पारिश्रमिक तो एक आकस्मिक वस्तु- है, जिसकी 
क्‍ हमें लहीं-स-मरज-को होना चाहिए । हमें तो अपना काम यहूं सोचकर 
करना हैं किं हम उर्म्वके द्वारा! अपनी सैगाएँ समाज -को अपित कर रहे हे 
इसके साय ही एंक इभी बात हमें यह भी: ध्यात में रखना है कि जद्दां हम 
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प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करें कि वह काम लाभ की आशा से नहों सेवा 
की भावना से करे, समाज या राज्य का भी यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह 
इस बात का प्रयत्न करे कि प्रत्येक व्यक्ति को रहन सहन का एक न्यूनतम 
स्तर अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए | हमे एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति के खाने-पीने की, पहिनने ओढ़ने की और जीवन की अन्य 
न्यूनतम आवध्यकताएं पूरी की जा सकें । कोई बेरोजगार न हो | कोई भखा।- 
नंगा न हो कोई बेघर-आसरा न हो। सम!|ज को वितरण की व्यवस्था 
इस ढंग से करना है कि हर एक की मल आवश्यकताएं पूरी की जां सके । 
वह समाज जिसमें व्यक्ति की ये सब आवश्यकताएँ प्री की जा सकें 
परंतु जिसमें व्यक्ति को दिनरात अनवरत और थकां देने वाले काम में जटे 
रहने की आवश्यकता हो अधिक विकसित एवं व्यवस्थित समाज नहीं माना 
जा सकता | कांम करना तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना 
चाहिए, पर इसके साथ ही यह शत्त भी होनी चाहिए कि जहां काम के लिए 
प्रत्येक व्यवित को अनुकूल वातावरण प्राप्त हो काम कर चुकने के बाद उसे 
पर्याप्त अवकाश भी. प्राप्त होना चाहिए | जीवन में अवकाश के क्षण ही तो 
वास्तव में निर्माण के क्षण होते हे । अवकाश की घड़ियों में ही हमारी कल्पना 
नक्षत्र-लोक का स्पर्श करती है और अपनी कला कृतियों में उसी चमक भर 
देती है । अवकाश न हो तो व्यक्ति का समुचित और सर्वागीण विकास असंभव 
होगा । जहां इन सब बातों की आवश्यकता है हमें यह भी नहीं भूलना है कि 
कोई व्यक्ति तब तक सच्चा आत्म-विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता--और भआत्म- 
विश्वास के बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हँ--जब तक उसे राज- 
नेतिक स्वाधीनता न मिली हो, उसे राय बनाने, बदलने और व्यक्त करने का 
पूरा अधिकार न हो, वह नेक-नीयती पर आज़ादी से सरकार की आलोचना न 
कर सके और सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुए भी यदि उसे 
जनता का संमर्थत प्राप्त है और इस विद्या में उसकी आकांक्षाएँ और क्षमताएँ 
हैं तो शासन के ऊँचे से ऊँचे स्थान तक पहुँचने की उसे सुविधा न हो । समस्त 
आश्िक परिवरत्तनों के साथ समाज की व्यवस्था में लोकतन्त्र के इन मल- 


सिद्धान्तों की बनाए रखना भी आवश्यक हैँ। हमारे सामने मुख्य समस्या यह 
है कि राजनीतिक समानता प्राप्त कर लेने के बाद हम चुप होकर बैठ न.ज़ाएँ 


बल्कि समाज भें आर्थिक समानता की स्थापना के प्रयत्न में लग जाएँ। परन्तु 
यह आंधिक समानता हृगिज्ञ हमें राजनेतिक स्वत््वों की कीमत पर प्राप्त नहीं 
करना है । मेरा पूरा विद्वास हैं कि. जनतस्त्र के राजनैतिक आधार की नींव 
पर ही. आथिक जनतन्त' के भवन का निर्माण- होना चाहिए, उसके विरोध से 
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नहीं, और इसी कारण रूस का साम्यवाद आर्थिक जनतन्त्र के अपने समस्त 
दावे के साथ भी मुझे आकर्षित कर पाने में असमर्थ है । मैं चाहूंगा कि हमारे 
देश में आथिक समानता की स्थापना रोजनैतिक स्वाधीनता_ के स्वाभाविक 
विकास के रूप में हो । इस प्रकार का कोई भी सप्ताजवाद जततन्त्र के मूल: 
सिद्धान्तों की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता | समानता को हमें उसके 
व्यापक रूप में प्राप्त करना हैं+ टुकड़ों में नहीं। आजादी की तरह हमारी समानता 
भी अखण्ड और अविभाजित होनी चाहिए.। इस प्रकार का जो समन्वय बनेगा 
उसे हम जनतंत्रीय सम्राजवाद कह सकेंगे । 

यह ब्रिटेन का रास्ता है। ब्रिटेन में उस ढंग के साभ्यवाद के प्रति जो 
रूस में प्रचलित है कभी विशेष आकर्षण नहीं रहा। ब्रिटेन में जनतन्त्र की 
भावना इतनी गहरी चली गई है कि वहां की जनता ने जनतन्त्र की कीमत पर 
आथिक समानता प्राप्त कर लेने की तत्परता कभी नहीं दिखाई । ब्रिटेन के 
चिन्तकों का सदा यह विश्वास रहा कि समाज में आधथिक समानता की 
स्थापना वैध, शान्ति पूर्ण और जनतंत्रीय उपायों के द्वारा ही होना चाहिए । 
उन्होंने सदा ही यह माना कि आथिक समानता की स्थापना का यह संघर्ष एक 
गृह-युद्ध के रूप में मशीनगनों या स्टेनगनों से नहीं लड़ा जाना चाहिए, उसकी 
अभिव्यक्ति तो एके ऐसी वैधानिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में होनों चाहिए जिस में 
दोनों दर यह प्रयत्न करें कि चुनाव-पेटी में अधिक चुनाव पत्र उसकी विचार- 
धारा के व्यक्ति के नाम के हों । इन्हीं आद्शों को लेकर, इंग्लेण्ड में मज़दूर-दल 
की स्थापना हुई । बड़ी लगन, ईमानदारी और सचाई के साथ यह मज़दूर-वलू 
ब्रिटेन की जनता में अपने विचारों के प्रचार में रूगा रहा । पाछियामेन्द में 
उसके सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। दो बार उसे शासन' में हिस्सा 
बँटाने के अवसर भी मिले, परंतु शासन में अन्य विरोधी विचार-धाराओों के 
सदस्यों के होने के कारण वहु अधिक काम नहीं कर सका, और अंत में १६४४५ 
के चुनावों के फल-स्वरूप उसे पालियामेन्द में अपना बहुमत स्थापित कर लेने 
और द्यासन के सूत्र अपने नियंत्रण में लेने का' अधिकार सिला | ब्रिटेन में 
मज़दूर-दलक की विजय इतिहास की महत्त्वपुर्ण शांतिमय कांतियों में से है । 
यह मज़दूर-दक्त का दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में सत्ता उसके हाथ में आईं जब 
' यूद्ध ने उसके आथिक ढाँचे को तोड़ फौड़ डाछा था ओर तेज्ञी से बिगढ़ती 
' हुई अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति उसके साढ़े प्रयत्नों को चकनाचूर करने में छगी 
हुईं थी, परंतु फिर भी मज़ादूर-दल ने पिछले दो वर्षों में जो कुछ किया है बह 
'अहिसात्मक लोकतंत्रीय समाजवाद में लोगों का भरोसा पैदा करने के किए 
काफी है। इन दो वर्षों में ब्रिटेन ने लड़ाई का कर्जा, खाने पीने की कमी, 
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कोयले का अभाव और प्रकृति केसमस्त कोप के होते हुए भी देश की अर्थ॑- 
नीति में आमूल परिवत्तंतन करने की दिशा में कई बढ़े बड़े कदम उठाए हैं। 
उसने बेक ऑफ इंग्लैण्ड, कोयछे की खानों, रेलों और नहरों का समाजीकरण 
कर लिया है। ज़मीन का समाजीकरण अभी नहीं हुआ है, पर यह व्यवस्था 
कर ली गई है कि उसके भावी विकास से जो लाभ हो उसका समाजीकरण 
किया जा सके । उसने राष्ट्र के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बड़ी बड़ी योज : 
नाएँ-बन! लीं हे और शिक्षा की व्यवस्था आमूल परिवत्तंत कर लिए हैं । 
उसने समाजी बीमे की भी एक ऐसी योजना बनाली है जिस के अनुस।र बेरोज्ञगोरी 
बीमारी आंदि की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये पर्याप्त सरकारी पहायता मिल जाती है । अपनी बैदेशिक नीति में भी उस 
ने कुछ ऐसे साहसी और क्रांतिकारी परिवतंन किये हे जिन्हें देखकर आदचर्ये 
होता है। हिन्दुस्थान, बर्मा, लंका आदि से अपने साम्राज्यवाद को हटाकर ब्रिटेन 
की मजदूर सरकार ने ऐसी राजनैतिक दूरदशिता और ऐसे साहस का परिचय 
दिया हैँ कि जिनकी तुलना इतिहास में नहीं मिलती । यह सब इसीलिए संभव 
हो सका है कि ब्रिटेन का शासन एक ऐसे दल के हाथ में है जो जनतत्र और 
समाजबाद के सिद्धांतों में हढ़ता और ईमानदारी के साथ विश्वास रखता है । 


समाजवादी विचार-धारा का 
हिन्दुस्तान प्रव र 


हमारे देश में समाजवादी विचार७।रा के प्रचार में सबसे बड़ा हाथ पंडित 
जवाहरलाल नह॒रु का रहा है। १६३०-३२ के सविनय अवबज्ञा आन्दोलन के 
स्थगित हो जाने के बाद से ही जवाह्रलालजी उसकी असफलता के कारणों का 
विश्लेषण करते. इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब तक जनसाधारण के 
सामने हमारे समांज की भावी व्यवस्था, विशेष कर अर्थ व्यवस्था, का संपूर्ण 
चित्र नहीं होगा तब तक वे किसी भी राजनैतिक आंदोलन में बहुत अधिक 
सक्रिय भाग नहीं ले सकेंगें'। जबःहरलालजी की इस सम्बन्ध में स्पष्ट राय थी 
कि हिन्दुस्तान की भावी अथ॑-व्यवस्था का आधार समाजवाद ही होना चाहिए । 
जेल से छूटने के बाद ही उन्होंने अपने छेखों और भाषणों के द्वारा इस विचार 
का जोरों से प्रतिपादन किया। देश के चिन्तनशील वर्ग ने उनके इस विचार 
का समर्थन भ | कया। पर मध्य-वर्ग में पिछले कुछ वर्षों से साम्यवादी 
विचारधारा ज्ञोर पकड़ती जा रही थी। १६२७ के मेरठ के भुकदमे ने जो सर- 
कार द्वारा साम्यवांदी दल के प्रंभुुत्त नेताओं पर चलाया गया था, और जिसमें 
उन्हें अपने स।बंजनिक वक्कव्यों ढ्वारा अपनी विचार-धारा के समुचित प्रचार का 
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अवसर मिल गया था, साम्यवादी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने में सहा- 
यता की । परन्तु साम्यवादी विचार-धारा में कुछ बातें ऐसी थीं जिनके प्रति' 
भारतीय जनता को आकर्षित नहीं किया_ जा सकता था | १६३० के आसपास 
जनता में आज के मुकाबले में अहिसा में कहीं अधिक विश्वास था: १६३० का 
व्यापक जन-आंदोलन इस विश्वास का ज्वलन्त उदाहरण था। साम्यवाद में 
हिंसा की अनिवार्यता एक ऐसी बात थी जिस पर उस समय लोगों का विश्वास 
जमना कठित था । परंतु इत सब बातों के होते हुए भी साम्यवाद के सिद्धांतों 
का प्रचार होता रहा । १९२६-३१ के विश्व-व्यांपी आ्थिक संकठ में संसार के 
लगभग सभी देश डूबे हुए थे, और प्रत्येक देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ 
रही थी, तब भी रूस उसके प्रभावों से स्वंथा मुक्त रह सका था । यह एक 
आदइचय॑ में डाल देने वाली बात थी और इसने संसार के अन्य देशों का ध्यान 
'रूस की ओर खींचा । १९३१ के बाद से दुनियां के बड़े बड़े लेखक ओर विचा- 
रक रूस जाकर स्थिति का अध्ययन करने लगे थे । एच० जी० वेल्स और 
बनंडेशा ने रूस जाकर स्टेलिन के साथ विचार विनिमय किया । इन्हीं दिनों महा 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी रूस गये और उन्होंने 'हूस की चिट्ठी' नामृ की 
अपनी लेख-माला में जो सभी प्रमुख भारतीय पत्रों में धारावाही रूप से प्रका- 
शित हुई थी, रूस के नए जीवन का एक बड़ा आकर्षक चित्र हमारे सामने 
रख । 

साम्यवादी विचारघारा के सम्बन्ध में जब लोगों में दिलचस्पी बढ़ती जा' 
रही थी तब जवाहरलाल नेहरु ने समाजवाद की ओर हमारा ध्यान खींचा । 
उन दिनों साम्यवाद और समाजवाद का अन्तर बहुत कम लोग जानते थे । 
जवाहरलालजी के प्रयत्नों का यह फल हुआ कि समाजवांद के सिद्धांतों का 
अधिक प्रचार होने लगा | धीरे धीरे कुछ और लोग भी सामने आये । जय- 
प्रकाश नारायण जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय में अमरीका से एक 
लस्बे प्रवास के बाद लोटे थे और जिन्होंने १६३२ के आंदोलन में अज्ञात रूप 
से वड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था, समाजवाद का सप्नर्थन करने में अग्रणी थे । 
१९६३४ में कांग्रेस महासमिति के पटना अधिवेशन के अवसर पर जवाहरलाल 
नेहरु की प्रेरणा से, और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्रदेव के नेतृ त्व 
में, कांग्रेस समाजवादी दल की नींव पड़ी,) पर कांग्रेस समाजवादी बल 
को आरंभ से ही दुर्धधे कठिनाइयों का सामना करता पड़ा । कॉंग्रेस में वाभ- 
पक्षीय, विच्रार-धोरा का प्रतिनिधि होने के नाते उसे दक्षिण पक्ष के जिसमें 
प्रथम, श्रेणी के अधिकांश नेता थे; प्रबल आक्रमणात्मक विरोध का पामना 
करना पड़ा । इन्हीं दिनों महात्मा गाँधी के कांग्रेंस से अलहदा हो जाने से लोगों 
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में यह गुलत फहमी फैली कि वह कांग्रेस की नई प्रवृत्तियों, और विशेष कर 
वाम-पक्ष की बढ़ती हुईं शक्ति, से असंतुष्ट थे । गांधीजी के कुछ निकट के 
साथियों ने, जिनमें सरदार पटेल प्रमुख थे, समाजवादी दल के प्रति ज्ञोरदार 
प्रचार शृरू किया | परंतु बहुत जल्दी यह स्पष्ठ हो गया कि समाजवादी दल न' 
तो कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष का सगठित विरोध करने का इरादा रखता था और 
न उसके बहुत अधिक मज़ाबृत होने की आशा ही थी । कांग्रेस महासभिति की 
पटना-बैठक में जिन दो नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया था; उनमें से पालिया- 
मेन्टरी कार्यक्रम ने जनता का ध्यान अधिक आकर्षित किया | इसके बाद घट- 
नाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से चला कि समाजवादी दल का कार्यक्रम बहुत 
सीमित रह गया। १६३६-३७ में प्रांतीय धारा सभाओं के लिए चुनाव हुए । 
कांग्रेस ने एक प्रगतिशील घोषणा-पत्र जारी.किया, परंतु क्योंकि उसकी मंशा 
सभी राजनेतिक दलों को साथ लेकर चलने की थी, इप़लिए आर्थिक ,व्यवस्था 
संबंधी बातों के उसमें समावेश किए जाने पर अधिक ज़ीर नहीं दिया जा 
सकता था । चुनाव के बाद प्रान्तों में स्वायत्त-शासन की स्थापना हुई। कांग्रेस के 
समाजवादी सदस्य पद-प्रहण से दूर रहे, पर वे न तो शासन की नीति पर 
अधिक प्रभाव डाल सके और न किसानों और मजदूरों मे फैलने वाले वामप- 
क्षीय आंदोलन को रोक सके और न इसका नेतृत्व ही कर सके । परिस्थितियों 
का तकाज़ा उन्हें इस बात के लिये विवश कर रहा था कि वे कांग्रेस के दक्षिण 
पक्ष से अपना सस्वन्ध विच्छेद न' करें। वास्तव, में कांग्रेस को अपने सदस्यों में 
* एकता बनाए रखने की कभी इतनी आवश्यकता न थी, जितनी पद ग्रहण के 
इन सत्त।ईस महीनों में । 
उसके बाद ही महायुद्ध का प्रारंभ हुआ और कांग्रेस की कठिनाइयां और भी 
बढ़ गई '। सरकार और कांग्रेस के बीच के विरोध ने एक खुले संघर्ष का रूप 
ले लिया। कांग्रेस मन्त्रिमंडलों को छीड़कर देश में विभिन्न आंदोलनों की सृष्टि 
करने में जूट पड़ी, उधर, कांग्रेस और भुस्लिम लीग के बीच की खाई चौड़ी 
होती गई, कांग्रेस में सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में और उनसे प्रेरणा पाकर 
एक ऐसा दल बतता जा रहा था जिसका सिद्धांत था कि हमें, (विचार 
धाराओं के भेद की चिन्ता किए बिना, अपने ब्त्रुओं के शत्रुओं से मित्रता करनी 
चाहिए, और जमेनी और इटली आदि से निकट के सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। 
यह इदृष्ठिक्रोण' कांग्रेस की समस्त विचारधारा के विरुद्ध था, क्योंकि 
उसमें लोकतंत्रीय देशों का समर्थन करते की एक हृढ़ परंपरा जम' चुकी थीं 
यद्यपि जनतंत्र के नाम पर युद्ध लड़तें वाला इंग्लैण्य हिन्दुस्थान के प्रति जी 
नींति बरत रहा था उसे देखते हुए कांग्रेस के लिए उसका साथ देना असंभव हो 
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गया था । साम्यवादी दल का रवैया सभी से भिन्न था। जब तक रूस जम॑नी 
का साथ देता रहा उसने महायुद्ध के साम्राज़्यवादी होने की घोषणा करते हुए 
हिन्दुस्थान को उससे बाहर रहने की सलाह दी, और रूस पर जर्मनी का आकर 
मण होते ही उसकी दृष्टि में वह जनता का युद्ध हो गया, और भारत सरकार 
के युद्ध के प्रय॑त्तों का उसने जोरों के साथ समर्थन करनो प्रारंभ किया | ऐसी 
परिस्थितियों में, जब देश में केवल कांग्रेस ही स्वस्थ प्रगतिशील व्यक्लियों का 
एकमात्र प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उसके कमजोरपड़ जाने से प्रतिगामी 
शक्तियों के प्रबल बनने का खतरा था, समाजवादी दल ने कांग्रेस के अन्य पक्षों 
के साथ अपने समस्त सैद्धांतिक मतभेदों को भुलाकर, कांग्रेस की व्यापक नीति 
का ही समर्थन, किया । 


कांग्रस-समाजवादी दल ओर 
उसकी गतिविधि 


समाजवादी दल के सामने आरंभ से ही कुछ एसी कठिनाइयाँ रहीं जिनके 
कारण वह देश के रांजनितिक जीवन में अपनी जड़ें मज़बूती से नहीं जमा सका । 
उ सके सामने कई परस्पर-विरोधी लक्ष्य भी रहे । राजनैतिक दृष्टि से बह... 
अपने आपको मज़बूत बनाना चाहता था, पर कांग्रेस में एकता बनाए रखने 
की नितांत आवश्यकता के अतिरिक्त उसके सदस्यों के कांग्रेस के व्यापक संग- 
ठन_ को छोड़ कर बाहर न जाने का एक कारण उनमें आत्म-विश्वास कीं कमी 
भी. थी, और सबसे बड़ी बात तो यह थी ही कि कांग्रेस की विचार-घारा के 
साथ एक बड़ी सीमा तक --- राजनैतिक स्वाधीनता के प्राप्त हो जाने तक-+- 
उसकी अपनी विचार-धारा का.सांस्य था। जब तक देश ग़लामी की जंज़ीरों 
में जकड़ा हुआ था, जब तक समाजवाद के सेद्धांतिक प्रचार के लिए ही कांग्रेस 
से संबंध-विच्छेव कर लेना अव्यावहारिक भी था । कांग्रेस के भीतर रहते हुए 
समाजवादी दल का लक्ष्य यह रहा. कि वह कांग्रेस की विच्ार-घपरा को बदले, 
परंतु ऐसा करने में उसे सफलता न मिलने का कारण यह था कि उसके सदस्यों 
की संख्या बहुत सीमित थी और उनमें भी प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बहुत कम 
थे । देश के प्रधान नेताओं का मुख्य लक्ष्य स्वाधीनता था | विचार-धारा के 
विश्लेषण में पड़ने के लिए वे तैयार न थे। कांग्रेस में रहते हुए समाजवादी 
बल, ने उसके पालियामेन्टरी कार्यक्रम का सदा ही विरोध किया, पर उसका 
यह *विरोध भी सफल नहीं हो पाया । १६३७ के बाद से, युद्ध के कुछ वर्षों 
को 'छोड़ कर, कांग्रेस की समस्त शक्ति पालियाभेन्टरी कार्यक्रम में लगी रही । 
समाजवादी दल ने जहाँ एक ओर कांग्रेस के नेतृत्व का दृष्टिकोण बदलने में कोई 
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सफलता प्राप्त नहीं की, कांग्रेस के साधारण सदस्यों अथवा जनता में भी समाज- 
वादी विचारों का विशेष प्रचार वह न कर सका | इसका मुख्य कारण यह था कि 
उसने अपना बहुत कम ध्यान इस ओर दिया था| एक ओर तो कांग्रेस की 
मुत्य राजनेतिक प्रवृत्ति, पालियामेन्टरी कार्यक्रम, से वह तटस्थ रहां। और 
दूसरी ओर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में उसने कभी इ तनी दिलचस्पी 
नहीं ली कि वह जन साधारण को आदर प्राप्त कर पाता । कई वर्षों तक 
उसका समस्त कार्यक्रम निष्क्रिय विरोध तक ही सीमित रहा । 

१६४२ के आँदोलत में:समाजवादी दल ने अपने भाग्य का नए सिरे से निर्माण 
करना प्रारंभ किया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जिनके कारण समाजवादी 
विचार-धारा में विश्वास रखने वाले प्रायः सभी प्रमुख कार्यकर्ता जेल में एक 
साश्व रख दिए गए थे | वहाँ उन्हें गंभीर विचार-विनिमय का अवसर मिला, 
और वहीं उन्होंने यह निश्चय किया कि वे जेल से निकलने के बाद, हिंसा और 
अहिंसा के सेंद्धांतिक भेद की अवज्ञा करके; देश में एक व्यपपक राजनैतिक 
क्रांति की तैयारी करेंगे । जयप्रकाश तारायण आदि कुछ नेता जेल तोड़ कर 
भागे भी । कुछ अन्य समाजवादी नेता छिप कर आंदोलन चलाते रहने के 
प्रयत्न में लगे रहे। कई स्थानों पर स्वतन्त्र सरकारें भी बना ली गईं । यह 
कहा जा सकता हें कि दिसंबर १६४२ के बाद जिन थोड़े से स्थानों पर 
आंदोलन चलता रहा वहाँ समाजवादी दल के नेताओं की प्रेरणा और गुप्त 
नेतृत्व उसे प्राप्त था। जनता के हृदय को जीत कर अपने दल को मज़बूत बना 
लेने की दिशा में यह एक बड़ा साहसी प्रयत्न था। परंतु अंग्रेज़ी सरकोर की 
ओर से राजनेतिक गत्यावरोध को दूर करने की दिशा में जब पहिला सक्रिय 
कदम उठाया गया तब नेतृत्व एक बार फिर महात्मा गाँधी और कांग्रेस के 
अन्य नेताओं के हाथ में चला गया, और उन्हीं के साथ समझौते की असफल 
और सफल सभी चर्चाएँ होती रहीं। समाजवादी कार्यकर्ता एक बार फिर 
पृष्ठभूमि में चले गए । इस बीच राजनैतिक क्षेत्र में तो समाजवादियों ने कुछ 
काम किया था, परंतु अपनी विचार-धारा के प्रचार की दिशा में वे कुछभी नहीं 
कर पाए थे। गांधी जी ने.ज़ब...किसी भी प्रकार के हिंसात्मक , आंदोलन 
से कांग्रेस का संबंध न होने की घोषणा की तब तो समाजवादी दल का महत्त्व 
और भी कम हो गया। इस बीच अन्य राजनेतिक दल और अन्य विचार- 
धाराएँ सामने आ रही थीं। आज्ञाद हिन्द फ़ौज द्वारा देश के बाहर किए जाने 
बाले काम की चकांचौंध में समाजवादियों द्वारा देश के भीतर किए जाने वाला 
काम फीका लगने लगा 'था। साम्यवादी दल, रूस की विजय के नाम पर 
काफी लोगों को,अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। राष्ट्रीय स्वयं सेन्रक संघ 
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और मुस्लिम नेशनल गाडेस्‌ जैसी सांप्रदायिक संस्थाएँ भी अपनी शक्ति को . 
बढ़ाने में लगीं थीं। पर, समाजवादी दल न तो कांग्रेस के भीतर ही कुछ 
अधिक प्रभाव [डाल पा रहा था और न इस स्थिति में था कि कांग्रेस से 
बाहर जाकर अपना अलग संगठन बना ले । 

(देश के स्वाधीन हो जाने के बाद समाजवादी दल पर अचानक एक बड़ा 
उत्तरदायित्व आ गया । स्वाधीनता का वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करने के लिए 
वह कांग्रेस का साथ दे रहा था प्राप्त हो चुका था॥ अब प्रइन यह था कि स्वा- 
धीनता का विकास किस दिशा में किया जोए । उसके भाबी संघटन का 
आधार क्‍या हो, उसे प्राप्त कर लेने के बाद हम अन्य बहुत से स्वाधीन देशों 
के समान अपनी दाक्तकि बढ़ाने के काम में ही लगे रहें अथवा उस स्वाधीनता 
का उपयोग एक नए समाज का निर्माण करने में, जिसका आधार सामाजिक 
और आधिक समानता हो, करें | इस प्रश्न का उत्तर समाजवांदियों के सामने 
बहुत स्पष्ट था। स्वांधीतता, तो वह नींव थी जिस पर' एक समाजवादी समांज 
का -ढाँचा खड़ा. करना था। इस संबंध में कांग्रेस के शेष सदस्यों से उनका 
मतभेद भी स्पष्ट था। वे लोग नहीं चाहते थे कि किसी स्पष्ट आथिक विचार- 
धारा के साथ देश के शासन को सबद्ध कर दिया जाए। इस मतभेद के होते 
हुए, और उनके संख्या में कम होते हुए, यह संभव नहीं था,कि समाजवादी 
विचारनधारा के मानने वाले लोग कांग्रेस के अन्तगंन काम करते रहें । कांग्रेस 
के दृष्टिकोण को बदलने का उनका समस्त प्रयत्न असफल हो चुका था। उन्हें 
. अपनी इस असफलता को मान लेना था, और अपने खेमे उखाड़ कर आगे की 
यात्रा के लिये चल पड़ना था। यह आगे की यात्रा बीहड़ और भभावनी थी, 
कठिनाइयों और खतरों से भरी हुई, पर इस पर चलने के अलावा समाज- 
वादियों के सामने दूसरा रास्ता रह भी नहीं गया था । उनके प्रयत्नों के द्वारा 
यदि कांग्रेस का दृष्टिकोण बदल गया होता तब तो कोई कठिनाई थी ही नहीं । 
सरकार कांग्रेस के कब्ज़े में आ गई थी। सहज ही कानूनों की एक श्ंखला 
स्वीकृति की जा. सकती थी और उन्तके परिणाम स्वरूम देश में एक समाजवादी 
जनतंत्र की स्थापना की जा सकती थी, पर कांग्रेस द्वारा इस दृष्टिकोण के न 
अपनाए जाने का. स्वाभाविक परिणाम यह था कि समाजवादी दल पर यह 
विवशता आ गई थी ,कि वह जनता में जाकर समाजवाद के सिद्धांतों में उसे 
ब्िक्षित करके, उसके सहारे वेधानिक उपायों के द्वारा शासन पर कब्जा करता 
और तब उसे साधन बनाता देश में एक समाजवादी जनतंत्र की स्थापना का । 


रास्तों की जुदाई 
देश के स्वॉधीन' हो जाने के बाद उन लोगों का मार्ग: जो समाज व्यवस्था 
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में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे स्वभावतः ही उन लोगों के 
मांग से भिन्न दिशा में जाता था जो उमे एक समाजब्रादी सांचे में ढ़ ।ल लेने के 
लिए उत्सुक थे। एक हलूंबे अर्से तक समाज व्यवस्था में कोई भी बड़ा परिवर्तन 
न करने के पक्ष में बहुत सी दलीलें दी जा सकती थीं । १५ अगस्त १६४७ को 
कांग्रेस के हाथों में राजनैतिक शक्ति के मुख्य सूत्र सॉप तो [दए गए थे, पर वह 
शक्ति राशि राशि भागों में बिखरी हुई थी और उसके विभिन्न छोरों पर 
विश्वृंखछता की जो चिनगारि्यां रख दी गई थीं वे किसी भी क्षण भभक कर 
देश की एस नवजात स्वतंत्रता को भस्म कर सकती थीं। धामिक भावनाओं 
के आधार पर देश के बँटवारे की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया ही इतनी भीषण 
थीकि एक बार तो उससे हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिखाई 
दिया था। मंत्रि-मंडल के स्तर पर विचार-धारा चाहे कितनी भी स्पष्ट क्‍यों 
न रही हो, समस्त शासन-तंत्र इतना दृषित था कि उसके सहारे इन धर्माध- 
भावनाओं को-नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त पाँच' सौ 
से अधिक देशी रियासत. थी जिनकी सामन्तशाही और मध्य-युगीन प्रश्नत्तियों 
की गोद में इन साम्प्रदायिक-फासिस्ट शक्तियों की प्रश्नय मिल रहा था | उन्हें 
देश के होष भाग के साथ निकट राजनतिक संबंधों में बाँध देना अपने आप 
में एक बड़ी समस्या थी । ये समस्याएँ सुलूभने भी नहीं पाई थीं कि पाकि- 
स्तान की प्रेरणा पर सीमा-प्रात के कबाइलियों ने काश्मीर पर आक्रमण कर 
दिया, और उससे एक ओर तो पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों में नई उलझनें. 
और पेचीदगी आ गई और दूसरी ओर हमें अपने विरुद्ध एक प्रबल अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रधार का शिकार होना पड़ा । इस स्थिति से लाभ उठाकर हैदराबाद के कासिभ 
रिजवी ने आसफिया भंडे नीचे एक व्यापक फासिष्ट आंदोलन का विकास करना 
प्रारंभ किया । यह अवसर सचमुच ही एक आ्थिक कार्यक्रम के आधार पर 
देश के सबसे सुसंगठित और सशक्त वर्ग, पूृजीपतियों, को जनतंत्रीय दासन- 
तंत्र के विरुद्ध और फासिस्ट प्रव्वतियों को सृहढ़ बनाने की दिशा में प्रद्वत कर 
देने के लिए उपयुक्त नहीं था । 

देश के सामने इस समय स्पष्टतः दो मार्ग थे एक तो किसी न' किसी 
प्रकार से, परस्पर विरोधी तत्त्वों को साथ रखते हुए भी, देश की शक्कि को 
बढ़ाने रहने का मार्ग था, जिस मार्ग से हुट कर चलना किसी भी देश के रौज- 
नैतिक नेताओं के लिए कठिन , होता है, और दूसरा था, शक्ति की राजनीति 
से अलग हट कर, देश को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के सिद्धान्त की कुछ समय 
'तंक॑ अवथज्ञा करते हुए भी, उसे एक सुस्पष्ठ और सुचिस्तित, विवेकपूर्ण और 
आदर्श लक्ष्य की ओर लि जाने का मार्ग । कांग्रेस के जिस बहुसंख्यक वर्ग के 
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हाथ में शासन के सूत्र थे, वह स्पष्टतः ही पहिले मार्ग पर चल रहा था। उसने 
हृढ़ता के साथ सांप्रदाधिक्रजाक्तियों को बहुत अधिक प्रबल हो जाने से "का, 
उसने बृद्धिमत्ता से देशी रि्रात्ततों के प्रश्नों को सुलूफाने का प्रयत्न किया, उसने 
फोजी ताक़त के हारा कबाइली क्ाक्रणणकारियों का मुक़राबिला किया और 
अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को अपने विरोध में न जाने देने की दृष्टि से उसने बड़ी 
उदारता से काइ्मीर के प्रइन को संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णय पर छोड़ा | इसके 
साथ ही उसने जवाहरलालजी जैसे समाजवादी नेता के शासन के शिखर पर 
होते हुए भी, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे पूंजीपतियों अथवा 
अन्य स्थिर-स्वार्थों को सरकार के विरुद्ध जाने का अवसर मिलता । 
समाजवादी कांग्रेस सरकार की इस कठिनाई से परिचित थे । वे यह भी नही 


मानते थे कि देज में रातों रात एक समाजवादी जनतंत्र की स्थापना की जा सकती 
'थी । पर, वे यड अपेक्षा करते थे कि सरकार देश की भावी समाज-व्यवस्था 


के सम्बन्ध में अपने सामते कम से कम एक स्पष्ट लक्ष्य रख कर चले, और 
वह लक्ष्य समाजवाद हो | परिस्थितियों के साथ वह तभी तक पमझोता करे 
जब तक कि वेसा करता उसके लिए अनिवार्य हो | पंजीवाद को..बह एक साथ 
ही खत्म न कर दे, पर एसे तरीकों के सनब्बंध में सोचना अवदय शुरू 
कर दे जिन पर चलकर, एक अहिसात्मक ढंग पर सही, देश में एक समाजवादी 
व्यवस्था क्रायम को जा सके । निकट वत्तमान में वह पूंजीवादियों को प्रोत्साहन 
न दे,और कोई ऐसी बात न करे जिससे देश में पूंजीवाद मझबूत होता हो । 
पर समाजवादियों के सामने यह बात बहुत जह्दी स्पष्ट हो गई कि सरकार की 
अर्थनीति का आधौर ही पूंजीवाद है, उम्र राष्ट्रीयकरण में उसे विश्वास नहीं 
है और जिन थोड़े से उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण की तत्परता उसने दिखाई 
हूँ उनमें भी, एक विभिन्न प्रणाली पर, पूंजीवादी तत्त्वों के ही प्राधान्य/की संभा- 
वना है ।आधथिक योजना समिति के, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, 


सुफावों को भी सरकार कोई महत्त्व नहीं दे रही थी । सांप्रदायिक शक्तियों के 
, सरकार द्वारा सख्ती से न कुचले जाने के पक्ष में यह कहा जा सकता था कि 


उ नके [पीछे एक प्रबल लोकमत थाऔर कोई भी लोकतंत्रीय्र.सरकार एक 
प्रबल लोकमत को, चाहे वह, कितना ही गलत क्‍यों न हो, आसानी से कुचल 
नहीं सकती, पर गाँधी जी की' हत्या के ब्रांद, जब लोकमत एक आदचर्य जनक 
गति से दूसरी सीमा का स्पर्श करने लगा था तब भी सरकार ने कुछ ऐसी 
कानूती और दूसरी कार्यवाहियाँ तो कीं जिससे उसका राजनैतिक व्रिरोध 
निर्बेत्न, बनाया जां सका, पर उस सांप्रदायिक-फासिस्ट प्रवृत्ति के, जिसने 
 घिदव की सबसे महान विभूति को हमसे छीन लिया था, मूल-तत्वों को नष्ट 


भारतवर्ष ओर समाजवाद २४६ 


करने का कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया--और वे आज भी हमारे बीच में 
पनप रहे हैं। इससे प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बीच एक स्पष्ट 
विभेद के सरकार के ज्ञान के सबंध में समाजवादियों की अपनी शकाएँ होना 
भी स्वाभाविक था । हेद्राबाद 'की समस्या के सुलक जाने के बाद, जब देश 
स्पथ्टतः कठिनाइयों के एक लबे यग को पार कर चुका था और जब कांग्रेस- 
सरकार से भविष्य के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट सकेतों की अपेक्षा की जा सकती 
थी, तब, विजयादशमी के अवसर पर, महाराष्ट्र और गुजरात वासियों की 
एक सभा में सरदार पटेल ने, (१) केन्द्रीय शासन को मज़बूत बनाने और 
(२) देश की सैनिक शक्ति बढ़ाने पर-ही-सोर..दिया, और स्पष्ट अ्ब्दों..:..यह 
कहा कि सैनिक शक्ति के बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कारखानों की आवश्यकता 
है, और उनका संचालन वे पूजीपति ही कुशलता से कर सकते हैं जो ग़लामी 
के दिनों में भी देश के औद्योगिक विकास के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं और 
आज़ादी के बाद, जिनके और सरकार के बीच अधविव्वास को दूर करने का 
प्रयत्न ऑवश्यक हो गया हैँ । राष्ट्रीय सरकार के उपप्रधान-मतन्री क॑ सामने उम 
समय स्पष्टत: ही एक ऐसे समाज का चित्र था जिसमे आने वाले वर्षा में पंजी- 
वाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जायगा । 


समाजवादी दल क कांग्रेस से 
संबध-विच्छेद 
यह स्पष्ठ था कि इन' प्रवृत्तियों को कांग्रेस के बहु संख्मक वर्ग का मूक- 
समर्थत्र- प्राप्त था ऐसी स्थिति में समाजवादियों के लिए कांग्रेस के साथ साथ 
चलना असंभव हो गया था। मार्च १९४८ के अपने नासिक-अधिवेशन में 
समाजवादी दल ने कांग्रेस से अलहदा होने का महत्त्वपूर्ण निश्चय स्वीकार 
किया । समाजवादी दल अपने इस निष्कर्ष पर हृदय-मंथन की एक दीघे प्रक्रिया 
के बाद पहुँचा था । उसके नेताओं""के कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ के 
निकट और स्नेहपूर्ण संघंध भी उसके इस निश्चय के बीच एक बड़े व्यवधान 
के रूप में खड़े थे। पर, इन सब कठिताइयों को पार करता आवश्यक हो 
गया था। कांग्रेस से संबंध-विच्छेद कर लेने के बाद समाजवादी दल पर एक 
बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया था। उसके कदम से यह तो स्पष्ट हो 
गया है कि उसने कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस के दृष्टिकोण को बदल 
सकते में अपनी असमर्थता मांन ली है ।अब उसे एक सचेत राजनैतिक दल का 
मत-परिवत्तन करने का प्रयत्न नहीं करता है, बल्कि उन लाखों करोड़ों मत- 
. दाताओं को समाजवादी. सिद्धांकों में दीक्षित करनी है जिनके निर्णय पर वह 


२६० स्वाधीनता की खुनोती , 


देश की किसी भावी घारा-सभा में अपने बहुमत के स्वप्न देखता है । यह एक 
कहीं अधिक लबा और दुघ॑ंष मार्ग है । भारतीय परिस्थितियों में इस मार्ग 
पर चलने का अथं ह एक. समस्त जनता को, जो न केवल राज्नेतिक चेतना 
की दृष्टि से संसार के प्रायः सभी देशों से अधिक पिछड़ी हुई है पर जिसमें 
साक्ष रता भी दस प्रतिशत व्यक्तियों से आगे बढी हुई नहीं है, नागरिक शिक्षण 
नहीं देना पर एक विशिष्ट राजनंतिक-आथिक विचार-धारा की बारीकियों से 
भी अवगत कराना, और उससे यह अपेक्षा करना कि वह अन्य विचार-धाराओं 
पर उसे तरजीह देगी । इंग्लेण्ड में भी; जहाँ ताक्षरता और जनतंत्र दोनों की 
ही परंपराएँ बहुत पुरानी हैं, समाजवाद के कुछ सिद्धान्तों में विश्वास रखने 
वाला एक राजनेतिक दल आधी दहाताब्दी से अधिक के अनवरत प्रचार और 
प्रयत्नों के बाद, और ससार के सबसे बड़े महायूद्ध के द्वारा प्रजनित मनोवज्ञा- 
निक प्रक्रियाओं को प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप, अपने अभीष्सित लक्ष्य को 
प्राप्त कर सका । हमारे देश के समाजवादी दल के पक्ष में एक यह बात है कि 
वहु राजनीति के मंच पर इंग्लंण्ड के मज़दूर-दल से आधी शताब्दी के बाद 
आया है और इस बीच दुनियां भर में समाजत्रादी विचार-धारा का बहुत 
काफी प्रचार हो चुका है। समाजवादी दल को इससे अपने प्रचार के काम में 
आसानी होगी । इसके अतिरिक्‍त हमारे देश में सरकार के विरोध की परं- 
पराएँ ६तनी पुरानी हैं और कांग्रेस के दृष्टिकोण का विरोध भी इतना व्यापक 
हैँ कि कांग्रेसी सरकार के बहुत से विरोधी तत्त्व, जो अन्य राजनैतिक बलों में 
आसानी से नहीं खप सकेगे, समाजवादी दल को मदाबूत बनाने मे सहायता 
देंगे । कांग्रेस के शासन में पूंजीवाद चाहे मज़बत होता जाए, राजनैतिक स्वा- 
धीनताओं का विकास भी अनिवार्य है, और उसमें वैधानिक सीमाओं में काम 
करने वाले किसी भी विरोधी दल के घिंकास की पूरी गुंजाइश है । यह सच है 
कि आज भी देह में कांग्रेस के प्रति, आज्ञादी के प्रयत्नों में उसकी सन्रिकटता 
के कारण, एक भावप्रवण निष्ठा है, १९ र|जनेतिक स्मृतियों के प्रख्यात अस्था 
यित्व को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सर्कता है कि बहुत जल्दी हम 
भारतीय जनता को अन्य राजनेतिक दलों के तत्त्वावधान में बड़ी संख्या में 
एकत्रित होते हुए देखेंगे। यह वादाबरण भी समाजवादी दल के द्वारा राज- 
नंतिक शक्ति अपने हाथों में संग्रहीत करने के प्रय॒त्तों में सहायक ही होगा । 


ओर उसका सम्भावित 
प्रतिक्रैयाएँ 
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'की कुछ खतरनाक प्रतिक्रियाएँ भी होंगी ही । कांग्रेस-विरोधी प्रतिक्रियावादी 
तत्वों को ममाजवादी दल अपने से ब्राहर रखने में सपर्य भी हो सका ---अपने 
राजन तिक बल को बढ़ाने की दृष्टि से उस्ते उन तत्वों को अपने साथ ले लेने 
का आकर्षण होना तो स्वाभाविक है --पर ज्यों ज्यों कांग्रेस के प्रगतिशील 
विचारों वाले व्यक्ति उसमें शामिल होते जायेंगे, कांग्रेस कट्टर-पंथी और रूढ़ि- 
वादियों का अड्डा बनती जायगी । १ यह भी संभव हैं कि आगे जाकर कांग्रेस 
इग्लैण्ड' के अनुदार दल के समान, पजीवाद को बनाए रखने वाली एक ससस्‍्था 
के रूप में काम करने लगे । जिचार-धाराओं. का संघष ज्यों ज्यों तीत्र होता 
जाएगा, समाजवादी दर अधिक - उग्र रूप से समाजवाद का समथथन करेगा 
और कांग्रेस अपनी सारी शक्ति पंजीवाद को कायम रखने में लगा देगी। 
समाजवादी दल यदि बहत जल्दी अपने को पथक्ल बना सका --जिसकी आशा कम 
ही है --तब तो देश में जनतंत्रीय समाजवाद की कल्पना को सुरक्षित माना 
जा सकता है, परंतु यदि पह ऐसा नहीं कर सका तो पूंजीवाद कांग्रेस की आड़ 
में अपनी दाक्तियों को बहुत मज़बत बना लेगा और समाजवादी दल को, वैधा- 
निक और अवंधानिक्र सभी उपायों द्वारा, निर्देयता पुर्वेक कुचल डालने का 
प्रयत्न करेगा। दुर्भाग्य से सभी देशों मे ऐसा होता आया है । जनतंत्रीय समाज- 
वाद इंग्लेण्ड को छोड़ कर किसी भी देश में इतना मज़ाबूत नहीं बन पाया कि 
वह॒वेधानिक उपायों द्वारा पूंजीवाद को नष्ट कर सके पूंजीवाद को उसने 
छोड़ तो दिया है; पर सिह के समान उसने गरज कर जनततंत्रीयः समाजवाद 
को जब वबोचना चाहा हे तब वह कुछ भी नहीं कर सका है । मध्य-यूरोप 
के सभी देशों में कमज़ोर और निष्क्रिय समाजवाद की लाश पर ही फासिएम 
का विशाल दूगं खड़ा किया गया था । 

१ १६४८ के कांग्रेस के सभापति के चुनाव को यदि विचार-धार।ओं की पएृष्ठ- 
भूमि पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि संघर्ष गांधीवादी असांप्रदायिक 
राज्य में लोकतंत्रीय विश्वास और हिंदू-संस्कृति-प्रधान-राष्ट्रीयतावादी भर्द- 
फासिस्ट धाराओं के बीच था--यद्यपि विचार-धाराओं का यह भेद बहुत 
स्पष्ट नहीं था, और नेताओं के विध्वासों अधिक उनके अनुयायियों की 
भावना में उसका आधार था। समाजकादी दल यदि कांग्रेस में रहा हीता तो 
यह संघर्ष सम्भवतः समाजवादी और मगाँधीवादी विचार-धाराओं के बीच होता, 
यद्यपि उसमें गाँधीवादी विचार-धारा के पीछे और भी बड़े बहुमत की अपेक्षा 
की जा सकती थी । समाजवादियीं के कांग्रेस से बाहर आ जाने से उन प्रश्ृ- 
त्तियों को निःसन्देह बल मिला ' हैँ ब्ितिकी लोक-राज्य' की कल्पना निरिचत 
रूप से स्पष्ट और असांप्रदायिक और बकैज्ीसिक आधारों पर स्थापित नहीं है । 
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समाजवादी दल एक ओर तो पूंजीवाद के समर्थकों को अपना संघटन ' 
मज़बत बताने का मौका देगा और दूसरी ओर वह साम्यवादियों के लिए भी 
एक चुनौती के रूप में सामने आएगा | समाजवादियों और कम्यूनिस्टों के 
बीच की स्पर्धा और कड़वाहट का बढ़ते जाना स्वाभाविक है, और इस प्रत्ति- 
स्पर्धा में कम्यनिस्टों के पास अधिक तेज़ हथियार हैं। उनके पास एक सुलभी 
हुई विचार-धारा है, जो चाहे जितनी ग़लत क्‍यों न हो, मस्तिष्क और भावना 
को तीब्रता से अपनी ओर आकर्षित करती है । उसके पास नवयूबकों में अपने 
प्राणों को जोखम में डाल कर भी एक्र विविष्ट समौज रचना के लिए जो 
उत्साह होता है उसे जागृत और उद्दौष्त करने की एक अभूतपूर्व सामथ्य है, 
और अच्छे-बुरे साधनों में किसी प्रकार का भेद न करते हुए लक्ष्य की ओर 
बढ़ते जाने का एक जोशीला उन्माद है । जनतंत्रीय समाजवाद के पास ये संब 
आकर्षक, लभावने और नशा चढा देने वाले तत्त्व नही हैं । वह तो जनता के 
विवेक को जागृत करके लोकतंत्रीय और वैधानिक साधनों के द्वारा एक तए 
समाज का निर्माण करना चाहता है । यह एक नि.संदिग्ध तथ्य है कि नव- 
यवकों को अपनी ओर खीचने की प्रतिद्वन्द्विता मे समाजवादी दल कम्यनिस्टों 
के सामने ठहर नहीं सकेगा । इन सबका परिणाम यह होगा कि एक ओर 
पूंजीवाद, कांग्रेस की आड़ में, अपने को मज़ाबूत बनाने का प्रयत्न करेगा और 
दूसरी ओर कम्यूनिस्ट अपने संघटन को फ़ैलाने और मज़बुत करने के प्रयत्न 
में खग्ेंगे। देश में विचार-धाराओं का संघर्ष बहुत तीन्र हो जायगा । मैं यह नहीं 
कहता कि विचार-धाराओं के इस तीत्र सघर्ष से हमे धचना चाहिए ।यहू बहुत 
संभव है कि अपने भविष्य का मार्ग सुस्पष्ट बना लेने के लिए यह संघर्ष आव- 
इ्यक हो; परंतु आज का सबसे बड़ा प्रइन तो यह है कि क्या समाजवादी दल 
को . इस बात का पूरा अहसास है; कि उसका कांग्रेस से अलहुृदा होता इस 
संघर्ष को बहुत नजदीक के आता है, और यदि वह इस बात को जानता है 
तो क्या अपना भाग उस प्रभाधपूर्ण ढंग्र'से पूरा करने की तैयारी उसमें है, और 
उन साधनों के संबंध में वह स्पष्ट है जो इस संकट के अवसर पर उसे उप- 
योग में लाने होंगे ? 


भारतीय समाजवाद की 
रूपरेखा 
पहिला काम जो समाजवादी.दल्ल क्रो करना चाहिए यह है कि वह उस 


. भारतीय समाज का एक संपूर्ण चित्र जूनती'के सामने रखे जिसे बह प्राप्त करना 
चाहता है । हमारे सामने, जो अन्यः (विंचार-धाराएँ हे उनके लक्ष बहुत कुछ 
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स्पष्ट हैं । पूंजीवादी देश, शासन के थोड़े बहुत हस्तक्षेप को छोड़ कर, व्यक्ति 
को उसके आर्थिक जीवन में पूरी सवाधीनता देते. में विश्वास रखते हैं । कम्यू- 
निस्ट व्यक्ति की सारी शक्षितयों का उपयोग राज्य के द्वारा एक ऐसे समाज का 
निर्माण कन्ने में लगा देना चाहते हैं जिसका लक्ष्य आर्थिक समानता! है । उसे 
प्राप्त करने के साधन भी उनके सामने स्पष्ट हे । परंतु समाजवादी विचार- 
धारा वैसी स्पष्ट नहीं है, विशेष कर वह समाजवादी विचार-धारा जो जनतंत्र 
से भी अपना संपर्क बनाए *खनो चाहती है और हिंसा के प्रयोग से बचना 
चाहती है । किस प्रक्रार का समाजवाद हम अपने देछ्ष में चाहते हैं ? वह 
१९१६-३३ के बीच जमेनी "के जनतंत्रीय समाजवादी दल का समा- 
जवाद होगा या १६४५ के बाद के ब्रिटेन के मजदूर दल का समाजवाद ? ९ 
समाजवादियों की एक_ विशेषता यह भी है कि वे राष्ट्रीय परिस्थितियों के 
साथ समझौता कर हछितने में भी विश्वास रखते हें। भारतीय परिस्थितियों के 
देखते हुए किस प्रकार के समाजवादी कार्यक्रम को वह क्रियात्मक रूप देना 
चाहेंगे ?- किन उद्योग-धंधों का वे समाजीकरण करना चाहेंगे ? घरेल उद्योग- 
धधों को वे कहाँ तक प्रोत्साहन देंगे ? वेयक्लिक संपत्ति को क्या वे बिल्कुल 
ही नष्ठ करता चाहेंगे अथवा निजी और बयक्तिक संपत्ति में वे किसी प्रकार का 
अन्तर मानेंगे ? कर लगाने में वे किन सिद्धातों पर चलेंगे ? अमीरों का नाश 
वे जबदंस्ती करेंगे या कानून के द्वारा या विभिन्न करों के द्वारा उनकी संपत्ति 
का अधिकांश समाज के लिए प्राप्त कर के ? उनका लक्ष्य किस सीमा तक अमभीरों को 
गरीब बनाना होगा और किस सीमा तक गरीबों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना ? 
सामजिक रक्षा की उनकी योजनाएँ किस ढंग की होंगी ? समाजवादियों 
के सिद्धांतों में गांधीवाद से अधिक अन्तर न होते हुए मूल भेद यह है कि वे 
इस बात में विध्वास रखते हे कि समाज का वह लक्ष्य स्पष्ठ होना चाहिए 
जिस तक जन साधाइण को पहुंचना हैं। इस कारण यह आवश्यक हो जाता 

कि समाजवादी उस लक्ष्य की एक स्पष्ट रूप- रेखा जनता के सामने रखें। 


समाजवादी दल के सामने एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि वे अपने संगठन 
को आरंभिक वर्षों में समाजवाद पर अधिक जोर दें अथवा जनतंत्र पौ । दुनियां 


के सभी देझों का इतिहास बताता हूँ कि समाजवांद उन्हीं देशों में सफल हो 
१ किसी ने यरोप-महाद्वीप के देशों के समाजवाद को ब्रिटेन के समाजवाद से तुलना 
करते हुए कहा था कि जब कि महाद्वीप के समाजवादी चाहते हैं कि ट्रेनों में 
फर्स्ट क्लास के डिब्बे मज़ादूरों के लिए खोल दिए जाएँ, ब्रिटेन के समाजवादी 
यह चाहते हैं कि उनके : लिए तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही अधिक सुविधाओं 
का भरायोजन कर दिया जाए । 
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सका है जहाँ जनतंत्र की परम्पराएँ बहुत गहरी और मजबूत थीं, और हिन्दु- 
स्तान में तो अभी हमने जनतत्र की प्रारभिक मंज्ञिलों को भी पूरा नहीं किया 
हैं । अपने नासिक अधिवेशन में समाजवादी दल ने यह स्पष्ट किया कि बढ़ 
देश में वास्तविक जनतंत्र का विकास भी चाहता है । यह विश्वास समाजवादी 
दल. के इतिहास में बिल्कुल नई बात थी, और इस विश्वास को आवश्यकताओं 
#। चलाए 8५ से जैननजवी।श। वीेत९0५० का बह काट 45 भरात्र हागा पड़ाव 
समाजवादी दल ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम से अलहृदा रह कर एक बहुत 
बड़ी राल्ती की । जयप्रकाश नॉरायण ने अपने भाषण में इस माक्संवादी विचार 
को कि राज्य के ढ्वारा ही सामाजिक परिवत्तंन हो सकता है, बिल्कुल ही अस्वी- 
कार कर दिया हू । उन्होंने कहा, “में इस विचार-धारा का संपूर्ण विरोध करता 
हूँ | तानाशाही देशों के, चाहे वे फासिस्ट हों या कम्यूनिस्ट, अनुभव से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि राज्य को ही सामाजिक पुनर्निर्माण का एक मात्र 
साधत़ मान लिया जाता है तो उसका परिणाम होता है फौजी ढंग से व्यव- 
स्थित किया गयो एक एसा समाज-तंत्र जिसमें राज्य ही सर्वेसर्वा-होता है । 
जनता की प्रेरणा को बिल्कुल ही कुचल दिया जाता है और व्यक्ति को एक 
बड़े और अ-मानवी यंत्र का पूर्ता मान लिया जाता है। इसप्त प्रकार का समाज 
सचमुच ही हमारे देश का लक्ष्य नहीं है, और न इस प्रकार के समाज की 
रचना करके हम उस लोकतंत्रीय. समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं 
जो हमारा लक्ष्य है। ” जयप्रकांग नारायण के इसी भाषण में और भी बहुत 
सी बातें हें जिनसे पता लगता है कि थे. समाजवाद की स्थापना जनतंत्र की 
कीमत प्र नहीं, उसके आधयर  पर-ही,.कराना चाहते हैं, व्यक्ति के मुक्त और 
निर्बाध विकास में वह किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करना नहीं चाहते । 
परंतु उनके लिए यह बताना अब भी शेष रह जाता है कि व्यक्ति की प्रेरणा 
को मुक्त रखते हुए, उसे समस्त जनतंत्रीय स्वाधीनता देते हुए किस्तप्रकार वे 
अपने समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे और किस प्रकार बे उन बहुत सी 
गृत्थियों को सुलभाने में सफल,हो सकेंगे जो जनतुंत्र और समाजवाद के कुछ 
मूलभूत आंतरिक विरोधों के कारण समय समय पर उनके सामने उपस्थित 
होंगी । इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें समाजवाद की ओर बढ़ना है तो हमें 
जनतंत्र के संबंध में अपनी बहुत सी वर्तमान कल्पनाओं को बदलनां होगा, जन- 
तंत्र के मूलभत सिद्धांतों में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे | वेय॒क्लिक स्वात्ंत्र के 
लिए नई परिभाषा बनाती पड़ेगी और व्यक्ति की आाथिक स्वातंत््य को एक 
'बड़ी' सीमा तक नियंत्रण में रखना होगा । यह सब जनतंत्र की उस कल्पना 
से भिन्न होगा जो अभी तक हमारे मन में रही है । समाजवादी दल' के प्रभुखत 
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नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में एक सुचिन्तित योजना 
हमारे सामने रखेंगे । 
साधनों का प्रइन 

हमे केवल लक्ष्य के सबंध में ही बहुत स्पष्ट नहीं हो जाना है। उन साधनों 
का ओर एक के बाद दूसरी बहुत सी स्थितियों का भी, जिनसे गृजरते हुए हमें 
समाजवाद तक पहुंचता है, स्पष्ट चित्र हमारे सामने होना चाहिए | साधनों के 
सबंध में जयप्रकाशनारायण ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि सम|जवादी दल 
कंबल नेतिक साधनों का ही उपयोग करेगा। “मैं अधिक से अधिक स्पष्ट 
जब्दों में यह कह देना चाहता हूँ,” जपप्रकाशनारायण ने बताया, “कि मैं इस 
बात में विश्वास करने लगा हूँ कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए साधनों के 
संबंध में सतक॑ रहना बहुत अधिक आवश्यक है | समाजवाद विभिन्न लोगों 
के लिए विभिन्न अर्थ रखता हूँ परन्तु यदि समाजवाद से हमारा निर्देश एक 
ऐसे समाज तंत्र की ओर है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर दी जाती है और जिससमें व्यक्ति प्रभ्य और सुसंस्क्ृत, स्वतंत्र और 
साहसी, दयाज्ञील और उदार होता है तो मैं इस संबंध में भी बिलकुल स्पष्ट हूँ 
कि हम इस लक्ष्य तक द्रगिज नहीं पहुँच सकते जब तक कि कुछ मानवीय मूल्यों 
और व्यवहार के मापदण्डों का सख्ती .से पालन न करें ।” आगे चल कर 
जयप्रकाशनारायण ने कहा, “अक्ष्छे साधनों के द्वारा ही हम-एक अच्छे समाज 
के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं” । परन्तु वे अच्छे साधन क्या होंगे इस की स्पष्ट 
व्याख्या नहीं की गई है| गांधीजी के नांम को बार बार दोहराया गया हैँ पर 
यह नहीं कहा गया है कि समाजवादी दल के समस्त कार्यक्रम का आधार 
अहिसा पर स्थापित होगा। अहिंसा को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने 
में क्‍या समाजवादी दल को कोई आपत्ति है ? किस सीमा तक चह अहिंसा 
पर चलने के लिए तैयार होगा और किन परिस्थितियों में उसे त्याग देने के 
लिए अपने को विवश मानेगा | 

सच तो यह हे कि लक्ष्य और साधन दोतो के संबंध में समाजवादियों 
को अपने सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रचार करते रहने की आवश्यकता है । इसका ' 
अर्थ यह होगा कि उन्हें अपनी काफी शक्तियां प्रचार के काम में लगानी होगी । 
प्रचार के साथ ही रत्ननात्मक कार्यक्रम भी उन्हें अपने हाथ में लेना होगा । 
इसके लिए में यह आवश्यक नहीं समझता कि उन्हें प्रालियामेन्टरी' कार्यक्रम 
से अलग हो जाना चाहिये। यह सच है ही देशमें जब तक रचनात्मक कॉयें- 
क्रम के क्वारा जनतंत्रेकी-सींच-नहीं हल दी जाती तब तक समाजवाद की 
स्थापता असंभव हैँ, पर कोई भी राजबतिक दल राजनैतिक कार्यक्रम से अपने 
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को मजबत नहीं बना सकता | समाजवादी दल के लिए स्थानीय, प्रांतीय और केन्द्रीय 
संस्थाओं व धारासभाओं के चुनावों में अपन अधिक से अधिक सदस्यों को भेजने 
के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा क्‍यों कि उसका अंतिम लक्ष्य तो धारासभाओं में 
अपना बहुमत बना कर शासन पर कब्जा कर लेना है| परंतु उसे अपनी 
बहुत अधिक शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में भी लगानी होगी । सच तो यह है 
कि उसका राजन॑तिक कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तगंत और साधन 
के रूप में ही रहेगा | देश में जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए 
यह एक आवश्यक शर्तें होगी । यह एक विवादास्पद प्रइन' हो सकता है कि 
आंज जिस ढंग पर समाजवादी दल का सघटन है उसमें कहाँ तक उसके 
बढ़े से बड़े नेताओं के लिए भी यह संभव होगा कि वे रचनात्मक कार्यक्रम 
क्रो इतना महत्व दे सकें कि राजनतिक कार्यक्रम उसका गौण अंग बन जाय । 
इसके लिए केवल सैद्धान्तिक विश्लेशण काफी नही हैं । समाज-सेवकों का एक 
ऐसा संगठन बना लेना; आवश्यक होगा जिसके सदस्य पद और सत्ता के आक- 
षंण से अपने को मुक्त रखते हुए अपनी सामाजिक वृत्तियों को शद्ध सामा- 
जिक सेवा में लगा दें। कांग्रेस के ऊंचे से ऊचे वर्ग में पद-छोलुपता जिस 
भयंकर रूप में बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए विचारों में इस प्रकार की 
क्रान्ति की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है | परंतु क्या समाजवादी वरू अपनी 
अनेकों समस्याओं में उलझे हुए और उन्हें सुलभाने का प्रयत्न करते 
हुए अपनी समस्त सदिच्छाओं और कल्याणकारी भावनाओं के साथ 
भी इस नेतिक क्रान्ति के उत्तरदायित्व का भार सफलता पूर्वक उठा 
सर्कगा ? 
अन्तराष्ट्राय समाजवाद 
समाजवादी आन्दोलन आज हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं हु वह 
संसार के कई देझ्ों की प्रमुख प्रवृत्ति बन गया है । ब्रिटेन और उसके दो 
उपनिवेद्ञों, आस्ट्रेलिया. और न्यूजीलैण्ड में संपूर्ण शोसन तंत्र समाजवादी 
'दलों के नियंत्रण में है। स्केंडिनेविया और मसश्चिमी यरोप के स्पेत और 
पु्तंगाल को छोड़कर, सभी देशों में समाजवादियों का शासन में प्रमुख अथवा! 
महन्वपूर्ण हाथ हू। जापान का समाजवादी दल अन्य सभी राजनैतिक दलों 
की तुलना में अधिक सुसंगठित और व्यापक है, और एशिया के अन्य सभी 
देशों में भरी समाजवाद एक प्रबल प्रवृत्ति के रूप में मौजद है । यह सच हू 
कि प्रत्येक देश का समाजवाद दूसरे देश के समाजवाद से भिन्न है, और अधि- 
काँश देशों में तो समाजवांदियों [में आपस में ही काफी मतभेद है । १ कई देशों 
१ इटली में कुछ समाजवादी प्रधातृ-मंत्री गेस्पेरी के पक्ष में थे और कुछ 
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ने. समय समय पर समाजवाद को ईसाई-धर्म अथवा राष्ट्रीयता से संबद्ध करने 
का प्रयत्न भी किया --यद्यपि उसको परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला । 
ब्रिटेन और महाद्वीप के देशों के समाजवाद का अन्तर तो स्पष्ट है ही। गौण 
बातों के सबंध में मतभेरों को मिटा कर कुछ मुल-प्रिद्धांतों के आधार पर क्या 
एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का विकास नही किया जा सकता ? समाजवथाद 
की यदि यह व्याख्या की जाए कि वह एक ऐसी नीति अथवा सिद्धांत हैं जिसका 
लक्ष्य एक केन्द्रीय जनतन्त्रीय शासन के तत्वावधान में, आज की तुलना में, 
अधिक अच्छे वितरण और उसके ही अन्तर्गत, अधिक अच्छे डत्पादन की व्य- 
वस्था करना है, तो किसी भी समाजवादी को उसे मान लेने से इन्कार नहीं 
होगा । परन्तु अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय सब्राजवाद के विकास की दिशा में कोई 
महत्वपूर्ण कदम नही उठाया गया है | पिछले दिनों स्विटज्ञरलैण्ड, बेल्जियम 
और ब्रिटेन में यूरोप के समाजवादियों की कुछ कांन्‍्फरेसें हुई पर इनमें किसी 
अखिल-यंरोपीय समाजवादी सगठन की नींव भी नहीं डाली जा सकी। इसका 
कारण यही था कि दूसरे महायुद्ध के थपेड़ों से चकनाचूर और तीसरे महा- 
युद्ध की संभावनाओं से आक्रांत, अमरीका और रूस के बीच बढ़ने वाली प्रत्येक 
दुर्भावना से प्रताडित यूरोप के देश आज संसार का किसी भी प्रक्वार का नेतृत्व 
अपने हाथ में ले पाने की स्थिति में नहीं हैं | यह निश्चित है कि ब्रिटेन की 
मज़दूर सरकार के हाथ में आज यदि एक टूटती हुई अर्थव्यवस्था और चक- 
नाचूर होते हुए साम्राज्यवाद की अनेकों समस्याएँ न होतीं, और पूंजीवादी 
अमरीका के बढ़ते हुए प्रभुत्व का संकट न होता, तो वह निश्चित रूप से 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का केन्द्र और नेता बन सकता था। मुझे पूरा विश्वास 
हैं कि यदि आज.नेहरू-सरकार, जेसी कि नेहरू के प्रधान-मंत्रित्व में उससे 
अपेक्षा की जा सकती थी, समाजबाद के मार्ग पर चलती होती तो अन्तर्रा- 
ए्ट्रीय समांजवाद के विकास और नेतृत्व का उत्त रदायित्व उस पर होता, और 
न केवल कॉमनवेल्थ की कास्फ्रेस्सों मे बल्कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 
जवाहरलाल नेहरू आज'की तुलना में कहीं अधिक प्रभावपूर्ण भाग ले सकते 
थे | भाज के राजनतिक और आर्थिक और बहुत से लोगों की दृष्टि में नैतिक 
सांस्कृतिक संकट से दुनियां को बचाने का भी वही रास्ता था। पर बसी 
स्थिति न होते हुए भी आज के भारतीय समाजवादी दल के लिए यह 
आवश्यक है कि वह सभी देशों के समाजवादी आन्दोलनों से और विशेषकर 
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विरुद्ध | फ्रांस में समाजवादियों का आंतरिक मतभेद बड़ा तीत्र है। जापान में 


इसी मतभेद के कारण वहाँ के पहिले समाजवादी प्रधान-मंत्री को त्यागपत्र 
देना पड़ा । 


श्द्द स्वाधीनता की चुनोती 


एशिया के सभी समाजवादी दलों से, निकट के सपर्क स्थापित करे । राष्ट्रीयता 


की संकुचित सीमाओं को पार करके ही समाजवांद एक प्रखर अस्तर्राष्ट्रीय 
शक्ति का रूप ले सकेगा । 


3१०६३ 


केदेशिक कीलि की समस्याएँ 


पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सेतालीस को मिलने वाली हमारी आज़ादी के 
पीछे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक लंबा घटना-चक्र है । इस आजादी के 
मिलने के अन्य प्रमुख कारण तो थे ही। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दिन ब्दिन' 
इतना सशक्त होता जा रहा था कि अंग्रेजी शासन के लिए उसे कुचलता अस- 
भव हो गया था, और उससे समभ्ौता कर लेने के अलावा दूसरा विवेकपूर्ण मार्ग 
उसके सामने रह नहीं गया था। उधर, अंग्रेजों की आधिक दशा लगातार 
बिगड़ती जा रही थी और अब ऐसी स्थिति आ गईथी कि एक बड़े 
साम्राज्य .का बोफ उठाना उनके लिए कठिन हो गया था । सर स्टैफडे क्रिप्स 
ने बड़ी सचाई से यह मत व्यक्ल किया कि इग्लैण्ड के पास न तो इतने अफूप्तर 
थे और न इतनी सैन्य शक्ति कि आने वाले वर्षा में वह हिन्दुस्तान पर अपना 
प्रभु कायम रख पाता । प्रथम महायद्ध ने ही ब्रिदेन की अथंनीति पर एक 
प्रबल आघात किया था। इसी का परिणाम था कि ब्रिटेन को मिश्र, मध्य- 
पू्ब॑ हिन्दुस्तान और प्रद्यान्त महासागर, सभी स्थलों पर थोड़े बहुत समभोौते 
की नीति पर चलने पर विवश होना पड़ा था, परंतु. दूसरे महायुद्ध ने तो उसकी 
अर्थनीति की रीढ की हड्डी को ही बिल्कुल तोड़ दिया और उसे ऐसी स्थिति 
में ही न रहने दिया कि वह किसी बड़े देश में, उसकी मर्जी के खिलाफ़, अपना 
साम्राज्य बनाए रख सके । हिन्दुस्तान की आज़ादी के पीछे, इस प्रकार जहाँ 
राष्ट्रीयावा की बढ़ती हुई शक्ति, जिसकी अभिव्यक्ति १९४२ के आन्दोलन और 
१६९४६ के हिन्दुस्तानां फौज के विक्षोभ और जहाजी बेड़े की बग्रावत में 
मिलती है, एक प्रभुख कारण थी, वहाँ दूसरी ओर ब्रिटेन की आन्तरिक कम- 
जोरियों का भी बड़ा हाथ था। लेकिन में समभता हूँ कि इन दोनों कारणों 
से भी ब्रड़ा कारण यह था क्नि रू ॥ई के, बाद दुनियां दो विरोधी गुटों में 
बेंटती जा रही थी, उसमें ब्रिटेन'के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह 
हिन्दुस्तान को रूस के खिलाफ और अपने और अमरीका के गुठ में शामिल 
रखे । ब्रिटेन जानता था कि गुलाम हिन्दुस्तान कभी खुले दिल से उसे अपनी 


२७० स्वाधीनता की चुनोती 


सहानुभूति और सहायता नहीं देगा | वह यह भी जानता था कि एक प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से और उदार हृदय्रता का एक बड़ा प्रदर्शन करके यदि वह हिन्दुस्तान को 
आज्ञाद करता है तो इस देश की जनता अपने को उसका इतना क्ृतज्ञ मानेगी 
कि अपने प्रति किए गए उसके पुराने और काले कारनामों को भूल कर भी 
वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे अपन! पूरा सहयोग दे सकेगी । मैं समझता 
हूँ कि देद् क॑ दो टुकड़े करने की नीति के पीछे भी अंग्रेजों की यही भावना 
काम कर रही थी कि पाकिस्तान तो राजनेतिक चेतना और आथिक विकास 
दोनों की दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ा हुआ होने के कारण, बसे भी अपने को 
अंग्रेज्ञी कॉमनवेल्थ से मुक्त करने में हिचकिचाएगा और जब तक पाकिस्तान 
कॉमनवेल्थ के साथ है तब तक, देश की एकता की भावना को बनाए रखने 
की दृष्ठि से, और अन्य दूसरे कारणों से भी, हिन्दुस्तान भी आसानी से, 
कॉमनवेल्थ से बाहर जाने के लिए तंयार नहीं होगा । ब्रिटेन भोज भरुसक यह 
प्रयत्न कर रहा हैँ कि पाकिस्तान व हिन्दुस्तान दोनों हो कॉमनवेल्थ: का सदस्य 
बने रहने के लिए तैयार हो जाएँ । ह 
हमारी वेदेशिक नीति की 
प्रमुख प्रवृत्तियां 

इन परिस्थितियों में, देखना यह है कि, हमारी वैदेशिक नीति की रूपरेखा 
कसी बनेगी । केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने के बाद से' देश जिस 
मार्ग पर चल रहा है, उससे हमारी भावी राजनीति के संबंध में बहुत कुछ 
अनुमान लगाया जा सकता हैँ। पिछले दो वर्षो में पंडित जवाहरलाल नेहरु 
के नेतृत्व में एक ओर तो हमने एशियाई देशों से बड़े निकट के संपर्क 
स्थापित कर लिए हैं। मार्च १६४७ में दिल्‍ली में एशियायी सम्मेलन का आंयो- 
जन इस दिशा में एक बहुत बड़ा और सफल प्रयत्त था; और दूसरी ओर' संसार 
की प्रमुख शक्तियों अमरीका रूस और ब्रिटेन से भी हमारे संबंध अच्छे 
ही बनते गए हें। नज़दीक के देशों, पश्चिमी एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों को और भी नजदीक लाते हुए हमने यह प्रग्गमत्न किया है कि 
हम एशिया के बाहर के देशों से भी दूर १ खि्चें | जिन लोगों ने एशियायी 
सम्मेलन में भाग लिया था, या उसकी गति विधि को नज़दीक से अध्ययन करने 
का प्रयत्न किया था, वे जानते हें कि वहाँ पर कितनी बड़ी कोशिश इस बात 
की की गई थी कि एशिया के बाहरी देशों ' और महाद्वीपों के प्रति किसी प्रकार 
की कद भावना हमारे मन में उत्पन्न न हो सके । संक्षेप में हमारी नीति यह 
रही है कि हम संसार के सभी देक्षों से अच्छे संपर्क रख़ते हुए एशिया के देशों 
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से और भी निकट मंत्री के सूत्र में बँध सके | इसी नीति का परिणाम यह था 
कि जब हॉलेण्ड ने हिन्देशिया पर आक्रमण किया तब हिन्देशिया के लोकतन्‍्त्र 
के पक्ष में हमने अपनी आवाज़ बलन्द की, और जब ब्रिटेन और अमरीका इस 
संबध में हिचकिचा रहे थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने लेक-सक्सेस में स्थित 
हिन्दुस्त!न के राजदूत को यह आदेश दिया कि इस प्रदइन को वह सुरक्षा परि- 
षद के सामने रखे । हिन्दुस्तान ने इस प्रकार, एशिया के नेतृत्व की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ले ली है । बहुत सभव है कि कुछ, समय के बाद एशिया में भी एक 
ऐसे सिद्धान्त का विकास हो जैसा अमरीका के सबध में प्रेज़ीडेण्ट मुनरों ने 
प्रतिपादिन किया थी | यह आंबाज़ तो अब भी मुनाई देने लगी है कि योरो- 
पीय राष्ट्रों को एशिया में अपनी फौज़ें रखने का अधिकार नही होना चाहिए, 
और इसका नाम "नेहरू सिद्धान्त” पड़ता जा रहा हैं । यह ठीक है कि स्वाधी- 
नता प्राप्त होने के बाद हमारे देश में कुछ ऐसी आन्तरिक घटनाएँ हुई कि 
हमे न कंबल उनमें बहुत अधिक व्यस्त रहना पड़ा, उन्होंने हमारी अन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी गिराया, पर यह निश्चित है कि ज्थों ज्यों हमारी शक्ति 
बढ़ती जाएगी हम नेहरू-सिद्धान्त! की भावना के अनुसार काम करेंगे और 
नहरू-सिद्धान्त' के पूरी तौर से अमल में आने का अर्थ यह होगा कि एशियायी 
जमीन पर थूरोप का कोई देश अपना राजनंतिक या आर्थिक प्रभुत्व बनाए 
नही रख सकेगा । 


ब्रिटेन ओर भारत के 
आपसी संबंध 


जहाँ एक ओर एशियायी देशों के संगठन की बात हो रही है और यह 
आशा प्रगठ की जा रही है कि हिन्दुस्तात इस दिल्ला में नेतृत्व अपने हाथ में 
ले सकेगा, वहाँ हम यह भी देख रहे हे कि ब्रिटेन के साथ हिन्दुस्तान के संबंध 
निकटतम बनते जां रहे हैँ । समझौते के द्वारा सत्ता के परिवत्तंन का अर्थ 
यह हुआ है कि हमारे मन्‌ में अग्रेज्धों के प्रति जो कड़वाहुट थी वह अब मिठती 
जा रही हैं। १५ अगस्त १६४७ के ऐतिहाप्तिक अवसर पर और उसके बाद 
दिल्‍ली और बंबई की जनता ने छाड माउन्टबेटन का जैसा स्वागत किया वह 
इस बात का प्रमाण है। स्वतन्त्र भारत क॑ प्रथम अर्थ मत्री श्री षण्मुखम चेनी 
ने घोषणा की क़ि ब्रिटेन की नई अर्थ नीति में हिन्दुस्तान उसके साथ कंधे से 
कधा भिड़ा कर खड़ा रहेगा | बाद में इस प्रकार की घोषणाएँ करना संभवत: 
बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं समझा गया, पर यह एक निसंदिर्ध तथ्य है कि स्वाधीनता 
के प्रथम अठारह महीनों में ब्रिटेन से हमारे निकट तम आ्थिक संपर्क रहे है । 


२७२ स्वाधीनत। की जुनोती 


अक्टूबर १६४८ में लन्‍्दन में होने वाले अग्रेज़ी कॉमनवेल्थ के प्रधान-मत्रियों 
के सम्मेलन में उसके अन्य उपनिवेश-सदस्यों के साथ हमारे प्रधान-मत्री का 
व्यवहार न कंवछ शिष्ट और सहृदयतापूर्ण पर मैत्री और स्नेह की भावनाओं 
से भरा हुआ भी रहा है, और उन्होंने दजंनों सभाओं में, बार बार, बड़े मधुर 
दाब्दो मे उन नए और सौहोद्ंपूर्ण सबंधों की चर्चा की है; जो भीरे धीरे हमारे 
और ब्रिटेन के बीच में हृढ़ होते जा रहे हे । यह ठीक है कि दिन पर दिन 
अधिक गहरे बनते जाने वाले इन संपर्कों की नीली, निश्चल सतह को कभी 
कभी चचिल, वेवल या 'मेसर्वी आदि की अविवेकपूर्ण वक्‍तृताएँ अथवा पालिया- 
मेन्ट के किसी अन्य कट्टर पंवी सदस्य के मूखतापूर्ण प्रन्‍त्त और हमारे मन में 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप म॑ उठने वाली क्षोभ की लहरें, कपायमानत बना देती 
है, और कभा कभी हमारे कुछ बड़े अधिकारी और नेता भी उनका 
'करारा' प्रत्यत्तर देने के लोभ का सवरण नहीं कर पाते; पर बहुत जल्दी 
ब्रिटेन के जिस्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रगट किये जाने वाले विचार और हमारे 
प्रति उनका स्वस्थ दृथ्टिकोण हमारी सदभावना को पुनः प्राप्त कैरनें में 
समर्थ होता हे । 

इन बातों को देखते हुए और साथ ही यह भी देखते हुए कि हमारे देश 
के औद्योगिक विकास के लिए ब्रिटेन और अमरीका की पूंजी,*मशीनरी और 
औद्योगिक प्रतिभा की हमे बड़ी आवश्यकता पडेगी, यह स्पष्ट दिखाई देता है 
कि आने वाले कुछ वर्षो में ब्रिटेन के साथ हमारे सबंध अच्छे रहेंगे । जून 
१६४८ के बाद हमें इस बात की स्वतन्त्रता थी कि हम अग्नेज़ी कॉमनवेल्थ से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद्र कर ले, पर हमने ऐसा नहीं किया | एक समय था जब 
यह बात लैगभग निविवाद रूप से मान ली गईं थी कि हिन्दुस्तान का स्थान 
कॉमनवेल्थ में नहीं है; पर अब यह कहा जाने लगा है कि; एक विशुद्ध लोक- 
तंत्रीय विधान के होते हुए भी, हमें कॉमनवेल्थ से किसी न किसी प्रकार के 
संबंध अवध्य रखने चाहिए । इस विचार-धांरा के मूल में कुछ तो ऐतिहासिक 
परंपराएँ हैं और कुछ व्यावहारिक तथ्य | हमारा समस्त आधुनिक राजनेतिक 
विकास अंग्रेजी विच[र-घाराओं के अनुप्तार हुआ है। स्वाधीनता, समानता 
और जनतन्‍्त्र आदि की हमारी कल्पनाएँ ब्रिटेन से ही हमने प्राप्त की हैं । पिछले 
अस्सी वर्षो में ब्रिटन के ही ढग की शासन-पद्धति का विकास हम अपने देश में 
करने के प्रयत्नों में लगे रहे हैं ' राजनीति के क्षेत्र में हमारा मानसिक वात- 
वरण बहुत कुछ ब्रिटेन के मानसिक वातावरण के अनुरूप ही बनता गया है। 
आज भीः हमारे और ब्रिटेन के स्वार्थ एक दूसरे से बिल्कुल असंब्रद्ध नहीं है । 
हिंद और प्रशान्त महासागरों में शांति और सुब्यवस्था के बने रहने के लिए 


बदशिक नोति की समस्याएँ छठे 


'हैम भी उतने ही चिन्तित हैँ जितना ब्रिटेन । मलाया और स्थाम की अराज- 
कता यदि ब्रिटेन के हितों के विरुद्ध जाती हैं तो वह हमारे मन में भी अपने 
सीमा-प्रान्तों की सुरक्षा के संबंध में चिन्ता उत्पन्न करती है । मध्य-पूर्व में ब्रिटेल 
यदि गृह-युद्ध के किसी खतरे को टालना चाहता है तो हम भी जानते हैँ कि 
इस प्रकार की कोई घटना हमारे व्यापार और सुरक्षा संबंधी स्वार्थों को नुक- 
सान पहुँचाए बिना नहीं रह सकती । इसके अतिरिक्त, 'जो लोग हिन्दुस्तान के 
कॉमनवेल्थ का एक अंग बने रहने मे विश्वास रखते हैं उनकी एक दलील यह_ 
भी है कि यदि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों ही कॉमनवेल्थ में रह तो रक्षा 
बेदेशिक नीति और यातायात-संब धी प्रइनों पर उनका एक दूसरे के निकट-सपके 
में आ जाना स्वाभाविक हो ज|।यगा, और इस प्रकार संभवतः उस आने वाले 
सोनहले दिन को आधार-शिला रकखी जा सकेगी जब एक ऐसे देश के, जिसे 
ईहवर और प्रकृति ने एक बनाया है, कृत्रिम रूप से निर्माण किए जाने वाले 
दो भाग फिर से मिल सकेंगे। मैं समभत। हूँ कि हिन्दुस्तान के अँग्रेज़ी कॉमन- 
चेल्थ में बने रहने का आन्दोलन और भी प्रबल होगा । इपतमें सन्देह नहीं कि 
जहाँ तक वस्तुस्थिति का संबंध है, औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता 
में कोई अन्तर नहीं है । कहा जाता है कि औपनिवेशिक स्वराज़्य में पूर्ण स्वा- 
घीनता के सभी लाभ मौजूद हे और उसकी हानियों से बह मुक्त है । अंग्रेजी 
कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहने से हमें अनायास ही एक ऐसे अच्तर्राष्ट्रीय संघ- 
टन का लाभ भी मिल जाता है जिसके साथ इतिहास और नियति ने पिछले 
डेढ़ सौ वर्षों से हमें संबंद्ध कर रखा है। यह तो निश्चित है कि आज की दुनियां 
में कोई राष्ट्र, चाहे वहु कितना ही शवितशाली क्‍यों न हो संसार की राजनीति 
से अलग थलग नही रह सकता । जब किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह में हमें शामिल 
होना ही है तो अग्रेश्ी कॉमनवेल्थ के साथ रहने में हमें एतराज़ क्‍यों हो ? ये 
सब ऐसे तक हैं जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता 
ये दो प्रमुख विचार-धाराएँ हैं जो आने वाले यग की हमारी वैदेशिक 
नीति पर अपना जबदेंस्ते भ्रभाव डालेंगी । एक ओर तो हम एशियायी देशों 
का सामीप्य और उनको #ंत्री प्राप्त करना चाहते हें और चाहते हैं कि उनके 
भविष्य के निर्माण में हमारा भी प्रमुख हाथ रहे और दूसरी ओर ब्रिटेन के 
साथ हम अपने सम्बन्धों को अच्छे बनाएं रखना चाहते हें। अब हमें देखना 
यह है कि इन द्वोनों विचार-धाराओं में पारस्परिक वैषम्य तो नहीं है, इस 
सम्बन्ध में सोचने पर पहिला विचार तो हमारे मन में यही आता है कि इन 
दोनों विचार-धाराओं में सामंजस्य आसारी से स्थापित किया जा सकता हूँ। 
अपनी एशिय्रायी नीति में अंग्रेजी कामनवेल्थ के उपनिवेशों, विशेष कर ऑस्ट्रे- 


ए७७ स्वाघधीनता की चुनौती 


लिया से हमेंःसहारा ही मिलेगा ) यहु एक विचारणीय तथ्य है कि हिन्देशिया ' 
के मामले में सुरक्षा-परिषद्‌ में आस्ट्रेलिया और हिन्दुस्तान दोनों ने मिलकर 
हिन्देशिया के प्रजातन्त्र का साथ दिया । अंग्रेजी कामनवेल्थ का सदस्य बने 
रहने में एक यही खतरा हो सकता है कि हम अपने देश को ब्रिटेन की वैदेशिक 
नीति के साथ इतना अधिक संबद्ध कर दें कि अपने लिए किसी स्वतन्‍त्र बैदे- 
शिक नीति का निर्माणं करना हमारे लिए कठिन हो जाए । संपूर्ण स्वाधीनता 
के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है वह यह है कि भन्‍्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में हमें अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है | जब तक हम अंग्रे शी 
कॉमनवेल्थ में रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकेंगे | कुछ नैतिक बन्धन ऐसे हैं जिन्हें 
शायद हम ढीले न कर सकें । पूर्ण स्वाधीनता सबसे पहिले 'तो एक प्रतिष्ठा 


ऐ 


का प्रइन हे, और यह 'प्रतिष्ठी' हमारे जीवन में, वह राष्ट्रीय जीवन हो या 
व्यक्तिगत, एक बहुत बड़ी और प्रेरक शक्ति है, इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता । इस पूर्ण स्वाधीनता के दर्जे को प्राप्त किए बिना हम किसी स्वतन्तर 
वदेशिक नीति का निर्माण नहीं कर सकेंगे । 

मैं समझता हूँ. कि एशियायी प्रइन को छेकर ब्रिटेन से हमारा कोई बड़ा 
संघर्ष नहीं होगा । मैं यह नहीं कहता कि अपनी एशियायी नीति में हमें ब्रिटेन 
का हादिक समर्थन प्राप्त हो सकेगा | इस संबंध में ब्रिटेन की भावनाओं और 
हमारी आकांक्षओं में एक सीमा तक विरोध तो है ही । ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप 
का एक देह है| युद्ध के अन्तिम दिनों में चचिल के नेतृत्व में उसने पदिचमी 
यूरोप के देशों का एक गृट बनाने का प्रयत्न किया था। मज़दूर दल की सर- 
कार ने भी इसी नीति पर चलना चाहा, पर कुछ समय के लिए उसे अपनी 
इस नीति को स्थगित रखना पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि पश्चिमी यूरोप के 
संगठन के उपके प्रयत्नों को रूस और अमरीका दोनों ही देझों के ह।रा संदेह 
की दृष्टि से देखा जा रहा है, और वेदेशिक नीति में उसका प्रारंभिक लक्ष्य 
दोनों में से किसी पर भी निर्भर न रहते हुए दोनों ही के साथ' अच्छे संबंध 
बना छेना था। अपने इस प्रयत्न में उसे कुछ आन्तरिक विरोधों का सामना 
भी करना पड़ रहा था । फ्रांस आसानी से ब्रिटेन के पीछे पीछे चलने के लिए 
तैयार नहीं हो सकता था, और नार्वे, बेल्जियम औदि देशों के नेता यह धारणा 
नहीं बनने देना चाहते थे कि उनके संगठन का उद्देश्य किसी भी रूप में रूस 
के विरुद्ध था, और रूस से भी निकटतम संबंध बनाए रखने के लिए थे उत्सुक 
थे। ईंन सब कारणों से पर्चमी यूरोप के संगढन के प्रदन को कुछ दिनों के 
लिए उठा कर रैख हीं देना पड़ा । पर, यूरोप की तेजी से बदलती हुई शाज- 
नेतिक परिस्थितियों ने एक बार फिर इस विचार को नया जीवन-दान दिया | 


के ही ०. 


वदशिक नीति की समसस्‍्याएँ २७४: 


एक ओर तो पूर्वी यूरोप के वेश तेजी से रूस के प्रभाव-क्षेत्र में हीं!नहीं उसकी ' 
' राजनैतिक सत्ता के अन्तगत आते जा रहे थे, और दूसरी ओर ब्रिंटेस, .फ्रांस 
और पश्चिमी यूरोप के अन्य सभी देशों का अर्थ-तंत्र उतनी तेज़ी से टूटता: जा' 
रहा था । तीसरी ओर अमरीका की आथिक और राजनैतिक आवरश्यकताएं 
थी | इन सबकी अभिव्यक्ति मार्शल-योजना में हुई | मार्शल-योजना का सीधा ' 
उ्द इय. यूरोप के आ्थिक सकट में पड़े हुए देशों को सहायता देना. और उन्हें: 
अपने पैरों पर खड़े करना था, पर यह तो सहज ही अनुमान किया जम सकता 
था कि उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव इन देशों को अमरीका के राजनैतिक संरक्षण 
में लाने की दिशा में भी पड़ेगा । जिन सोलह यूरोपीय देशों ने अमरीका,से 
इस प्रकार की सहायता लेना मंजूर किया वे स्वभावतः ही अमरीका के'प्रभाव- 
क्षेत्र में आ गए, और जिन अन्य देशों ने इस सहायता से इंकार कर दिया 
उन्होंने उतने ही निश्चित रूप से अपने को रूस के प्रभाव-क्षेत्र में पाया.।. 
यूरोप इस प्रकार दो हिस्सों में बट गया। ब्रिटेन स्पष्ट रूप से अमरीका पर 
अधिकाधथिक निर्भर होता जा रहा था। इस बदले हुए वातावरण में पश्चिमी 
यूरोप के किसी संगठन की अँग्रेजी योजगा को कम से कम अमरीका संदेह 
की दृष्टि से नहीं देख सकता था, और इस प्रकार ब्रिटेन की मजदूर दल की 
सरकार के 'विदेश-मत्री श्री बेविन ने एक बार फिर पश्चिमी यूरोप के देशों 
के संगठन की इस योजन। को अपने हाथ में लिया । 
पश्चिमी यूरोप के किसी संगठन की चर्चा वातावरण में न भी होती तो 

भी ब्रिटेन के मन में फ्रांस और हांलेण्ड जैसे देशों के प्रति विशेषमैत्री का भाव 
तो रहता ही । हिन्देशिया के मामले में ब्रिटेन की सहानुभूति एशिया के इस 
नए उदीयमान प्रजातंत्र के साथ कभी उतनी नहीं रही जितनी अपने साम्राज्य 
को बनाये रखने के प्रयत्नों में लगे हुए हॉलेण्ड के साथ पश्चिमी यूरोप के 
देशों का संपर्क अधिक दृढ़ हो जाने के बाद अब तो यह और भी अनिवाय हो 
गया है कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान की एशियायी आवश्यकताओं से अधिक ध्यान इन 
देशों की मेत्री को दे । अपने इन पड़ोसी देशों के प्रति, जो अपने समाजवादी 
लक्ष्य और साम्राज़्यवादी आकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करने में ब्रिटेन की 

तुलना में बहुत कम सफल हुए हैं, ब्रिटेन के सहज भुकाव के कारण हमारे मन 

१ सुरक्षा परिषद में रू की ओर से जब यह प्रस्ताव रखा गया कि इस 

बात की जांच के लिए.कि डच सरकार सुरक्षा परिषद के लड़े।ई रोक देने के 
हुक्‍म' पर कहां तक चल रही है उसके सदस्यों का एक कमीशन नियक्ल कर 

या जावे तो फ्रांस ने अपने विशेषाधिकार (४०६०) का प्रयोग किया और 
ब्रिटेन ने हिन्देशिया का साथ न द्वेकर चुप्पी साध ली ! 
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में यह आशका हो सकती है कि हिन्दुस्तान ने अपने सामने एशियायी देशों की 
सर्वांगीण मुक्ति का जो लक्ष्य रखा हैं वह संभवत: ब्रिटेन को न रुचे और इसी 
प्रशत पर हमारे और ब्रिटेत के बीच एक तीब्र मतभेद बढ़ चले। इस संबंध में 
मेरा अपना ख्याल यह हैं कि पदिचमी यूरोप के देशों से निकट के प्पर्क स्थापित 
करने में प्रयत्नशील रहते हुए भी ब्रिटेन आज इस स्थिति में नही है कि वह 
हिन्दुस्तान से अपने संबंधों को बिगाड़ ले। इस बात को लेकर ब्रिटेन और 
हिन्दुस्तान के बीच मनमुटाव हो सकता है, कुछ तनाव भी हो सकता है पर 
बिगाड़ नहीं होगा । ब्रिटेन इस दिशा में अपनी इच्छाओं पर कुछ नियंत्रण रख 
कर भी हिन्दुस्तान की एशियायी नीति के किसी भी विरोध में अपनें को तट- 
स्थ ही रखेगा । ह ' 
लेकिन असली प्रदन तो यह है कि ब्रिटेन की वैदेशिक नीति में हिन्दुस्तान 
कहाँ तक उसका साथ दे सकेगा ? ब्रिटेन में आज यदि अनुदार दल का शासन 
होता तो वह सर्वथा अमरीका के इशारों पर चलता हुआ नजर आता । मज- 
दूर दल के शक्कि ग्रहण करने का परिणाम यह हुआ कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थान बना सका है | मज़दूर दल ने इस बात 
की बहुत कोशिश की कि वह रूस और अमरीका दोनों ही से अपने संबंध अच्छे 
बनाएं रख सके, परंतु इसमें उसे निरंतर निराशा का ही सामना करना पड़ा 
है। रूस की सरकार एक अनुवार ब्रिटेन और समाजवादी बिठेन में कोई भेद 
मानने के लिए तैयार नहीं है । रूस तो उस प्रत्येक देश को अविश्वास की दृष्टि 
से देखता आया है जिसने संपूर्ण रूप से उसका नेतृत्व न मान लिया हो या 
उसकी अर्थनीति को न स्वीकार कर लिया हो । पिछले दिनों रूस की ओर 
ब्रिटेन ने जब कभी मंत्री का हाथ बढ़ाया, रूस ने उसे बरी तरह भटक दिया । 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि रूस के प्रति ब्रिटेन की सदभावना 
व विव्वास लगातार कम होते गए हे और ज्यों ज्यों ब्रिटेन और रूस भें अवि- 
इवास की भावना बढ़ती गई है, ब्रिटेन ने यह जरूरी समझा है कि वहु अम- 
रीका का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करे | अन्तुर्राष्ट्रीय गट बन्दी में ब्रिटेन 
को आज हम अमरीकां के शिविर में पाते हें । यह भी स्पष्ट है कि दुनियाँ 
आज दो शरक्कि-केन्द्रों में बंटती जा रही है। एक का संचालन मॉस्कों से होता 
है ओर दूसरे का नियंत्रण वॉशिंगटन के शासकों के हाथ में है। हिन्दुस्तान को 
यह तय करना होगा कि वह उस आने वलि संघर्ष “में, जो रूस और अमरीका 
में होगा, किस ओर भुकता हूँ। ब्रिटेन के हम जितना निकट खिंचेंगे, अनिवाय॑ 
रूप से अमरीका के प्रभाव में भी हम उत्तना ही अधिक आते जाएँगे । ब्रिटेन 
भर अमरीका से इतने निकट के संबंध होते हुए क्या हम यह कल्पना करें कि हि दु- 
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स्तान इन देशों का पक्ष लेकर रूस के खिलाफ लड़ेगा ? मेरा विश्वास है वि 
रूस और अमरीका का संघर्ष अनिवाय होते हुए भी अभी बहुत निकट नहीं 
है, और हिन्दुस्तान के पास इतता समय है कि वह अपने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों 
के बारे में सुनिश्चित और दृढ़ नीति का निर्माण कर सके । लेकिन घटनाओं 
का चक्र तो किसी के निर्णय की प्रतीक्षा में रुका नहीं रहता, और इसीलिए 
हिन्दुस्तान को भी इस संबंध में जल्दी ही अपना निश्चय बना लेना हैँ । यह एक 
ठोस वास्तविकता है कि हिन्दुस्तान अपने लिए जो भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति बनाए 
उसकी आज की एशियायी नीति पर उसका आधार होता चाहिए | 


एशिया की एकता व 


संगठन का महत्व 

एशिया को एकता और संगठन पर आने वाले वर्षों की विदव-शास्ति 
निर्भर रहेगी | एशिया यदि संगठित हो तो बढ़ रोष्ट्रों म आपसी संघर्ष के 
बहुत से अंवसर अपने आप ही कम हो जाएँगे । अमरीका और रूस में अपने 
अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाते जाने की जो होड़ लगी हुईं है एक संगठित 
एशिया की दुर्भेद्य दीवारों से ठकरा कर वह नष्ट हो जायगी, और यदि वे 
सीमाएँ दुर्भद्य नही है, यदि वे निशक्तत हैं, ता यह निश्चित हूँ कि अमरीका और 
रूस के बीच छिड़ने वाला आगामी महायुद्ध एशिया की जमीन, एशिया के 
समुद्रों और एशिया के आस्मान पर लड़ा जाएगा, और उप्तका परिणाम यह 
होगा कि इस आगे बढ़ते हुए महाद्वीप की प्रगति रुक जाएगी | अपनी रक्षा व 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति दोनों ही की इष्टि से यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान ने 
पिछले एक साल में एशिया के सबंध में जो नीति बनाली है उस पर ,मजबती 
के साथ चलता रहे ।' आज की परिस्थितियों का यह तकाजा है कि हिन्दुस्तान 
बिना किसी भेदभाव के, सभी एशियायी देशों से अपने संबंध निकटतम बनाता 
जाए और इन सभी देशों से एतिहासिक दृष्टि से बड़े पुराने सबंध होने से उसे 
अपने इस काम में सहायतः ही मिलेगी । 

इन देशों में चीन सबसे बड़ा और सबसे पुराना देश है । चीन के साथ 
हमारे संबंध भी बड़े पुराने हैं । इन संबंधों का आधार सदा से, राजनैतिक 
प्रतिदन्द्रिता नहीं सांस्कृतिक आदान-प्रदान रहा हैं। जब से अशोक्र और उप- 
गुप्त के भेजे हुए बौद्ध भिक्ष॒ुओं ने चीन में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया तभी से चीन के साथ हमारे सबंध बड़े मधुर रहे हैं। जहां एक और 
हमारे यहां से बौद्ध प्रचारक लगातार चीन जाते रहे हे वहां चीन ने भी 
फ़ाहियान और हुएनसांग जैसे विद्वानों को हमारे यहां भेजा | आधुनिक काल 
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में महाकवि रबीद्धनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, प॑० जवाहरलाल नेहरु आदि ने 
इन संबंधों को फिर से ताजा किया, और चीन की और से मार्शल और मैँडम॑ 
च्यांगकाईशेक व अन्य कई व्यक्तियों ने हमारे देश के प्रति चीन की सदभाव- 
नाओं की समय समय पर अभिव्यक्ति की । जापान ने जब चीन पर आक्रमण 
किया तब हमारी समस्त सहानुभूति जीन के साथ थी; और १९४२ के आदो- 
लन के अवसर पर अच्तर्राष्ट्रीय लोकमत को हमारे पक्ष में लाने का बहुत कुछ 
श्रेय चीन को है । चीन के साथ अपने इस ऐतिहासिक सबंध, को हम भूल नहीं 
सकते, और आज तो हमारी और चीन की समस्याएँ बहुत कुछ मिलती जलती है 
और दोनों मिलकर उन्हें अधिक आसानी से सुलका सकते है । चीन को कमजोर 
रहने देना और उसे अमरीका और रूस की आर्थिक और राजनैतिक प्रधि- 
इन्द्रिता का अखाड़ा बन जाने देना हमारे लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता 
है । आज एक ओर तो चीन को हमारी सहायता की आवश्यकता है और 
दूसरी ओर अपनी एशियायी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समर्थन की हम 
चीन से अपेक्षा कर सकते हें । 

चीन से हमारे जितने निकट के संबंध हैँ उससे भी अधिक घनिष्टता के 
संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से हैं । यह बह प्रदेश है जिसे एक बार हमने 
अपनी संस्कृति के पोषक तत्त्वों से अनुप्राणित किया था । आज भी वहाँ के 
मंदिरों और प्रासादों में हमारे देवताओं की मूत्तियाँ और हमारे महाकाव्यों के 
_हदयों का चित्रण मिलता है । इस प्रदेश से हमारे व्यापारिक संबंध भी उतने 
ही पुराने हैं। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में जब हम स्वयँ राजनैतिक 
और आशिक दृष्टियों से अध:पतित थे, अंग्रेज़ी, फ्रासीसी' और डच साप्राज्य- 
वादों ने मलाया, हिन्द चीन और हिन्देशिया आदि देशों को अपने शिकंजे में 
जकड़ लिया । पिछले कुछ वर्षो से प्रायः इन सभी देशों में स्वाधीनता के आंदी- 
लन उठ खड़े हुए हैं, और उनमें एक बड़ी सीमा तक सफलता भी मिली है, 
परंतु आज भी इन देशों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई है, और हिन्देशिया 
में तो इस आंज्ञादी के लिए दिन प्रति दिन बलिदान दिया जा रहा है। इन 
देशों को पूर्ण स्वाधीन बनाने में हमें सक्रिय सहायता देनी चाहिए । आज तो 
सभी पड़ौसी देशों के स्वार्थ एक दूसरे से मिले हुए हूँ । दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
जब तक किसी भी यूरोपीय देश का एक भी सिपाही मौजूद है तब तक एशिया 
के किसी भी देश की आज़ादी को पूर्ण सुरक्षित नहीं माना जा सकता । दक्षिण 
पूर्वी एशिया के राजनेतिक भविष्य के साथ हमारा अपना भविष्य गुंथा 
हुआ है । 

और, येदि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति के प्रति हम (उदासीन हनहीं रह 
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सकते तो मध्यपूर्व अथवा पद्िचमी एशिया के देशों की राजनीति के प्रति तो हमें और 
भी सतक रहना है। आज मोरक्‍्को से लेकर ईरान की खाड़ी तक समस्त अरब 
देशों में सामान्य अरब संस्कृति का आधार लेकर 0क नई सांस्कृतिक चेतना 
के व्यापक चिन्ह दिखाई देते हैं ।अरब देशों में एकता और संगठन की भावना 
बढ़ती जा रही है | यह निश्चित है कि इस भावना के पीछे अधिक राजनैतिक 
बल नहीं है । यह भी निश्चित है कि उसके पीछे जो भी राजनैतिक बल है 
उसे ब्रिटेन और अमरीका का समर्थन मिल रहा है; और उसका एक बड़ा 
कारण यह है कि ब्रिटेन भौर अमरीका इन देशों को रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
से मुक्त रखना चाहते हैं, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि ब्रिटेन और अमरीका 
उन्हें अपने आर्थिक प्रभाव से मुक्त करना नहीं चाहते । १ पश्चिमी एशिया के 
देश, इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय सघर्षों का एक अखाड़ा बत गए हैं। ईरान 
के प्रश्न को लेकर जब रूस और प्रजातन्त्रीय देशों में सुरक्षा-परिषद्‌ में एक 
बड़ा विरोध उठ खड़ा हुआ था तब उसका कारण केवल यही नहीं था कि ये 
देश ईरान की तेल की खानों को स्ूर्णत: रूस के हाथों में जाने देना नहीं 
चाहते थे, बल्कि यह भी था कि वे उसे रूस के सास्यवाद के प्रभाव से मुक्त 
रखना चाहते थे । इसलिए पर्चिमी एशिया की राजनंतिक गतिविधि के संबंध 
में भी हमें सतरक रहना पड़ेगा । पश्चिमी एशिया से हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध 
भी बड़े पुराने हें। लगभग एक हज़ार वर्षों से हम अरब देशों व ईरान की 
संसक्ृति से निकटतम संपक्ों में बँधे रहे हैं । इन देशों के धर्म, वास्तुकला, चित्र- 
कला, संगीत और साहित्य को हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है | 
आज जिसे हम हिन्दुस्तानी संस्क्ृति के नाम से पुक्रारते हें उस पर भारतीय 
तत्त्वों का जितना प्रभाव रहा है शापद उतना हीं बड़ा प्रभाव इस्लामी तत्वों 
का भी रहा है। मुसलमान देशों से आज भी हमें तिकटतम संबंध बनाए रखना 
१ रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का अनुमान इससे किया जा सकता है कि आज 
अरब देशों में कम्यूनिस्ट और उनके क्रियाशील साथियों की संख्या १ लाख 
२६ हजार से अधिक है, जिसमें से ५५ हजार ईरान में, ३० हजार लेबनान 
व २३ हज!र सीरिया में हें। विभिन्न मज़दूर संघों में संगठित उन व्यक्तियों 
की संख्या, जो सीधे कम्यूनिस्ट प्रभाव और नियंत्रण में हैं, इनके अतिरिक्‍त है। 
उदाहरण के लिए मिश्र में कम्यूनिस्टों व उनके क्रियाञ्ील साथियों की संख्या 
७५००' होते हुए भी उन मज़दूरों की संख्या जो इस प्रकार की संस्थाओं से 
संबद्ध हैं; १ लाख पचास हजार है। ईरान में ब्रिटेन औरईरान की मिली जूली 
तेल की कम्पनी में काम करने वाले ६० हजार मज़दूरों में से &० प्रतिशत 
इस प्रकार के संघों के सदस्य हैं जिन पर कम्यूनिस्टों का सीधा प्रभाव है । 
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है। सच तो यह है कि पश्चिमी एशिया के ये मुसलमान देश हमारे बचाव की. 
पहिली श्रेणी हैं । उनमें यदि अराजकता रही या किसी साम्राज्यवादी देश का 
स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप रहा तो उसका प्रभाव हमारी राजनीति पर पड़ना अवश्य- 
भावी होगा | इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि इन देक्षों में एकता 
और संगठन और राजनैतिक आजादी और आशिक स्वावल्ंबन के जितने भी 
प्रयत्त किए जाएँ हम उन सबका समर्थन करें । 

एशिया के नक्शे पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें दिखाई देता हैँ कि 
हिन्दुस्तान एशिया का भौगोलिक केन्द्र है, और वह चीन, दक्षिण-पूर्वी एशिया 
'और पश्चिमी एशिया के सभी देशों के ज़मीन, पानी और हवा के यातायातों 
का भी केन्द्र है | एशिया की जो दो बड़ी संस्कृतिया हैं, हिन्दू-बौद्ध और 
इस्लाभी, वे दोनों ही हमारी इस भूमि पर एक दूसरे में अविच्छिन्न रूप से 
घूलमिल गई हैं। इन्हीं भौगोलिक और सांप्कृतिक परिस्थितियों का यह परि- 
णाम है कि राजनैतिक स्वाधीनता के सिह॒द्वार में प्रवेश करने के साथ ही यह 
देश एशिया भर की राजनीति का केन्द्र भी बन गया ह। हमें अपनी इस जिम्मे- 
दारी को समझ लेना और अच्छी तरह निभाना है। 


पाकिस्तान ओर हमारी 
वेंदेशिक नीति 


पाकिस्तान के बन जाने का हमारी वैदेशिक नीति पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? 
हिन्दुस्तान के बंटवारे और उसकी दोनों ओर की सीमाओं पर सामरिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण एक स्वततन्न राज्य के बन जाने से स्पष्टतः हमारे रक्षा के प्रण्त ने 
एक गंभीर रूप ले लिया है । इसमें तो शंक नहीं कि देश के बंटवारे ने युद्ध 
की दृष्टि से हमारी स्थिति को अधिक संकटमय बना दिया है, परन्तु स्थिति उतनी 
भीषण नहीं जितनी दिखाई देती है। सौ वर्ष पहिझे के इतिहास पर दृष्टि 
डालें तो हम देखेंगे कि हमारे देश की सीमाएँ उस समय भी लगभग वैसी ही 
थीं जैसी आज हें बल्कि इससे भी खराब, क्योंकि सब तक अंग्रेज़ी राज्य मत- 
लज के पार नहीं गयां था, और आज तो ,हमारी सीमाएँ रावी का स्पश कर 
रहीं हैं। सच तो यह है कि जब हम किसी दिश की बचाव की समस्या पर 
विचार करते हें तो उसकी सीमाओं के प्रइत पर हमें बड़े व्यापक रूप में सोचना 
'होता है। यह सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का ही तकाजा है कि आज हम 
अमरीका को क्यूराइल द्वीपों और रूस को ईरान की राजनीति में दिलचस्पी 
लेते हुए पाते हें । इसी प्रकार हिन्दुस्तान के बचाव की सीमाओं में ईरान की' 
खाड़ी, इराक् और अफ़ग्रानिस्तान आं जाते हैं। हिन्दुस्तान के दो हिस्सों 'में 
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.बँट जाने का परिणाम यही तो होगा न कि इन देशों की सख्या में अब एक और 
देश, पाकिस्तान, को भी शामिल करना होगा ? में समझता हूँ कि पाकिस्तान 
के बन जाने से हमारी सेन्य-शक्ति को भी बहुत बड़ा धक्का नहीं लगेगा । यह 
सच है कि सीमा-प्रात और पश्चिमी पजाब की लड़ाकू जातियाँ हमारे साथ 
नही ' होंगी, पर जाट, सिख, डोंगरो, राजपुत और मराठे सैनिक अब भी हमारी 
सेनाओं में रहेगे । दो राष्ट्रों के सिद्धांत ने हमारे सगठन में जो कमज़ोरी ला 
दी थी वह भी अब हमारे सामने नही रहेगी । देश की समस्त सेना छक अविभाज्य 
राष्ट्रीयता की प्रेरणा से अनुप्राणित होगी। हमारे देश के आर्थिक और ओशद्यो- 
गिक सांधनों में तो नाममात्र की ही कमी हुई है । हवाई ताक़त की दृष्टि से 
हिन्दुस्तान आज भी एशिया का केन्द्र और एक बड़ी ताक़त हैं । हमारी समुद्री 
ताकत भो किसी प्रकार केम नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान' के बन 
जाने के बावजूद भी हमारे पास इतने अधिक और बड़े साधन हैं कि हम जल्दी 
ही ससार की बड़ी शक्षियों की श्रेणी में आ सकेंगे । 
३९. कक को 3 

पाकरस्तान स हमार सम्बन्धा का 
तात्विक विश्लेषण 

परतु हमारे!इस निकटतम पडौसी पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध कैसे इहेंगे ? 
में समझता हूँ कि यह संबंध हिन्दुस्तान की एशियाबी तीति की कसौटी सिद्ध होंगे । 
पाकिस्तान की स्थापना को अर्थ हुआ देश का दो टुकड़ों में बट जाता । राष्ट्री- 
यता की एक भावुक कल्पता जिन लोगों के सन में थी उसके लिए तो सचमुच यह 
हृदय को दहला देने वाली बात थी कि हमारे इस प्राचीत और पत्रित्र देश के, 
हमारी भारत माता के, टुकड़े किए जा रहे हैं। परंतु इतिहास में हम देखते है 
कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई छोटे मोटे राज्य मिल कर एक बड़ा राज्प 
बना लेते हैं, या एक बड़ा राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंद जाता है । हिन्दु- 
स्तान के इतिहास में भी यह कोई नई या अनोज्ली बात नहीं है। भौगोलिक 
और सांस्कृतिक एकता के छावजूद भी देश प्रायः कई राजनैतिक टुकड़ों में विभा- 
जित रहा है | सच तो यह है कि ऐसे अवसर कम ही हुए हैं, और कम समय 
तक ही' चले हैं, जब मौयं, ग॒प्त; सुग़ल या अंग्रेज़ी साम्राज्यों के समान' समस्त 
देश एक ही शासन के अन्तर्गत रहा हो । पाकिस्तान का बन जाना इस प्रकार 
कोई बहुत अजीब या अनहोनी घटना नहीं दिखाई देती । यदि यह कहा जाए 
कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है तो हमें यह नहीं भूलगा चाहिए कि 
पाकिस्तान के पहिले से दुनियां में एक दर्जत से अधिक मुस्लिम राज्य मौजूद हैं। 
मिश्र, .ईरान, इराक, सौदी अरब, यमन, सीरिया, लेबनान, अफग्रानिस्ताने 
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आदि सब् ही तो सुस्लिम राज्य हे । हिन्देशिया की सात करोड़ की आबादी 
में ६ करोड़ ३० लाख व्यक्विमुसल्मान हे । हि'दुस्तान के उत्तर-पद्चिम और दक्षिण- 
पूर्व दोनों ओर जब कई मुस्लिम राज्य दूर दूर तक फैले हुए हैं तब हमें एक 
गए मुस्लिम राज़्य की वृद्धि से ही परेशान होने की क्या जरूरत है ? और यदि 
समस्त मुस्लिम राज्यों से हमारे संबंध अच्छे रहे है, उनका सहयोग और सहा- 
नुभूति हमें मिलती रही है, तो हम पाकिस्तान से ही किसी बुरे प्रकार के सबधों 
की आशंका क्‍योंरखें ? पाकिस्तान एक नया मुस्लिम राज्य है, केवल यही 
कारण हमारी आशंकाओं के लिए काफी नहीं है । 

पाकिस्तान से हमे एक डर जरूर है जो दूसरे मुस्लिम राज्यों से नहीं था। 
पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य होने से तो हमें कोई ख़तरा नहीं है; परतु यदि 
उसका आधार सर्वथा धर्माधता पर रखा गया तो/सचमुच्र वह मध्य-युग की कई सम- 
सस्‍्याओं को पुनर्जीवित कर देगा और एक निकट पड़ौसी होने के नाते उन सम- 
स्याओं से हमें भी जभझना पड़ेगा। इस प्रकार का डर किसी दूसरे राज्य से 
अब हमें नही रह गया है । उन सभी राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी 
प्रबल हो चुकी हैँ कि अब उससे यह आशंका नहीं रखी जा सकती क्रि वे 
धामिक कट्टरता को उस पर हावी होने देगे | बीसवीं शताब्दी के आरंभ में 
तुर्की के मुल्तान ने एक बार यह प्रयत्न किया था कि इस्लाम को राज्य का 
आधार बनाया जाए और सभी मुसलमान देशों को एक मज़हबी भंडे के नीचे 
खड़ा किया जाए, लेकिन 'पैन-इस्लामिज़्म' का यह आंदोलन अधिक चल न 
सका और अब सभी मुस्लिम देशों में धर्म एक व्यक्तितत चीज बन गया है, और 
राज काज पर उसका कोई सीधा प्रभाव नही है । वैसे तो कोई कारण नहीं 
दिखाई देता कि जब सभी मुस्लिम देश घम्मं पर राष्ट्रीयवां को तरजीह 
दे रहे हें तो केवल पाकिस्तान ही क्‍यों एक निराले रास्ते पर चलेगा। लेकिन 
पाकिस्तान की स्थापना के पीछे कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ रही हें जिनके कारण हम 
इस भय को बिल्कुल निर्मुल भी नहीं मान सकते । हिन्दुस्तान के मुसलमानों का 
संघटन मुस्लिम लीग ने मज़हब के नाम पर कि्ा है, और ग़ैर-पमुसल्मानों के 
लिए उनके हृदय में घणा और द्वेष की भावनाएँ भरने की कोशिश की है । 
मुस्लिम जनता की बबर और निम्नतम प्रवृत्तियों को भड़का कर ही मुस्लिम- 
लीग अपनी स्थिति को मज़बूत बना सकी है । पौकिस्तान-प्रदेश के रहने वालों 
के सामने उसने बड़े बड़े लालच भी रखे हें कि पाकिस्तान एक इस्लामी देश 
' होगा, वहाँ के हिन्दू और सिख वहाँ से निकाल बाहर किए जाएँगे और उनकी 
'जायदाद तथा स्त्री और बच्चों पर,भी उनका अधिकार हो जायगा। बिना 


५, 


पढ़ी लिखी, बे समझ और पिछड़ी हुई मुस्लिम जनता को भड़काने और 


बेदेशिक नीति की समस्याएँ श्परे 
मुस्लिम लीग के अंडे के तले संगठित करने का तो यह एक अच्छा तरीका था, 
लेकिन मुस्लिम-लीग के नेता यह भूल गए. कि यदि कभी सचमुच पाकिस्तान की 
स्थापना हो गई और शासन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो यही 
प्रवत्तियाँ पाकिस्तान की जड़ को भकझोर डांलेगी और उखाड कर फेंक देगी । 

यह निश्चित हैँ कि यदि गर-मुसल्मानों को ज़ोर-ज़ बरदस्ती या मार-काट 
से पाकिस्तान के प्रदेशों से निकाल देने और उनकी ज़मीन ज्ञापदाद प्र कब्जा 
जमा लेने की नीति पाकिस्तान के नेताओं की सुचिन्तित और गंभीर नीति है 
तब तो पाकिस्तान अधिक दिनो तक टिक नहीं सकेगा । मध्य-युग के कुछ 
बबंरता पूर्ण सिद्धान्तों को लेकर चलने वाला कोई राज्य आज की बीसवी शताब्दी 
के जनतन्त्र के यग में टिक नहीं सकता । प्रत्येक देश की जनतोी का अपना एक 
मत तो होता ही है, पर आज तो अच्तर्राष्ट्रीय जनमत नाम की एक वस्तु भी 
है, और दुनियाँ की सीमाएँ इतनी संकुचित हो गईं हे कि इस जनमत की अब- 
हेलना करके कोई व्यवस्था अपने को अधिक समय तक जीवित नहीं रख सकती । 
में समभता हूँकि पिछली लड़ाई में जमंती, इटली और जापान जैसे बड़े देशों 
की पराजय का मुख्य कारण यह था कि उनकी व्यवस्था का आधार फासिज्म 
के जिन सिद्धांतों पर रखा गया था, यह अन्तर्राष्ट्रीय जनमत उन सिद्धांतों को 
आसानी से पचा नहीं सका | मध्य-यूरोप की फासिस्ट विचार-धारा और कार्य 
प्रगाली जनतत्र के सामने शायद सबसे बड़ी और अन्तिम चुनौती थी, पर 
वह टिकन सकी इस । अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का विरोध करके कोई भी देश 
अपनी स्थिति को सशक्त नहीं बना सकता । यदि पाकिस्तान ने धार्मिक कटु- 
रता के आधार पर ही अपना सघटन क्रिया तो यह संभव है कि उसे कुछ 
समय तक कुछ मुस्लिम देशों की आसानी से भड़काई जाने वाली कुछ जनता 
का आंशिक समर्थन मिल सके, पर यह निद्चित हैं कि इस प्रकार की धर्माघेता 
का समर्थन करके अन्य मुस्लिम देश कभो भो अपनी अच्तर्राष्ट्रीय साख को गिरने 
देना पसंद नही करेंगे । 

इस धारणा में कोईन्तथ्य नहीं है कि मुस्लिम घर्माधता इन सभी सुस्लिम 
देशों को हिन्दुस्तान के खिलाफ किसी युद्ध मे पाकिस्तान को, पूरी मदद देने के 
लिए विवश कर सकेंगी | पहिली बात तो यह है कि मुसलमान देशों में केवल 
इस्लाम के नाम' पर संगठित होने की कोई भावना आज मौजूद नहीं है । इनमें 
से अधिकांश देश आज जिस भावना के वशीभत हैं वह अरब-ज/तीयता की 
भावना हे ।तुर्की जैसा बड़ा और सदक्त और आधुनिक मुसलमान देश अरब- 
संगठन की किसी भी कल्पना से बाहर है । यह सच हूँ कि अरब देशों में सांस्कृ 
तिक चेतना की एक खहर फैली हुई है, और मिश्र उसका उपयोग अपनी शबित को 


र८७ स्वाधीनता की चुने।ती 


बढ़ाने की दिशा में करना चाहता है, और बयोंकि इस राष्ट्रीय जातीय-सांस्कृतिक , 
चेतना के पीछे अरब देशों का सञआत वर्ग है, ब्िटेत और अमरीका इस भावना का 
. उपयोग इस समस्त प्रदेश में रूस द्वारा प्रेरित सर्वहारा प्रवृत्तियों के नियंत्रण 

में करना चाहते हेँ। पर अरब-लीग इस नवीन चेतना का एक अंग तक ही 
प्रतिनिश्वित्व करती है । अरब-लीग में भी गहरे मतभेद हें । शियाओं और सुत्तियों 

का धांमिक मतभेद है । खिलाफत की आकांक्षाओ को लेकर मतभेव है । इब्न 

सऊद ओर शाह फ़ारुक़ में राजनैतिक नेतृत्व के लिए प्रतिद्विन्द्रिता चल रही 
है । फिलस्तीन, इराक, सीरिया और लेबनान पर अमीर अब्दुल्ला की लल- 
चाईं हुई दृष्टि भी विग्नह का एक बड़ा कारण है। दूसरी बात यह भी है कि 
ये सभी मुस्लिम देश विस्तार में बहुत छोटे, साधनों में बहुत सीमित, राजनै- 
तिक चेतना की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए और सैनिक शक्ति की हृष्टि से बहुत 
कमज़ोर हैं | वे न तो अलकृग-अकूग और न सामूहिक दृष्टि से हो एक बड़ी 
ताकत माने जा सकते हैं | फिलस्तीन के संबंध में अमरीका की नीति से प्रबल 

विरोध होते हुए भी सोदी अरब और मिश्र निष्क्रिय बैठे रहे । ट्रांसजौ्डन में 
इतना साहस नहीं हैँ कि वह ब्रिटेन के विरुद्ध जा सके । १ इस स्थिति में यह 
कल्पना करना कि पाकिस्तान की धर्माब भावनाओं से प्रेरित होकर सभी 
इस्लामी देश हिन्दुस्तान के खिलाफ़ एक जिहाद बोल सकेंगे, व स्तुस्थिति से 
अपनी आंखें बन्द कर लेना है । मैं मानता हूँ कि १६४७ के उत्तराडं में हिन्दु- 
स्तान में मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हुए पाकिस्तान द्वारा प्रचारित 
उनके अतिरंजित वर्णनों से मुसलमान देशों की जनता में क्षोभ फैला, पर मैं 
यह भी मानता हूँ कि हिन्दुस्तान से उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध 

इतने निकट के हैं, और हिन्दुस्तान इतने स्पष्ट रूप से एक असांप्रदायिक, 
भोतिक लोकतंत्र की नीति फर चल रहा है, कि यह क्षोभ अधिक टिका नहीं 
रह सकेगा । पाकिस्तान के नेतृत्व में इस्लामी देशों का कोई ऐसा संगठन जो 

हिन्दुस्तान के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ना चाहे, एक असम्भव कल्पना है । 

पाकिस्तान के अस्तित्व के लिये यह भी आवर्यक है कि हिन्दुस्तान' से 

उसके अच्छे से अच्छे संबंध हों | यदि धर्माधता को उसने अपने राज्य-संचालन 

का प्रमुख आधारबनाया तो इसका अथे यह होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले 

हिन्दू और सिख उसकी इस नीति के शिकार होंगे, जैसा कि आज भी हो रहा 

4 अंग्रेज़ों के फिलस्तीन से हटने से पहिले समस्त अरब देक्षों द्वारा यहू दियों के 
बॉयकाट के निदंचय के कारण सीरिया और इराक की रेलों में यरुशलम के लिए 

माल नहीं भेजा जा सकता था, पर वह ट्रांसजौडन पहुँचा दिया जाता था, जहाँ 
' से बह बहुदियों के पास भेज दिया जाता था | 


वेंदेशिक नीति की समस्याएँ श्ष्श 


है, तो बत्ती स्थिति में हिन्दुस्तान पाकिस्तान की इस नीति का शाब्दिक विरोध 
ही नही करेगा वह उसके खिलाफ, हिन्दुओं और सिखों के स्वार्थों और प्राणों 
की रक्षा लिए पाकिस्तान से यूद्ध करने तक के लिए तैयार हो जाएगा। और 
इस अधें-व्यवस्थित दशा में भी उसके पीछे जनसंख्या और आर्थिक साधनों 
का इतना बाहुल्य होगा कि पाकिस्तान की सेवाएँ उसके सामने टिक नही 
सकेंगी--क्योंकि आज के युग मेसिनाओं की शक्ति का आधार धार्मिक कट्टरता 
अथवा व्यक्तिगत शौय॑ नहीं लड़ाई के नवीनतम अस्त्र हैं । यदि पाकिस्तान की 
सरकार अथवा जनता का यह विश्वास हो कि इस मामले में ब्रिटेन से 
उसे किसी प्रकार की सहायता मिल सकेगी तो उसे इसमें निराशा का ही मुह 
देखना पड़ेगा | ब्रिटेन हगिज नही चाहेगा कि हिन्दुस्तान के पड़ोस में और 
मध्य-पूर्वे के देशों के बीच कोई राज्य मध्य-युगीन धाभिक कट्टरता के आधार 
पर अपना काम करे, और अमरीका व दूसरे जनतंत्रीय देशों का हृष्टिकोण भी 
संभवतः ऐसा ही होगा । रूस के संबंध मे यह भय हो सकता है कि वह पाकि- 
स्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयत्त करे, पर रूस से भो हम यह 
आशा तो नहीं रख सकते कि वह अपना सहारा किसी ऐसे देश को देगा जहा 
समजह॒बी कट्टरता का बोलबाला हो। सच तो यह है कि पाकिस्तान ने यदि 
धामिक कट्टरता के मार्ग को अपनाया तो वह न केवन समूचे विश्व की सहानु- 
भूति को खो बैठेगा उसे छोटे या बड़े, पास के या दूर के, जनतंत्रीय या 
साम्यवादी अनेकों देशों के सक्रिय विरोध का सामना भी करता पड़ेगा । 


पाकिस्तान की आंतारिक 
समस्य।एं 


और में जानता हूँ कि पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की अवहेलना कर सके । उसके सामने उसकी अपनी बहुत 
बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं जिन्हें उसे सुलका लेना है| पाकिस्तान के सामने सबसे 
बड़ी समस्‍या तो उसके आर्थिक साधनों के संबंध की है।यह सच है कि 
पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी । पश्चिमी पोकिस्तान की गेहूँ 
की पैदावार अपने खर्च से कई गुना ज़्यादा है और पूर्वी पाकिस्तान भी अपने 
आसपास के देशों की सहायता से अपनी चावल की कमी को आसाती से जटा 
सकेगा । परन्तु आज तो किसी भी देश के सामने जो अपनी शक्ति बढ़ाना 
लाहता हैं, मुख्य समस्या उद्योग-धंधों के विकास की है। प्रॉकिस्तान को 
औद्योगीकरण के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी वे सब उसके पास 
नहीं हैं। इनके सम्बन्ध मैं उसे हिन्दुस्तात पर निर्भर रहना पड़ेमा । यह ठीक 
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है कि वह यदि चाहे तो इस प्रकार की चीज़ों बाहरी देशों से मंगा सकेगा, पर , 
ऐसा करने में उसे कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा | औद्योगीकरण 
की दृष्टि से पाकिस्तान के पास एक वहुत बड़ा साधन पानी से पैदा होने व।ली 
बिजली (फ्एत70 08]050ए0० ?0फ67) का है। पाकिस्तान में, विशेषकर 
परिचिमी पाकिस्तान में दूर तक बहने वाली लम्बी लस्बी नदियाँ हें जो पहाड़ी 
इलाक़े से होकर आती हैं और जिनसे इतनी अधिक बिजली पैदा की जा 
सकती है कि उससे सारे हिन्दुस्तान का काम चल सकता है। पाकिस्तान इस 
सम्बन्ध सें बहुत ही अधिक भाग्यशाली है, परन्तु इस शक्ति का विकास करने 
और उसे खेती बाड़ी के कामों और कल-कारखानों में लगाने में ही पाकिस्तान 
को इतना अधिक रुपयां ख़चे करना पड़ेगा और इतने अधिक कुशल इंजीनियरों, 
अफसरों और कारीगरों की ज्ञरूरत पड़ेगी कि उसका सारा रुपया और सारी 
शक्ति इसी काम में लग जाएगी । 
इस विद्यत-शक्ति से पाकिस्तान आने वाले वर्षों में जो लाभ उठा सकेगा 
वह तो उसे मिलेगा ही, १र निकट वत्तंमान का प्रइन उतना आशाप्रद नहीं है । 
पाकिस्तान एक बिलकुल नया राज्य है और उसके सामने अभी तो अपने 
शासन को ही ठीक तौर से 'संघटित कर लेने का एक बड़ा काम हैं। शास। 
सभी देशों में जटिल और खर्चीला होता जा रहा है । पाकिस्तान को भी अपने 
शासन के संघठन पर बहुत काफी रुपया खर्चे करना होगा । बड़े बड़े पदाध्ि- 
कारी रखना होंगे । उनकी तनख्वाहों, पंशनों और भत्तों का प्रबन्ध करना 
होगा । यह सब रुपया यदि उसने अपने ही लोगों से टंक्‍्स लगा कर वसूल 
करना चाहा तो इसका अर्थ होगा कि उत्तके जीवन का स्तर और भी नीचा 
गिरेगा | पाकिस्तान की जनता इसे ह॒गिज्ञ बर्दाइत नहीं करेगी । उसकी तो 
लगातार यह मांग रहेगी कि जहाँ एक ओर ओऔद्योगीकरण की दिशा में बड़े 
कदम उठाए जा रहे हैं, प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा है, 
दासन-प्रबन्ध का खर्चा बढ़ाया जा रहा है, उनके अपने जीवन के स्तर ,को 
ऊँचा उठाने का भी तात्कालिक और ठोस प्रयत्न" होना चाहिए । आने वाले 
भविष्य के आशाप्रद स्वप्नों में पाकिस्तान की जनता आज भूखी और नंगी 
रहने के लिए तैयार नहीं होगी । पाकिस्तान के नेताओं के सामने यह एक 
बड़ा प्रइन हैं जिसे सुलभाने में उन्हें जल्दी से जल्दी जूठ जाना है । 
आ्थिक समस्या के साथ ही साथ सेना के संघटन की समस्या भी है|। 
भूगोल और प्रकृति ने समूचे देश के लिए जिन' सीमाओं का नि रिण किया 
है, पाकिस्तान पर उन सबके बचाव का भार आ जांता है । उत्तर-पदिचमी 
सीमाओं की ओर से हमें एक लंबे असें से खतरा रहा है और रूस के संभाव्य 
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आकर मणों से उसकी रक्ष। करने व साथ ही कबाइली इलाकों के आक्रमणों को 

रोकने के लिए हमने बड़ी बड़ी सेनाओं का संघटन' किया है, पर पिछली बड़ी 
लड़ाई में एक ओर आसाम और मणिपुर और दूसरी ओर चटगांव के मार्ग से 
जापानियों ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जो प्रयत्न किया उससे हमारी 
पूर्वी सीमाओं की रक्षा का महत्त्व भी बढ़ गया है. । उत्तर-पश्चिमी और उत्त र- 
पूर्वी दोनों ओर की हमारी पुरानी स्थल-सीमाएँ आज पाकिस्तान की स्थल- 
सीमाएँ है, और इनके बचाव की पूरी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की सरकार पर 
आ गई हैँ। पाकिस्तान यदि एक सा्वंभौम राज्य न होता और हिन्दुस्तान के 
सांथ रक्षा-वैदेशिक नीति और यातायात के क्षेत्रों में उसका कुछ संबंध होता,तो इस 
ज़िम्मेदारी का एक बड़ा भाग हिन्दुस्तान को भी स्वीकार करना पड़ता । 
लेकिन अब हिन्दुस्तान पर इस प्रकार की कानूती या नेतिक ज़िम्मेदारी नहीं 
है । सच तो यह है कि हमारी फौजी ज़रूरते पाकिस्तान के सुकाब्रिले में बहुत 
कम हैं ।जब तक हमारे दोनों ओर पाकिस्तान के प्रदेश हैं तब तक 
ज़मीन के रास्ते किसी बाहरी आक्रमण से बचाव का भार और 
उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर ही रहेगा । पिछली लड़ाई के पहिले हिन्दु- 
स्तान लगभग ५६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सेना पर खर्च करता था | युद्ध के 
दिनों में यह रकम एक अरब तक जा पहुँची थी । पाकिस्तान को भी इतना 
अधिक नहीं तो इससे कुछ ही कम रुपया अपनी सेना पर झार्च करना होगा, 
और धीरे धीरे उसे अपने सैनिक व्यय को और भी बढ़ाते जाना होगा । अंग्रेज 
अफसरों के धीरे धीरे हटते जाने से सेना का व्यय कुछ कम होगा, पर दूसरी 
ओर उसे आधुनिक ढंग से पुनः संगठित करने के लिए बहुत अधिक रुपया खर्च 
करना होगा । पाकिस्तान को अपनी स्थल सेना आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से 
सम्पन्न रखना पड़ेगी | इसके अलावा समुद्री बेड़े और हवाई ताकत का तो 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ही नए सिरे से निर्माण करना है । उसके 
लिए भी बहुत रुपया चाहिए । सांम्प्रदायिक वमनस्प को देखते हुए पाकिस्तान 
को हिन्दुस्तान का स्पर्श क़रने वाली सीमाओं पर भी निरीक्षक-सेवाओं की 
नियक्ति करना पड़ेगी । आधुनिक ढंग पर अपनी सेना के विकास की समस्या 
. पाकिस्तान के विकास की प्रमुख समस्याओं में से है । 


भाषा ओर जातीयता संबंधी 
सांस्कृतिक प्रश्न 


आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान स्वयं संपूर्ण नहीं है । सैनिक दृष्टि से वह 
बड़ी पिछडी हुई स्थिति में है । लेकिन आर्थिक ओर सैनिक दोनों समस्याक्रों 
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से भी बड़ी समस्या राष्ट्रीयवा की भावना छारा उत्पन्न होने बाली कठिनाइयाँ 
होंगी । पाकिस्तान ने भौगोलिक तत्वों को अपने राज्य का आधार नहीं 
बनाया हूँ। इस्लामी रष्ट्रीयता के नाम पर उसने अपने राजनैतिक अस्तित्व 
का निर्माण किया है। यह निश्चित है कि पाकिस्तान के कर्णधारों ने राष्ट्री- 
यता को सर्वेमान्य परिभाषा को तोड़ा मशोेडा है और एक बड़े गलत रूप में 
जनता के सामने रखा है। मैं हगिज यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 
हिन्दू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, केवल इस आधार पर किवेदो विभिन्न 
धर्मों को मानते हैँ। धर्म तो राष्ट्रीयता का एक बहुत कच्चा आधार है । 
यदि आप धर्म को आधार बना कर एक नई राष्ट्रीयता का निर्माण करना 
चाहते हे और इसके नाम पर अपना एक अलग राज्य बना छेने का निर्णय 
भी कर लेते हैंतो कोई कारण नहीं कि इस नए राज्य में रहने वाले अन्य 
धर्मावलंबी भी क्यों न एक नए बटवारे की मांग करे ? पाकिस्तान के 
सामने स्िखों की एक बडी समस्या है, जो उन्हें अपने घरबार और जमीन 
जायदाद छीड़ कर भाग आने पर मजबूर किए जाकर हल नही की जा सकती, 
और न उनके मकानों में आग लगा कर और न उनके रुत्री ', और बच्चों पर ' 
अत्याचार करके ही सुलक सकती है। सिख एक बड़ी संख्या में पश्चिमी पंजाब 
में मारे गए हैं और उससे भी बड़ी सख्या में भाग आने पर मजबूर हुए हैं । 
प्राकिस्तान की सरकार पर यह नैतिक बाध्यता हैँ कि वह पद्िचमी पंजाब व 
सिंध से' जितने सिख व हिन्दू, जीवन और संपत्ति के भय से, बाहर चले गए 
हैं, उत सबको वापिस बुलाएं, उनकी जायदाद उन्हें लौटाने का प्रबन्ध करे 
और एक सभ्य सरकार के समान उनके जानमाल की रक्षा की सीधी जिम्मे- 
दारी अपने ऊपर छे । पर्चमी पंजाब में सिखों के बढ़े बड़े तीर्थस्थल हैं, गरू- 
द्वारे हैं, शिक्षण-पंस्थाएं हैं | इसी प्रकार, सिंध का वाणिज्य और व्यापार एक 
बड़ी सीमा तक हिन्दुओं के हाथ में था। ये सिख और हिन्दू अपने जन्म- 
स्थानों, तीर्थ-स्थलों और कर्ंक्षेत्रों को न लौठ सकें तो यह पाकिस्तान के लिए 
शर्म की बात होनी चाहिए । यही बात पूर्वी बंगाल के उन' लक्ष लक्ष हिन्दुओं 
के लिए कही जा सकती है जिनके पूर्वी बंगारू से निष्क्रमण की प्रक्रिया 
समस्त देश में सांप्रदायिक उपद्रवों के शान्त हो जाने के महीनों बाद भी जारी - 
है। में समझता हूँ कि इसका सीधा तरीका यह नहीं है कि हम पाकिस्तान' को 
धमकी दे, अथवा युद्ध के द्वारा उसे मज़बूर करें कि वह अपनी कुछ जमीन 
हिन्दुस्तान को दे, जहां हम दरणांथियों को बसा सकें | यह तो एक राजनैतिक 
'सौदे की सी बात होगी और पाकिस्तान की तुलना में हमारी बढ़ी हुईं शक्ति 
को देखते हुए, इससे हमारी नीयत और हमारे इरादों के सम्बन्ध में ग़लत- 
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फ़हमी ही पैदा होगी ।१ 

राष्ट्रीयता के कई उपकरणों में धर्म के अलावा भाषा; जातीयता, जीवन- 
सम्बन्धी तैत््व-दर्शन की एक रसता आदि कई दूसरे तत्त्व भी आ जाते हैं 
और प्राय: इन सभी तत्त्वों को छेकर पाकिस्तान को बड़ी बड़ी समप्याओं का 
सुकाबिला करता होगा । भाषा की दृष्टि से देखें तो सीमाप्रानत की प्रमुख 
भाषा पदतो है, पश्चिमी पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी; पूर्वी बंगाल में 
बगला और बलोचिस्तान और चटगांव की पहाड़ियों में कई प्रादेशिक बोलियाँ। 
उर्दू के जानकार तो पाकिस्तान में कम मिलंगे, हिन्दुस्तान में उससे कई गना 
ज्यादा--उर्दू के मुख्य केन्द्र हैदराबाद, दिल्ली और लखनऊ हिन्दुस्तान मे हैं । 
उद्द को यदि राजभाषा का पद दिया गया तो उसके बोलने वाले और समझते 
बाले इतने कम हे कि उसका बड़ा विरोध होगा । पाकिस्तान में रहने वाले 
साढ़े छः करोड़ व्यक्तियों में से साढ़े चार करोड़ पूर्वी पाकिस्तान में हैं और वे 
संस्कृत-मिश्रित बंगला बोलते हैं । पूर्वी बंगाल के बंगाल भाषी किसी दूसरी 
भाषा को कैसे स्वीकार करेंगे ? यदि बंगला पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनी 
तो सीमाप्रान्‍्त, पंजाब, सिंध और बलोचित्तान में कितने व्यक्ति ऐसे मिलेंगे 
जो बंगाल में या चीन की किसी बोलो में या दक्षिणी अमरीका की किसी 
भाषा में कोई अन्तर कर सकेंगे । 

__ भाषा के साथ ही जातीयता का प्रइन भी गुंथा हुआ है। पाकिस्तान में 

१ इसका समाधान, में मानता हूँ, नेतिक उपायों के द्वारा ही संभव हो 
सकता है--उन उपायों के हारा जिन पर गांधी जी चल रहे थे । गांधी जी के 
अन्तिम दिनों के कार्यक्रम और विचारों से प्रतीत होता है कि पाकिस्तान और 
मुसलमानों का संपूर्ण विद्वास सम्पादन कर लेने के बाद उनका इरादा पाकि- 
स्‍तान जाने का था। पाकिस्तांन जाने के लिए जिस नैतिक आधार को वह 
प्राप्त कर लेना चाहते थे वह उन्हें मिल गया था और यदि उन्हें जीवित रहने 
दियो जाता तो वहू बहुत जल्दी अपने इस विचार को कार्य-रूप में परिणत 
करते । गांधी जी के पाकिस्तान जाने से निःसन्देह ऐसा वातावरण बन जाता 
कि वहाँ की मुसलमान जनता भागे हुए सिखों और हिन्दुओं को खुले दिल से' 
वापिस लेने के लिए तत्पर हो जाती, और यदि वैसा न हो पाता तो गांधी जी, 
अपने सत्याग्रह के सिद्धान्तों के अनुस्तार, कुछ ऐसे सक्रिय नेतिक उपाय' ढूंढ 
निकालते जिन पर चर कर दोनों प्रदेशों की भयाक्रान्त मानवता अपने अपने 
स्थानों पर लौठ पाती । इस दिशा में यवि स्थायी काम करना है तो, सरकार 
और उसकी सैन्‍्य-शक्तकि पर निर्मेर न रहते हुए, इस प्रकार के किन्हीं नैतिक 
उपायों को खोज निकालना होगा । 
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जातीयता की दृष्टि से भी बढ़े बड़े भेद हे । लंबे कद बाले, स्वस्थ, हृष्टपुष्ट, 
रहृवर्ण पठान में और दुबले-पतले, ठिगनें, सावले रंगवाल्ले बगाली में कहीं 
किसी प्रकार की समानता की कल्पना हम नहीं कर सकते । दूसरी ओर सीमा“ 
प्रान्त के पठान पर जहां मध्य-एशियां और इस्लाम की संस्कृतियों का बहुत 
अधिक प्रभाव है, सिंध की सस्क्ृति पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों सस्क्ृतियों 
का लगभग बराबर असर पड़ा है और पूर्वी बंगाल की संस्क्ृति, चाहे उसके 
मानने वाले कई करोड़ व्यक्ति मुसलमान ही क्‍यों न हों, अपनी समीवर्त्ती हिन्दू 
संस्कृति में बिल्कुल ही डूबी हुई है । पूर्वी बगाल और पश्चिमी बंगाल के रहने 
वालों का, वे चाहे मुसलमान हों या हिन्दू, पहिरावा, रहन सहन, आचार-विचार 
एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जलते हे, परन्तु पूर्वी बंगाल और पजाब के 
मुतत्मानों में कहीं भी समानता नहीं है--जनसाधारण के तो धाभिक विश्वासों 
में भी अन्तर है। इसी प्रकार सिंधी और पंजाबियों में अन्तर बहुत अधिक 
सहीं हैँ पर यदि किसी सिंधी अथवा पंजाबी को पूर्वी बंगाल के गाव में 
रहने का मौका पड़े तो अपनी साधारण आवश्यकताएँ प्रगट करता भी उसके 
लिए कठिन हो जाएगा। जातीयता के प्रश्न को लेकर तो अन्य कठिनाइयां 
भी उपस्थित होंगी । सीमाप्रान्त से पाकिस्तान के बनने से बहुत पहिले से ही' 
आज्ञाद पठानिस्तात की मांग उठने लगी थी। सीमाप्रान्त का प्रत्येक व्यक्ति 
अपने को पहिले परुतुन मानता है, और फिर पाकिस्तानी या और कुंछ । पाकि- 
'स्तान के बाहर रहने वाली परुतून जाति से उनकी समानता अधिक है, पाकि- 
स्तान॑ के अन्य प्रदेशों के वासियों से कम । इन सब बातों के अतिरिक्ष प्रान्तीयता 
की बढ़ती हुई भावना का भुकाबिला भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा | सीमा- 
प्रान्‍्त और सिंध के रहने वाले यह कभी नहीं थाहेंगे कि पंजाबी अपने स्वार्थों 
के लिए उन पर शासन करें, और न बगालियों द्वारा ही पश्चिमी पाकिस्तान 
का शासन अधिक दिनों तक बर्दाइत किया जा सकेगा । जन-संख्या के आधार 
पर वे पाकिस्तान के शासन में अपना अधिक अधिकार चाहेंगे। प्रान्तीयता की 
इस फैलती हुई भावना को एक राष्ट्रीयता में बांध देना पाण्यस्तान के लिए 
एक अव्यावहारिक प्रयत्न हो सकता हैं । 
सच तो यह है कि पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है । या तो वहु एक बड़े 
एट्र, हिन्दुस्तानी राष्ट्र का ही एक अविच्छिन्त और अविभाज्य अंग है या कई 
छोटे छोटे राष्ट्रों का एक अव्यवस्थित समूह । एक अच्छी राष्ट्रीयता के सम्बन्ध 
में एक भआावद्यक शर्ते यह है कि उसका आधार केवल धार्मिक एकता में नहीं 
'होना चाहिए परंतु भाषा, जातीयता, वेषभूष।, कला, साहित्य और संस्कृति की 
एकता भी होती चाहिए। पाकिस्तान में इस प्रकार की एकता का सर्वथा अभाव 
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है | एक अच्छी राष्ट्रीयता की दूसरी दार्त यह है कि उसके अन्तर्गत जो छोटी 
मोटी राष्ट्रीयताएँ हों वे इतनी प्रबल नहीं होनी चाहिए कि मूल राष्ट्रीयता की 
भावना को ही नष्ठ कर दें। पाकिस्तान के लिए इस प्रकार का ख़तरा एक 
ओर तो बंगाल से है और दूसरी ओर सीमाप्रान्त से । इस प्रकार हम देखते हे 
कि पाकिस्तान का आधार यदि धर्म पर रखा गया तो वह न केबल एक मध्य- 
कालीन रियासत बन जाएगा जिप्तका आधुनिक यूग से किसी प्रका" का मेल 
नहीं होगा और दूसरी ओर उसने यदि राष्ट्रीयता! को अपना आधार बनाया 
तो उसका यह आधार इतना कमज़ोर सात्रित होगा कि बहुत जल्दी उसके सम- 
स्तर्ढाँचे के ही बिखर जाने का डर है। जो राज्य इतनी कमज़ोर नीव पर खड़ा 
हो उसके लिए तो अपने पड़ौसी देशों, विशेषकर अपने सबसे निकट के पड़ोसी, 
से निकट तम सबंध स्थापित करना अनिवाये हो जावा चाहिए। 


पाकिस्तान को हिन्द सम्बन्धी नीतिः 
काश्नीर॑ की समस्या 


यह सच है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के संबंध में इस नीति पर नहीं चल 
रहा है। कुछ अनिवाय परिस्थितियों में देश के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान के 
सामने बुद्धिमानी का एकमात्र रास्ता यही था कि वह हिंन्द के साथ अपने 
निकटठतम संबंध स्थापित करे तथा उसकी और हिन्द की वेदेशिक नीति एक 
हो, परन्तु पाकिस्तान हिन्द से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के बदले, उससे 
उन्मुख होकर, परदिचमी एशिया के इऋछल!मी देशों में विशुद्ध धर्माषता के 
आधार पर, हिन्द के विरुद्ध घुणा की भावना फैलाने में व्यस्त हो गया । इस 
का सीधा परिणाम यह हुआ कि एकता की ओर बढ़ने के स्थान पर एशिया 
दो भागों में बंठता सा-दिखाई दिप्रा । पाकिस्तान को अपने प्रचार के काम में 
कुछ सफलता भी मिली। इस प्रकार एशियायी देशों की एकता की दिशा में 
कुछ प्राप्त करना तो दूर रहा, उनके निकट-सगठन की कोई योजना भी असंभव 
सी वीखते लगी । एशियाँ में त्रीन अपने गृह युद्ध में दिनोंदिन इतना उलभता 
जा रहा था कि उससे हलके सांसक्ृतिक संबंधों के अलावा किसी' प्रकार के अन्य 
' सम्बन्ध, राजनेतिक अथवा आशिक, जोड़े ही नहीं जा सकते थे, मजबूर होकर 
हमारा भुकाव दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों को ओर हुआ, जहाँ पश्चिमी 
यूरोप के दूटते हुए साम्राज्य अपनी समस्त चालबाज्ी के साथ अपने को बचा 
रखते के प्रयत्न में लगे हुए थे। पाकिस्तान की विरोधी हनीति के परिणाम- 
स्वरूप, इस प्रकार एक ओर तो हमारी बाह्य-तीति का दायरा संकीर्ण हो 
गया, और दुसरी ओर विभाजन से. उत्पन्न होने वाली हमारी आतन्तरिक सम- 
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स्थाएं विषम से विषमतर हो चलीं | अगस्त और सितम्बर १६४७ में पूर्वी-' 
पंजाब और दिल्‍ली में होने वाली घटनाओं ने हमें काफ़ी धक्का पहुँचदया । हत्या- 
काण्ड' दबाए जा सके; परन्तु उन्होंने जिस जहरीली विचार-धारा को जन्म 
दिया उसके विस्तार को रोकना सरकार के लिए कठिन हो गया । बसे वाता- 
वरण में कोई भी रचनात्मक कार्य हाथ में लेता असंभव था। उधर, उन 
हत्याकांडों से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची । अब तक अन्त- 
रष्ट्रीय सम्मेलनों में हम एक आत्मविश्वास के साथ शामिल 
होते थे । अक्तूबर १६४७ में कोरिया के सम्बन्ध में हमारा हस्तक्षेप 
बड़ा प्रशंसनीय रहा था। नवम्बर में हमने दक्षिण अफ्रिका की सरकार द्वारों 
बरती जाने वाली वर्ग-भेद की नीति के सम्बन्ध में जोरदार शिकायत की, 
और संयुक्क राष्ट्रटसंघ का बहुमत हम अपने पक्ष में प्राप्त कर सके । हिन्देशिया 
के पक्ष का भी हमने प्रभावपूर्ण समर्थन किया । परन्तु, ज्यों ज्यों साम्प्रदायिक 
घर्मांघता की लपटें देश में प्रबल होती जा रही थी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
हमारा प्रभाव क्षीण पड़ता जा रहा था । 
साम्प्रदायिक हृत्याकाण्ड अभी दब भी न पाए थे कि काइमीर की 
समस्या हमारे सामने आ गईं। काइमीर का प्रइन बिल्कुल सीधा-सादा था । 
अंग्रेज़ों ने जाते जाते देशी राज्यों की सावंभौमता की घोषणा कर दी थी । 
वेधानिक दृष्टि से यह सार्वभौस सत्ता राजाओं के हाथ में आ गईं थी। क़ाइमीर के 
महाराजा संभवत: काइमीर को स्वाधीन रखना चाहते थे, पर पाकिस्तान की 
ओर से दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि पाकिस्तान से प्रेरणा 
पाकर कबाइली लोग काश्मीर में घुस आए थे और उसकी सुन्दर घाटियों को 
नष्ट अ्रष्ट करने में लगे गए थे । इन परिस्थितियों में 
कावमीर नरेश ने भारतीय संघ में शामिल होने की प्रार्थना की, 
जी फौरन मात ली गई। पर इसके साथ ही हमारी जनतन्त्रीय 
सरकार ने यह हातें भी लगा दी कि काोइमीर अन्तिम रूप से भारतीय 
संघ में शामिल तभी माना जाएगा जब इस संबंध में वहां की जनता की 
स्वीकृति मिल जाएगी । हमारा विश्वास था कि काध्मीर के वैधानिक ढंग से 
भारतीय संघ में सम्मिलित होते ही पोकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार 
अपनी सीमाओं में से कबाइली लोगों को गृज्ञरने नहीं देगा । परन्तु पाकिस्तान 
ने काश्मीर के निश्चय को घोखेवाजी और हिंसा” का परिणाम बताया और 
उसके ज़िम्मेदार अफ्सर अधिकारी लड़ाई का सामान और रसद खुले आम 
. काइमीर पहुँचाते और कबाइलियों को सहायता देके रहे । हमने फ्लौरन संयुक्क 
राष्ट्रःसंघ के सामने सारे प्रइत को पेश किया | तब हमारा, यह विद्वास मिटा 
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'नहीं था कि संयक्क राष्ट्रससंघ के सामने मामला पेश होते ही पाकिस्तान अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय कत्तंव्यों के प्रति सचेत हो जाएगा और हमारे लिए काइमीर से 
कबाइलियों को निकाल कर जनमत-संग्रह का आयोजन करना सम्भव 
हो जायगा । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हमने एक सीधी सादी मांग रखी थी | हम 
चाहते थे. कि (१) पाकिस्तान की सेना अथवा उसके कर्मचारी काइमीर के 
आक्रमण में भाग न लें; (२) पाकिस्तान के नागरिक भी इस युद्ध से अपने को 
तटस्थ रखें; और (३) पाकिस्तान आक्रमणकारियों को काइमीर के विरुद्ध (अ) 
फोजी व दूसरी रसद न पहुँचाए, (आ) लह्ाई में अपनी ज़मीन का उपयोग ने 
करने दे, और(इ) किसी प्रकार की ऐसी सहायता न दे जिससे लड़ाई के फैलने की 
संभावना हो । सुरक्षा-परिषद्‌ में जब हमारी शिकायत पर विचार शुरू हुआ 
तो पाकिस्तान के विदेश-मंत्री सर ज़्फ्रुल्ला ने हमारे खिलाफ अभियोगों की 
एक लंबी , सूची पेश की, जिनक्र! सम्बन्ध काश्मीर से बहुत कम था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जम्मू और काएमीर!' के प्रश्न को हिन्द और पाकिस्तान” 
का प्रइन बना दिया गया । संयुक्त राष्ट्र-संघ में इस मामले को पेश करने के 
बाद तेज़ी के साथ हफ्ते और महीने गृज्भरने लगे और काश्मीर में होने वाले 
रक्कतात को फौरन ही रोक देने के बदले हमने इस महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
को पाकिस्तान द्वारा केवल समय टालने के लिए उठाए गए आधार हीन प्रश्नों 
के सैद्धान्तिक विवेचन में अपना सारा ध्यान केन्द्रित करते देखा। हमें यह 
विश्वास हो गया कि अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सुर्य आधार आदरशंवाद 
अथवा न्याय एवं शान्ति नहीं, शक्षित का संतुलन है। काइमीर के मामले में 
सयक्ष राष्ट्र-संघ में हमने अपने को बिल्कुल मित्र हीन पाया। पश्चिमी यूरोप 
के किसी भी देश ने एक बार भी हमारे पक्ष का समर्थन नहीं किया | रूस 
सभी मामलों में तटस्थ रहा । ब्रिटेन और अमरीका का भुकाव स्पष्ठतः पाकि- 
स्‍तान की ओर रहां । 

में मानता हैं कि इसका सारा दोष प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर नहीं 
रखा जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय र।जनीति में हमारी मित्रहीन स्थिति का बहुत 
कुछ उत्तरदायित्व हमारी उस +देशिक नीति पर है जिसका आधार अपने देश 
को अत्तर्राष्ट्रीय गृटबन्दी से बाहर रखने के हमारे निश्चय में है । अपनी इस 
नीति का निर्धारण हमने खुली आंधों से किया था । संसार स्पष्ठत: दो गुटों में 
बेंटठता जा रहा था; जिनमें से एक का नेतृत्व पूंजीवादी जनतन्त्र अमरीका 
के हाथ मेंथा और दूसरे का संचालन साम्यवादी रूस के द्वारा किया जा रहा 
था । हम इनमें से किसी भी गूठ के साथ अपना गठ बन्धन करने के लिए 
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तेयार नहीं थे । किसी भी बड़े देश के पीछे पीछे चलना हम नहीं चाहते थे 

न किसी देश के अन्तर ष्ट्रीय दाथित्वों से हम अपने को बांधना चाहते थे। दोनों 
ही गटों से विचार-ध।रा में मत-भेद होने के अतिरिक्त हमारी आम्तरिक सम- 
स्याएँ ही इतनी बड़ी थीं कि किसी भी बड़े यद्ध से हम अपने को अलग रखना 
ही चाहते थे । अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी से अलग हुट कर खड़े रहने की जिस वंदे 

शिक नीति की घोषणा पडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन-सुत्र अपने हाथ में 
लेने समय की थी, वह उप्त पर हृढता से जमे हुए हैँ। परंतु किसी भी अन्त- 
राष्ट्रीय गृठटबन्दी से अपने को अलहदा रखना और किसी की आथिक सहायता 
पर निर्भर ने होना --- क्योंकि आधथिक सहायता स्वाधीनता के बांध का वह 
बारीक छेद है जिसमें होकर रोजनेतिक प्रभत्व की वेगवती धारा के फट पड़ने 
की सदा ही संभावना रहती है। हमारी वेदेशिक नीति का केवल एक, और 
वह भी नकारात्मक, पक्ष ही हो सकता है। उसके दूसरे, और स्वीकारात्मक पक्ष' 
का भी पूरा चित्र हमारे सामने शुरु से रहा है, परंतु, हम उस पद चल नहीं 
सके हैं | संसार में अलह॒दा खड़े होने के लिये भी शक्कि की आवश्यकता होती 
है । विभाजित हिन्दुस्तान बसे भी दुनियां, में उतनी प्रतिष्ठा पाने की आशा 
तहीं रख सकता था जितना अखण्ड और अविभाजित हिल्दुस्तान--इन परि- 
स्थितियों में उसके दोनों भागों के सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मिलजुल कर 
काम करतेकी और भी अधिक आवश्यकता थी। उधर, अत्तर्राष्ट्रीय म।मलों में न्याय 
के नाम पर हम अपने दृष्टिकोण को जो समय समय पर बदलते रहे उस से भी गलत 
फहमी फैली । अमरीका ने हमें अपना विश्वास-पात्र नहीं माना । जब कि दूसरी 
और रूप में यह धारणा फैलती गई कि हम अमरीका के पीछे पीछे चलना 
चाहते हैं । छोटे छोटे देशों में भी हमारी कुछ कर पाने की शक्लकि में विश्वास 
घटता चला | हिल्देशिया और हिन्दचीन आदि ने हमसे जिस नेतृत्व की अपेक्षा 
की थी वह भी उन्हें नहीं मिला । स्वाधीनता के बाद के डेढ़ वर्षों में स्पष्ट- 
तः ही हम अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाये, और इसका भुरुय' कारण 
यह रहा कि हम उन बहुत सी अनर्गल और मध्य-युगीन समस्याओं में उले रहे 
जो पाकित्तान की विरोधो और प्रतिक्रियावादी नीति के कारण समय समय 
पर हमारे सामने खड़ीं होती गई । 


पाकिस्तान से हमारे संबंधों का 
मनोबैज्ञानिक आधार 


इन प्ररिस्थितियों में पाकिस्तान के प्रति हमारे मन में खीफ़ और झुँऱला- 
, हट, की भ्रावता, बढ़ते जाता स्वाभाविक हैँ, पर अपनी इस खीक और फभुँझला- 
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हुट में हमें उस मनोवैज्ञानिक आधार को नही भूल जाना है जिस पर पाकि- 
सस्‍्तान की सृष्टि हुई और न उन परिणामों की ओर से ही हम अपनी दृष्टि 
बन्द कर सकते हैं जो पाकिस्तात के साथ किसी वैचारिक अथवा वास्तविक 
सघधर्ष के फलस्वरूप हमारे देश में उत्पन्न हो सकते है । यह एक स्पष्ट तथ्य है 
कि पाकिस्तान के निर्माण के पीछे देश के करोड़ों मुसलमानों का तके-सम्मत 
विवेक नहीं था, एक गलत और अनैतिक प्रचार के द्वारा उकसाई गई धामिक 
भावनाएँ थीं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के धामिक जोश को उभारा था। 
कायदे-आजम जिन्ना जहां अपने इस खयाल में फूले न समाते थे कि “कलम ओर 
जबान के जोर पर',कानून और वेधानिकता का सहारा लेकर $ उन्होंने मुस्जमानों 
के सबसे बढ़े और दुनियां के पांचवे बड़े' राज्य का निर्माण किया था। पाकि- 
स्तान के प्रांतों की मुस्लिम जनता बड़ी उत्सुकता से उस आने वाले जमाने की 
प्रतीक्षा कर रही थी जब उसे इस मजह॒बी जोश को खुले आम व्यक्ल करने का 
भौका मिलेगा । मुस्लिम-लीग के नेतृत्व की विशेषता यह रही है कि स्वयं 
कानूनदां और तक में विश्वास रखने वाला होते हुए भी उसने अपनी शक्ति 
का आधार मुस्लिम जनता की कट्टर मजह॒बी जोश की भावनाओं पर रखा। 
धाभिक कट्टरता की जिस भावना पर मुस्जिम-लीग के नेताभों ने पाकिस्तान 
का निर्माण किया; उसके बन जाने के बाद उस भावना को नियंत्रण में रखता 
उनके लिए आसान नहीं होगा ।इसके विपरीत यदि वे उत्त भावना को उकसाते 
रहे तो उन्हें जनता का भाव-प्रवण, आवेशमय, जोशीला समर्थन प्राप्त होता 
रहेगा जो किसी भी फॉसिस्ट राज्य की शक्ति का मुष्य आधार होता है । 
पाकिस्तान की स्थिति बहुत कुछ दों महायुद्धों के बीच के जनों से मिलती 
जुलती है| जमंनी में हिटलर ने भार्य-संस्कृति के लिये जो घारमिक जोश फैला 
दिया था कायदे आदम जिन्ना धर्म के नाम पर वेसी ही कट्टरता और वेसा 
ही जोश पाकिस्तान के मुसलमानों में भरने में सफल हुए हैं । जमेती की उपभा 
को यदि भागे बढ़ाया जाय तो हम यह भी कल्पना कर सकते हें कि उसने 
अपने आपको आशिक दृष्टि से संपूर्ण और संसार के सभी देशों में प्रमुख बना 
ने के उद्देश्य से रूस जैसे धनधान्य से समृद्ध, विशाल और आबाव देश पर 
कब्जा करना जरूरी, समझा वैसे ही पाकिस्तान भो किसी दिन हिन्दुस्तान पर 
अपनी ललचायी हुईं दृष्टि डाल़ेगा । आज भी पाकिस्तान में कभी कभी 
यह आंत्राज्ञ गृंज उठती है--“हँस के लिया पोकिस्तान, लड़के लेंगे 
हिन्दुस्तान” । पाकिस्तान' से अपने राशि-राशि मतभेदों को देखते हुए और 
उसकी इन फ़ासिस्ठ प्रद्ृत्तियों को समभते हुए; जिनका अनिवार्य परिणाम 
यद्ध दिखाई देता है, बहुत से लोग यह प्रइव कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। 
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कि यदि ऐसा है तो क्‍यों न हम अपनी शक्कि को बढ़ा कर पाकिस्तान को उसके 
शक्तिशाली बनने, और हमारे प्रति अपनी दुर्भावताओं को क्रियात्मक रूप देने 


के पहिले, ही कुचल दें । 

पाकिस्तान और दो महायुद्धों के बीच के जम॑नी में भावनाओं और प्रव- 
त्तियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ समानता होते हुए भी वस्तुस्थिति में बड़ा 
अन्तर है । जमंती एक छोटा पर उद्योग-प्रधान, राष्ट्रीयता की दृष्टि से गठा 
हुआ और शासन और सैन्‍न्य-शक्ति की दृष्टि से मज़बूत देश था । पाकिस्तान कों 
जमंनी की स्थिति में पहुँचने में शर्ताब्दियाँ लगेंगी, और यदि वह कभी वैसी 
सेन्य-शक्ति प्राप्त कर भी सका तो अपने बलबते पर" नहीं, अन्य देशों की सहायता 
से ही वह ऐसा कर सकेगा, और वेसी स्थिति में उसे उत' अन्य देशों का 
गुलांम बनकर ही रहता होगा। एक छोटा उद्योग-प्रधान देश एक बड़े 
कृषि-प्रधान देश पर हावी हो सकता है--और अब ते उसके भी दिन लद 
गए--पर एक छोटा, पिछड़ा हुआ हकृषि-प्रधान देश एक ऐसे बड़े वेश पर जा 
औद्योगीकरण की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा हुआ है अपना आधि पत्य, स्थापित 
कर सके यह एक अप्तंभव कल्पना है। पाकिस्तान के नेतृत्व में समसत मुसलमान 
देश, धर्म के आधार पर, हिन्दुस्तान के विरुद्ध संगठित किए जा सकें, इस 
प्रकार को कोई प्रयत्न संभवतः क़रायदे-आजम के जीवन-काल में किया जा रहा 
ही, पर आज तो वह संभव नहीं रह गया है । आज तो यह स्पष्ठ है, जैसा पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने नवम्बर १६४८ में इंग्लैण्ड से काहिरा होकर लौटने पर 
बताया, मध्य-पूर्व के सभी मुस्लिम देश हमारी मित्रता के लिए उत्सुक हैं। १ वे 
मानते हैं किन केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की दृष्टि से बल्कि 
अपनी राजनैतिकस्वाधीनता बनाए रखने की दृष्टि से भी उन्हें हमारी मित्रता 
की आवश्यकता हैं । औरयदि ये सभी देश कभी हिन्दुस्तान के विरुद्ध धामिक अथवा 
किसी अन्य आधार पर संगठित हो भी सकें तो उनका यह संगठन हिन्दुस्तान के 
लिए सिर दर्द तो पैदा कर सकता है, पर विशेष चिन्ता का कारण नहीं बन 
सकेगा जब तक कि इस संगटन के पीछे ब्रिटेन-अपरीका या रूस की सक्रिय 


सहयोग न हो, और ब्रिटेन-अमेरिका अथवा रूस से अपने निकट अथवा सुदूर 

१ में नहीं समझता,” पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस-कांफ्रेंस में दिए 
गए वक्कव्य में. मध्य-पूव के देशों के सम्बन्ध में कहा, “कि तथा-कथित 
धामिक गुद के बनने की कोई सभावना है । भौगोलिक प्रादेशिकता का विकास 
तो होगा, ही । इसी प्रकार, परिचमी एडिया के सम्बन्ध में लगभग सभी देशों 
के द्वारा यहु महसूस किया जा रहा है कि उनके लिए हिन्दुस्ताव के साथ निकट 
के संपर्क स्थापित करना आवश्यक हैं ।” 
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भविष्य के संबंधों को देखते हुए हम इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। मुभे 
पूरा विश्वान्न है कि पाकिस्तान से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। पाकि- 
स्तान को ' अपने संबंध में हम संभवतः वैसा आइवासन नही दे सकते । आज 
हमारे देश में लोकतंत्रीम़ शक्तियां प्रबल हैं, पर फासिस्ट शक्तियां भी उनके 
किनारों पर आकर तेज़ी से टकरा रही हे; और कभी कभी उन्हें तोड़ती हुई 
उनके अन्तराल में दूर तक प्रवेश करती हुई भी दिखाई देती हैं । पाकिस्तान 
से हम।रे सस्बन्धीं का दारोमदार बहुत कुछ हमारी इन दोनों आन्तरिक प्रवृत्तियों 
के: आपसी सम्बन्ध पर निर्भर रहेगा। 

पाकिस्तान का निमार्णं एक फासिस्ट आधार पर हुआ, और उसके गठन' 
के अधिकांश उपकरण भी फासिस्ट हैं पर पाकिस्तान को एक फासिस्ट देश 
मान कर चलना गलती होगी । पाकिस्तान और हिन्द दोनों देशों की जीवन- 
धारा का प्रवाह लगभग एक सा ही हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि पाकि 
स्‍्तान में प्रतिक्रियावादी तत्त्व हमारे देश की तुलना में कुछ अधिक प्रबल हैं । 
पाकिस्तान के शांसन की बागडोर जिन व्यक्तियों के हाथ में है वे उतने प्रगति- 
शील नही हैं जितना हमारे देश का शासक वर्ग, पर उन्हें प्रतिक्रिपावादी भी 
नहीं कहा जा सकता । फासिस्द साधनों के द्वारा उन्हेंने पाकिस्तान का 
निर्माण क्रिया, पर लोकतंत्रीय सिद्धांतों के आधार पर वे उसे चलाना 
चाहते हैं। यह सच है कि लोकतंत्र की उनकी कल्पना उतती व्यापक नहीं है 
जितनी हमारे राष्ट्रीय नेताओं की--यद्यपि वह भी बहुत अधिक प्रगतिशील तो 
नहीं है । पाकिस्तान में फासिज्म की जो नग्न प्रवत्तियां हैं वे हिन्दुस्तान के 
समान ही, शासन के बाहर हैं--यद्रपि हमारी तुलना में कुछ पिछड़ा हुआ होने 
के कारण पाकिस्तान का शासन उन्हें उतना अधिक नियंत्रण में नहीं रख पा 
रहा है ( पूर्ण नियंत्रण तो हमारे शासन का भी उन प्रवृत्तियों पर नहीं है ) । 
इसका प्रमाण वह खुली आलोचना है जो देश में शान्ति और सुव्यवस्था को 
कायम रखने के लिए सरकार द्वारां किए जाने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में पाकि- 
स्तान के कुछ प्रमुख पत्रों द्वारा की जाती रही हूँ । मौलाना ज़फ्रअली का 
प्रसिद्ध पत्र ज्मीदार! पाकिस्तान-सरकार की खुले-आम आलोचना करता है, 
और करांची का इंसाफ! पाकिस्तान के बनने के बाद महीनों तक पाकिस्तान 
के मौजदा मंत्री-मंडल के स्थान पर 'एक नया लड़ाकू मंत्रिमंडल जो इस संकट 
में मिल्लत की अच्छी सेवा कर सके' बनाए जाने पर' जोर देता रहा | मौलाना 
शब्बीर अहमद उस्मानी के नेतृत्व में 'मुजाहिदीने' पाकिस्तान नाम की एक 
संस्था पाकिस्तान में काम कर रही है, जिसका उद्देश्य “उन बहुत सी बुराइयों को, 
जो मुस्लिम-समाज में घस गई हैं, मिटा देनां, मुस्लिम नौजवानों को वत्तेमान' 
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गिरी हुई नेतिक अवस्था से उठांना और उनमें शुद्ध इस्लोमी आदशों का , 
सदेश फ़ूंकता” हूँ । इस आन्दोलन का वर्तमान शासन के प्रति क्या दृष्टिकोण 
हैं इसका अन्दाज्ञा इस बात से लगाया जा सकता हैँ फि सांप्रदायिक उपद्रवों 
" के अवसर पर, जब सरकार द्वारा उनकी रोक थाम का प्रयत्न हो रहा था, 
उसके ज़िम्मेदार नेता खुले-आम क़ायदे-आज़्म को कातिले-आज्ञम और लिया- 
कतअली को हिमाक़तअली के नाम से पुकारते थे । 

पाकिस्तान के प्रति दुर्भावनाओं को फैलाने का अर्थ वहां के शासन को और भी 
कमज़ोर बनाना और इन फासिस्ट प्रब्ृत्तियों को बल देना होगा । उसकी 
सीधी प्रतिक्रिया हमारे देश में फासिस्ट प्रश्नत्तियों को सशक्त बनाने की 
दिशा में होगी। इन फापिस्ट प्रवृत्तियों को शक्ति प्राप्त करने का अवसर 
देने का अर्थ होगा लोकतन्त्र को जड़ें खोदना। यह तो हमें निश्चय कर' 
ही लेनों है कि इस बीसवीं शताब्दी में हमारा शासन उन प्रतिक्रियावादी' 
सिद्धांतों पर स्थापित नहीं होगा जिन्हें यूरोप सोलह॒वबीं व सत्रहवीं शताब्दी में 
ठुकरा चुका है | मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने 
जिस केसरीया बाने का आह्वान किया अथवा जिस भगवे झडे को लेकर 
मराठे दूर दूर के प्रान्तों तक पहुँचे वे हमारी इतिहास की चमकीली और 
आकर्षक स्मृतियों के रूप में हमारे पास सुरक्षित रह सकते हैं, पर आज तो हम 
बीसवीं शताब्दी में हैं, और सोलहवी सदी के मेवाड़ या अठारहवीं सदी के 
मराठा-राज्य से कही अधिक बड़े, और कहीं अधिक भव्य और शानदार; 
हिन्दुस्तान के निर्माण के कौम में लगे हुए हैं। अपने इतिहास की पुरानी और 
चमकीली स्मृतियों को लेकर नहीं किन्तु विश्व की सभी प्रगतिशील शरक्षिप्रों को 
लेकर ही हमें इस मद्ान्‌ देश के भविष्य का निर्माण करना है । पाकिस्तान की 
और हमारी समस्याएँ एक हीं हैं; और लक्ष्य भी एक ही हमारे सामने है । 
कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियायों की चपेट ने हमारी एकता 
की चकनाचूर कर डाला, पर आज दोनों को ही एक असांप्रदाधिक, भौतिक 
लोकतन्त्र का निमाण करना हैँ । इस कार्य में वे एक दूसरे की सहायता कर 
सकते हैं | यूदि पाकिस्तान के लोकतंत्रीय तत्व आज उतने सशबत नहीं हैँ कि 
वे हमारी सहायता कर सकें तो हमें उन्हें और भी कमजोर बनाने के समस्त 
प्रयत्नों से अपना सहयोग खींच लेना'चाहिए, भौर यथा शक्ति उन्हें बल प्रदान 
करने का प्रयत्न ही करता चाहिए | जनबल, अर्थंबल्ल, प्रगतिशीलता सभी 
दृष्टियों से हम उतसे आग बढ़े हुए हैं--हमारा कत्तंव्य उन्हें अपने साथ लेकर 
चलना है | हमारे और उनके बीच एक धर्म का ही तो भन्तर है न ? धर्म को 
राजतीति का आधार मान कर यदि हमने हिन्द और पाकिस्तान को एक दूसरे 
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' से विपरीत दिशाओं में बढ़ने दिया तो उसका परिणाम समस्त एशिया को; जो 
विचार-धाढ्ाओं के आधार पर आज भी तेज़ी से गृह-युद्ध में लगे हुए दो भागों 
में बँॉटता जा रहा है, धर्म के आधार पर भी दो हिस्सों में बांद देना होगा । 
इस प्रकार, चीन में जन्म लेने वाला एशियायी साम्यव।द और हिन्दुस्तान में 
पलने-फैलने वाली धामिक साप्रदायिकता, जो अब तक चीन और हिन्दुस्तान को 
ही कमज़ोर बना रहे थे, मिककर समस्त एशिया को भकभोर डालेंगे और 
चकनाचूर कर देंगे। पाकिस्तान से अपने संबंधों को बिगाड़ लेने का अर्थ होगा 
इस भयंकर खतरे को निमंत्रण देना । 
के ० # बा # ७७ 
बदाशक नाते के सबंध से 
विभिन्न विचार-धाराएँ 

वेदेशिक नीति के सम्बन्ध में जो विचार अभी तक हमारे सामने आए हैं 
उन्हें तीन ४।राओ में बांटा जा सकता है | कुछ लोगों का तो यह स्पष्ट मत है कि हमें 
सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्तों में ब्रिटेत और अमरीका का साथ देता वाहिए। ब्रिटेन 
से हमारे सबंध बहुत पुराने है। उसने हमारे विचारों के निर्माण में बड़ा योग दिया 
हैं, और यदि उसके प्रति हमारी बहुत सी शिकायतें थीं भी तो जिस ढंग से हमारी 
आज्ञादी को उसने मान लिया हैं उसे देख ते हुए हमारा कत्तेंब्य हो जाता है कि हम 
उप्तका साथ दें । ब्रिटेन का साथ देने का अर्थ हैं अमरीका का साथ देना। इस 
देश में हम एक बड़े ओऔद्योगीकरण के प्रवेध् हवार पर हैं। इस औद्योगीकरण में 
हमसे ब्रितेत और अमरीका से एक बड़ी संख्या में मशीनरी और विशेषज्ञ मंग- 
वाने होंगे । एक लंबे समय तक हमारी अर्थ नीति का ब्रिटेन और अमरीका की 
अर्थनीति से घनिष्ठ संबंध रहेगो | इन सब बांतों को देखते हुए यहू बिल्कुल 
तर्क-सम्मत दिखाई देता हुँ कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम ब्विटेन और अम- 
रीका का साथ दें | कुछ लोग तो यहाँ तक भी मानते हूँ कि हमें अंग्रेज़ी 
कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत ही रहना चाहिए। पर, इसके साथ ही कुछ और भी 
प्रश्न हैं जिन्हें हम दृष्टि से ओझ्ल नहीं कर सकते | यदि हम कॉमनवेल्थ के 
एक सदस्य बने रहे तो क्या हम अपनी प्रतिष्ठा को वैसा ही बनाए रह सकते 
है जैसा हम चीहते हैं ? और इससे भी बड़ा प्रइन तो यह है कि जहां यह सच 
हैं कि ब्रिटेत और अमरीका हमोरी मित्रता को खोना नहीं चाहते, कया आज 
सचमुच उन्हें हमारी ब्रहुत बड़ी आवश्यकता रह गई है ? क्‍या ब्रिटेन ने हमें 
आजादी इसीलिए दी कि उसकी दृष्टि में हमारी आथिक उपयोगिता अब 
अधिक नहीं रह गई थी ? ब्रिटेन और अमरीका आज तो परिचमी एशिया के 
अरब देशों में जो राजनैतिक चेतना की इष्टि से पिछड़े हुए हैं, अपना आशिक 
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साम्राज्यवाद फैलाने के लिए अधिक उत्सुक हैं। इन अरब देशों में व्यापार , 
फैलाने की दृष्टि से ही हमारे ओर अंग्रेजी भाषाभाषी देशों के बीच काफी 
मतभेद उपस्थित हो सकता है, और इसके अतिरिक्त इन देशों और विशेषकर 
पाकिस्तान के साथहमारे संबंधों की दृष्टि से मतभेद के और भी अनेकों अवसर 
आ सकते हें। यह निश्चित है कि इन मतभेदों में ब्रिटेन और अमरीका अपने स्वार्थ 
अथवा मुस्लिम देशों के दृष्टिकोण को न्याय अथवा हमारे हितों पर तरजीह ही 
देंगे--जेसा की काइ्मीर के मामले में हुआ भी । ऐसी स्थिति में, जब हम' 
अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था मे पहुँच चुके हे ब्रिटेन और अमरीका के 
पीछे चछना कहां तक वाछनीय होगा, जबकि उसका अर्थ रूस और उसके गृट 
के अन्य देशों से दुश्मनी मोल लेना हो ? 

दूसरी ओर, कुछ लोगों का कहना है कि परिस्थितियाँ हमें अनिवार्य रूप 
से रूस का साथ देने पर मज़बूर कर देंगी। ज्यों ज्यों ब्रिटेन और अमरीका से 
हमारे सम्बन्धों में तनाव बढ़ेगा, हम रूस की ओर खिंचेंगे । फिर यह भी कहा 
जाता हैं कि हमारा अन्तिम लक्ष्य जब समाजवाद है तब क्‍यों न हम एक ऐसे' 
देश के अधिक से अधिक निकट-संपर्क में आवें जो इस दिशा में बहुत कुछ 
उन्नति करचुका हें ? रूस से हमें बहुत कुछ सीखना है। हमारा देश भी सामा- 
जिक ओर आधिक दृष्टि से आज उन्हीं मध्य-यगीन प्रब्ृत्तियों के आधिपत्य में 
हैँ जिन्होंने १६१७ की क्रांति तक रूस की प्रगति को रोक रखा था। हमें देश 
के उस बड़े भू-भांग को जहाँ खेती नहीं होती खेती के योग्य बनाना है, जहाँ 
खेती होती है वहाँ वैज्ञानिक साधनों का प्रवेश कराना है, जिन रूढ़ियों के 
कारण जमीन आज छोटे छोटे हिस्सों में बेटी हुई है उन्हें नष्ट करना है, उद्योग 
धंधों का विकास करना है, देश के राशि राशि प्राकृतिक साधनों का समाजी- 
करण करता है, बड़ी बड़ी योजनाएँ बनानी हैं, उन सब योजनाओं को क्रिया- 
न्वित करने के लिए एक बड़ा शासन-तंत्र संगठित करना है, और इन सब 
बातों को पूरा करने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा मार्ग नहीं हो, सकता' 
कि हम रूस के आदर्श पर चलें । पर, जो लोग जानते हैं कि अपने समाजवादी 
. लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रूस ने राजनेतिक स्वतन्त्रता के खून से कैसी होली 
खेली है, ओर इन रक्करंजित मार्गों से गुज़रते हुए भी रूस आज अपने लक्ष्य से 
भटका हुआ ही' है, वे हगिज्ञ इसका समर्थन नहीं करेंगे, विशेष कर जब फि 
रूस के पीछे पीछे चलने-का अर्थ उतने ही निश्चित रूप से ब्रिटेन और अम*« 
रीका, की, शत्रुता का आवाहन करना है जितना ब्रिठेन और अमरीका का पिदूदू 
बन कर रूस का विरोध मोल लेना हैं । 

इसके अतिरिक्त एक तीसरी वियार-धारा भी हैं, जिसके अनुसार हमें न 
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.तो ब्रिटेन और अमरीका का साथ देना चाहिए और न रूस के पीछे पीछे 
वलना चाहिए । यदि हम जनतंत्र और समाजवाद की खोज में हैं तो हमें न 
तो पहिले डरे में चास्तविक् जनतन्न के दर्शेत होंगे और न दूसरे डेरे में वास्त- 
विक समाजबाद के। दोनों डेरों से अपने को अलहृदा रखना ही हमारे लिए श्रेय- 
स्कर॒ है । सभी देशों के प्रति हमारी परंपरागत सित्रता की भावना, शक्ति की 
राजनीति से अपने को अलहदा रखने का हमारा निरचय, तीसरे महायद्ध के 
सीधे संपक्क से अपने को अछुता रखने का हमारा प्रयस्त और शान्ति, जनतन्त्र 
और समानता के सिद्धान्तों को संसार में फेला देने का हमारा ध्येय, इन सब 
बातों का संकेत स्पष्ठतः इसी दिला में है कि हम आज के बढ़ते हुए विदव- 
संघर्ष से अपने को तटस्थ रखने का प्रयत्न करे । इस तीसरी विचार-धारा का 
सें समर्भक हूँ | बशत्त कि त्टस्थता का अर्थ निष्कियता न हो । हिन्दुस्तान को 
आज यह भान कर चलता है कि--- 


१ अमरीका और रूस बड़ी तेज़ी से एक अनिवायें संघर्ष की ओर बढ़ 
रहे है और उसके लिए तेयारियाँ कर रहे हें; 

२ यदि इस संघर्ष को ससय रहते नहीं रोका गया तो उसकी लपटें सभी 
देशों में ओर विशेषकर उन देशों तक जो रूस के पास हैं, पहुँचेंगी 

बविश्व-शांति के लिए आवश्यक हैं कि यह संघर्ष पदि अनियाय॑ भी हैं 
तो उसे सीमित किया जाए और जितने अधिक देश उसके बाहर रखे जा सकें 
उन्हें संगठित करने का प्रयत्त किया जाए; 

४ इस दिशा में सभी तटस्थ देशों का नेत॒त्व अपने हाथ में लेने का दायित्व 
हिन्दुस्तान पर आ जाता हैं; 

५ इस काम सें उसे चीन का सहयोग व एशिया के अधिकांश देंशों का 
सक्रिय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चांहिए। इस दिशा में हिन्दुस्तान 
फो चलना है पर उसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति पर चही देश अपना प्रभाव डाल सकता है जो शक्तिशाली हो | बँट- 
बारे के बाद भी जनसंख्य और भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से हम चीन को 
छोड़ कर दुनियां के सब देशों से बड़े हें, और हमारे प्राकृतिक साधन संभवतः 
चीन से भी अधिक हैं। हमारे सामने जो काम है वह यही है कि हम अपती इस 
अपार जनसंख्या को' उन असीम प्राकृतिक साधनों का, जो हमारे देश में चारों ओर 
बिखरे पड़े हैं, अधिक से अधिक उपयोग करने की दिशा में जूटा सकें । उसके 
लिए जहां एक सर्वोगीण योजना की आवश्यकता है यह भी आघश्यक है कि 
उस थोजना के विकसित और कार्यान्वित होने के लिए उचित वातावरण हो, 
हमारी शासन-व्यवस्था का आधार आधुनिक, वैज्ञानिक और जनतंत्रीय हो, देवा 
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में शांति, मृव्यवस्था और राष्ट्रीय सरकार के प्रति राजभक्षति की भावना होः 
और अपने निकटतम पड़ौसी, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों । 
इस दृष्टि से अभी तो हम प्रारभिक प्रसव-पीड़ा के यूग से ही गजर रहे «हैं; 
नवनिर्माण का समय तो इसके बाद ही आ सकेगा । 
हमारी वेदेशिक नीति के 
आधार-तत्व 

जिस किसी भी वेदेशिक नीति पर हम चले उसके आधार-तर्तवों का निर्धा- 
रण करने :में भी हमें बड़ा सतके रहना पड़ेगा । पहिली बात तो यह है कि हम 
अपने दृष्टिकोण को संकीर्ण न बनने दें । अपनी राष्ट्रीयता को अपने पड़ौस के 
देश पाकिस्तान के विरुद्ध उभाड़ना बहुत सरल काम है और आज की अस्थोयी 
परिस्थितियों में हममें से' बहुत सों को यह स्वाभाविक ही दिखता है । पश्चिमी 
पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्‍खों के साथ जो अमानुषिक अत्याज्नार हुए हैं 
उनके आधार पर हमारे राष्ट्रीय नेता भी यदि चाहते तो जनता को आसानी 
सेन केवल बदला लेने के लिए वरन्‌ युद्ध के लिए भी संघटित कर सकते थे। 
इस संबंध में जनता आज इतनी भावुक, संवेदनशील और तत्पर है कि नेताओं 
के लिए ऐसा करना अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का एक साधन ही होता। 
भुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने को इतना ऊँचा, प्रखर और 
निर्भीक प्रमाणित किया कि वह इन सस्ते आकर्षणों से अपने को मुक्त रखने 
में समर्थ हो सका। पाकिस्तान से युद्ध की कल्पना न केवल एक पागलपन है 
बल्कि आत्मघात्‌ के समान है । देश की खोई हुई एकता को फिर से प्राप्त 
करते का इससे ग़लत कोई तरीक़ा नहीं हो सकता | पाकिस्तान से यद्ध शरू करके 
हम मुसलमानों की धार्मिक कट्टूरता को बढ़ावा ही देंगे, और उन्हें हिन्दुस्तान 
के खिलाफ दूसरे देशों से राजनेतिक गठबंधन करते पर मजबूर कर देंगे। देश 
“की एकता को यदि हम किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं तो वह मुसलमानों 
का .विश्वास प्राप्त करके ही, और बह विश्वास प्रेम और सौहादे के मार्ग पर 
चल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी अन्‍य मार्ग से प्राप्त की हुई एकता 
अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेगी । पाकिस्तान से जैसे संबंध हम बना सकेंगे 
उन पर एशिया के भविष्य का बनता या बिगड़ना निर्भर होगा । 

दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखना है वह यह है कि अन्‍्तर्राष्ट्राय राज- 
नीति में हमें किसी अन्य राष्ट्र के, चाहे उससे हमारे संबंध कितने ही पुराने 
क्यों '.न. हों और'चाहे उससे हमारी विचार-धारा का कितना अधिक साप्निष्य 
ही क्यों न हों, पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए । अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति आज 
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जिन दो गुटों में बढ गई है उ नमें से किसी एक गूट का समर्थन करके हम 
दुनिया में विग्नह को ही प्रोत्साहन देंगे, और इन दोनों गुटों का आपसी मत- 
भेद जितना अधिक तीक्न होगा विश्व-शांति को बनाए रखना उतना ही कठिन 
होता जायगा । यदि हम अमरीका और ब्रिटेन के गृद में सम्मिलित होते हैं तो 
हम रूस का विरोध मोल ले रंगे, और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हमने 
रूस का अनुगमन किया तो अमरीका और ब्रिटेन अपनी समस्त शक्ति हमारी 
इस नबजात स्वाधीनता को कुचल डालने में लगा देंगे। अभी हम इस स्थिति 
में नहीं हे कि किसी भी बड़े राष्ट्र से युद्ध का ख़तरा मोल ले सके । इस प्रकार 
की दलबन्दी का हमारे देश के आन्तरिक जीवन पर भी बहुत बरा असर पढ़ेगा। 
अमरीका और ब्रिटेन के समर्थन का अर्थ होगा; पूंजीवाद का प्रभुत्व, और यदि 
हमारे देश में पूंजीवाद को अधिक मज़ाबृत बनने दिया गया तो उसकी प्रति- 
क्रिया के रूप में साम्यवादी श क्‍तयों का प्रबल होना अनिवार्य है, और वैसी 
दशा 'में हमें भी गह-युद्ध के उसी मार्ग प्र चलने के लिए विवश होना पड़ेगा 
जो आज चीन, मछाया, बर्मा, स्थाम और हिन्देशिया के जीवन को दुखी 
बनाए हुए है । दूसरी ओर, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम रूस के पीछे 
पीछे चले तो हमे अपने वत्तंमान राष्ट्रीय नेतृत्व को तो खोना ही पड़ेगा, वैसे 
योग्य नेतृत्व के अभात्र में देश में अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती 
है । अभी हम इत्त स्थिति में भी नहीं हैँ कि देश में बर्ग-संघं के आधार पर 
खड़े होने वाली आंधिक क्रांन्ति के अधड़ का बेग सह सकें, और न इस 
स्थिति में ही हें कि सामजिक अराजकता को अपना विनाह्यात्मक ताण्डव - 
करने दें। 

सच तो यह है कि हमें अन्तर ष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक स्वतस्त्र 
मार्ग का निर्माण करता हैँ। हमें उत सभी देशों का सहयोग प्राप्त करते का 
प्रयत्त करना चाहिए जो आज अमरीका और रूस दोतनों के प्रभाव-क्षेत्रों से 
बाहर हे, और उनके साथ निकटतम संबंध बना लेने चाहिए । अमेरिका और 
रूस के ब्रीच आज सीधा समर नहीं है । वोतों देश उस सीधे संघर्ष की तैयारी 
में हैं, और धीरे धीरे अधिक से अधिक देशों को अपने प्रभाव के अन्तगंत ले 
आने का प्रयत्त कर रहे हैं, जिससे आने वाले महायुद्ध में उन देशों का 
आथिक और सैनिक समर्थन प्राप्त हो सके । यह निरिचत है कि ये दोनों प्रभाव 
क्षेत्र जितने अधिक फैलते जाएंगे, युद्ध उतना ही निकट आता जाएगा । हिन्दु- 
स्तान को आज दोनों राष्ट्र-समूहों के एक सच्चे मित्र के समान उनके इन 
फैलते हुए प्रभाव-क्षेत्रों के बीच में घुस जाना च्राहिए और उनके प्रभावज्षेत्रों 
'के भौगोलिक अन्तर को बढ़ाते जाना चाहिए जिससे उनकी सीमाएं कभी भी 


॥ 


३०७ स्वाधीनता की चुनौती 


एक दूसरे का स्पर्श न कर सकें । विश्व-शान्ति के लिए आज इसी प्रकार के: 
तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, जनतन्त्र जिसका«आधार हो, 
अहिंसा साधन और विश्व-शान्ति लक्ष्य । ब्रिटेन में मजदूर हल की विजय के 
पीछे रूस और अमरीका दोनों के प्रमाव से स्वतंत्र जनतंत्रीय समाजवादी देशों 
का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने की अपेक्षा थी । ब्रिटेन स्वभावतः: ही' 
इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का नेता होता, पर ब्रिटेन की आथिक विवशताएं 
उसे अमरीका पर अधिक से अधिक निर्भर बना रही हैं। ब्रिटेन के बाव चीन 
नेइस रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया | विश्व-शांति के लिए प्रयत्नशील किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से वह अपनी सार्वभौम सत्ता 
का भी एक अंश तक त्याग करने के लिए तैयार था। परन्तु बढ़ते हुए गृह-युद्ध 
की लपटों ने चीन को इतना अधिक भूलपत दिया है कि आज वह किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को उठाने की स्थिति में नहीं है । ब्रिटेन और चीन 
के बाद शान्ति के लिए इच्छक सभी जनतंत्रीय प्रगतिज्ञील' देशों को एक 
सूत्र में बांध देने का उत्तरदायित्व हिन्दुस्तान पर आ जाता है। मैं मानता हूँ 
कि आज हिन्दुस्तान इस स्थिति में हें कि वह इस उत्तरदायित्व का निर्वाह 
संफलता के साथ कर सके । 

इस उत्तरदायित्व को ठीक से निभाने के लिए यह आवश्यक होगा कि 
हिन्दुस्तान जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में योग' दे उसका आधार कुछ 
बड़े और स्पष्ट सिद्धांतों पर हो । मेरी दृष्टि में पहिला सिद्धांत तो यह होता 
चाहिए कि जो देश इस संगठन में शामिल हों वे अपने आंतरिक शासन में जनतंत्र 
के सिद्धांत को मानने वाले हों, और इस जनतंत्र का आधार केबल राजने- 
तिक समानता नहीं वरन्‌ आथिक समानता भी हो । इसका अर्थ होगा इन देशों 
. में न केवल उत्तरदायी शासन की स्थापना वरन्‌ पूंजीवाद का अन्त और संपत्ति 
का एक बड़ी सीमा तक बराबरों के आधार पर बँंटवार । इस अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन ,का दूसरा बड़ा सिद्धान्त यह होना चाहिए कि उसके अन्तर्गत जितने 
भी देश' हों वे एक दूसरे के साथ एक ऐसा आर्थिक सहयोग स्थापित कर सकें 
जो सभी देशों के लिए समान रूप से लाभप्रद हो । जो देश आंथिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए हें उन्हें अन्य देशों से आथिक सहायता मिलनी चाहिए। जहाँ उद्योग 
धंधों के विकास की आंवश्यकता है वहाँ उनका विकास किया जाना चाहिए, 
और जहां खेती बाड़ी में मध्य-कालीन साधनों का अभी तक व्यवहार किया 
जा रहा है वहां नवीनतम यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रीत्साहन' दिया जाना 
चाहिए। . यें सभी देश जब तक आधिक स्तर पर अपने को एक दूसरे से आबद्ध 
नहीं पाएँगे उतके आपसी संबंध हृढ़ और स्थाई नहीं बन सकेंगे । इस अन्तर्रा-' 
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प्टीय संगठन के लिए तीसरे सिद्धांत पर चलना भी आवश्यक होगा और 
वह यह है कि इत सभी देशों में निकट सांस्कृतिक संपर्कों की स्थापना के लिए 
अधिक से अधिक अवप्तर जूटाए जाएँ। जब तक संसार के प्रगतिशील देशों 
में इस प्रकार का मुक्क सास्कृतिक आवान-प्रदान नही होगा तब तक हम अपनी 
मानसिक सकीर्णता को नहीं छोड़ सकेगे | सस्क्ृति की बहुत बड़ी विभिन्नता 
के लिए आज की इस द्विन प्रति दिन सकुचित होती जाने वाली एक भर 
अविभाज्य दुनिया में गुजाइश ही कहाँ रह गई है ? मानव-संस्कृति तो अन्तत: 
एक ही है न? हमे सस्कृति के उस मूल-रूप की ओर बढ़ना है | बसा करने 
के लिए हमें दूर दूर के देशों के साहित्य, कला, विज्ञान और विचार-घाराओं 
से परिचित होने को आवश्यकता होगी । इन सांस्कृतिक सपर्को के महत्त्व को 
हम अपने भ्रविष्य को खतरे मे डाल कर ही भुलाने की ग़ल्ती कर सकते है ।इस 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ की चौथी, और सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि उसका आधा ९ 
एक खुली हुई राजनीति पर होगा जिसके दो बड़े स्तम्भ होंगे, सत्य और अहिसा, 
दूसरे तभी मार्ग आज दुनियां के सामने बन्द हो चुके हे । जब तक हम अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में कम से कम उतनी नैतिक भावना न के आएँगे जितनी 
हम किसी भी जनतंत्रीय देश के राष्ट्रीय व्यवहार में आवश्यक समझते हैँ तब 
तक विभिन्न देशों में विश्वास और समझौते की भावना उत्पन्न नहीं की जा 
सकेगी । आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून भीर 
नैतिकता के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बसी ही अरांजकता है जैसी 
हिल पशुकों से भरे हुए किस" जंगल में होती है । इसमें सन्देह नहीं कि यह 
सब काम बहुत मुश्किल है और उसी क्रियात्मक रूप देने के लिए हमें अपनी 
समस्त शरक्षियां; चाहे वे प्रकेट शक्षियां हों अथवा प्रसुप्त और संभाव्य और 
अन्तनिहित शक्षियां, लगा देनो होंगी, पर में मानता हूँ कि वंसी शक्तियां हमारे 
पास मौजूद हैं और उन शक्तियों का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए 
योग्य नेतृत्व भी हमारे पास है। देश के नेताओं में मेरा विश्वास है, और मेरा 
विश्वास है कि बड़ी से बड़ी ऊँचाई तक उठने की उनमें सामर्थ्य भी है। देश 
की मौजूदा पीढ़ी में भी मेरा विव्व|स है जिस पर उसके भविष्य का आधार 
हैं। बिगुल बज चुका है और अपनी इस महान्‌ यात्री] पर हम' चल भी पढ़े 
हैं| लक्ष्य हमारे सामने है | अभी तो वह धुघला और अस्पष्ट है, पर यह 
निश्चित है कि हुम सही रास्ते पर हें, और जब तक हमारा विवेक जागृत हूँ 
और हमारी भावनाएं उचित नियंत्रण में हें, हम उस पर चलते रहेंगे । 


४ १११ 
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हिन्दुस्तान के सामने, वैेदेशिक नीति के क्षेत्र में, आज सबसे बड़ा कम 
एशिया की एकता को बनाए रखना है। हिन्दुस्तान अपने इस उत्तरदायित्व 
के प्रति सर्तक है, इसका अन्दाजा इससे किया जा सकता है कि मार्च-अप्रेल 
१६४७ में, उसके निमंत्रण पर, दिल्ली में एक विशाल एशियायी सम्मेलन 
बलाया गया था। एशिया के अन्य देश भी एशिया की एकता की आवश्यकता 
को महसूस करते हैं, इसका प्रमाण इस बात से मिल जाता हैं कि इस एशि- 
यायी सम्मेलन में एशिया की लगभग सभी प्रसुख संस्थाओं के प्रतिनिधि 
मौजूद थे | एशियायी सम्मेलन में जो प्रसुत्न भावना काम काम कर थी वह 
एशिया के सांस्कृतिक एक्य पर जोर देने व आशिक स्तर पर निकटतम सह- 
योग के उपकारणों को खोज निकालने की भावना थी । राजनेतिक पक्ष एशि- 
यायी सम्मेलन में एक गौण वस्तु के रूप में ही मौजूद था | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का गरुत्व-केन्द्र यूरोप से हटकर एशिया में आ गया था, इसका अहसास प्रति" 
निधियों का था, पर यूरोप के प्रति विरोध का भाव उनके मन में तहीं था। 
इस बात पर बार बार जोर दिया गया कि हम एशिया में एकता की भावना 
को दृढ बनाना चाहते हे पर यूरोप के विरोध में नहीं । गूलाम देशों में 
साम्राज्यवादी देशों के प्रति कड़वाहट थी, पर यह विश्वास भी था कि ये देश 
बदल जाने वाली परिस्थितियों से परिचित हें और उनसे समझौते की भावना 
की अपेक्षा की जा सकती है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों व परिचमी यूरोप 
के साज्राज्यवादी देशों में इस प्रकार के कुछ अस्थायी समभौने हाल में किए 
भी जा चुके थे , जिनके कारण वहां के उम्र राष्ट्रीय आन्दोलनों की गति कुछ 
रुक सी गई थी । हिन्देशिया में राष्ट्रवादियों और डच सरकार के बीच नव- 
म्बर १६४६ में एक समझौता हो चुका था। मलाया के लिए अंग्रेज्ञीं ने एक 
नए शासत-विधान की घोषणा कर दी थी | जनवरी १६४७ में औंग सान 
के नेतृत्व में बर्मी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लेण्ड निमंत्रित किया गया 
था जिससे बातचीत के बाद अंग्रेज़ी सरकार ने बर्मा के सम्बन्ध में भी एक नई 
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नीति की घोषणा की । हिन्द-चीन और फ्रांस में फर्वरी १९४६ में एक सम- 
भोता हो चुका था, यद्ञपि उसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था । 
फिलिपीन स्वतन्त्र हो चुका था। हिन्दुस्तान आजादी के प्रवेश-हार पर खड़ा 
था--अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस-राज्य एक बार फिर से स्थापित हो चुका 
था और केन्द्र में एक मिली जुली राष्ट्रीय सरकार के हाथ में शासन के सर्वा- 
धिकार थे। अग्रेश़्ी सरकार केबिन॒ट मिशन योजना से बँधी हुई थी। संम्स्त 
एशिया की घमनि यो मे एक नवीन जीवन का स्पल्टन था; नवीन स्वप्तों और 
नवीन आकांक्षाओं से समस्त एशिया अनुप्रमाणित हो चुका था। 
एशियायी सम्मेलन की पृष्ठ भूमि 
ओर वातावरण 

में एशियायी सम्मेलन में भाग लेने दिल्‍ली गया था । रास्ते भर हम लोग 
उन हुदय-द्रावक घटनाओं की कथा सुनते रहे जो पंजाब में पिछले कुछ सप्ताहों 
में हुई थी, और धीरे धीरे मेरे मन पर ॒पजाब के ह॒त्याकाण्डों का एक विशद 
चित्र खिच गया । इन दिनों पंजाब मे जो हुआ उसकी पुनरातृत्ति कुछ समय 
के बाद फिर हुई, पर अब तक जो हो चुका था वह भारतीय इतिहास में अनोखा 
था । हजारों की सख्या में धर्माध ध्यक्तित, सदास्त्र गिरोहों के रूप में मुक्त 
और अबाध गति से एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, कुछ विशेष धर्मों के 
मानने वाले लोगों के मकानों को चारों ओर से घर लेते थे और उनमें आग 
लगा देते थे जिसके परिणाम-स्वरूप सेकड़ों और कभी कभी हज़ारों व्यक्तित 
ज़िन्दा जला दिए जाते थे। प्रायः स्त्रियों को नंगा करके एक कतौर में खड़ा 
कर दिया जाता था और उनके साथ बलात्कार और अन्य अमानुषिक कृत्य 
किए जाते थे । हज्ञारों मासूम बच्चों को भी बड़ी निर्दंयता के साथ मार डाला 
गया । पैजाब का शासन-तंत्र बिल्कुल टूट चुका था। इन हृत्याकाण्डों के परि- 
जाम-स्वरूप पंजाब के पद्िचमी ज़िलों में हिन्द और सिख एक बड़ी संख्या में 
पूर्वी जिलों में आ बसने के, लिए विवश हो गए थे । मैंने जब दिल्ली में प्रवेण 
किया तो जमुना के पुल पर शहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फौजी जमाव 
पड़ा हुआ था । एशियायी सम्मेलन के प्रमुख अधिवेशन में जाते समय शहर में 
कुछ भंगड़ों की अफवाहें सुनी । मुस्लिम-लीग ने यह दिन देश भर में पाकिस्तान 
दिवस के रूप में मताने का निरवचय किया था ! एशिया भर के प्रतिनिधि 
जब एशिया के सबसे बड़े सम्मेलन में एशिया की सांस्कृतिक एकता की चर्चा- 
ओं में थे, हिन्दुस्तान की राजधानी में क्यूँ लग चुका था। रात भर 
पुरानी दिल्ली अज्लाहा अकबर', हर हर महादेव और सत्‌ श्रीअकाल' के नारों 
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से गूंजती रही, जिनकी प्रतिध्वनि नई दिल्ली में भी सुनाई दे रही थी। फोज 
ओर पुलिस की एक अभूतपूर्व व्यवस्था के कारण एशियायी सम्मेलज्ञ के दिनों 
में दिल्ली में शांति रखी जा सकी | सरकार के सामने देश .की प्रतिष्ठा का प्रश्न 
था ; राजधानी में किसी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाइत नहीं की जा सकती 
थी । पर, यह स्पष्ट था कि एशियायी सम्मेलन एक ऐसे ज्वालामुखी के शिखर 
पर आयोजित किया गया था जो पिछले आठ-नौ महीनों से कलकत्ता और 
नौआखाली; बिहार. और गढ़मुक्क शवर में बार बार धब्षक उठता था और 
जिसका एक बड़ा विस्फोट अभी पंजाब के पश्चिमी जिलों में शान्त भी नहीं 
होने पाया था । क्या ये प्रवृत्तियां इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं भी कि 
एशिया के ऐक्ये और संगठन की बात समय से कुछ पहिले की जा रही थी ? 

एशिय/यी सम्मेलन के कुछ महीनों के भीतर हिन्दुस्तान को स्वाधीनता 
मिल गई, घर वह उसे एकता के मूल्य पर मिली । पंजाब की घटनाएँ किसी 
नई भावना की द्योत्तक नहीं थीं । वे तो साम्प्रदायिक बैमनस्थ की उस लंबी 
आंवला की अन्तिम कड़ी के रूप में थी जो देश को अपने फौलादी पंजे में 
जकट्ता जा रहां था । यह स्पष्ट होता जा रहा था कि हिन्दू और मुसलमान 
अब अधिक समय तक एक दूसरे के साथ मिल जुल कर नही रह सकेंगे । 
पंजाब की घटनाओं ने इस सत्य को और भी स्पष्ट कर दिया। सिखों ने 
पंजाब के विभाजन की मांग की। पँजाब की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के 
सामने उसे माव लेने के अतिरिक्ष कोई रास्ता नहीं।रह गया था। पंजाब के 
विभाजन की मांग ने बंगाल के विभाजन की मांग को बल दिया, और जिस 
आधार पर प्रान्तों के विभाजन का समर्थन किया जा! रहा था उस पर देदा 
का विभाजन अस्वीकार्य ठहराना अब संभव नहीं रह गया था | एशिया की 
एकता की ध्वनि अभी हमारे कानों में गूंज ही रही थी कि हिन्दुस्तान के विभा- 
जन की योजना को हमने कार्यात्वित होते हुए देखा ।मैं तो मानता हूँ कि 
उसके प्रीछे अन्‍्तर्राष्ट्री जगत की कुछ ईर्षाएँ और आाथिक साभ्राज्यवाद के 
कुछ घड़यन्त्र भी थे। एशियायी सम्मेलन में ही मैंने इस बात को महसूस किया 
था कि उसके पीछे हमारे देश के पूंजीपतियों का सहयोग जहां एशियायी संस्कृति 
के प्रति उनकी श्रद्धा का परिचायक था उसका एक कारण यह भी था कि वे 
एशियायी संबंधों के नाम पर मध्य-पूर्त और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बाजारों 
को अपने औद्योगिक उत्पादन से भर देना चाहते थे । इससे विशेष कर अमरीका 
और थोड़ा बहुत ब्रिटेन के स्वार्थों को धक्का लगने का भय था। उधर 
दक्षि-णपृर्वी एशिया में पश्चिमी शक्तियाँ साम्राज्य के जो भी अवशेष बचा कर 
रखना चाहती थी एशियायी संगठन में उनके भी समाप्त हो जाने का भय था | 
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इस कारण हिन्दुस्तान के प्रति एक शंका और अविश्वास की भावना का विकास 
होने लगा ६ अंग्रेजों ने देश को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा इसमें उन्हें 
स्पष्टल: अमरीका का नेतिक समर्थन प्राप्त था । एक पिली जली केन्द्रीय सर- 
कार के शासन में हम सारे देश को संगठित रख सकेंगे, इससे हमारा विश्वास 
भी उठ गया था। यह निश्चय हमें था ही कि जब तक अग्नेश हैं हम अपनी 
साम्प्रदायिक समस्या को हमिज्ञ सुलक्रा नही सकेंगे, और इस कारण बंटवारे 
की क़ीमत पर फौरन ही आजादी दिए जाने का प्रस्ताव जब हमारे सामने 
आया तो उसे भान लेने के अतिरिक्त कोई रास्ता नही था। इस प्रकार, एशिया 
भर को एक बनाने के प्रयत्नों मे हृढ़ प्रतिज्ञ हमारे नेताओं को अपने ही देश 
का, जिसे प्रकृति और भूगोल, इतिहास व संस्कृति सभी से एक बनाया था 
विभाजन मानने पर विवश होना पड़ा । नियत्ि का क॑ंसा दारुण उपहास 
था यह ! 


हिन्दुस्ताड का विभाजनःएशिया की 
एकता को चुनोती 

जिन राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बंटवारे के सिद्धान्त को भाना था उनके 
सामने कुछ निद्िचत मान्यताएँ थीं। वे जानते थे कि छोटे राज्यों का यूग 
अब सदा के लिए चला गया है और--अमरीका का महाद्वीप, दक्षिण-पूर्वी 
एशिया अथवा सध्य-पूर्वे “सभी ,जगह राजनेत्तिक चिन्तन की प्रद्धत्ति बड़े 
संघबद्ध संगठनों की ओर है । वे जानसे थे कि आज तो यद्ध के साधन इतने वैशञा- 
निक हो गए हैं और छोटे राज्यों को स्थिति इतनी दबनीय हो गई है कि 
उनके सामने किसी बड़े संघ में शामिल होने अथवा अपने अस्तित्व को मिटा 
देने के अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग रहीं रह गया है। सैनिक और सामाजिक, 
अधिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पड़ौसी राष्ट्रों के साथ एक निकट सूत्र 
में आबद्ध होना आज तो अनिवाये हो गया है । हमारे नेताओं का यह विश्वास 
था कि पाकिस्तान भौगोलिक, आशिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सभी 
दृष्टियों से देश के शोष भागों से इतना संबद्ध है कि वह राजनैतिक दृष्टि से 
अपने को बिलकुल स्वतन्त्र नहीं रख सकेगा । उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ओधिक 
पुननिर्मोण की योजनाएँ ओर रक्षा के प्रश्न ही उसे हिन्द सरकार के साथ 
बहुत सी बातों में सहयोग स्थापित करने के लिए विवश कर देंगे । दूसरे, वे 
यह भी जानते थे कि मज़ हुबी कट्टूरपन का जमाना भो अब सदा के लिए चला गया 
है। उन्तका विध्वास था कि पाकिस्तान के बन जाते के बाद देश. के मुसलमानों 
में जो मज़हबी जोद जाज दिखाई दे रहा है वह अपने आप समाप्त हो जायगा । 
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उन्हें पूरा यक्नीन था कि पाकिस्तान के नेताओं के सामने इसके अलावा कोई 
रास्ता नहीं रह जाप्रगा कि वे प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर अपने शासन का 
संघटन करें --वे तो यह मानते थे कि हमारी विधान-परिषद के कार्य का 
वे बड़ी सीमा तक अनुकरण करेये और अल्पसंख्यकों के प्रति सदभावना दिखा- 
एऐँगे । इससे भिन्न किसी बात की वे कल्पना भी न कर सकते थे | प्रमुख अन्त- 
रष्ट्रीय. विचार-धाराओं की अपनी जानकारी के बल पर उन्हें दृढ़ विश्वास 
था कि पाकिस्तान में भी राजनीति का आधार प्रजातंत्र और सहिष्णता के 
सिद्धान्तों ही पर रखा जायगा। अपने इन सभी विद्वासों के कारण अपने निकट 
पड़ौस में, अपने दोनों ओर की सीमाओं पर, पाकिस्तान के निर्माण से उन्हें 
किसी प्रकार का भय नहीं था । हमारे सीमा-प्रान्तों पर अब तक भी अफग्रा- 
निस्तान और ईरान ज॑से मुस्लिम देश थे । दर्जनों मुस्लिम देशों में जिन सबसे 
हमारे संबध सदा ही बड़े अच्छे रहे, एक और मुस्लिम-देश की वृद्धि हो जाने 
से हमारे मन में किसी प्रकार आओ आशंका उठना अस्वाभाविक ही होता । हमें 
पूर्ण विध्वास था कि पाकिस्तान से हमारे संबंध मित्रता के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार के नहीं होंगे । 

पर, कुछ ऐसी बातें थीं जिनके सम्बन्ध में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से 
नहीं सोचा था। हिन्दुस्तान का बँटवारा एक बड़े ग़लत पिंद्धांत पर क्रिया गया 
था। पश्चिम में राजनीति से धर्म की सत्ता को मिटे हुए तीन शताब्दियाँ बीत चुकी 
थीं, पर हमारे देश के विभाजन का मुख्य आधार धर्म ही था | पाकिस्तान की 
मांग के पीछे एक कट्टर धर्माघता थो, और यह निश्चित था कि उसको विकास 
और संगठन भी कट्टर धर्माधता करे आधार पर ही किया जायगा । हमारे देश 
के नेताओं का यह विश्वास था कि पाकिस्तान मिल जाने के बाद मुसत्मान 
यह महसूस करेंगे कि वे अधिक से अधिक जो चाहते थे, समस्त अव्यावहारि- 
कता के होते हुए भी; वह उन्हें मिल गया है और वे अब पंतुष्ट होकर बैठ 
जाएँगे । यह एक बड़ी तके-सम्मत धारणा थी और ऐंसे लोगों से, जो तक॑ 
ओर विवेक को अपने काम की कसौटी बना कर चलते हों; सहज ही इसकी 
आशा की जा सकती थी । कुछ विशेष परिस्थितियाँ यदि खड़ी नहीं हो जातीं 
तो मुस्लिम-लीग के ब्रेता सम्भवत: आरंभ से ही इस बात पर ज़ोर देते, पर 
इस विश्वास का आधार बड़ा कमज़ोर था। कोई भी घटना, किसी प्रकार 
की अफवाह, कोई हल्का सा प्रोत्साहन मुसलमानों के धामिक जोश को उभा- 
डइने के लिए काफी था हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने संभवत: यह कल्पना भी 
नहीं की थी कि पाकिस्तान में रहने वाले प्रान्तों में गैर-मुसल्मानों पर जो 
अत्याचार होंगे उनकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान के ग़ैर-मुंसल्मानों पर होगी। पाकि- 


एशिया : अखरण्ड अथवा चिभ्राजित ? ३११ 


'स्तानी प्रदेशों से भागने वाले गैर-मुसल्मान उस प्रतिक्रिया को तूफान में फैल 

जाने वाली* आग की लपटों की तरह चारों ओर फैला सकेगे और देश के विभा- 
जन के परिणाम-स्वरूप खीक, भुंभलाहट और आक्रोश की जो भावनाएँ इस 
देश की गैर-मुतल्मान जनता के मन में अन्तहित थीं वे एक व्यापक अग्नि- 
दाहु के लिए अच्छा वातावरण तैयार कर देगी। अपने निकट पड़ौस में निपट 
दुराग्रह और नहांस हिंसा के बल पर स्थापित धर्म का आधार लेकर चलने 
, वाले एक इस्लामी राज्य के बन जाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई कि 
हिन्दुओं में भी हिन्दू-ध मं का आधार लेकर, एक वैसा ही मज़हबी, और कट्टर, 
हिन्दू राज्य कायम कर लेने की प्रब्ृत्ति बढ़ी । जिस पाकिस्तान का वे वर्षों से 
विरोध कर रहे थे, क़ायदे-आज़भ जिज्ना की जिस राजनीति के प्रति वे घृणा 
ओर तिरस्कार की भावना से भरे हुए थे, और धर्म के आधार पर राज्य के 
निर्माण की जिस माँग को वे मध्य-युगीन, बबरतापूर्ण और अव्यावहारिक कहा करते 
थे उसके;कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, क्रियात्मक रूप लेते ही वे उसका 
अनुकरण करने के लिए बेचेच हो उठे । वे कहने लगे कि हमें नहीं चाहिए गांधी 
और नेहरू जो मुसलमानों को भारतीय राष्ट्र में बराबरी के अधिकारों का दावे- 
दार मानते थे, हमें नहीं चाहिए 'डेमोक्ंसी' जिसमें अल्पसंख्यकों को विशेष 
सुविधाएँ और विशेष अधिकार देने की बात हो और हमें नहीं चाहिए ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन जो हमें अपने देश में एक धामिक राज्य बनाने 
से रोकना चाहे | हमें तो ऐसा तेता चाहिए जो कायदे-आज़म के समान हमारा नेतृ- 
त्व कर सके और हमें एक ऐसा राज्य स्थापित करने में सहायता दे सके जिसके लिए 
राजपूतों ने केसरिया बाना पहिना था और मराठों ने भगवे झंडे को फहराया 
था | हमें तो हिन्दू-राज्य चाहिए । हमें इसकी पर्वाह नहीं कि दुनियां क्‍या 
कहेगी । अच्तर्राष्ट्रीय जनमत की छात्ती पर जब पाकिस्तान जैसा मुस्लिम 
राज्य क्रायम किया जा सकता हैँ तो हिन्दू-राज्य की स्थापना क्‍यों असंभव है? 
हमारे नेता ही क्‍यों इतने ब॒जदिल और डरपोक हैं कि वे हिन्दू-धर्म के प्रतीक 
भगवे #ंडे को दिल्‍ली के लाल किले नहीं पर लहरा सकते ? 


साम्प्रदायिक विभाजक-तत्वों पर 
राशियता की विजय 

यह निश्चित है कि सांप्रदायिक विद्वेंष के इस बढ़ते हुए अंधड़ में भार- 
तीय सरकार यदि अपना मानसिक संतुलन खो बैठती और उसके सामने भुक 


जाती तो न केवल हमारे देश की प्रगति को ठेस पहुँचती, समस्त एशिया की 
मध्य-यूगीत बबर फासिस्ट प्रवृत्तियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलता | हमारे 


$१२ स्वाधीनता की चुनीती 


देश में मुसलमानों पर होने वाले प्रत्येक अत्याचार की गंज न केवल पाकिस्तान, 
के कोने कोने में सुनाई देती, सभी इस्लामी देशों पर उसकी प्रतिक्रिया होती । 
इन सभी इस्लामी देशों में घर्मांधघता की वे भावनाएं जिन्हें राष्ट्रीयता के विकास 
ने अब तक नियंत्रण में रखा है, एकबार फिर प्रबल हो उठती, और उनके 
विरुद्ध हम अपने अन्य पड़ौसी देशों में हिन्दू और बौद्ध तन्‍्वों को जागृत करने 
के प्रयत्न में जूटे होते। धर्म के आधार पर एशिया का एक मनोवैज्ञानिक 
बैँटवारा हो जाता, और उससे एशिया के सभी देशों के आपसी संबंधों में अनेकों 
उलभरनें पैदा हो जाती । आज इस्लामी देश इस स्थिति में नहीं हैं कि वे सामू- 
हिंक रूप में भी हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का साहस कर सकें, पर के 
बाहरी देशों के हाथ अपनी राजनेतिक स्वाधीनता और आर्थिक साधनों को 
ब्रेंच कर भी अपनी दाक्कि को बढ़ाने का प्रयत्न करते, और उससे अस्तर्राष्ट्रीय 
समस्याएँ अधिक जटिल बनतीं । इस्लामी देशों, विशेष कर ईरान और एक 
सीमा तक मिश्न, में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आरंभ भी हो गईं थीं, पर 
भारतीय सरकार विवेक के मार्ग पर जिस साहस और हृढता के साथ चलती 
रही, और देश में एक असंंप्रदायिक भौतिक लोकतत्र की स्थापना परोौउसका 
जो आग्रह रहा, और सभी सांप्रदायिक प्रद्नत्तियों को कुचलने का उसने जो 
भरसक प्रयत्न किया, उसका परिणाम यह हुआ कि धर्म के आधार पर एशिया 
के किसी विभाजन का खतरा बिल्कुल मिट गया। हिन्दुस्तान में सांप्रदायिक 
दंगे और रक्षपात ज्यों ज्यों कम होते गए, इस्लामी देशों में उनकी गंज भी 
धीमी पड़ती गई, और पाकिस्तान का हिन्व-विरोधी प्रचार भी उतना ही 
प्रभावहीन होता गया । इस्लामी देशों में हमारे प्रति विश्वास की भावना 
फ़िर लौटी, और एशिया में धर्माधता के तत्त्वों के जिस विनाशकारी ताण्डव 
की आजञंका लोगों के मन में विकसित होने लगी थी वह मिट गई। देश भर 
में करोड़ों लोगों के मन में प्रतिहिसा की जो भावना फँज़ गई थी, एक जन- 
तंत्रीय सरकार का उसके सामने न भूकना और असांप्रदायिक आधार पर 
एक लोकतंत्रीय शांसन के आदर्श पर जमे रहना, इतिहास की बहुत बड़ी उप- 
लब्धियो में गिनी जानी चाहिए ! 


ग़ह युद्ध की नई लपटें : स्याम 


मलाया, बमों 

.' परंतु, हिन्दुस्तान में जब हमारा राष्ट्रीय नेत॒त्व उन विज्ञाल लपटों को 
बुभाते और कुचलने के काम में लगभग सफल हो चुका था जिनके एशिया 
भर में फैल जाने ओऔर उसके समस्त भविष्य को क्षार कर देने का भय थ। 


एशिया : अखंड अथवा विभाजित ? ३१३ 


'चीन में कई बर्षों तक चलने वाले गृह-युद्ध की चिनगारियां अपने पढ़ौसो देशों 
में उड़ उड़े कर जाने लगी थीं और वहां नए और भयंकर विस्फोटों की सृष्टि 
करने के काम में रूग गईं थीं। एशिया की इस नई अराजकता का प्रारभ 
संभवत: स्थःम से हुआ, यद्यपि वहां विचार-धाराओं का सघर्ष उतना तीतर 
नहीं था जितना मलाया, बर्मा और हिन्देशिया में । अप्रेल १६४८ में स्थाम में 
एक सैनिक क्रांति हुई, जिसके प्रणेता वहाँ के सेनिक तानाशाह मार्शल पिबून 
संग्राम थे । स्थाम की सरकार में पिछले पांच महीनों में यह तीसरा परिव- 
सेन था। पहिला परिवत्तत भी, जिसमे स्थाम की १६३२ की क्रांति के नायक 
प्रिदी, व अन्य सभी तरुण और प्रगतिशील मंत्रियों को सरकार से हटा दिया 
गया था, पिबून संग्राम के इशारे पर ही हुआ था। उस समय नई खुजांग को 
प्रधान मत्री बताय/ गया था। जनवरी १६४८ के चुनाव बड़े असतोष जनक 
वातावरण में हुए, और उनके परिणाम-स्वरूप जो सरक'र बनी उसमें भी नई- 
खुआंग प्रधान-मत्री थे, और कुछ बड़े ज़मीदार पुराने सरकारी नौकर और 
दशी राजा उनके मत्रि-मण्डल में थे । १ अप्रेल में इस मंत्रि-मण्डल को भी हटा 
दिया गया और स्वय पिबून संग्र!म ने देश का शासन अपने हाथ में ले लिया। 
यह एशिया के एक छोटे देश में फाधिस्ट शक्तियों की हिसात्मक विजय, और अन्य 
देशों के प्रगतिशील तत्तवों को एक बड़ी चुनौती थी । इसक कुछ ही दिनों 
बाद, मई के प्रारंभ भें, मलाया में गड़बड़ शुरू हुई । इस गडबड के पीछे 
कम्यूनिष्टों द्वारा प्रेरित जमीदार, खानों और बन्दरगाहों पर काम करने वाले 
मजदूरों की बहुत सी मांगें थी । मजदूरी बढ़वाने के अतिरिक्ल वे कुछ आदइवा- 
सन भी चाहते थे जिनका उद्देश्य यह था कि जमींदारी में क्राम करने वाले 
व्यक्ति मज़दूर-संघों की स्वीकृति के बिना नौकरी से न हटाए जाएँ और ऐसे मज- 
टूर और ठेकेदार, जिन्हें संघ स्वीकार न करे, नौकरी पर न रखे जाएँ । इन 
मौगीं को लेकर सिंगापुर और स्वेटनहम के बन्दरगाहों में हड़ताले हुई, पर वे 
असफल रहीं । अन्य स्थानों की हड़तालों में भी जब शिथिलता आने लगी तब 
मालिकों ने आक्रमणात्मक दृष्टिकोंग का परिच्रय दिया । धमकियां दी गई, 
हमले, लूटमांर और ह॒त्याएँ भी हुई। इसके विरोध में कम्यूनिस्टों की ओर से प्रत्ति 
हिसा का प्रारंभ हुआ । जौहोर भें एक जागीर के मज़ादूरों ने एक पूरी जमीं- 
दारी पर कब्जा कर लिया और उसमें सामूहिक खेती करने लगे | पुलिस और 
फ़ोज को बुलाया गयो। उसका प्रतिरोध हुआ। तब उसकी संख्या बढ़ानी 
पड़ी | पहिले संघर्ष में ही आठ मजदूरों की जान गई । इससे कडवाहुट फैली । 


कल 227 मम 32 मल 2:22 ने फावड़े। भाले और कुल्हाड़ी का प्रयोग किया | जगह जगह हत्याएं 
बसे | 


पे स्थास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता, प्रिदी, आज भी सिंगापुर में निवासित है । 


३१४ स्वाधीनता की चुनोती 


होने लगीं और रबड़के गौदाम जलाए जाने लगे । सरकार ने कम्यूनिस्ट विचारों . 
के मजदूर नेताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया, और मजदूर संस्थाओं 
के सबसे बड़े संघ की जिसमें लगभग सबालाख, मजदूर शामिल थे, ग़ैर-कानूनी 
करार दे दिया | कम्यूनिस्टरं की प्रतिहिसा भी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक 
लब असे तक उन्हें सफलता मिलती रही। उन्होंने अपने जंगलों में वर्षों से अंग्रेजी 
और जापानी हथियार इकट्ठा कर रखे थे शहरों में उनके योग्य गृप्तचर थे । 
जगल में लड़ने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। और मलाया को अधिकांश भाग घने 
जंगलों से भरा हुआ है । जनता का भी निष्किय समर्थन उन्हें प्राप्त था । पर 
दुसरी ओर अंग्रेज इंग्लैण्ड और अन्य उपनिवेशों से फौजी दस्ते मंगा रहे थे, 
और मलाया के कम्यूनिस्टों को जड़मूल से नष्ट कर देने पर तुल गये थे। यह 
निश्चित हूँ कि अंग्रेजी फौजों की बढ़ती हुई संख्या और उभके नवीनतम हथि- 
यारों के सामने कम्यूनिस्टों का प्रतिरोध अधिक दिनों तक कायम नहीं रह 
सकेगा, पर ग्रिज्ला-युद्ध की उनकी दाक्ति को कुचलना आसान नहीं होगा । 
१६४८ के ग्रीष्म:में मलाया में अचानक दहक उठने वाली गह-युद्ध की ये लपटें 
बड़ी तेजी से बर्मा की ओर बढ़ीं : बर्मा जनवरी १९४८ में मिलने/वाली स्वतंत्रता 
का बड़ी सुन्दरता से उपयोग कर रहा था, और एक ओर तो देश के खनिज 
पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने व महत्वपूर्ण उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण के 
काम में लगा हुआ था और दूसरी ओर अपनी शिक्षा व संस्कृति में भी कुछ 
अभूतपूर्व प्रयोग कर रहा था। ओंग-सांग की ह॒त्या बर्मा की नवजात स्वाधी- 
नता पर एक बड़ा प्रहार था, पर थाकिन न्‌ के नेतृत्व में बर्मा एक बार फिर 
प्रगति के पथ पर चल पड़ा था। थाकिन नू ने १३ जून १६४८ को रंगून में 
एक भाषण दिया, उससे ब्रिटेन के कुछ पत्रों ने यह निष्कर्ष निकाला कि 
वह कम्यूनिप्ट है । यह्‌ गलत आरोप था । थाकिन नू एक कट्टर और धामिक 
बौद्ध हें। अपने राजवैतिक और आशिक विचारों में उनका भुकाव स्पष्ठतः 
समाजवाद की ओर है । उन्होंने बर्मा के सभी वामपक्षी दलों को मिलाना भी 
चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली । कम्यूनिस्टों से उनका झगड़ा राष्ट्रीयकरण 
के प्रइन को लेकर प्र7रंभ हुआ | थांकिन नू की सरकार ने विदेशी उद्याग-धंधों का 
राष्ट्रीकरण करते समय उनके पुराने मालिकों कां उवित भुआविज्ञा 
देने का बायदा किया था । इन लोगों ने मुआविज्ञे के रूप में 
बहुत बड़ी चढ़ी रकमें मांगी, और चाहा कि उनका फौरन ही नकद सिक्‍तकों 
में भुगतान किया जावे, और इस मुजावज्ञे के, अथवा उनके लाभ के, नियति 
पर कोई नियंत्रण नहीं रता जाय | यह निरचत्र ही एक गलत माँग थी । १ 
१ ब्रिटेन में एक जनवरी १६९४७ में कोपले की खानों का राष्ट्रीयक रण किया 
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' थाकिन नू की सरकार द्वारा इसके पूरा करिए जाने की संभावना नहीं थी, 
पर इसकी,प्रतिक्रिया के रूप में बर्मा में कम्यूनिस्टों का जोर बढ़ा। बर्मा में 
कम्यूनिस्टों के दो दल हैं--एक थाकिन सोए के नेतृत्व में लाल भडे वाले, जिन 
अराकान में अधिक प्रभाव है , और दूसरे थाकिन तुन के नेतृत्व में सफेद भडे 
वाले, जिनका प्रग्मुख कार्यक्षेत्र मध्य बर्मा है। थाकिन नू ने बहुत दिनों तक इस 
दूसरे दल के साथ मित्रता का वर्त्ताव रखना चाहा, पर बाद में उसे इस दल के 
बहुत से कम्यूनिस्टों को गिरफ्तार करने पर भी विवश होना पड़ा । वर्मा की 
सरकार आजकल कम्यूनिस्टों के उपद्रवों को कुचलने में व्यस्त है । कई मंत्रि- 
यों ने मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र देकर फौज में नाम लिखा लिया है । स्थिति' 
अभी तक सरकार के नियंत्रण में है, पर देश का समस्त राजनेतिक जीवन 
अनिदचय और अस्थायित्व के भपेड़ों में चकनाचूर हो रहा है । 


एशिया की प्रगाते का 

लेखा-ओखा 

यह एक निश्चित तथ्य हैँ कि एशियायी सम्मेलन के बाद के अठारह 

महीनों में एशिया की प्रगति बड़ी धीमी मात्रा में हुई है, और उसे बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । हिन्दुस्तान उसके कुछ ही महीनों बाद 
स्वाधीन बना, पर उसे यह स्वराधीनता एक व्यापक रक्‍तपात की मंहगी कीमत 
पर मिली, और स्वाधीनतां के साथ ही उसमें कुछ ऐसी जहरीली प्रवृत्तियां भी 
जोर पकड़ने रूगी जिन्होंने स्वाधीनता के जनक, हमारे राष्ट्र-पिता को हमसे 
छीन लिया । मिश्र अब भी अंग्रेजों के प्रभुत्व से निकलते के प्रयत्तों में लगा 
हुआ हैं । फिलीस्तीन की समस्या अभी घुलभी नहीं है। तुर्की, अमरीका व 
रूस की प्रतिस्पर्धा का झिकार बना हुआ है । ईरान में भी लगभग वेसी ही 
स्थिति है। वर्मा में एक रक्षिम गृह-युद्ध चल ही रहा है , और मलाया में 
अंग्रेजी दस्ते जनता के विद्रोह को कुचलने मे ब्यस्त हैँ । हिन्देशिया आज भी 
स्वतंत्र नहीं है ; स्वतंजता*की शर्तों के संबंधमें अभी भी विचोर-विनिमय चल 
रहा है । हिन्द-चीन, और हिन्द की फ्रांसीसी बस्तियों तक में फ्रांस अपने साप्रा- 
ज्यवाद को समाप्त कर देने के लिए तैयार नहीं है । यह स्पष्ट हे कि योरोपीय 
साआआज्यवाद एशिया में अपने प्रभुत्व के अड्डं बनाएरखना चाहते हैं, कुछ ऐसे 

गया था, पश्तु अभी तक मुआवज का तस्मीना नहीं किया जा सका है, और 
ब्रिटेन में जहाँ कहीं भुआवजा दिया गया हैं, हुंडी अथवा हिस्से की शबल में ही 
दिया गया है, नकद नहीं, और किसी भी व्यवित को ब्रिटेन से कुछ पौण्ड से 
' अधिक नकद 5 पग्रा बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। 


३१६ स्वाधीनता की चुनोती 


केन्द्र जहां से एक लिन्न परिस्थिति में, वे एक बार फिर अपने साम्राज्यों 
को फैला सके | चीन में तो विरोधी तत्व अपनी शक्ति के चरम शिखर पर 
हैं ही । समस्त उत्तरी चीन पर उनका अधिकार हो गया है, और अब उन्तकी 
सेनाएँ तेज़ी से दक्षिण के प्रमुख नगरों की ओर बढ रही हैं । जापान में भी 
शान्ति के चिन्ह कही दिखाई नहीं देते । उसे रूस के विरुद्ध हवाई आक्रमणों 
का आधार-स्थवरू बनाया जा रहा हे। कोरियां में उसके अमरीका हारा 
नियंत्रित 4 रूस के अन्तंगत प्रदेशों के बीच भागड़ों की खबरें लगातार 
मिलती रहती हें। 

तब प्रइदन उठता है कि एशिया में हम किस ओर बढ़ रहे हैं ? एकता 
और संगठन की ओर हम जा रहे हैं, अथवा विभाजन और विश्वखलत' की 
ओर ? एवियायी एकता को वे लंबी चौड़ी बाते क्‍या केवल दिन के स्वप्नों के 
समान थी अथवा उनका कोई ठोस आधार भी थ। ? एशियायी संस्कृति की महा- 
नेता के विश्वास में कोई तथ्य है अथवा हम सचमुच यरोप अथवा अमरीका के पीछे 
पीछे चलने और दौड़ दौड़ कर उनकी आज्ञाभों को पूरा करने के लिए. ही बनाए 
गए है ? राजन तिक स्वाबीनता मिल जाने पर भी क्‍यों हम अपने पैरों का बडियों 
से जकड़ा हुआ, और आगे बढ़ने में असमर्थ पाते हैं ? यह तो निश्चित है कि यह 
हमारे जीवन का सक्रमण काल हूँ और प्रत्येक देश का ऐसी स्थिति में संकटों 
का मुकाबिला करना पड़ता है ! एशिया भर मे बडे, पुराने, शवितशाली साम्रा 
ज्य टूट टूट कर गिर रहे हैं, और उनक॑ धमाके से स्वभावतः ही आसपास की 
जमीन में दूर दूर तक एक जलजला उठता हूँ। कुछ छोगों का कहना क ये 
साम्राज्य मिठते-मिटते भी अपने पीछे विग्रह के बीज छोड़ जाना चाहते हें । 
: इसमें भी संभवत: कुछ सचाई है । पर, एक बड़ा कारण यहू भी जान पड़ता 
हूँ कि सभी देशों में जिस नेतृत्व की अपेक्षा की गई थी, बह भी, इस संकद 
संक्रमण के काल में, एशिया की जनता को नहीं मिल्ल रहा है। जिन नेताओं 
के हाथ में आज अधिकांग राज़्यों की सत्ता है वे सामान्यतः बैधानिकता में 
विश्वास रखने वाले, प्राचीनतावादी औरधीमी गति के सुधारक हैं। जनता 
की आवश्यकताओं और उसकी आकाक्षाओं के वें सीबे सपर्क में नहीं हे । 
शासन की उनकी- कल्पना पुरानी है।इस स्थिति में उन्हें प्राय: ऐसे तत्वों 
[ पूँजीपतियों और साम्राज्यवादी सरकारों ] से सहमोग करता पड़ा है जिनके 
विरुद्ध वे एक लंबे असे तक लड़ते रहे हे । 


एशिया में साम्यवाद 
एक विश्लेषण | श 
यह निदिचित हैँ कि एशिया के सभी देझों में साम्यवाद का प्रभाव तेज़ी 
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के साथ बढ़ता जा रहा है, पर में समभता हूँ कि इसके संबंध में हमौरे बीच 
में बड़ी ग्रलत फ़हमियां फैली हुई हे । साधारणतः यह माना जाता है कि 
उसके पीछे रूस का हाथ है। रूस समस्त एथिया पर छा जाना चाहता हैं, 
यह विचार अमरीका और ब्रिटेन के समाचार पत्रों के द्वारा लगातार फैलाया 
जा रहा है । यह असभव नहीं कि रूस एशिया के इस संक्रमण-काल की अस्था- 
यित्व पूर्ण राजनीति का उपयोग एशिया में अपनी शक्ति को बढ़ाने की दिशा 
में करना चाहता है, पर हमें उन वास्तविक कारणों को भी खोज निकालना 
होगा जिन्होंने एशिया भर में साम्यवाद की प्रगति को इतना तीन्र बना दिया 
है, क्योंकि जब तक उन कारणों को दूर करने का समुचित प्रयत्न नहीं किया 
जाता तब तक ज़ोर-ज्बरदस्ती से कम्यूनिस्टों को कुचलने की सभी योजनाएँ 
निरथंक सिद्ध होंगी। एशिया में साम्यवाद के तेज़ी से बढ़ते हुए प्रभाव के मूल 
में है--एशिया की ग़रीबी और एजिया के भाग्य विधाताओं की उसे दूर 
करने की दिशा में असमर्थता अथवा अनिच्छा । इसी पृष्ठ भूमि पर हम एशिया 
के साम्यधादी आदोलनों को ठीक से समझ सकेंगे | चोन के कम्यूनिस्ट आंदो- 
लन की जड़ में चीन की आर्थिक स्थिति हैँ । चीन में ८० प्रतिशत से अधिक 
व्यक्ति गांवों में रहते हे । उनमें से अधिकाश के पास ज्ञमीन नहीं है, वे बुरी 
तरह से कर्शा मे लदे हुए हें, बेईमान सरकारी अफूसरों के जुल्मों से वे परेशान 
हो गए हे और एक बड़े परिवर्तन के लिए बे उत्पुक हैं।कुंग चांम्टंग नाम 
का राजनतिक दल--जो विद्देशों मे चीन के कम्यूनिस्ट दल के नाम से प्रसिद्ध 
है और--जों आज कुओमिस्टांग के हाथों से देश के एक बड़े भाग को 'सुक्क 
कराने में सफल हुआ है। पिछली शताब्दी के असफल किसान विद्रोहों का ही 
एक विकसित रूप है, और उसका प्रमुख लक्ष्य कोई बड़ी सामूहिक कांति नहीं, 
किसानों को उनके प्रकृति-दत्त अधिकारों को दिलाना है । उनका आग्रह कम 
से कम, निकट भविष्य के लिए ज़मीन के समाजीकरण पर नहीं, किसानों हारा 
उसके समान अधिकार पर है । समाजीकरण वे भारी उद्योगों व, जमीन के 
अतिरिक्ल अन्य सभी प्राकृक्षिक साधनों का ही करना चाहते है, परंतु उसमें भी 
व्यक्तिगत प्रेरणा को बिल्कुल ही कुचल देने की उनकी मंशा नहीं है । एक ऐसे 
वैधानिक शासन में, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उनका विश्वास 
है । १ इसका अर्थ यह नहीं है कि कुंग चाम्टंग और उसके नेताओं का माक्स- अर्थ यह नहीं है कि कुंग चाम्टंग और उसके नेताओं का माकसे- 
१ १६३६ में माओ त्सि तग द्वारा लिखी गई “नया जनतंत्र” नाम को प्रसिद्ध 
पुस्तक में चीन के लिए.जिस नए शासन-विधान का प्रस्ताव क्रिया गया था 
वह न तो साम्यवादी दल की तानाशाही थी न पश्चिमी ढंग का प्रजातंत्र, उसमें 
उन्होंने “सभी क्रांतिकारी दलों की एक मिली-जुली सरकार” बनाने पर जोर 


श्श्ध स्वाधीनत। की चुने,ती 


बाद में विश्वास नहीं है, अथवा रूस के प्रति उनका आकर्षण नहीं है पर यह 
निश्चित है कि अपने देश को ऊँचा उठाने के लिए, उसकी जतता को सुखी 
बनाने के लिए, वे अपने सिद्धांतों में बहुत कुछ परिवर्त्तन करने के लिए तैयार 
हैं । चीन के कम्यूनिस्टों ने एक लंबे अर्से तक कुओमिन्टोंग के साथ, उसके 
एक अंग की हैसियत से काम किया है। जब तक कम्यूनिस्ट और कुओमिन्‍्टोंग 
““किसान, मज़दूर और उच्च वर्गों के प्रगतिशील तत्त्व मिल कर काम करते 
रहे, उन्हें एक के बाद दूसरी और एक से बड़ी दूसरी, सफलता मिलती गई। 
पर, धीरे धीरे, च्यांग के नेतृत्व में चीन का प्रतिक्रियावादी दल कम्यूनिस्टों 
को शासन से निकाल देने की नीति पर चलने लगा। चेन तु-इय्‌ के नेतृत्व में 
कम्यूनिस्ट समझौता करते रहे । पर, धीरे धीरे उनमे प्रतिहिसा का भाव 
जागा । कम्यूनिस्टों का नेतृत्व माओ त्सि-तुंग के हाथ मे आ गया। तब से 
चीन में कम्यूनिस्टों की शक्ति लगातार बड़ती गई है । माओ त्सि-त्‌ग का रूस 
से सीधा संबंध नहीं है --- जिन दिनों वे चीन में च ते के साथ “लाल सेना 
के संगठन में लगे हुए थे वे कोमिन्टर्न! से निर्वासित थे। उनकी माक्संवाद 
की कल्पना भी रूस से भिन्न हैं। जनतंत्र में उनका प्रगाढ़ विश्वास है। उनके 
सिद्धान्तों को हम माक्सवाद का चीनी, अथवा एशियायी, संस्करण कह सकते 
हैं । इन सिद्धांतों का जन्म स्पष्टतल: चीन की, और एडिया की, विशिष्ठ 
परिस्थितियों में हुआ है । 

माओ त्सि-तूंग का विश्वास है कि चीन अभी समाज की सामन्तशाही' 
व्यवस्था को भी पार नहीं कर पाया है, और उसे पहिले तो उस “जनतंत्रीय- 
क्रोति” में से गुजरना हे जिसे पद्िचमी देश शताब्दियों पहिले प्राप्त कर चुक्रे 
हैं। इस कारण चीन का आज का आदर्श समाजवादी क्रांति नहीं, वैदेशिक सा भ्रा- 
ज्यवादी नियंत्रण से राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करना, सामन्तशाही को मिटाना 
और पूंजीवाद और जनतन्‍्त्र के अनिवार्य रूपों के साथ, एक विकसित औद्यो- 
गीकरण के आधार पर, अपनी अथे नीति की स्थापना करना है । परंतु, चूंकि 
चीन की यहू जनतंत्रीय क्रांति विश्व-इतिहास' के एक ऐसे यग में सामने आ 
रही हैं जब रूस व कई अन्य देशों में समाजवादी ऋति संपूर्ण हो चुकी है, 
अनिवायंतः ही उसका पूंजीवाद एक “नया पूंजीवाद” और उसका जनतंत्र एक 
नया जनतंत्र” होगा | इस जनतंत्रीय कांति का नेतृत्व पश्चिमी देशों के समान 
दिया थी, जिसमें मज़दूरों, किसानों, मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों और सामंत« 
वाद और विदेशी सांम्राज्यवाद के विरोधी पंजीपतिंयों के लिए भी स्थान था--- 
और ' आज भी चीन की कम्यनिस्ट पार्टी इसी नए प्रजातंत्र' को कार्यान्वित 
' करने फें'लिए कटिवद्ध है । 
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 पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होगा, और न यह रूस के समान श्रमजीवियों की 
तानाशाही ,का रूप लेगा | इसका नेतृत्व मज़दूरों और किसानों के हाथ में 
होगा, और अन्य वर्गों के प्रगतिशील व्यक्ति, छोटे शहरों का मध्यम-वर्ग, उदार 
पूंजीपति जौर समझद!र जमींदार, भी उसमें शामिल हो सकेंगे । इस जनतं- 
न्रीय क्रांति की अर्थंनीनि का आधार होगा--“जमीन किसान की है” । किसान 
को भारी करों और सामंतशाही के बोझ से मुक्त किया जाएगा। उत्पादन के 
सभी साधनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनका नियंत्रण व्यक्ति के हांथ में 
हो, अथवां समूह के या समाज के । श्रम और पूंजी में सहयोग की भावना की 
चृद्धि, और मज़दूरों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने, पर जोर दिया जाएगा । 
जनतंत्र का आधार जनता की प्रेरणा पर रखा जाएगा । जनता को शिक्षित 
बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। चीन इतना विस्तृत देश है कि सभी 
स्थानों पर इस जनतंत्रीय क्रांति के एक साथ सफल होने की आशा नहीं की 
जा सकती । इसके साथ ही जिन स्थानों में वह सफल होगी उन पर प्रतिक्रि- 
यावादियों का सामूहिक दबाव भी बढ़ेगा, इस कारण उनकी सेनिक रक्षा का 
समुचित प्रबंध करना पड़ेगा। इस सेनिक-रक्षा की व्यवस्था इस ढंग से की 
जाएगी कि उसमें जनता का सक्तिय सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा । 

यह एक बाह्यरेखा है उन सिद्धांतों की जिन पर, माओ त्प्रि-त्‌ंग के 
प्रेरणा-प्रद नेतृत्व में, आज चीन के कम्यूनिस्ट चल रहे हे । स्पष्ठत: यह रूस 
का अंधानुकरण नहीं है, स्थानीय आवश्यकताओं के दबाव में उसका परिव*« 
तित रूप है । एक चीनी विद्वान के शब्दों में माओ त्सि-तुंग ने “माक्सवॉद का 
एक चीनी अथवा एशियायी, रूप तैयार किया है । उसका एक बड़ा काम 
माक्संचाद को उसके योरोपीय रूप से एशियायी रूप में बदल देना है | वह 
पहिला व्यक्ति है जिसने इस काम मे सफलता प्राप्त की हैं। इन सिद्धांतों से 
हम सहमत हों या नहीं, यह निश्चित है कि उनके पीछे चीन के २२ 
लाख कम्पूनिस्टों और उनके द्वारा मुक्त किए गए १४ करोड़ व्यक्तियों का 
समथथेन है । इसके विपरीत च्यांग-काई-शेक जिसके हाथ में आज चीन की तेज्ञी 
से सिकुड़ती जाने वाली सर्वोच्च राज्य-सत्ता है, एक सामंतशांही व्यवस्था 
का प्रतीक है । चीन में कम्पूनिस्टों और कुओमिन्टोंग का संघर्ष प्रगतित्षील 
और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का संघर्ष है। यह भी निश्चित है कि यह संघर्ष 
कदापि इतना न खिचता यदि इन प्रतिक्रियावादी तत्तवों को अमरीका का 
समर्थन न प्राप्त होता | रूज़वेल्ट की नीति दोनों दलो के बीच समझौता करा 
देने की थी --और यह जान पड़ता है कि अपने जीवन के अन्तिम दिलों में 
च्यांग के वास्तविक रूप को उन्होंने समझा लिया था। पर, इसका कारण यह 
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था कि रुज़वेल्ट रूस से अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखना चाहते थे । 
टरमेन के हाथ में अमरीका का शासन आने के बाद से अमरीकी की नीति 
लगातार रूस के विरुद्ध होती गई है, और उसका परिणाम यह हुआ है कि 
उसने चीन में च्यांग के खिलौना-शासन को बनाए रखने के लिए समय समय 
पर. बहुत अधिक रुपया, और लड़ाई का सामान, दिया है। और, अमरीका 
हारा एक प्रतिक्रियावादी व्यवस्था की जीवित रखने के लिए जितना अधिक 
प्रयत्त किया जा रहा है, चीन में अमरीका के विरुद्ध भावनाएँ उतनी ही बढ़ 
रही हैं । जनवरी १६४६ में शांघाई के व्द्यार्थियों ने अमरीकी अर्थ मंत्री 
माशेल के स्वागत के लिए एक विशाल आयोजन किया था । एक वर्ष के बाद 
वे मार्शल, और अमरीकी सहायता; के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे । आज 
चीन के अधिकांश भागों में अमरीकनों के विरुद्ध जितना क्षोभ पाया जाता 
है उतना किसी अन्य देश वालों के विरुद्ध नहीं । यह परिवर्तन अगस्त १९४६ 
के बाद आया। जब चीनियों ने अमरीका द्वारा च्यांग-काई-शेक को दो अरब 
डॉलर दिए जाने की बात सुनी । चीनी कर्यूनिस्टों की दृष्टि में यह साम्राज्य- 
वादियों की ओर से चं"न के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को; अपना पूरा समर्थन 
देने का निश्चय था | इसके प्रकाश में चीनी जनता को अपना निश्चय बनाना 
था । वह निश्चय उन्होंने बचाया, बड़े साहस और इृढ़ता के साथ, और उत्त 
निशचय्र पर वे आज चल रहे हैं, भौर चीन की ज़मीन उनके खून से लाल 
और लाशों से श्रखेज़ होती जा रही हैं। अमरीका का सारा रुपया और 
उसके शस्त्रागारों के सारे हथियार; अणु बम भी, उन्हें कुचल नहीं सकेगा । 
चीन में आज जो कुछ भी हो रहा है, स्याम, मलाया, बमाँ आदि में हम 
उसी के ढंग के आंदोलनों को विकसित होते हुए पा रहे-हैं, क्योंकि इन देशों 
की समस्याएँ भी मूलतः वही हैं समस्त एशिया एक बड़ी संक्रांति के युग 
में से गृज़र रहा हैं। वे समस्त प्रद्वत्तियाँ जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं के रग- 
बिरंगे भंडों ४ नीचे विभिन्न साम्राज्यावदों का मुकाबिला करने के लिए एक- 
त्रित हो गई थीं, उन साम्राज्यवादों के टूटने के साथ बिखरती चली जा 
रही हैं, और उन्हें आज हम, वर्गीय और वैचारिक आधारों पर, एक दूसरे को 
चुनौती देते हुए पा रहे हैं । यह कहना कि यह सब कम्यूनिस्टों की दुष्टता 
अथवा षड़यन्त्रों का परिणाम है, और उन षड॒यन्त्रों के मूल-त्रोत कलकत्ता 
में आयोजित कम्यूनिस्ट-पार्टी के सम्मेलन में १ अथवा इस प्रकार की किसी 
१ यहें सम्मेलन २८ फवेरी से ६ मार्चे १९४८ तक हुआ । दक्षिण-पूर्वी एशिया] 
कें विभिन्न देशों में वत्तेमान वैचारिक संघर्ष का प्रारंभ उसके बाद ही, अप्रैल - 
मई के महीनीं में, हुआ । 
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अन्य घटना में ढूँठ निकालना वस्तु-स्थिति की गहराई में जाने से इन्क्रार करना 
है । राष्ट्रीय एकता और शक्कि के नाम पर आज हम इन विश्वुखल तल्वों को 
फिर से संयोजित नहीं कर' सकते हे । कोरी राष्ट्रीयता का आकर्षण, जिसका 
अ त सफेद चमड़ी के स्थान पर भूरी काली अथवा पीली चमड़ी वाले मालिकों 
की स्थापना में हो, एशिया के जन साधारण की दृष्टि में मिट चुका है। किसी 
पूजीवादी अथवा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीति के नियत्रण में आज हम नव-जीवन 
नव-चेतना और नवीन आकांक्षाओं से स्पदित-प्र रित-अनुप्राणिद करोड़ों ए शिया- 
वासियों को नहीं रख सकेंगे : एशिया के कोने कोने मे आज उन्होंने इस 
प्रचीन गली-सढड़ी समाज-ब्यवस्था के प्रति विद्रोह का कंडा उठा लिया है। 
एविया में यदि हम एकता और संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, 
उमकी सभ्यता और सस्क्ृति के रचनात्मक तत्त्वों से एक लब्खड़ाती हुई विश्व- 
सभ्यता का जीर्णोद्धार करना चाहते हे, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए 
एक स्नेह और आदर .का स्थान बना लेना चाहते हे, तो हमें पूजीवाद और 
प्रतिस्पर्धा' की अर्थनीति को सदा के लिए नष्ट कर देना होगा । एशिया भर 
मे आज जो कुछ हो रहा है, उसका ज्वलंत सकेत इसी दिशा में है । यदि हम 
इस दिद्या से भटक गए, और कम्यूनिज्म के विरोध के नाम पर एशिया को 
दो भागों में बाँठने के लिए तैयार हो गए, तो एशिया की प्रगति के इस उठते 
हुए ज्वार को प्रतिक्रियाबादिता के रेतीले कगारों में नष्ट भ्रष्ट होने का उत्तर- 
दायित्व हम पर होगा । 
आह ८4 4... ओर, 

ए॥शेया का जन जागात आर 
पाश्चिमी साम्राज्यवाद 

चीन में अमरीका द्वारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को सहायता देने की जिस 
नीति पर चला जा रहा है, मलाया; हिन्द-चीन और हिन्देशिया पश्चिमी यूरोप 
के साम्राज्यवादी देश भी उसी नीति पर चल रहे हैं। मलाया में वास्तविक 
संघर्ष कम्यूनिस्टों और ॥र-कम्यूनिस्टों में नहीं है, वह चीनी राष्ट्रीयता; 
जिसमें क्षाम्यवादों और पूंजीवादी दोनों ही तत्त्व भिले-जुले रूप में हैं, और 
अंग्रेज़ी पूंजीवाद मे हें। १ मलाया में अंग्रेजी पूंजीवाद के इशारे पर अंग्रेज्ञी साम्रा- 
ज्यवाद ( जो दूदते-फूटते' भी एशिया में अपने कुछ अड्डे बनाए रखना चाहता है ) 
चीनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलसे में व्यस्त हे।अप्रैल के प्रारंभ से सिंगापुर 
१ मलाया में रहने वाली तीन जातियों में चीनियों की संख्या ही सबसे अधिक 
है ->तामिल अधिकतर खानों में काम करते हैं और मलाया के आंदिम-निब!सी 
स्थानीय सुल्तानों के; जो अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर हें, राजभक्क,नौकर हैं। 
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व मलाया संघ में मजदूर-सघों के दफ्तरों पर आक्रमण किए जा र हे है; हड़तालियों 
भ जबद॑स्ती'कुचला जा रहा है; बड़ी संख्या में लोगों को अपने स्थान से हृठाथा जा 
रहा हैं; व्यापक रूप में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं; हड़तालियों को जेल में डाला जा रहा 
है और, यहबात क़ानून के विरुद्ध होते हुए भी, उन्हें पीटा जा रहा है । १ देश में शांति 
और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से यह सब आवश्यक माना जा सकता है, 
पर मलाया के जन साधारण की आ्थिक स्थिति को हम भुला नहीं सकते | मलाया 
में यूद्ध के पहिले प्रति व्यक्ति चावल का खर्चा १८ आप प्रति दिन था। आज 
उसे ६ औस का राशन" मिलता है, जिसे खरीदने में उसे पहिले १८ औंस 
से अधिक रुपया खर्चे करना पड़ता है, और अन्न की अपनी दोष आवश्यकता 
को चोर बाजार से ही पूरी कर सकता हैँ । जहां |उसे पहिले के मल्यों 
से नौगनां अधिक रुपया देना पड़ता हैं। तनख्वाहें कुछ बढी हैं, पर महँगाई 
के परिमाण में नहीं । मलाया के विद्रोह के पीछे यह आर्थिक स्थिति है, इसे हम ' 
नहीं भूला सकते । मलाया के विद्रोह को दबाने के लिए अग्नेज़ों को जितनी 
बड़ी फौज रखना पड़ रही है उसी से स्थिति का अन्‍्दाज़ा लगाया जा सकता 
है । अगस्त १६४८५ तक, अमरीकन समाचार-पत्रों के अनुसार, मलाया में 
अग्रेशी फौज की सख्या २०,००० थी, और इसके अतिरिक्त १०,००० सहास्त्र 
पुलिस और .१३,००० सशस्त्र विशेष पुलिस वहाँ काम कर रही थी | प्रत्येक 
अंग्रेज़ के पास तो शस्त्र है ही | यदि मलाया का विद्रोह कुछ प्रतिक्रियावादियों 
की साजिश का ही परिणाम होता ती उसे कुचलने के लिए ५०,००० सशस्त्र 
व्यक्तियों, और अनेकों हवाई वसमुद्री जहाजों, की आवश्यकता न होती । 
मलाया की कुल संख्या ५० लाख के लाभग है। मलाया के अंग्रेज कमाण्डर जन- 
रल बूदर ने माना है कि वह एक “राष्ट्रीय-मुक्ति” के लिए लड़ने वाली सेना 
से लड़ रहे हैं। मलाया का संघर्ष स्पष्टत: एक अनिच्छुक राष्ट्र को विदेशी 
शासन के अन्तर्गत जबरदस्ती रखने का प्रयत्न है । उसका सारा दोष कम्यू- 
निसटों पर रखना ठीक नहीं होगा। कम्पूनिस्ट स्वाधोनता के इस युद्ध की 
अग्रिम में पक्षियों अबवर्य हैं । ५ 
जो मलाया में हो रहा हूँ उसी की पुनराबृत्ति हम हिन्द-त्रीन और हिन्हें- 
शिया में पाते हैं। हिन्द-चीन का राष्ट्रीय आंदोलन, कम्यनिस्टों के नेतत्व में 
' चलाए जाते हुए भी, प्रारभ से ही कम्यनिस्ट नहीं था । पर ज्यों ज्यों उसकी 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं को सतुष्ट करने में फ्रांस की अनिच्छा प्रदर्शित होती जाती 
१ यह सब बहुत से लोगों की राय में बेविन के ब्रेनेलक्स-समभौते पर दस्त- 
' कृत करने के बाद से हो रह है, जिसका प्रधान उद्देशय पर्चिमी यूरोपीय 
देशों के दूठते हुए सांज्राज्यों की सुरक्षा माता जाता, है । द 
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हैं और फ्रांस की फौज हिन्द चीन में अमानुषिक सक्‍त पात का दायरा बढ़ाती 
जाती है; हिन्द-चीन के कम्यूनिस्ट नेता हो ची भिन्‍्ह के अनुयायियों की शक्ति 
भी बढती जाती हैं। यह अनुमान किया जाता है कि फ्रांस अपनी हिन्द-चीन 
की सेनाओं पर, जिनका स्पष्ट उद्देश्य उसके एशियायी साम्राज्य को जीवित रखना 
है, लगभग € करोड़ पौड प्रति वर्ष खर्च कर रहा है । इन सेनाओं की संख्या 
१ लाख १५ हजार है, जिसमे आधे से अधिक फ्रांसीसी हैं और शेष उनके 
उपनिवेश्ञों में से भर्त्ती किए गए हैं, और कई हजार युद्ध के जमन क़ैदी भी 
हैं । इनके अतिरिक्त, ३०,००० सेनिक स्थानीय जातियों, होआहोआ, तूय 
और थो, के हैं । इस बडी सेना की सहायता, से फ्रांस कहा जाता है, दिन में 
आधे हिन्द-चीन पर और रात में उसके बहुत थोड़े से, या बिल्कुल मी नहीं, 
भाग पर शासन करता हूैँ। अमरीकी पत्र नेशन' के विशेष प्रतिनिधि श्री 
एन्ड्रयू रौध ने, जिन्होंने हाल में हिन्द-चीन का दौरा किया था, अपने पत्र में 
लिखा है कि क्रैदियों को मार डालना; उनके कटे हुए सिरों का बाजारों में 
प्रदर्शात करना और गांव के गांव जला डालता हिन्दे-शिया में रोज्ञमर्रा की 
घटनाएँ हे । बन्दूृक चलाना सीखने के लिए फ्रांसीसी सिपाहियों हारा वियट- 
नामियों को निशाने के तौर पर काम में लाए जाने के भी उदाहरण मिलते 
हैं । एक फ्रासीसी सिपाही की जान के बदले में खेतों मे से एक दर्जन सिपा- 
हियों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें, गले में रस्सी बांध कर, एक ट्रक के 
पीछे बांध देते हैं जहां वे दम तोड़ देते हैं। परंतु, इन सब अत्याचारों के बावजूद 
भी फ्रांसीसी हिन्द-चीन के स्वातंत्य प्रेम को नहीं कुचल सके हैं। हिन्द-चीन में 
कठपुतली सरकारें बनाने के. भी उतके सभी प्रयत्न विफल हुए हे । कुछ दिन 
पहिले वे अनाम के पुराने सम्राट, बाओडाई, को वियटनम का शासक बनाना 
चाहते थे, परंतु यह स्पष्ट है कि बाओडाई के पीछे वियटनम का लोकमत नहीं 
है । श्री० रोथ की राय में वियटनम की कम से कम ८० प्रतिशत जनता हो ची- 
मिन्‍्ह ,के साथ है। हो ची मिन्‍्ह के अनुयायियों में आज तो सभी वर्गों और 
विचार-धाराओं के व्यक्ति हें, पर ज्यों ज्यों फ्रांसीसियों का दुराग्रह बढ़ता 
जाएगा, नम्र; और उदार मत बालों को पीछे छीड़ते हुए कम्यूनिस्ट अपने 
हाथों में अधिक दावित संग्रहीत करते जाएँगे । यही बात हिन्देशिया के संबंध 
में भी कही जा सकती है । डच आज से कहीं पहिले हिन्देशिया वालों से एक 
समकौता कर सकते थे । परंतु ऐसा न करते हुए उन्होंने वहा पर खून की 
नदियां बहाई, और उसके बाद भी एक अस्थाई समझौता ही किया। हिन्दे- 
शिया के प्रमुख नेवाओं, शहरयार, सोएकार्णों, आंदि में से कोई भी कम्यू- 
निस्ट नहीं है, परंतु डच साम्राज्यवाद से उनको समभोते की भ्रश्ृत्ति ज्यों ज्यों 
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बढती जाती हूँ, शरीफुद्दीन के नेतृत्व में कम्यूनिस्ट अपनी शक्ति और अपने 
विरोध को बढ़ा रहे हें। 
एशियायी नदत्य 
कसोटी पर 
यह एक निसंदिग्ध तथ्य है कि एक संक्रमण-काल की समस्त तोड़ फोड़ 
के बीच भी एशिया की नवजात राष्ट्रीय सरकारें बड़ी योग्यता से शासन का' 
संचालन कर रही हैं। हमारे देश में जबसे राष्ट्रीय सरकार बनी तबसे उसके 
सामने जो समस्याएं आईं वे इतनी भीषण थी कि कोई भी सरकार उनके 
दबाव में चकनाचूर हो सकती थी । धर्माधता से प्रेरित हत्याकांडों के बीच 
जिन्होंने लाखों व्यक्तियों को अपना घर और गांव छोडने पर विवश 
किया, और सांप्रदायिक भावनाएँ जब अपने निम्नतम स्तर पर थीं, हमारी 
सरकार ने शासत-भार अपने हाथ में लिया था। देश भर में साम्प्रदायिक 
उपद्रवों पर काबू पाना और विरोधी भावनाओं के अघड़ मे भी, एक असांप्र- 
दायिक लोकतंत्र के आदर्श पर जमे रहना किसी भी सरकार के लिए एक 
बड़ें गौरव का कारण हो सकता है। इन कठिनाइयों से वह निकेल भी नहीं 
पाई थी कि कांहमीर, और पाकिस्तान से संबंध, की समस्याएँ उसके सामने 
आई । इधर देश में चारों ओर फैली हुई ६०० के लगभग देशी रियासतें थीं 
जो तेजी से विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तियों का गढ बनती जा रही थीं । 
हिन्द-सरकार कुछ ही महीनों में उनके समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की 
तींब डाल सकी । तब भी हुंद्राबाद का प्रदइत शेष रहा। उसके संबंध में '्य- 
स्टेट्स मेन एण्ड नेशन' जैसे संयत पत्र को यह आशंका थी कि “यदि हिन्दुस्तान 
वी फौजें अभी निज्ञाम के प्रदेश पर आक्रमण करें तो हम इस बात की संभावना 
रख सकते हु कि हुँद्रबाद में मुसलमान और हिन्दू एक दूसरे की हत्याएँ करेंगे, 
हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमानों को मार डालेंगे भौर पाकिस्तान में मुसलमान 
हिन्दुओं को” । १ देश के किसी भी भाग में किसी भी नागरिक के रक्क की 
एक बूंद गिरे बिना, सितम्बर के चार दिनों में भारत-सरकार ने इस समस्या 
को भी सुलझा लिया । गांधीजी की ह॒त्या से देश के सामने एक बहुत बड़ा 
संकट उपस्थित हो गया था, हमारे अस्तित्व की जड़ों को ही उसने बरी तरह 
“भकभोर डाला था, पर सरकार उस स्थिति का भी साहस और हृढ़ता के साथ 
मुकाबिला कर सकी | इस बीच, उसने देश के शासन को सुव्यवस्थित बनाने, 
अच्तराष्ट्रीय संबंधों की स्थापना करने और विभिन्न देशों से महत्त्वपूर्ण व्या- 
१. न्यू स्टंट्समेन एन्‍्ड नेशन, १४ अगस्त १६४८ 
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पारिक वस्तुओं के आदान-प्रदान की दिद्या में भी बड़ा उपयोगी काम किया । 
उसने अपैती सेनिक हक्ति का भी फिर से संगठन किया, और लड़ाई और 
व्यापार दोनों ही दृष्टियों से अपरो समुद्री ताकत को बढ़ाया। आर्थर अप्हम 
पोप के छाब्दों में, “कुल मिला कर, इस एक वर्ष के समाप्त होने पर, अव्य- 
वस्था और पराजय के बावजूद भी हिन्दुस्तान की जो तस्वीर हमारे सामने है 
वह॑ धीरज, विश्वास, महनत और राष्ट्र के भाग्य का निर्णय जिन व्यक्तियों 
के होथ में है उनके अधिक से अधिक तक पूर्ण और सही निर्णयों की तस्वीर 
है. [ के 
राजनेतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद आथिक स्वाधीनता की दिशा 
में एशिया के किसी भी देश ने तेज्ञी के साथ वेसे क़दम नहीं उठाए जैसे, एक 
समाजवादी नेतृत्व में बर्मों की सरकार ने। उसने अपना पहिला लक्ष्य 
किसानों की स्थिति को सुधारना माना | बर्मा की ७० प्रतिशत जनता खेती 
पर निर्भेर है, परन्तु अभी तक खेती के योग्य ज़मीन' का ५० प्रतिशत ज़मीदारों 
के हाथ में था, जिनमें से आधे भारतोय चेटियार थे | किमान इन चेटियार- 
जमीदारों के करें भें गर्दन तक डबे हुए थे ।बर्मा की सरकार ने पहिली 
घोषणा यह की कि अगले पांच वर्षों तक किसानों को अपने कर्ज पर न तो 
कोई सूद देना पड़ेगा और न पूजी का कोई अंश ही लौठाना होगा । ५० एकड़ 
से अधिक ज़मीन किसी कुटम्ब की अपने पास रखने के अधिकार पर कानून 
हारा नियंत्रण लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है । समाजीकरण की 
दिशा भें भी बर्मी सरक्षार तेज्ञ कदम उठाना चाह रही है| केन्द्रीय बंक के 
समरााजीकरण की बात चल रही है। टीक' के जंगलों में काम करने वाले 
ठेकेदारों को सूचना दे दी गई है! कि सरकार जल्दी ही टीक' का राष्ट्रीयकरण 
करेगी । तेल के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है। शासन के 
नेतिक स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से मंत्रियों पर व्यापार से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। ज्ञान 
के विस्तार की दृष्टि से बर्मा सरकार ने एक अनुवाद समिति” की स्थापना 
की है जिसका काम प्रमुख साहित्यिक और वैज्ञानिक पुस्तकों का बर्मी भाषा 
में अनुवाद करके उप्तके सस्ते संस्करण जनता तक पहुँचाना है। देश भर में 
पुस्तकालय खोलने व रंगून में एक राष्ट्रीय रंगशाला की स्थापना के प्रस्ताव 
भी सरकार के सामने हैं। डौरोथी वुडमेन ने, बर्मा की स्वाधीनता के कुछ 
ही महीने बाद न्यू स्टेट्समैन एण्ड नेशत्त! में लिखा, “ब्रर्मा की स्वाधीनता के 
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इन प्रारंभिक महीनों में मैंने बर्मा के देहातों की यात्रा की : एक रचनात्मक | 
राष्ट्रीयता के चिन्ह, नया गौरव और आत्म-विश्वास, नए वर्मा के निर्माण में 
शयस्त रचनात्मक शक्तियों की मुक्ति, हर जगह ये बातें दिखाई देती हैं ।'' १ 
हिन्देशिया के जो भाग वहां की लोकतन्त्रोय सरकार के शासन में हे उनक 
सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध डच शिक्षा शास्त्री, श्री० पी० जे० कोट्स ने लिखा 
यहां मैंने जो तस्वीर देखी वह एक ऐसे समाज की नही है जो दूट फूट रहा है, 
ऐसे समाज की है जो पुनरनिर्माण के युग में से ग़ज़र रहा हैं ।*'***'यहां के 
निश्चित और झ्ान्तिपूर्ण वातावरण ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला । किसान 
अपने खेत पर काम कर रहा है, स्वियां बो रहीं हे या काट रही हें, बाजारों 
में भीड़ है, विक्रेता अपने भारी बोफों को लिए सड़कों के किनारे पर चल रहे 
हैं, रिक्शीवाला पीठ पर अपनी गाड़ी रखे भागा जा रहा है, व्यापारी दूसरे 
गांव की ओर बढ़ चला है'"'**' मैंने एक लोकतन्‍्त्रीय नेता के साथ, जिन्हें में 
हॉलेण्ड से जानता था, देर तक बातचीत की | उन्होंने ऐसे पानी का उदाहरण 
मेरे सामने रखा जो जमने की प्रक्रिया में हो । उन्होंने कहा के संगठन ऊपर 
के उस पानी के समान है जो जम कर बर्फ हो गया हूँ | दूर ६र तक फैले हुए 
ऐसे कई स्थल हें जहां बेफिकी के साथ चला जा सकता है, क्योंकि बफ़े की 
तह मोटी और मज़बूत है । दूसरे स्थल ऐसे है जहां चला जा सकता है, लेकिन 
चलने के साथ बफ़े के टूटने की भयानक आवाज भी सुनाई देती है, और कुछ 
ऐसे हिस्से है जहां अभी तक बर्फ़ करी एक पतली तह ही बन पाई है, और कुछ 
ऐसे भी स्थल हें, जहां खुली हुई दरारे हैं। परन्तु, जमने की प्रक्रिया चल रही 
है, संगठन दिन प्रतिदिन हृढ़ होता जा रहा है ।”२ 
परन्तु, राष्ट्रीय सरकारों की इन अभूतपूर्व सफलताओं के साथ सांथ 
एशिया के प्रत्येक देश में उनके विरुद्ध अप्ततोष का भाव भी बढ़ता गया हैं, 
और स्थान स्थान पर वह विद्रोह और गृह युद्ध के रूप में धधक उठा है, 
जिससे एशिया की एकता! के बीच में बड़ी बड़ी दरारें फटती दिखाई देती हैं । 
इसका प्रधान ,कारण यही हो सकता है कि एशिया का वर्तमान नेतृत्व उन 
राशि राशि आकांक्षाओं को तृप्त और संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है जो, स्वाधी - 
नता के साथ हमारे हृदयों में जागृत और विकसित होती जा रही हैं। प्रत्येक 
देश के साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एक खुले विद्रोह का भाव है जिसके 
पीछे सभी वर्गों और राजनतिक दलों का समर्थन है, परन्तु राजनैतिक दिद्ा में 
१ डरीथी वुडमैन: िपा708--7768 800 छ0*ं# 80, न्य स्टेद्स- 
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ज्यों ज्वों सफलता मिलत्ती जा रही है, आथिक और सामाजिक परिवत्तेनों की 
मांग भी तीन्र होती जा रहो है । राजनैतिक सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई 
हैँ वे बैदे।शक प्रभ्त्व को समाप्त करने के लिए तो कटिबद्ध थे, पर किसी 
आधिक अथवा सामाजिक क्रांति की कोई स्पष्ठ योजना उनके सामने नहीं 
थी । आज जब इस प्रकार की योजनाएं उनके सामने लाई जाती हैं और उन 
योजनाओं के पीछे हड़तालों ओर गोलियों की धमकी होती है, तो उन्हें प्रतीत 
होता हैं कि उनकी स्थिति, सरकार के अस्तित्व और राष्ट्रीयता के आधार, 
सभी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, और वे उसका मुकाबिला करने के 
लिए कटिबद्ध हो जाते हैँ । जो नया क्रांति-कारी जोश उनके सामने उभड़ता 
हुआ आता हैँ उसके सचालन में अपने को अक्षम पाकर वे अपनी शवित उसे 
दबाने में लगा देते हैं और उनके लिए कभी कभी बड़े अवांछनीय तत्त्वों का 
समर्थन एक बड़ी कीमत पर, प्राप्त करने के लिए उन्हें विवज्ष हो जाना पड़ता 
है, और यों ज्यों उनका भऋुकाव प्रतिक्रियावादी तत्त्वों "की ओर होता हैं, 
जनता का क्षोभ बढ़ता है, और कम्यूनिस्ट उस क्षोभ के आधार पर राष्ट्रीय 
सरकारों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करते का अवसर पा जाते हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि एकलिया की सभी राष्ट्रीय सरकारों का भुकाव वाम' पक्ष की ओर 
उतना नहीं है जितना दक्षिण पक्ष की ओर ' हिन्दुस्तान की सरकार दिन 
जदिन पुंजीपतिथों के छ्षिकंजे में जकड़ती जा रही है। और इसी कारण प्रति- 
क्रियावादी तत्त्वों को दबाने की उसकी शक्कि भी क्षीण होती जा रही है। हिन्दू- 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ पर, गांधीजी की हत्या के बाद, जो भी 
नियत्रण लगाए थे वे ढीछे पड़ते गए हैं । इसके प्रतिकूल, कम्यूनिस्टों के विरुद्ध 
कड़ी कार्यवाही की जाती है, और समय समय पर समाज़वादियों क्री गिर- 
पतारी की खबर भी आती हैं। प्रेस के नियंत्रण हटे नहीं हैं, और उनका 
उद्देश्य फासिस्ट प्रश्नत्तियों को रोकना उतना नहीं है जितना. वामपक्षीय प्रढृ- 
त्तियों को । र'ज्य-म्त्ता के सूत्र पृजीपतिथों के हाथ में जा रहे हें, और सरकार 
हारा अर्थनीति के क्षेत्र में उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का प्रभाव उनकी 
शक्ति बढ़ाए जाने की दिक्षा में पड़ता हैँ । अग्नेशी पूंजीवाद, जिसके प्रश्नय में, 
और कुछ विरोध में, भारतीय पूंजीवाद विकसित हुआ, आज भारतीय पूंजी- 
याद के पीछे पीछे चल रहा है, पर दोनों का गठबंधन हृढ़तर होता जा रहा है, 
और अमरीकी पूंजीवाद से भी हमारे निकट के सम्बन्ध स्थापित हो रहे हें। 
हिन्देशिया में डॉ० हाठा की सरकार का भुकाव स्पष्टतः अमरीका की ओर 
है । जून १६४८ में हिन्देशिया की लोकतस्त्रीय सरकार ने समस्त सरकारी 
बेदेशिक व्यापार का उत्तरदायित्व ए क अमरीकी कम्पनी को सौंप देने की 
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घोषणा की और इसका उद्देश्य, एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुमार, ५ हि देशियां 
के विकास में अमरीका की समर्थन की भावना की प्रोत्साहन वेना” बताया 
गया । इस कम्पनी को पन्द्रह वर्ष के लिए सर्वाधिकार देने की बांत भी थी, 
और उसे सबसे पहिला “ऑडेर” ५० करोड़ डॉलर का दिया गया । इन पंक्षियों के 
लिखे जाते समय [ अक्टूबर १६४८ | हिन्देशिया के अथ॑-मन्त्री रुपया उधार 
लेने के लिए अमरीका गए हुए थे | एशिया की इन नई बनने वाली सरकारों 
में बर्मा का दृष्टिकोण सबसे अधिक स्पष्ट और समाजवादी है, पर बर्मा की, 
सरकार भी विदेशी पंंजीपतियों पर उत्तना अधिक नियंत्रण नहीं रख पा रही 
है जितना वहां के जन-साधारण के हितों के लिए आवश्यक है । 

यह स्थिति है जो आज एशिया! के सभी देझ्षों में साम्यवाद के प्रभाव को 
तेज़ी से फैलने में सहायता दे रही है। एक भोर तो विदेशी पुंजीपतियों की, 
चाहे वह अमरीकी हों या अंग्रेज, हॉलेण्ड ब,ले हो या फ्रॉसीमी, एशिया के 
गरीबों के दरीर मे अपने पजे गड़ाएं रखने की प्रवृत्ति है, और दूसरी ओर 
एशिया की राष्ट्रीय कहलाने वाली सरकारों के ह्वारा न केवल उनसे अपना 
सहयोग न खींच लेने, पर स्थानीय पूंजीपतियों के दबाब में, उनका समर्थन 
करने; और उन्हें बढ़ाव। देने की प्रवृत्ति है, और यह सब एशिया का सदियों 
से कुचला हुआ पर आज राजनैतिक स्वाधीनता की ताजी हवा से अपने प्राणों 
में नई चेतना का अनुभव करता हुआ, ग़रीब, मज़ादूर या किसान, बर्दाश्त 
करने के लिए तैयार नहीं है | यही कारण है कि आज एशिया में कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन सभी देशों में तेज़ी से बढ़ते जा रहे है । संभव है, इन आन्दोलनों 
को रूस का समर्थन भी प्राप्त हो--परंतु, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे 
सामने नहीं है। रूस के राजदूत बांगकौक रंग्रून आदि स्थानों पर हे, पर वे 
किसी एशिया-व्यापी षड़यंत्र का संचालन कर रहे हैं, यहु मान लेने के लिए 
भी यथेष्ठ कारण नहीं हैं । यह अवश्य कहा जा सकता हैं कि आज एशिया को 
जो आधथिक स्थिति, और राजनैतिक वातावरण, है उसमें साम्यवाद उसे बड़े 
प्रबल रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है, और-जिन प्रदेशों में, जैसे जीन 
के 'मुक्क! प्रदेशों में, साम्यवाद स्थापित हो चुका है, वहां गरीब पहिले की 
तुलना में निःसन्देह आज बहुत अधिक सुखी है । इन आन्दोलनों को यदि कहीं 
से सीधी प्रेरणा मिलती है तो वह एजिया की ग़रीबी और' एशिया की भुखमरी 
से। इसमें भी सन्देह नहीं कि.जो आन्दोलन आज चीन, मलाया, बर्मा, हिन्देशिया 
आदि एथियायी देशों में एक ऐसे गृह-युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं जो उनके 
अस्तित्व को ही ख़तरे में डाल देती है, हमारा देश, हिन्दुस्तान, और हमारा 
निकटतमभ पड़ौसी, पाकिस्तान, भी उससे बचे नहीं रह सकेंगे । जिन स्थितियों 
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में अन्य देशों के इन आन्दोलनों का विकास हुआ है और वे सभ्चक्त बने हे, वे 
आज हिन्दृज्तान में भी अपनी चरमसीमा तक पहुँच चुकी है। एक अनुभवी 
अंग्रेज पत्रकार, जो हमारी राजनैतिक गतिविधि के निकट संपकक में हें, लिखते 
हें-- आज के हिन्दुस्तान और क्रांति के पहिले के रूस में, जिसका चित्र हमें 
महान्‌ रूसी उपन्यासों में मिलता है, मुझे और मेरे दूसरे साथियों को बडी 
समानता दिखाई देती है । कुण्ठा का वही व्यापक वातावरण है; वही कभी ते 
समाप्त होने वाली बकवास है; वही नीचे दर्जे को मुनाफाखोरी है; वही अनियं- 
त्रित नौकरशाही है; छोटे आदर्मियों के द्वारा किसी सरकारी स्थान पर कोई 
स्थायी नौकरी प्राप्त कर लेने का वैसा ही प्रयत्न हैँ। और वही कम्यूनिस्ट पार्टी 
है जो, नियंत्रण और दमन के बावजूद भी, निःसन्देह अधिक शक्तिशाली होती 
ज। रही है। सरकार का समर्थन कम्यूनिस्टों --प्रेरित ऑल इंडिया टी० यू० 
सी० के स्थान पर पूंजीपतियों द्वारा प्रेरित और कांग्रेस द्वारा संगठित इंडियन 
नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के साथ होने से विक्षोभ और अविश्वास तो फैला 
है, पर 'उससे ए० आई० टी० यू० सी० की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा है, और आज भी देश में मजदूरों का सच्चा संब वही है ।” १ 


कम्यूनिस्ट चुनोती : उत्तका 
सही भत्यत्तर 


ऊपर दी गई सम्मति, भारतौय रांजनेतिक वातावरण में, संभवत: कुछ 
अतिरंजित दिखाई पढ़े। कांग्रेस के बांद देश में सबसे अधिक प्रभावशाली, और 
संगठन की दृष्टि से कांग्रेस से अधिक सुगठित, राजनंतिक दल द्वोते हुए भी 
कुछ एतिद्ासिक कारण ऐसे रहे हैं, विशेष कर द्वितीय महा युद्ध के प्रति उनके 
दृष्टिकोण में, रूस के इशारे पर, परिवत्तंन और ४२ के आंदोलन के प्रति 
उनकी नीति, जिन्होंने कस्यूनिस्टों को देश के अधिकांश भागों में जनता तक 
पहुँचने से रोका है। २ पिछले, दिनों देश के कुछ भागों, विशेष कर बंगाल, 
मद्रास और बम्बई में उसका प्रभाव निष्चित रूप से बढ़ा है --हैद्गाबाद की 
4 १४ अगस्त १९४८ के न्यू स्टेट्समैन एण्ड नेशन' से उद्धृत । 
२ “हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी उन राष्ट्रीय परंपराओं से बिल्कुल तटस्थ, 
और अनभिन्न भी, है जो जनता के मन को आकर्षित करती हैं। उसका 
विश्वास है कि प्राचीन के प्रति उपेक्षा का भाव साम्यवाद का एक आवश्यक 
अंग है | वह ऐसा मानती प्रतीत होती है कि ध्ंसार का इतिहास १६१७ में 
प्रारंभ हुआ, और उसके पहिंले जो कुछ हुआ वह उसकी तैयारी के रूप में 
था। साधारणतः हिन्दुस्तान जैसे देश में जहो एक बहुत बड़ी संख्या में जनता 
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स्थिति से लाभ उठा कर तो उसने मद्रास-हैद्राबाद सीमा पर स्थित नालगौंडा 
और बारंगल जिलों के कई सौ गावों में ज़मीन का बंटवारा भें कर लिया 
था। परंतु यह भी निदिचत है कि यदि उन्होंने देश में किसी प्रकार की अशान्ति 
फैलाने का हल्का सा प्रयत्न भी किया तो जिन लोगों के हाथों में राज्य की' 
सत्ता है वे अपनो सारी शक्ति उन्हें कुचलने में लगा ढेंगे, और अग्नेजी शासन 
की कृपा से, हमारे देश में शांति और सुव्यवस्था के साधन एशिया के सभी' 
देशों की तुलना में बहुत अधिक बढ़े हुए हैं। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के 
उपद्रवों को हिन्दुस्तान में आसानी से अथवा कठिनाइयों से, अवश्य कुचल 


दिया जा सकंगा । परंतु क्या वसा करना वांछनीय होगा ? अराजकता एक 
बरी चीज है, पर अन्याय उससे हजार गूसा अधिक ब्रा है। वाम-पक्षीय 
शक्तियों के साथ किसी भी संघर्ष में, यह निश्चित है, सरकार को पूंजीपतियों', 
सामन्तशाही और साम्प्रदायिकता वादियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा | १ 
सरकार इन प्रति/क्रियोॉबादी शक्तियों के सहारे कया सचमुच पुरानी, अन्याय- 
भखे मरने की स्थिति में हो, और आधिक ढांचा टट रहा हो, साम्यवांद का 
तो बड़ा प्रभाव होना चाहिए | एक प्रकार से बसा अस्पष्ट प्रभाव हें भी, 
परंतु कम्यूनिस्ट पार्टी उससे लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि उसने अपने को 
राष्ट्रीय भावना के मूल स्रोतों से विच्छिन्न कर लिया है, और जिस भाषा का 


बह प्रयोग करती है वह जनता के हृदय का स्पर्शा नहीं कर पाती । ” 
“जवाहर लाल नेहरू :जिंधठ0ए0०"ए ० वीं पृ० ६२६ 


१ राष्ट्रीय स्व्॒यें सेवक संघ के कुछ प्रमुख नेताओं ने, सघ पर से कानूनी प्रति- 
बध हठाए जाने की प्रार्थना के साथ, सरकार को यह आश्वासन भी विया कि 
वह॒“भुसल्मानों के, जो किसी भी क्षण राज्य के खिलाफ जा सकते हें और 
जिन पर आज भी दूसरे उपनिवेश की ओर पक्षपात की भावना रखने का 
सन्देह हैं, चिरंतन खतरे” का मुक़ाबिला करने के अतिरिक्त “साम्यवाद के 
उस बढ़ते हुए ज्वार” को दबाने में भी सरकार की सहायता करेंगे “जो बे 
पढ़े लिखे मजदूरों और भावनाशील युवकों का तत्पर समर्थन पाकर चारों ओर 
से . हम पर आक्रमण कर रहा है ।” इस आवेदन-पत्र में आगे चल कर कहा 
गया था--“हम नहीं मानते कि साम्यवादियों को किसी राजनैतिक अक्षवा 
आर्थिक प्रचार के द्वारा दबाया जा सकता हैँ, क्योंकि वे जन साधारण के 
सामने एक निम्न प्रकृति के बड़े आकर्षक वायदे रख कर उन्हें गुमराह कर 
सकते हें । दमन से आंदोलन का प्रोत्साहन ही' मिलेगा |, राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ का मार्म ही साम्यबाद की चुनौती के प्रत्युत्तर का एक मात्र सही मार्ग 
3 मय 
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एण समाज-व्यवस्था को बनाए रखना चाहेंगी ? यदि सरकार कभी उस रास्ते 
पर चलने, के लिए तैयार हो गई तो वह सचमुच हमारे देश के इतिहांस में 
एक दुर्भाग्य की घड़ी होगी, क्योंकि सरकार के उस निश्चय माओ (त्सि 
लृग और थाकिन थान तुन जेसे विद्रोही नेताओं का जन्म होगा, जिन्हें 
देश में आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए एक नया यद्ध शुरू करना होगा । एशिया 
को अन्य देशों के समान, हिन्दुस्तान की भूख भी न तो झूठी प्रतिष्ठा से मिटाई 
जा सकती है, न गोलियों से। जेसा कि मलाया के एक पत्र, “स्टेट्स टाइम्स” 
ने लिखा “-“*साम्यवाद का एकमात्र प्रभाव पूर्ण और स्थाई उत्तर उसके राज- 
नेतिक सगठनों को ग़र-काननी करार देना नहीं है, परंतु एक ऐसी सामाजिक 
और आशिक व्यवस्था का निर्माण' करना, है जो साम्यवादी सिद्धांत के सामने 
दुर्भेध रह सके । ” बह व्यवस्था निःसन्देह पूंजीवाद नहीं है, और सभो प्रति- 
क्रियावादी अकितियों से एक बड़े सघपषं के बिना उसे स्थापित भी नहीं किया 
जा सकेगा। ह 


कम्यूनिस्ट चुनौती के प्रत्युत्तर का एक ढंग तो यह हो सकता है कि सर- 
कार, प्रतिक्रियाबादी द्ाकितियों के सहारे, उन्हें कुचलने का प्रयत्न करे । एशिया 
के सभी देछ्षों में इसी प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है । दूसरा मार्ग, जो पहिले 
मार्ग का विरोधी नहीं, उसका पूरक है, ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सृष्टि 
करना है जो एक मिले-जुले रूप में सभी देशों मे उठ खड़े होने बाले कम्यू- 
तिस्ट विद्रोहों का सामूहिक प्रत्रोध करे।यह मार्ग भी खोदा जा रहा है 
और उस पर कंकड़ी और बजरी डाल कर सड़क तैयार करने का काम अप्न- 
रीका के, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नेतृत्व में, प्र।रभ हो गया है । मार्शल-योजरना, 
यूरोप पर आशिक प्रभुत्व की स्थापना और पश्चिमी यूरोप के देशों का संघ 
इस प्रवृत्ति के ज्वरूत द्योतक है । कॉमनवेल्थ के पुनःगठन की आज जो चर्चा 
सुनाई देती हैँ वह भी इसी दिशा में एक प्रयत्न है । जनवरी १६४४ में लॉर्ड 
हलीफ़ैक्स ने कनाडा के एक भाषण में कहा-- “अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना 
पलड़ा भारी रखने के लिए ग्रेट ब्रिटेन को कॉमनवेल्थ को साथ लेकर चलना 
चाहिए |” उसके बादसे यह स्पष्ट हो गया है कि बिटेन जिस पलड़े को 
भारी बनाना चाहता है उसके दूसरी ओर रूस का पलड़ा है। उसकी वैदे- 
दिक नीति का प्रमुख उद्देश्य रूस के विरोधी तत्त्वों को संगठित करना होता 
जा रहा है, और कॉमनवेल्थ के प्रति उसकी नीति इसी का एक अंग है। सितम्बर 
१९६४७ में हिन्द-चीन की एक ग़र-सरकारी यात्रा के बाद प्रेसीडेन्ट ट्रमेन के 
व्यक्तिगत प्रतिनिधि, श्री० डब्ल्यू० सी० बुलिट ने कहा बताते हैं कि यदि 
विरोधी पक्ष के वियट-मिन्‍्ह तत्त्वों ' का संबंध कम्यूनिस्टों से है, जैसा उन्हें 
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सन्देह था । तो “उसे सभी संभव उपायों से कुचल देना चाहिए । ” इसके - 
कुछ ही दिनों बाद श्री० बुलिट ने लाइफ! के अपने एक लेख में' लिखा कि 
उनकी राय में फ़ांसीसी हिन्द-चीन ( वियटनम सोवियट रूस आक्रमणात्मक 
योजनाओं से सुदूर पूर्व की रक्षा करने की दृष्टि से अमरीका के लिए बड़े महत्त्व 
का स्थल हैँ और साम्यवाद के खिलाफ दक्षिणी चीन की रक्षा की दृष्टि से 
इन प्रदेशों की रेल की व्यवस्था बड़ा सामरिक महत्त्व रखती है। अक्तूबर १६४८ 
में लद॒न में होने वाले कॉमनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के वातावरण 
में भी यह बात थी कि एशिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की 
दृष्टि से कॉमनवेल्थ के देशों में निकट सपर्कों की स्थापना, और युद्ध के 
सामान्य उपायों का निर्धारण आवश्यक हैं । इस प्रकार आज तो हम' स्पष्ट 
देख सकते हें कि साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के नाम पर एशियायी देशों 
में एक ओर तो प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को जीवित रखा, और सशक्क बनाया 
जा रहा है, और दूसरी ओर साम्राज्यवादी देशों को अपने ढहते हुए दुर्ग की 
मरम्मत करने और उसकी दीवारों को मज़बूत बनाने का अवसर'मिल रहा 
है । एशिया के नए साम्यवादी आंदोलनों के किसी भी गहरे और निष्पक्ष 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एशिया छा साम्पवाद न तो रूस 
के षड़्यन्त्रों का फल है और न रूस के साम्यवाद की नकल । उसके पीछे, 
अधिकांश देशों में अधिकतर, जनता की पीड़ा और कराह, जनता का भूखा 
और नंगापन, जनता का विक्षोम और विद्रोह, और जनता का समर्थन है । 
वह, एक बड्ले अंश तक, जनता का आंदोलन है, और जनता की भावनाओं की 
उसमें सच्ची अभिव्यक्ति है। प्रत्येक वेश की अपनी स्थानीय आवश्यकताएँ 
और स्थानीय परिस्थितियां हें जो उसे बल दे रही हे । उसके मूल कारणों का 
विश्लेषण और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किए बिना उसे कुचलने के सभी 
प्रयत्न न केवल निरथथंक सिद्ध होंगे थे एशिया के सभी देशों को अमरीका और 
रूस के बीच, बढ़ते जाने वाले संघर्ष का खुला क्रीड़ा-स्थल बना देंगे, और जहाँ 
हमने इन बाहरी तत्त्वों को अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रधानता दी, हम एक ऐसे 
दल-दल में फेसने जाएँगे कि उससे निकलना असंभव भी हो सकता है । 
चीन : एक चतावनों 

चीन इस दिशा में एक बड़ी चेतावनी है । चीन में कुओमिन्टांग की तथा- 
कथित लोकतंत्रीय सरकार ने अपने समाज से सामन्‍्तशाही और प्‌ंजीबाद को 
मिटाने के, और जतता की गरीबी दूर करने, के बदछे एक मध्य-यूगीन ताना- 
शाही का रास्ता इल्तियार किया। प्रगतिशील तत्तों ने भरसक उसका साथ 


एशिया : अखरण्ड अथवा विभाजित ? ३३३ 


देने का प्रयत्न किया। जापान के विरुद्ध एक लंबे युद्ध में वे उससे कंधे से 
कंधा मिलकर शात्र का मुकाबिला करते रहे; परन्तु जब उन्होंने सरकार को 
प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के समर्थन में दिन बद्दित आगे बढ़ता पाया तो उन्हें 
विद्रोह का भंडा हाथ में लेने पर विवश होना पड़ा । इस चुनौती के प्रत्युत्तर 
में चीन की सरकार एक ओर तो अतिक्रियावादी तत्त्वों के हाथ का खिलौना 
बनती गई और दूसरी ओर बाहर के पूंजीपति देशों, विशेषकर अमरीका, के 
सामने रुपया और हथियारों की भीख मांगने के लिए होथ फैलाती गई और 
उसके आशथिक और राजनैतिक प्रभुत्व के शिकजे में कद होती गई।१ दूसरी 
ओर कप्यूनिस्ट विद्रोही दल संभवतः, और अप्रत्यक्ष रूप से तो स्पष्टत:, रूस 
की सहायता पर निर्भर है। इसका परिणाम यह है कि अमरीका और रूस के 
आपसी संबंधों की सीधी प्रतिक्रिया चौन की आन्तरिक घटनाओं पर होती है- 
और चीन की स्थिति उस निः:सहाय “चिड़िया! के समान है जिसे खेल के दो 
प्रतिस्पर्धी, अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर “चोट' पहुँचाने के प्रयत में होते हैं । 
चीन के ताज़े इतिहास पर एक सरसरी दृष्ठि भी इस वक्तव्य की सत्यता को 
प्रमाणित कर सकेगी | अमरीका का उद्देश्य जब तक चीन में केवल व्यापार 
करने का था और रूस ने उसमें दिलचस्पी लेनां शुरू नहीं किया था तब तक 
चीन की राजनीति का विकास मुक्त और निर्बाध गति से होता रहा। पर 
आज अमरीका चीन में केवल व्यापार की सुचिधाएं ही नहीं चाहता वह 
उसे रूस के विरुद्ध एक शक्किशाली दीवार, और प्रज्ञान्त की समस्याओं में एक 
साथी, के रूप में चाहता है, और रूस चीन में एक ऐसी भिन्न सरकार की 
स्थापना देखना चाहता है जो इस देश को रूस के विरुद्ध अमरीका के आंक्र- 
मणात्मक प्रहारों का आधार न बनने दे । इसी कारण, अमरीका और रूस के 
संबंधों की पहिली प्रतिक्रिया आज चीन पर होती है । जब त्क रूस जापान 
के विरुद्ध यद्ध' में शरीक नहीं हुआ था, कुओमिन्टांग और कम्यूनिस्टों में मत- 
भेद बढ़ता जा रहा था। ज्यों ही रूस यूद्ध के पूर्वी-एशियायी क्षेत्र में प्रविष्ट 
हुआ, १९४४ के ग्रीष्म में कंम्यूनिस्टों और राष्ट्रवादियों में समझौते की चर्चा 
प्रारंभ हो गई और एक ज्ञान्त और सहयोग पूर्ण वातावरण में छः हम्तों की 
बातचीत के बाद दोनों दलों में एक समभौता भी हो गया । परंतु, लन्दव के 
विदेश-मंत्रियों के सम्मेलन में ज्यों ही अमरीका और रूस के कुछ मतभेद 


! अध्मथाछ जा बा धर कप फद स०: | सन ्रक आह नयरे संत जक कलापला भी 


१ आज की परिस्थिति में तो चीन की च्यांग-काई लेक की सरकार को 
एक स्वतंत्र सरकार कहना. वस्तुस्थिति का उपहास करना हूँ । भाज तो च्यांग 


की प्रत्येक पराजय की सीधी प्रतिक्रिया वाशिंगटन में होती है जौर वहां अधिक 
रुपया और अधिक हृथियार भेजने के निदचय किए जाते हैं । 


३३४ स्थाघीनता की चुनी।ती 


सामने आए, चीन फिर गह-युद्ध में प्रदतत हो गया। दिसम्बर १६४४५ में, ' 
मास्को-सम्मेलन में ये मतभेद् कुछ मिटते दीखे, और उसके कुछ दिनों बाद 
ही, सेक्रेटरी भाशल के सहयोग से, दोनों दलों में एक बार फिर सम'कीता हो' 
गया, जिसमें फौज, शासन व धारा सभाओं में कम्वनिस्टों के अन्लुपात के 
संबंध में महत्वपूर्ण नर्णण किए गए । इसके बाद यूनान, हिन्देशिया और ईरान 
के प्रइनों को लेकर ज्योंही अमरीका और रूस में फिर तनातनी का 
प्रारंभ हुआ, चीन की राजनीति फर उसका प्रभाव दिखाई दिया और मंचू- 
रिया में दोनों दल एक खूनी संघर्ष मे जूक पड़े । रूस ने मंचूरिया खाली कर 
देने का वायदा कर लिया था, पर उसे पूरा करने में उसने इतना अधिक 
समय लगा दिया कि इस बीच इस समस्त प्रदेश पर कम्यूनिस्टों को अपना 
अधिकार जमा हछेने का ज़वसर मिल गयो। सेक्रेटरी मार्शल ने जून १६४६ 
में एक बार फिर चीन पहुँच कर दोनों दलों में मेल कराने का प्रयटर किया 
परंतु इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली, और इसका स्पष्ट कारण यह था कि 
अमरीका और रूस के आपसी मतभेद अब बहुत बढ़ गए थे + जैसा कि किसी 
लेखक ने उन्हीं दिनों लिखा, मार्शल एक गलत देश में संधि करने के लिए. 
पहुँच. गए थे, वास्तव में उन्हें रूस जाना चाहिए था। उसके बाद से तो अमरीका 
और रूस के मतभेदों ने बड़ा तीब्र रूप ले लिया है, और इसी कारण चीना 
का गृह-युद्ध भी भीषणतर होता गया है । जब तक चीन के दोनों दलों को 
अमरीका और रूस का, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, समन प्राप्त है, 
उनका संघर्ष मिट नहीं सकेगा । और, यह्त स्पष्ट है कि दोनों 
ही दल, किसी न किसी सीमा तक उस समर्थन के आधार पर ही काम कर 
रहे हैं| मुझे चीन के अमरीकी राजदूत जॉन लीटन स्टूअर्द के इस कथन की 
सचाई में पूरा विश्वास है कि “यदि अमरीका और रूस मिलकर काम करें 
तो चीन के रीष्ट्रवादी और कम्यूनिस्ट भी एक दूसरे के साथ मिल्ल जुल कर 
काम करता आरंभ कर देंगे । 


एशियायी एकता के 


आधार-तत्व 


चांन में आंज जो कुछ हा रहा हैं, उसी की प्रतिक्रिया हम स्थाम, 
मलाया, वर्मा, हिन्देशियां और वियद-नम में पांते है । हिन्दुस्तान भी क्‍या चीन 
का अनुसरण करेगा ? क्या यह एशियायी एकता ,का मार्ग है? यह तो 
स्पष्ठतः समस्त छुशिया को; प्रत्येक एशियायी देश में एक बड़े' या छोटे गृह- 
बुद्ध के बाद अमरीका ,और रूस के प्रभाव-क्षेत्रों में बांट देने और तीसरे 
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- भहायुद्ध की जपटों में उसे क्ोंक देने और भस्म कर देने का मार्ग है। यह 
स्पष्टत: आपने को अन्‍्तर्राष्ट्रीय दलबन्दी से तटस्थ रखने का वह मार्ग नहीं हैं 
जिसे हमने अपनी वैदेशिक नीति का आधार बनाथा है। पर एशिया का 
नेतृत्व क्या आज इसी मार्ग पर नहीं चल रहा है ? ये सब बड़े महत्त्व के प्रश्न हे 
जिनका सभुचित उत्तर हमें ढूंढ निकालना है | गांधीजी ने हमें यही सिखाया 
हैं कि थदि हम लक्ष्य से विपरोत दिशा में चल पड़े तो लक्ष्य तक कभी नहीं 
पहुंच सकेंगे | यदि हम लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हे तो रास्ते की दिशा के 
सम्बन्ध में भी हमें चौकप्ना रहना पड़ेगा | एशिया की एकता के सम्बन्ध में 
हमें पहिली बात यह समझ लेना है कि हम किसी बाहरी शक्ति का सहारा 
लेकर, उसकी अंगली पकड़कर अथंवा उसके पीछे पीछे चलते हुए, कभी उसे 
प्रात्ष नहीं कर सकेंगे। अमरीका और रूप्त केवल दो राजनैतिक सत्ताएं नहीं 
हैँ जिनके पीछे एशिया की सरकार आसानी से खडी हो सकें | वे दो विभिन्न 
विचार-धाराएं हैं, जिनके बीच आज साधारणत: संसार के सभी देशों में और 
विशेषकर एशिया के देशों में एक तीन संघर्ष चल रहा है | इनमें से किसी को 
भी बिता परिवत्तंन, परिवर्धेत अथवा संशोधन के मान लेना श्रेयस्कर नहीं है- 
क्योंकि एक विचार-धारा देश में अमीरों के प्रभत्व को ग़रीबी और बेवसी को 
चिर-स्थायित्व देती हे, और एशिया के सभी देझ्षों का प्रधान लक्ष्य इस गरीबी 
को दूर करना होनां चाहिए; और दूसरी, कम या अधिक, ऐसे साधनों में 
विष्वास रखती है जो पुरानी व्यवस्था को तोड़ तो सकते हैं पर नई व्यवस्था 
को कसा रूप देंगे, इसके संबंध में सदा ही आश्वस्त नहीं रहा जा सकता | 
परंतु, अपने को अमरीकी और रूस के प्रभाव से मुक्त रखना और पूंजीवाद 
' और साम्यवाद दोनों के खतरों से अछता रखना तो हमारे निर्णय और हमारी 
प्रगति का एक पक्ष हो सकता है, केवल नकारात्मक पक्ष जिसके आधार पर 
हम एशिया की किसी स्थायी एकता की नींव नहीं डालः सकते ॥ केवल राज॑- 
जैतिक स्वाधीनता के आधार पर संगठित एशियायी राज्यों का संघ, जो बाहरी 
 भ्रभावों को रोक पाने में तो सतके है पर भीतर की सामाजिक व्यवस्था 
( अथवा अव्यवस्था ) को वैसी हो बनी रहने देता चाहता है, नए आस्तरिक 
विग्नहों की सृष्टि करने में ही समर्थ हो सकता है । यदि हम एशिया के राज- 
तंत्रों की एकता नहीं, एशिया की जनता की एकता, चाहते हें तो हमें तेजी से 
उस स्वाधीनता का विकास आथिक और सामाजिक समानता की दिल्षा में 
करना पड़ेगा । एशिया का नेतृत्व क्योंकि इस दिशा में सर््कित, सहमा और 
संज्रमशील है, एशिया की जनता ,ध्षूब्ध, बेचैन और विद्रीही बनती जा रही 
रही है, और क्योंकि अपने पुराने, प्रिंय और भ्रद्धास्पद नेताओं से उसे स्पष्ट, 
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निर्भीक और विवेकपूर्ण, सही और तात्कालिक नेतृत्व नहीं मिल रहा है; वह. 
नए और अनुभव हीन, लक्ष्य में स्पष्ट पर साधनों में गुमराह नेक्षत्व के पीछे 
पीछे चल पड़ी है । वह आज लक्ष्य की क्षाकी-सात्र से संतुष्ट होने की स्थिति 
में नहीं है, उसे प्राप्त करना चाहठी हूँ और प्राप्ति के इन प्रयत्नों में; चलना नहीं, 
दौड़ना चाहती है । आज उसके स्वप्न सजग हो उठे है, आकांक्षाएं तीन्र और 
पैनी बन गई हूँ । क़ाहिरा से कोरिया और सायबेरिया से सेलिबीज तक राज- 
नेतिक स्वाधीनता की नव-चेतना से अनुप्राणित एशिया आज एक सर्वांगीण 
जन-जागृति की उत्ताल तरंगों में उछल रह! है ।'एशिया के वर्त्तमान नेतृत्व 
का आज सबसे बड़ा काम यह है कि वह इस व्यापक जन-जागृति की गहराई 
को पहिचाने, उसके साथ तादात्म्यता स्थापित कर सके, और उसे उन स्वप्नों 
और आशकांक्षाओं को पुरा करने में अपना क्रियात्यक सहयोग दे जिन्हें एशिया 
की जनता य॒गों से राजनेतिक स्वाधीनता के साथ गुंथती आ रही है; और 
जिसके फूल राजनेतिक स्वाधीनता के सूत्र हाथ में आ जाने के बाद भी उसमें 
मुंथे न देख कर वहु आज निराश; कुण्ठित [और बेचेन है, क्योंकि उसमें वह 
बिजय का हार नहीं पराजय की बेड़ियां ही, देख पाती है । 


पुनानिमाण की दिशा! जनतन्धीय 
समाजवाद 


“आज हम एक स्वतंत्र और सावंभौम राष्ट्र हैं, “ पंडित जवाहरलाल 

' नेहरू ने स्वतन्न भारत के प्रथम प्रधान-मंत्री की हैसियत से राष्ट्र के नाम 
अपने पहिले ब्रॉडकास्ट भाषण में कहा “और भूतकाल के बन्धनों से हमने 
छुटकारा पा लिया है ।संसार की ओर हम निर्भीक और मित्रतापूर्ण दृष्टि 
' से देख सकते हैं और भविष्य की ओर हृढ़ता और विश्वास के साथ | ” गूलामी 
के लंबे, उत्पीड़त से भरे, वर्षों का उस दिन अन्त हो रहा था, और एक नया 
सूर्य, ताजी हवाओं के प्रकंपन में, अपनी नई लजीली-शर्मीली किरणें बिखे- 
रने में व्यस्त था । हमारी आकाॉक्षाएँ एक नवीन कसमसाहट के साथ जाग 
उठी थीं, हमारे उन स्वप्तों को मूर्तत-हूप देने के लिए जो गुलामी की तंतद्रा 
में, एक विदेशी हुकूमत, हमारी छाती पर बेठ कर भी कुचल नहीं सकी थी । 
उन स्वए्नों की चमक हमारी आंखों में थी । “विदेशी आधिपत्य का बोझा हम 
फेंक चुके हैं, ” पंडित नेहरू ने आगे चल कर कहा, “परंतु स्वतन्त्रता के 
अप्रने उत्तरदायित्व और अपने बोभे होते हैं, और वे' एक ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र 
की भावना में ही उठाए जा सकते हैं जो अनुशासित हो और उस स्वतन्त्रता 
की रक्षा करने और उसे व्यापक बनाने में दृढ़ प्रतिज्ञ हो; हमने बहुत कुछ 
प्राप्त किया हूँ; हमें इससे बहुत अधिक प्राप्त करना हैं। ........- दुनियां की 
आंखें आज हम पर हैं, और वे पू॑ में स्वतंत्रता के इस उदय को देख' रही हे 
और सोचती हें किआगे जाकर यह कैसा रूप लेगी ।..... »--जनता के पांस ' 
आज खाता, कंपड़ा और दूसरी आवदयकताओं का अभाव है, और चीजों के 
दॉम तेजी से बढ़ .रहे हैं ।.........हम किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु 
यूंहु" सौंफ तौरें,ते संमक लिया जाना चाहिए कि एक लंबे अर्से से कष्ट सहने 
वाली ज़नेती के द्वितों को प्रांधान्य दिया जाएगा, और प्रत्येक स्थिर स्वार्थ 
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को जो उसके मार्ग में बाधा के रूप में मौजूद हो, हट जाना पड़ेगा ।,.. उत्पा- 
दन आज की प्रधान आवश्यकता है, और उत्पादन में अवरोध उत्पश्न कर ने, अथवा 
उसे घटाने;का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्रको, और विशेष कर मजदूर-वर्ग को, नुकक्षान 
पहुँचाएगा । परंतु केवल उत्पादन ही काफी नहीं है क्योंकि उससे थोड़े से हाथों 
में धन के और भी अधिक केन्द्रीकरण का खतरा है, और बह प्रगति में बाधा 
डालता है और उससे, आज के वातावरण में, अस्थायित्व और सघष पैदा होता 
है। समस्या के समाधान की दृष्टि से समुचित और न्यायपूर्ण बित रण भो बहुत आव- 
दयक है। आज हम अपने देश में ऐसा वातावरण निर्माण करने की प्रतिज्ञा लें।” 
राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने इसी पेतिहा सिक अवसर पर अपने एक भाषण में कहा, 
“जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हो और उसे अपनी योग्यता की पूरी ऊंचाई तक 
विकास पाने का अवसर मिले; जहां ग़रीबी और क्लेश और अज्ञान और अ- 
स्वास्थ्य बिल्कुल मिटा दिए जाएं; जहां ऊँच-नीच और अमीर-ग़रीब का 
भेद न रहे; जहां धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने और व्यवहार 

लाने की पूरी स्वतन्त्रता ही न हो, धर्म मनुष्य को मनुष्य से बांधने वाला 
एक हृढ़ तत्त्व बन सके; और अव्यवस्था और तोड़ फोड़ करने वाला तत्त्व न 
रहे जो विभाजन और दूरी की सुष्टि करता है; जहां अस्पृश्यता रात्रि के एक क्लेश 
पूर्ण स्वप्न के समान भुला दी गई हो; जहां मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त 
हो चुका हो; जहां आदिम-जातियों जौर अन्य सभी पिछड़े ए वर्गों को समाज 
के शेष भाग के समकक्ष में लाने के लिए सुविधाओं और विशेष आयोजनों 
की व्यवस्था की गई हो; और जहां पृथ्वी अपने करोड़ों पुत्रों को केवल खाने 

र॒ के लिए काफी भोजन ही न दे, उसमें एक, बार फिर दूध की नदियां 

बहने लगें; जहां पुरुष और स्त्रियां खेतों और कारखानों में अपनी समस्त 
गेग्यता के साथ हेंसें-खेलें और काम करें; जहां प्रत्येक कुदी और रोंपड़ी 
ग्राम्नोद्योगों के मध्र संगीत से गूज उठे और स्त्रियां उनमें काम करने और उनकी 
लय के साथ गुनगनाने में व्यस्त हों; ज़हाँ सूर्य और चंद्रमा सुखी घरों और 
प्रेम से भरे चेहरों पर चमके । ”” 
पुनरनिमाण के कुछ आधार-भूत 
सिद्धांत 

यह वह लक्ष्य है जो स्वाधीन भारत के निर्माताओं ने हुमारे सामज्े रखा 
है और जिसे अपने देश में हमें प्राप्त करना हैं। राज़तैतिक्‌ हृष्छिं से आज हम 
एक नए यूग के प्रवेश-द्वार पर खड़े हैं । शुलाभी की जिन जांजीरों ने हमें डेढ़ 
सो वर्षों से जकड़ रखा था वे आज टूट कर बिल गईं हैं। आज ध्यँत 


डर 
| 
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अपने भाग्य के विधात। हैं, और जो बड़ा उत्तरदायित्व हमने अपने कंधों पर 
लिया है, राजनैतिक स्वाधीनता का विकास आर्थिक और सामाजिक समा- 
नता की दिशा में करने की जो प्रतिज्ञा हमने ली है, उसे पूरा करना है। 
परंतु, समस्त जीवन के पुन्निर्माण के महान्‌ कार्य में जब हम कटठिबद्ध होते हैं 
तो एक सोनहले और आकर्षक, श्रेयस्कर और मंगलप्रद, लक्ष्य का निर्धा- 
रण ही काफी नही होता, हमें उन मार्गों के संबंध में भी स्पष्ट और सचेत 
होना पड़ता है जिन पर चल कर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते है। सच 
तो यह है कि लक्ष्य के सबंध में आज विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न विचार- 
धाराओं : में विशेष अन्तर नहीं रह गया है । सभी जनता के अभावों को दूर 
करने में प्रयत्नशील हैं; सभी जनता की उन्नति और जनता का उत्थान चाहते 
हैं; सभी की दिलचस्पी जन साधारण के सर्वांगीण विकास में है । आज तो जनतंत्र 
के संबंध में भी विशेष मतभेद नहीं रह गया हैं। एक ओर अमरीका और 
ब्रेटेन अपने को जनतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक मानते हे, और दूसरी ओर 
रूस अमरीका और ब्रिटेन की इस आधार पर आलोचना करता है कि वहां 
| सच्चे क्षर्थों में जनतंत्र नहीं है, और स्वयं एक आदर्श जनतंत्र होने का दावा 
करता हैं। घिचार-धाराओं के दो विरोधी शिखरों पर स्थित ये दोनों 
देश एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दोष लगाते हैं । अमरीका और ब्रिटेन 
का विश्वास हैँ कि जब तक व्यक्ति को र'जनतिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता न हो, 
शासन) में भाग ढेने और शासन की आलोचना करने के उसके अधिकार सुर- 
क्षित न हों, तब तक आधथिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता की बात करना 
बेमानी है! मनुष्य केवल पेट नहीं है । केवल दरीर भी नहीं है । उसके पास 
हृदय और मस्तिष्क भी है। वह मौलिक रूप से सोचना और व्यक्ल करना भी 
चाहता है । उसकी उत्तरदायित्व की भावना को भी अभिव्यक्ति मिलना 
चाहिए. । दूसरी ओर, रूस के द्वारा कहा जाता हैं कि एक ऐसे वातावरण में 
जहां आथिक और सामाजिक समानता न हो राजनेतिक अधिकार अपना 
मूल्य खो बंठते हैं । भूखे आदमी के मत को कुछ दुकड़ों से खरीदा जा सकता 
है। एक ऐसे समाज में जहां पूंजी पर नियंत्रण कुछ लोगों का है और शेष को 
अपना श्रम, कम से कम दामों पर, बेच कर अपना पेट भरना पड़ता है, राज- 
नैतिक अधिकारों के प्रयोग में ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसे 
समाज में तो मनुष्य का मनुष्य के द्वारा लगातार शोषण ही चलता रहता है 
भौर राज्य' पूंजीवादी वर्ग के हाथ में शोषण का एक यंत्रमात्र बन कर रह 
जाता है । 

'. मैं तो मानता हैं, जैसा मैंने हस पुस्तक मे कई स्थलों पर स्पष्ट करने का 
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यत्न, मी किया है, कि परदिचमी प्रजातन्त्रों और रूस दोनों की ही प्रजातंत्र 
की कल्पना अधूरी है॥। स्वतंत्रता और समानता प्रजातन्त्र के सिक्‍के 
के दो पक्ष हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता । 
राजनतिक दृष्टि से समानता का अर्थ एक यान्त्रिक समानता नहीं ै 
जिसमें प्रत्येक मनुष्य को बराबर रोटी और कपड़ा और बराबर 
वद़्न और ऊँचाई रखने पर विवद्ञ क्रिया जाए .। बराबरी का अथे 
यह है कि क़ानून, अधिकारों, अवसरों और व्यक्तित्व के विकांस की दृष्टि से 
सभी मनुझ्यों को एक सी सुविधाएं दी जाएं। जिस समाज में इस प्रकार की 
सुविधाएं नहीं हैं उसे जनतंत्रीय समाज कहना जनतन्त्र का उपहास करना है । 
परन्तु; प्रायः ऐसा होता है कि इन सुविधाओं को जूटाने के लिए मनुष्य की 
स्वतन्त्रता पर आक्रमण किया जात! है | मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों की 
सुरक्षा जिस समाज में न हो वह भी सही मानी में जनतन्त्र नहीं है । 
स्वतंत्रता और समानता में एक विरोधाभास अवश्य है। समाज में एक वर्ग 
(ऐसा हैं जो असमानता में ही फलता-फूलता है । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम॑ 
पर वह समानता के प्रयत्नों को रोकना चाहता है। इस वर्ग की स्वतन्त्रता 
पर नियंत्रण रखना अनिवार्य हो जाता है। समौनता की सृष्टि जिनके लिए की 
जाती है 'वे.भी प्रायः अज्ञान के कारण और बहकावे में आकर, उन प्रयत्नों 
का विरोध करते हैं । इस; कारण स्वतंत्रता को हुचलना आवश्यक माना जाने 
लगता है | समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता जितनी अधिक विकसित 
होगी, समानता की स्थापना में उत्तनी हीं कठिनाई होगी । इस प्रकार' स्वत“ 
न्त्रता और साम्य दोनों ही एक दूसरे के शत्रु प्रतीत होने लगते हैं । परल्तु 
जीवन के संपूर्ण विकास के लिए दोनों ही आवश्यक हेँ। बहुत संभव है कि 
इस देश में, हम इन दोनों के बीच एक तारतम्य, सांमजस्य का एक सूत्र, ढूंढ 
निकालने; में सफल हों, और दुनियां को सपूर्ण जत न्‍्त्र की एक कांकी दे सर्के । 
परन्तु इसमें सल्वेह नहीं कि. यह मार्ग, दुगंगभ और कठिनाइयों से भरा होगा 
और लक्ष्य तक पहुँचने में हमें बड़े साइस और अध्यवत्ताय, घेर्यं और सहिष्णुता 
का परिचय देना होगा 


राजनेतिक जनतंत्र ओर 


उस्रका स्तररूप 


सबसे पहिला निदचय, ,जो हमें कर, छेना है. वहु यह है कि जअसत्स्य को. 
हमने जिस आंशिक रूप में प्राप्त किया है उसे' हमें सुरक्षित रखना है ।'हैं 
मातता, हूँ ,कि, राजतैतिक, जनतस्त, दास्त॒त्षिक जनततत का एक आशिक रूप ही 
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है, पर वह उस नीव के समान है जिस पर जनतन्त्र का भव्य प्रासाद खड़ा 
किया जा सकता है, जिसे इस तींव को मज़बत किए बिना खड़ा करने का 
यदि प्रयत्त किया गया तो ताश के महल के समान उसके ढहु जाने का डर हूं। 
हम जिस किसी भी समाज का निर्माण करें, यह राजनेतिक जनतनन्‍्त्र उसका 
मूल-आधार होना चाहिए । यददि यह कहता सच है कि आथिक समानता के 
बिना राजनैतिक जनतन्त्र एक प्राणहीन, खोखली और निः:सार वस्तु के समान 
है तो यह कहना और भी अधिक सच है कि आर्थिक समानता प्राप्त करने के 
लिए राजनैतिक जनतन्त्र के अतिरिक्त यदि किसी अन्य मार्ग पर चलने का. 
प्रयत्न किया गया तो वह समानता न केवछ एक व्यापक हिंसा और रक्कपात के 
द्वारा प्राप्त की गई होगी; वह कृत्रिम, उथली और अस्थायी होगी । १ ताना- 
शाही के हारा समाज में जो भी परिवर्त्तन लाए जाएंगे वे इसी प्रकार के होंगे, 
और राजनैतिक स्वतंत्रता को तो उनसे सदा खतरा ही रहेगा, तलवार से जो 
व्यक्ति ज्ासन करते हैं वे जानते हैं कि यदि उनके हाथ की मुट्ठी ढीली पड़ी, 
अथवा उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी क्रिपीं, तो दूसरे हाथ उन तलवबारों, 
को छीन छेंगे और दूसरे क्षण उनकी गर्दन उनके नीचे होगी । तानाबाही के 
द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं, बड़े बढ़े युद्ध लड़े और 
जीते जा सकते हैं, परंतु मनुष्यों के हृइ॒य पर शासन नहीं किया जा सकता, 
और जिस शासन-व्यवस्था के पीछे जन साधारण का सक्रिय, रचनात्मक, 
प्रेरणा-जन्य समर्थन नहीं है वह समाज को सच्चे अर्थों में ऊँचा नहीं 
उठा सकती । 
इस राजनैतिक जनतन्त्र की आवश्यक शर्त्तें क्या हैं ? उसकी पहिली शर्त 

निःसन्देषह्ठ, शासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होता है ।इस उत्तरदायित्व का 
अर्थ है; शासन के चुनाव में जनता का हाथ होना । चुनाव यदि दो या अधिक 
'बस्तुओं के बीच किया जाता है, देश में सदा ही दो या उससे अ घिक राजने- 


हक 4. करत हकान्‍मयाज॑न कभीन्‍म 


१ रूस में १९३७ औरु ३८५ के शांसन को भवांद्धित व्यक्तियों से मुक्त करने 
के प्रयत्नों में दो हजार व्यक्तियों को फांसी दिए जाने के समाचार रूस के 
राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में, और इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य व्यक्तियों की 
फांसी के समाचार-स्थानीय पत्रों में छपे। इनमें से एंक भी व्यक्ति के 
खिंलाफ कोई अदालती कार्यवांही नहीं की गई थी, और इस, सूत्री में प्रान्तीय 
लोकतस्त्रों के, एक को छोड़कर, सभी अध्यक्ष और प्रधान-मंन्‍्त्री थे, फ़ौज के 
अधिकांश बड़े अफूसर थे, जलसेना के सब अध्यक्ष थे, और, रूस की. क्रॉति के 
लगभग सभी पुराने नेंतां थे, । 


३७४२ स्वाधीनता की चुनोती 


तिक दल अथवा विचार-घाराएं अथवा दृष्टिकोण होते हैं। इनमें से किसे 
शासन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की अनुमति दी जाए; यह निरचय 
जनता को ही करना है, क्योंकि उसके कार्यक्रम का सीधा प्रभाव उसके जीवन 
पर ही पड़ेगा । जनता को न केवल सरकार को चुनने का अधिकार होना 
चाहिए उसे यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह एक अवांछनीय सरकार को 
स्थान-च्यूत, भी ऋर सके | सच तो यह है कि जनता के लिए यह निर्णय 
करना अधिक आसान है कि वह किस सरकार को नहीं चाहती बजाए इसके कि 
वह किन निद्िचित सामाजिक नीतियों के पक्ष में है। राजनैतिक जनतन्त्र की दूसरी 
बत्तं उसकी पहिली ज्वत्ते में ही अन्तहित है । यदि हम जनता को सरकार के 
चुनाव का अधिकार देना आवश्यक समभते हैं तो यह भी आवद्यक है कि 
उसे वास्तविक चुनाव की सुविधा हों । यह चुनाव विभिन्न राजनैतिक दलों के 
बीच ही किया जा सकता हैँ | विभिन्न राजनैतिक दर तभी पनप सकते हैं, 
जब जनता को सरकार का विरोध करने की सुविधा हो । विरोधी दल को 
जब तक इतनी सुविधा नहीं है कि शासन को अपने हाथ में लेने की वह खुले 
तौर पर तैयारी कर सके, जनता के सामने अपने विचारों, और सरकार की तीखी 
आलोचना, रख सके, और उसे यह विश्वास हो कि जनता का समशॉत प्राप्त 
कर लेने के बाद सरकार शासन के सूत्र चुपचाप उसके हाथों में सोंप देगी, 
तब तक जनता के सामने चुनाव. की वस्तविक सुविधा नहीं मानी जा सकती । 
विरोधी दल की अल्लुपस्थिति में जनता को मतदान का अधिकार देना, जैसा 
समय समय पर फ़ासिस्ट और कम्यूनिस्ट दोनों ही देशों में होता रहता है, 
चुनाव के अधिकारों का सलौल उड़ाना है । गोएबिल्स ने एक बार कहा था, 
“ हम सभी नांत्सियों को इस बांत का विश्वास हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, 
और हम किसी ऐसे आदमी को ,बर्दाइत नहीं कर सकते जो कहत। है कि*वह 
सही रास्ते प्र है। क्योंकि था तो, थदि वह ठीक कहता है तो, वह नात्सी 
है, और यदि वह नांत्सी नहीं है तो वह ठीक नहीं कहता ।” गोएबिल्स के 
जमेनी के समान स्टेलिन के रूस में भी यही बात ठीक है। दोनों ही देशों में 
चुनाव, एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में, फ़्यूरर हिटलर और फ्यूरर हिटलर के 
बीच, अथवा माहोल स्टलिन और माशेल स्टेलिन के बीच होता है। वे एक 
देश में नात्सीदल ओर नात्सीदल के बीच चुनाव कर सकते थे और दूसरे में 
कम्यनिस्ठ पार्टी और 'कम्थनिस्ट पार्टी के बीच । | 
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अन्त ही मानना चाहिए । यह सच है कि सभी जनतंत्रीय देशों में विरोधी पक्ष 
को समन स्वतन्त्रता नहीं है, परन्तु इस स्वतन्त्रता की वास्तविकता को ही 
जनतस्त्र की सच्ची कसोरी माना जाना वाहिए। शाप्तन के निर्माण और भंग 
करते में जनता का प्रत्यक्ष हाथ और विरोधी दल को, सभी वैध उपायों द्वारा, 
अपना विरोध व्यक्त करने का संपूर्ण अधिकार, जनतन्त्र की इन दो आवश्यक, 
ओर स्थूल; क्षत्तों की चर्चा के साथ हम अपने को, अनायास ही भावनाओं के 
एक विशिष्ट वातावरण की चर्चा करते हुए पाते हैं जो जनतन्त्र की एक 
तीसरी आवश्यक शर्ते है। जनतन्त्र किसी देश में तब तक सफल नहीं हो 
सकता जब तक वहां सहिष्णुता की एक व्यापक भावना विकसित न हो चुकी 
हो । जनतन्त्र का अर्थ केवल जनता का र ज्य' नहीं है--उसका अर्थ बहुमत 
का राज्य तो हगिज नहीं है--जनता के लिए” चलाया जाने वाला राज्य भी 
हैं । उसके लिए जनता के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण को सहानुभूति के साथ 
समझने और उसे अपने निर्णयों में उचित स्थान देने की आवश्यकता है--इन 
अल्पसंख्यक वर्गों का आधार धर्म हो, अथवा जातीयता अथवा आधिक 
विचार-धारा । जनतन्त्र में किसो भी अल्पसंख्यक वर्ग को कुचलने, और गलाम 
बना कर रखने की भावना के लिए तो गुंजाइश हैँ ही नहीं। जिस वर्ग के 
हाथ में देश का शासन है वह यदि अन्य वर्गों को कुचलने में व्यस्त है तो वे 
दूसरे वर्ग, वैधानिक और अवेधानिक, सभी उपायों से सत्ता को अपने हाथ में 
झेने का प्रयत्न करेंगे, और उनमें से कोई भी वर्ग जिस दिन सत्ता को अपने 
हाथ में ले पाएगा, आज के झ्ासक-वर्ग, और संभवत: अन्य वर्गों के प्रति भी, 
वैसी ही असहिष्णता का बर्त्ताव करेगा; जनतस्त्र के विकास के लिए ऐसा 
वातावरण सचमुत्र ही उपयुक्त नहीं है । जनतन्त्र का अर्थ तो यह है कि एक 
राजुनैतिक दल, केवल इस आधार पर कि जनता के बहुमत ने उसे अपना 
समर्थन दिया है, दूसरे “राजनैतिक दल से, पेल के विजयी योद्धा के समान, 
सदूभावना और सौहाद के वातावरण में, राज्य , की सत्ता अपने हाथ में 
ले सके । 
ऊपर जनतन्त्र के जिन सिद्धांतों की चर्चा की गईं हैं उनका संबंध उस 
“राजनेतिक जनतन्त्र' से है जो पंजीवादी देशों में भी पाया जाता है । क्‍या 
उस जनतन्त्र की हम इसी कारण ठकरा दें कि पूंजीवाद के प्रश्नय में उसने 
विकास थाया है ? १ आज [सबात के लिए प्रमाण जुदानें की आवश्यकता' 
नमन नमन + सनम न नमन न कम कनन न न्‍नकानन नव नल न न तन न नी नर अनीनननतननन नननन+«---म-न न नी >-न>++«»+ननन++«»+«+-+++-न 


१ तब तो हूमें आधुनिक यूग के सारे आविष्कारों को, और औशद्योगीकरण 
की समस्त प्रक्रिया को, और कला और संस्कृति के उन अमूल्य' तत्त्वों को: भी 
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नहीं रह गई हैकि केवल जनतन्व्रीय शासन ही जनता का वास्तविक प्रतिनि- 
घित्व कर सकता है और उसे सुखी बना सकता है। जनतन्त्र के अतिरिक्त 
जितने भी मार्ग हें वे सब जबदंस्ती और अत्याचार के मार्ग हे । जनता की 
आवाज्ञ की उनमें अभिव्यक्ति नहीं होती, और इस कारण जता के हित-चिन्तन 
की उनसे अपेक्षा नही की जा सकती । समस्त विरोधों के होते हुए राष्ट्रीय 
एकता की भावना का विकास भी जनतंत्रीय देशों में ही श्षंभव है | अन्य देशों 
की एकता पाशविक बल के आधार पर स्थापित की गई एकता हैं। इस दृष्टि 
से हम तानाशाही और जनतन्‍त्रीय देशों के वातावरण में एक बड़ा अन्तर पाते 
हैं। तानाशाही देशों में सत्ता जिन लोगों के हाथ में होती हैं वे सदा ही फ़ौज 
और पुलिस के बढ़े संरक्षण में रहते है क्योंकि उन्हें भत्र लगा रहता है कि उन 
हज़ारों बेगुनाह व्यक्तियों की हत्या, और उत्पीड़न का बदला, जिनके खून से 
उनके हाथ लाल हे, उनसे न जाने कब ले लिया जाए । इसके विपरीत जन- 
तंत्रीय देशों में राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष प्रधान-मनन्‍्त्री और अर्थ-सचिव, सभी 
निह॒त्थे और, निर्भीक, अकेले और प्राय: अरक्षित घूमते हुए दिखाई देते हैं । 
एटली के शासन में चचि७ और उसके साथियों को सरकार के कड़े से कड़े 
विरीध की वे सब सुविधाएं प्राप्त हें जो चेम्बरलेन के शासन में एटली और 
उनके साथियों को थीं : ब्रिटेन में तो विरोधी दल के नेता को इस बात क॑ 
लिए एक बड़ा पारिश्रभिक दिया जाता है कि वह सरकार की आलोचना करे, 
उसे बरा भुला कहे और चाहें तो; उसकी बातों को तोड़-मरोड़ कर भी जनता 
के सामने रख सके | जनतन्त्र में सभी राजनेतिक दलों सें आपस में एक दूसरे 
के विरोध को न केवल बर्वाइत ,करने बल्कि उसे अभिव्यक्ति के छिए 
पूरी सुविधाएं देने का एक अलिखित समभौता होता है और, इस समझौते का 
पॉलन यह जानते हुए भी किया जाता है कि जब सत्ता दूसरे राजनैतिक दल के _ 
हाथ में जाएगी तब वह उसका उपयोग पहिले राजनेतिक दल के स्थिर स्वार्थों 
प्र.ओधात' पहुँचाने की दिशा में करेगा। चचिक्त की सरकार ने जब एटली 
के हाथों में शासन की सत्ता सौंपी तो अनुदार दल, और उसके समर्थक पंजी- 
पति वर्म, की -न केबल आशंका थी, बल्कि पूरा विव्वास, था कि एटली की 
सरकार क़ैमून और शासन-तंत्र का उपयोग देश में पूंजीवाद की जड़ों को 


खोदेने भरे! खोदेन और! समाजवाद की स्थापना” की दिशा में करेगी । परंतु, जनता के 
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बहुमत के साममे भूक जाने के अतिरिक्त अन्ुदार दल ने अपने सामने कोई 
दूसरा मर्बर्ग नहीं देखा। 


जनतंत्रीय शासन और जनतंत्र-गिराधी 
राजनेतिक दंले 
जनतन्त में राजनैतिक दलों के प्रति सहिष्णुता एक आवश्यक दत्त है । 
पर, उन राजनैतिक दलों के संबंध में क्या कहा जाए जो जनतन्श--यां राज- 
नेतिक जनतन्त्र के आधार-भूत पिद्धांतों में ही विश्वास नहीं रखते ? यह 
स्पष्ट है कि जितने भी फासिस्ट और कम्यनिस्ट दल हे राजनैतिक जनतन्ञ 
के मल-सिद्धांतों से उनका विरोध हैँ | यह भी स्पष्ट है कि हमारे देश में यदि 
राज्य की सत्ता रोष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथों में 
चली गई तो वे जनतन्शीय शासन की जड़ों को ही उखाड़ कर फेंक देंगे और 
सामन्तशाही अथवा साम्प्रदायिकता अथवा एक वर्ग विशेष के हिसात्मक संग- 
ठन के आधार पर, बसों और मशीनगनों से, देश पर झाप्तन करेंगे। कोई 
भी जनतन्तीय शासन इस प्रकार के विरोध को बर्दाइत नहीं कर सकता । 
यह सच है कि किसी देश सें यदि इस प्रकार की प्रव्ृत्तियाँ हैँ तो वे उसके 
अरवास्थ्य की सूचक हैं, और शासक-बर्ग को गंभी रता के साथ यह सोचने की आव- 
इयकता है कि उस वातावरण को, चाहे वह सांप्रदायिक विद्वेष का वातावरण 
हो .अथवा आ्िक शोषण का, किस प्रकार मिटाया जाए जिसमें इस प्रकार 
के अवांछनीय तत्वों को पोषण मिलता है। जनतन्श की रक्षा और शासन में 
कमजोरी न आते देना, ये दोनों उत राजततिक दल के प्रमुख कर्त्तव्यों में से 
हैं जिसके हाथ में देश की सरकार है । किसी भी राजनैतिक दल के द्वारो भय 
अथवा स्थिर-स्वार्थों की रक्षा की दृष्टि से, किसी ऐसे दल के हाथों में शासन 
सौंप देना जो देदा के जनतस्का को मिटाने के लिए कटिबद्ध हो, जनतन्त के 
,. और उसके साथ जनता का जो हित बँधा हुआ है उसके साथ विध्वासघात 
करना है । ये प्रश्ृत्तियां' जब तक विचार के क्षेत्र में है तब तक उनके प्रति 
उपेक्षा भी दिखाई जा मकती हैं, परंतु यदि वे संघ-बद्ध होने रूगें और अपनी 
सैनिक अथवा अर्द्ध-सैनिक टुकड़ियाँ भी खड़ी करने लगें तब तो जनतन्त्रीय 
शासन को अपनी सभी शक्ति लगा कर उन्हें कुचलना आवश्यक हों जाता है। 
परंतु, कोई भी स्वस्थ जनतन्शीय शासन इन प्रवृत्तियों के विधद्ध राजदण्ड के 
प्रयोग को ही अपना अन्तिम हथियार नहीं मान सकता । उसके अस्तित्व की 
एक' बड़ी आवद्यक दात्त यह है कि वह दवैज्ञ में राष्ट्रीय एकता की भावना को 
बनाएं रख सके । फॉसिस्द और कम्यनिस्ट विचार-धाराएं दो विभिन्न कोनों 
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से उद्भूत होकर इस राष्ट्रीय एकता पर ही सबसे बड़ा प्रहार ,करुती हे । 
फासिस्ट प्रवृत्तियाँ विभिन्न सप्रदायों, हिन्दू और मुसलमान, के बीच, और 
कम्यूनिस्ट प्रव्ृत्तियां, विभिन्न वर्गों, अमीर और ग़रीब, के बीच बड़ी बड़ी 
दरारें डाल देना चाहती हैं। संघर्षों के इस आधार पर कोई भी जनतंत्रीय 
शासंन अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सकंता । जनतन्त्र के लिए समझौते और 
सहयोग की भावना आवश्यक है। वह यदि समाज में नहीं है तो उसका निर्माण 

, करना पड़ेगा । हिन्दू और मुसलमानों के भेद यदि मिटाए जा सकते हैं 
तो मिटाने पड़ेंगे । अमीर और ग्ररीब के बीच की खाई को अगर पांदा जा 
सकता है तो उसे पाठना पड़ेगा | यदि यह संभव नहीं है तो जनतन्त्र का समरुत 
ढांचा टूट कर ब्खिर जायगा । 


हिन्दुस्तान और जनतंत्रीय 
शासन 


परन्तु, एक बड़ा मौलिक प्रइन तो यह हैं कि जनतंत्रीय शासन हिन्दुस्तान 
के वातावरण के लिए उपयुक्त है भी या नहीं ? एक लंबे अर्से तक यह प्रश्न 
उन अनुदार अंग्रेज़ लेखकों के द्वारा उठाया जाता रहा जो हिन्दुस्तान की 
जनता के हाथों में शासन सौंपने के लिए नित्य नए बहानों की तलाश में व्यरत 
रहा करते थे। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हिन्दुस्तान में जनतन्त्र की स्थापना 
करना उसकी प्राचीन संस्कृति, वत्तमान राजनीति और समस्त राष्ट्रीय मनो- 
वत्ति के विरुद्ध जाना है। एक बात जो हम, और अधिकांश भारतीय नेता 
भूत जाते हैं,” भूतपूर्व भारत-मंत्री एमरी ने १६ नवम्बर १६४१ की मेचेस्टर 
में “भारतीय वेधानिक समस्‍या” पर बोलते हुए कहा, “यह है कि हमारे ढंग का 
दासन-विधान एक एसे संयक्च-समन्वित समाज में ही सफल हो सकता है जहां 
राजनंतिक दल निर्श्चित सार्वजनिक समस्याओं को लेकर अपने मतभेदों को 
व्यक्त करते हों; और उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज अपनी 
धारणाओं को बनाता और बदलता रहता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धातों 
अथवा मूल-विश्वासों के संबंध में कोई स्थायी वेषम्य न हो । दुर्भाग्यवश ऐसी 
प्ररिस्थिडियाँ भारतवर्ष में, कम से कम आज के भारतवर्ष में, मौजद नहीं हे।”” 
कांग्रेस सही अर्थों में एक जनतात्रिक राजनतिक दल नहीं है, इसकी चर्चा करते 
हुए शुस्टर और बविंट ने 'भारतवर्ष और प्रजातन्त्र”! नाम की अपनी पुस्तक में 
लिखा “करोड़पति और मजदूर, संत और ठंग; शिक्षक और अशिक्षित, गंवार 
और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के “ब विचारों वाले, कऋरि 
अल्तराष्द्ीय राजनीति के भवशारद, उदार विचारों वाले, क्रांतिकोरी 
१--झभूठग और विद : ॥70॥9 ७70 ॥)07700780ए पृ० १६६ 
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समाजवादी, सनन्‍्यासी, कट्टर मुसलमान और रूढ़िवांदी हिन्दू,” सभी उसमें 
शामिल हैं, और “अंग्रेज़ी शासन के प्रति घणा ही इन सब्र परस्पर-विरोधी 
तत्त्वों की एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए है ।” उन्होंने यह सिद्ध करने 
प्रयत्न किया कि कांग्रेस का संगठन और उसकी कायें प्रणली सभी एक 
फासिस्ट आधार पर क्रायम हैं । हिन्दुस्तान में मुसलमानों और इस्ल!मी संस्क्षति 
को कुचलने और देशी राज्यों पर अनेतिक प्रभाव डालने के दोष भी उस पर 
लगाए गए । इसक॑ अतिरिक्ल यह भी कहां गया कि हिन्दुस्तान न केवल दो 
राष्ट्रों! में बंटा हुआ है “वह लगभग एक दर्जन प्रमुख राष्ट्रों का संग्रह है, 
जिनमें प्रत्येक एक विभिन्न भाषा का उपयोग करता (है, प्रत्येक की अलग- 
अलग साहित्यिक परपराएं हैं, और प्रत्येक की राजनैतिक स्वाधीनता और सैनिक 
बीरता की स्मृतियाँ भी ,भिन्न हे ।” हिन्दुस्तान की तुलना यूरोप से की गई, 
और हमें बताया गया क्रि अंग्रेज़ों के इस देश से हटते ही हम एक दूसरे का 
गला घोंटने, दबाने कें, प्रयत्नों में लग जाएंगे, मराठा की तलवार राजपूत की 
ग्देन पर होगी, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों के ख़िलाफ़ हो 
जाएंगे, सिख मुसलमान से युद्ध में जूक रहा होगा । हमें यह बताया गया कि 
हिन्दुस्तान के सभी वर्गों में इतना/अधिक विक्षोभ हैं कि हम अपने देश में वैसे 
गान्त वात्तावरण की कभी कल्पना कर ही नहीं सकते जिसमें जनतन्त्र का 
विकास संभव होता है--हिन्दुस्तान में जनतन्त्र की स्थापना “एक सशवत और 
पेचीदा एंजिन एक बालक के हाथ में दे देने के समात” बताई गई । इन लोगों 
की अन्तिम दलील यह थी कि जनतन्त्र हमारे देश के राष्ट्रीय मनोविज्ञान के 
ही विरुद्ध जाता है। जनतंत्रीय संस्थाओं का हमारे देश में कभी विकास नहीं 
हुआ। एक उदार स्वेच्छाचारिता पर स्थापित शासन-तंत्र ही हमारे लिए 
उपयक्त हैं । जहां लोग छोदी छोटी बातों पर भी समभौता करने की दक्ति 
न रखने हों, नागरिक चेतना का जहां बिल्कुल अभाव हो और जहां अधिक्षा 
और भाषर प्रवणता इतनी व्यापक हो, वहां जनतन्त्र की परंपराओं की स्थापना 
असंभव है ।१ 
ये सब दलीलें स्वाधीनता की पहिली किरणों में पिघल कर नष्ट हो चुकी 
हैं । यह सच हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, और मैं मानता हूँ कि एक 
अस्थाई काल के लिए, हमारे सांप्रदायिक विद्वेष इतने तीत्र हो उठ थे कि 
एक जनतंत्रीय शासन के सफल विकास के लिए हमारे देश में उपयक्त वाता 
सरण नहीं २हु गया था | तब हसने सर्जन का चाक निकाला और बड़ी निर्म- 


३ इन प्रदनों का विस्तृत विवेचन कैखक की अग्रेज्ञी पुस्तक 00 
 फरशा0०0०७०ए ॥॥ वात में मिलेगा । 
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मता से देश के दो टुकड़े कर दिए । उसकी अनिवाय॑ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ " 
हुईं । बहुत खून, और उसके साथ बहुत सा मवाद भी, बहा | पर, यहे हमारी 
जनतंत्रीय॒प्रवृत्तियों काही परिणाम था कि हेम इस सारी अव्यवस्था, |और 
उससे उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, पर विजयी हो सके | हमारा 
यह बड़! जरूम भरने भी न पाग्ा था कि देशी राज्यों की सावेभौम सत्ता की 
घोषणा से अंग्रेजों ने जाते जाते हिन्दुस्तान के जो सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे वे 
भी तेज़ी से एक दूसरे में सिभिटते, जुड़ते और हृढ़ होते दिखाई दिए। सिख 
और हिन्दू, मराठा और राजपृत, मद्रासी और पंजाबी, ब्राह्मण और अब्नाह्मण 
सभी ने अपने को एक दूसरे के समीप पाया । सभी ने मिल कर एक नए 
हिन्दुस्तान को बनाने का भोर अपने हाथों में लिया । पिछले डेढ़ वर्षों में 
कांग्रेस जिस ढंग से देश का शासन चलाती रही हैं वह किसी भी जनतत्रीय 
शासन के इतिहास में एक गौरवशाली यग माना जाना चाहिए। मंत्रिमंडल 
में, फौज में, पुलिस में, सरकारी नौकरियों में, सभी स्थानों पर हिन्दुओं का 
भारी बहुमत होते हुए भी शासन ने, एक असांप्रदायिक लोकतंत्र की भावना 
में काम करते हुए, हिन्दू सांप्रदायिक तत्त्वों के खिलाफ सख्त कायंवाही की । 
उसने, अपने अप्तित्व की कीमत पर भी, एक संप्रदाम और दूसरे संप्रदाय के 
त्रीच क्रिसी प्रकार का भेद करने से इन्कार कर दिया, और शासन की दृष्टि 
से भी उसने अपनी योग्यता का इतना परिचय विया कि उस बड़े संकट में 
भी वह अपने और देश के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी । शांसन की सुरक्षा 
की दृष्टि से उसने जनता की ग़लत भावनाओं के आधार पर स्थापित सशस्त्र 
और व्यापक संगठनों पर आक्रमण करने से भी मुह नहीं मोड़ा । परंतु, इन 
डेढ़ वर्षों में केवल कांग्रेस ही जनतन्त्रदी कसौदी पर खरी नहीं उतरी है, देश 
की जनता ने भी जनतंत्रीय शासन को चलाने की अपनी योग्यता का परिचय 
दिया हैं । समाजवादी दल के कांग्रेस से बाहर आ जाने और वैधानिक आधार पर 
अपने को एक विरोधी दल के रूप में संगठित कर लेने को मैं देश में राजनैतिक 
जनतत्र की भावना के विकास का एक बड़ा चिन्ह मानता हूँ | जनता, ने समय 
समय पर कांग्रेसी सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुए भी अछु- 
शासन की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा है, और ज़ो जनतंत्र-विरोधी शक्तियां 
देश में हैं उन्हें एक सीमित रूप में ही अपना समर्थन दिया है | देश के आज 
के, वातांवरण में न तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक, संघ के बहुत सशक्त हो 
पाने की संभावना है और न यह आशंका ही की जा सकती है कि 
कम्यूनिस्टों को जनता के एक बंढ़े वर्ग का. समर्थन मिल सकेगा. 

कांग्रेस की वीति से ज्यों क्यों असन्तोष फैलता जाएगा, जनता 
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'के उन राजनतिक दलों की ओर भुकने की ही अधिक आशा है जो वैधानिक 
ढंग से उसकी आलोचना कर रहे हैं, और जनतांत्रिक ढंग से उस पर कब्जा 
करना चाहते हैं । देश में बच रहने वाले चार करोड़ मुसलमानों ने भी जिस 
सहयोग और समझौते को भावना, और कभी कभी असह्य होने वाली परि- 
स्थितियों में भी, जिस राजनिष्ठा का परिचय दिया हैँ वह इस दिशा में एक 
स्पष्ट संकेत है कि वे अपने भाग्य को इस देश के भविष्य के साथ गुंथा हुआ 
मानते हैं, और हिन्दू समाज के भारी बहुमत का उनके साथ जो व्यवहार है 
उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे, उतनी ही तैत्परता के साथ, उन्हें अपने से 
अभिन्न मानने के लिए तैयार: हैं।इन परिस्थितियों में भी यदि आज हमारे 
देश में कुछ लोग ऐसे हे जिन्हें जनतन्त्रीयः सस्थाओं की सफलता में अविश्वास 
है तो उनके सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने न तो जनतन्त्रीय 
पिद्धोन्‍्तों का ठीक से अध्ययन किया है, और न इस देश के जीवन, वातावरण, 
परंपराओं और प्रश्ृत्तियों को ठीक से पहित्राना-परखा है । 


क्रांति के जनतांत्रिक साधनः 
एक विश्लेषण 

यह स्पष्ट है कि राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के बाद आंथिक 
और सामाजिक समानता की भोर तेज्ञी से बढ़ना हमोरे लिए अनिवाय॑ हो 
गया है । परंतु साधनों के खुनाव के संबंध में भी सतकी रहना हमारे लिए 
आवश्यक होगा। साधनों पर तो हमारा नियंत्रण सदा रह सकता हैं,” 
गांधीजी कहा करते थे, 'लक्ष्म पर नहीं ।” “लक्ष्य तो साधनों में से उत्पन्न 
होता है।' “जैसे साधन होंगे वैसा लक्ष्य बनेगा ।” “यदि हमने साधनों की 
चिन्ता ठोक से कर ली तो लक्ष्य तो अपनी चिन्ता अपने आप कर हछेगा ।” 
गांधीजी के ये सिद्धात सामाजिक क्रांति के लिए उतने ही उपयुक्त हैं जितने 
राजनैतिक प्ररिव्तत के लिए। सामाजिक क्रांति' और ०“जनतांत्रिक॑ 
साधनों, में मेरी दृष्ठि में, नै केवल किसी प्रकार का विरोध ही नहीं है वे एक 
दूसरे के पूरक भी हैं । सामाजिक क्रांति को लाने के जितने भी अन्य साधन 
अपनाएं जाएंगे वे सदा असफल रहेंगे। कहा जा सकता हैँ कि रूस व अन्य 
कम्यूनिस्ट देशों में आथिक और सामाजिक समानता की स्थापना के लिए जो 
मार्ग चुना गया बहू जनतातिक मार्गे से बिल्कुल विपरीत था । परन्तु में तो 
यहु मा ते के लिए तैयार नहीं हूँ कि रूस ने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर 
लिया हैं जिसकी खोज में वह चला थो। यह कहा जा सकता है कि रूस सें 
आशधिक समानता तो एक बड़ी सीसा तक प्राप्त की जा सकी है, पर सामाजिक 
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न्याय अभो दूर की वस्तु है । ओथिक स्थिर स्वार्थों के स्थान पर आज हम 
रूस में राजनेतिक स्थिर स्वार्थों को और भी इृढता से स्थापित होते हुए देख 
रहे हें--जनता के आधथिक बंधन टूटे है परन्तु राजनैतिक बन्धन 
इृढ़तर बन गए हैं । ज़ारशाही शांसन के विरोध में रूस में 
जिस जनतंत्रीय. शासन का विकास प्रारंभ हो चला था, आ्थिक 
समानता के तूफान में वह नष्ट अ्रष्ट हो गया। और, रूस से जनतन्त्र 
नें जो बिदाली तो वह फिर लौटा नहीं | हिमा के साधनों में सबसे बडी 
खराबी यही है कि वे प्रयोग कैरने वाले में हिसा की ऐसी भावना को जागृत 
कर देते हें कि वह फिर सभ्य साधनों को काम में लाने की क्षमता खो बैठता 
है । और जब एक बार किसी देश में हिसा और तानाशाही, की स्थापना हो 
जाती हैँ ठो उसका जनतांत्रिक संस्थाओं की ओर लौटना बहुत कठिन 
हो जाता हैँ । जब तक हमारे पास राजनैतिक जनतन्त्र है तब्र तक हम कम से 
कम उस रास्ते पर तो हैं जिस पर चलकर आर्थिक और सामाजिक समानता 
के लक्ष्यों तक पहुँच सकते हें । उसे एक बार परित्याग कर देने के.बाद हम 
अनधरत रूप से हिंसा और प्रतिहिसा, तानाशाही और आतंकवाद के विषम 
चक्र में डूबते-उतराते रहते हूँ | श्री० ई० एफ ० एम० डब्रिन के शब्दों में “यह 
एक देर से समभने में आनेवाला पर महत्त्वपूर्ण सत्य हैँ कि समोजवाद जनतंत्र 
क॑ लिए आवदयक है---इस दृष्टि से कि पूंजीवाद और जनतन्ञ् साथ साथ 
नहीं चल सकते । परन्तु यह एक बहुत सरल और स्पष्ठ सत्य है कि 
जनतंत्र सम/|जवाद के लिए आवश्यक है । यह बांत नहीं हैँ कि जनतनत्र 
समाजवाद तक पहुँचने के लिए सबसे मधर, अथवा सबसे प्रभावपूर्ण, अथवा 
सबसे निद्िचत मार्ग हे, परन्तु वह उसके लिए एक ही मार्ग है, और दूसरी 
जितनी भी आशाएँ और योजनाए हैं वे ऱछत और अ्रामक हैं । जनतन्ञ का 
समाजवाद से संबंध वैसा नहीं है जैसा डबल रोटी और उस पर लिपटी हुई 
चमकीली पत्नी का, या कॉफी और मलाई का--एक सजावट अथवा बढ़े 
सुधार के रूप में; परंतु ऐसा है जैसे हवा और सांस का, कोयले और आग का 
प्रेथ और जीवन का-वह एक अनिवायें साधन, और हमोौरी सभी सामाजिक 
भाशाओं का मूल-प्रेरक है १ 
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एशियाबी आन्दोलनों 
की दिशा 


एशिया की नई सांस्कृतिक चेतना, आर्थिक योजनाओं और राजने तिक आंदों- 
लनों के पीछे जनतंत्रीय सिद्धान्तों में एक अटूट विश्वास भी बहुत स्पष्ट दिखाई 
देता है । वत्तंमान एशिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता माओ त्सि-तुंग का 
नया जनतंत्र' इसका एक सबल प्रमाण है । उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बार 
बार यह दोहराया है कि चीन में किसी बड़े आधथिक परिवत्तंन के पहिले वहां 
पर जनतंत्र का विकास आवश्यक होगा । एशिया के देशों को पहिले तो स मत- 
शाही से जनतंत्र के युग में आना हैं; उसके बाद ही वे समाजवाद की ओर बढ 
सकेंगे । समाजवाद का विकास, एशिया में, लोक-राज के रूप में ही संभव है । 
हिन्देशिया के सुल्तान हाहरियार ने अपने “हिन्देशिया समाजवादी दल में इसी 
सिद्धान्त को अपनाया हैं । ज्वाहरलाल नेहरू ने, हिन्दुस्तान में, बार बार कहा 
है कि उनके सामने जनतस्क्ा वी स्थापना का प्रइन पहिले है, समाजवाद का 
उसके बाद । चीन के कम्यूनिस्ट कहे जाने वाले व्यक्ति, जैसा पढे बताया 
जा चुका है, सभी प्रगतिशील तत्त्वों को अपने साथ लेकर चलना चाहने हें। 

न्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि देश की सरकार एक राजनै- 

तिक दल के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय आधार 
पर उसका संगठन होना चाहिए, जिसमें एक केन्द्री भूत जनतांत्रिक विधान के 
अन्तर्गत अनेकों क्रांतिकारी वर्ग सम्मिलित हो सकेंगे। ” “चीनी क्रांति, 
माओ त्सिनतुंग ने “नया जनतंत्र” में लिखा, “दो मंज़िलों में घदित होती जानी 
चाहिए । पहिली मंजिल नए जनतंत्र की, और दूसरी मंजिल समाजवाद की । 
पहिली मंश्िल निःसंदेह कुछ अधिक लंबी होगी । सुबह से शाम तक में सच- 
मुत्त ही उसे समाप्त नहीं किया जा सकेगा ”' अपने विश्लेषण में माओ त्सि- 
तूग ने नए जनतन्ञश की, अपनी इस कल्पना को साम्यवाद से भिन्न बताया है। 
४8हमें साम्यवादी विचार, और स|म्यवादी समाज-व्यवस्था के प्रचार को नए 
जनतंत्र के' आचरण और कायंतक्रम से भिन्न रखना चाहिए । ?” “दोनों को 
मिला देना अवछनीय हें। ”” अन्य स्थानों पर भी उन्होंने लिखा है कि 
“हमारी वर्तमान संस्कृति “साम्यवाद नहीं है, नया जनतंत्र है। ? और नए 
जनतञ को साम्यबाद से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए | ”” 

एशिया के सभी देशों में आज जिंस गृह-युद्ध की लपटें भड़क उठी हें, 
क्षयवा भड़के वाली है, वह स्पष्टतः ही जनतंत्र और साम्यवाद के बीच एक 
संघर्ष नहीं है बहू तो उन दो वर्गों के जोौत्र का संघर्ष हैं जिनमें 
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से एक जनतंत्र की आड़ में एक पिछड़ो हुई समा ज-व्यवस्था . 
की बनाए रखता चाहता। है और दूमरा जनतञ् को उसके सही और 
व्यापक रूप में, एक नवीन और प्रगतिशील समाज-व्यवस्थोी के आधार के 
रूप में, स्थापित करने में प्रवत्तनशील है | चीन का ही उदाहरण लें, क्योंकि 
राजन॑तिक स्वाधीनता में अग्नणी होने के नाते एशिया के इस गह-यद्ध का 
आरंभ वहीं से हुआ । माओ त्सि-तृंग सुनयातसेत के अधिक निकठ हैं, च्यांग 
काई दोक की तुलना में । सुनयातप्तेन का विश्वास ज्ञमीन के अधिकारों के 
संबंध में अनिवार्य समानता की स्थापना में था। च्यांग ने इस योजनों को 
अव्यवहायं बता कर छोड़ दिया, पर माओ और चूते द्वारा 'मुक्त! किए गए 
सभी प्रदेशों की अर्थनीति का यही आधार है। च्यांग सुनयातसेन के अन्य 
आदक्यों से भी पीछे हटते जा रहे है, माओ उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहते 
हैँ। “डॉ० सनयातसेन का सिद्धांत ज़नतांजिक क्रांति से आगे नहीं जाता-- 
द्रम दूसरी मज़िल की ओर प्रगति करना चाहते हैँ । ” सुतयातसेन का लक्ष्य 
भी स्पष्टतः: इसी दिशा में था। वह अमरीका और रूस दोनों की ही महा- 
नता पर भुग्ध थे, परंतु अपने अन्तिम दिनों से रूस की क्रांति का उन पर बहुत 
गहरा प्रंभाव पड़ था । कुओमिन्टोंग से भी उन्होंने यहीं आशा प्रगट की थीं कि 
वहू चीन को साम्राज्यवाद के बंधनों से मुक्त करके, और अन्य गुलाम देशों को 
स्वाधीन होने में सहायता पहुँचा कर, रूस से अधिक से अधिक सहयोग करेगा । 
सुनंयातसेन की इस आशा को पूर्ण करने की दिशा में च्यांग ने निःसन्देह कोई 
कदम नहीं उठाया है। माओ यदि इस ओर बढ़े हें तो केवल इस कारण कि 
चीन की परिस्थितियों का यह तकाज़ा है। उनको रूस से कोई सीधा 
संपर्क है, अथवा किसी प्रकार की विशेष सहायता मिल रही है इसमें मुझे संदेह 
हैं, पर च्यांग की सरकार तो वाशिंगटन द्वारा दी जाने वाली भीख पर निर्भर 
'हैं। यहू निश्चित हैँ कि एशिया में पुरानी, सामन्‍्तशाही व्यवस्था को बनाए 
रखने का प्रयत्न जो भी राष्ट्रीय सरकार करेगी उसे, आज की परिस्थितियों 
में, अपने देश के सभी प्रतितक्रियाबादी तत्त्वों व कहर से अमरीका की मौजूदा 
सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि इन सर- 
कारों के विरोधी तत्त्व पुरानी समाज-व्यवस्था को हिसात्मक साधनों के द्वारा 
नष्ट करना चाहते हें ।और नई व्यवस्था की स्थापना कंर वह राष्ट्र को रूस के 
' हाथों बेंच' देंगे । मैं मानता हैँ कि उनका यह विश्वास बहुत दी गहरा नहीं हैं 
और उसकी अभिव्यक्ति में अधिक ईमानदारी भी नहीं है और स्थिर स्वार्थों 
को औरें 'औ मंजबत बना लेने का दुराग्रह भी उनमें हैँ ।"१ पर विरोधी तत्वों 


नपक्षक्षाप्तार ग के ढवारा हज़ार! विद्याधियी] किसानों और मज़- 
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पर भी यह दायित्व आ जाता है क्ि॒वे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों, साधनों और 
क्रारयं प्रणालियों को एक भोर तो हिंसा से स्वंथा मुक्त रखने का प्रयत्न करें 
और दूसरी ओर अपने को किसी भी देश की शक्कि की राजनीति से संबद्ध न होने 
देने का यथा शक्षि प्रयत्न करें। १ 

में नहीं कह सकता कि राजनेतिक स्वाधीनता से आर्थिक और सामाजिक 
समानता की ओर बढ़ने में एशिया के सभी देश आज जिस कठिन, संक्रामक 
घड़ियों में से गुज्षर रहे हें उनमें, उन देशों की एतिहासिक परंपराओं और 
वत्तेमान . परिस्थितियों को देखते हुए, अहिंसा का प्रयोग कहां तक व्यवहायें 
होगा, पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे देश मे आज प्रगति के समर्थक सभी 
तत्त्वों को यह स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए कि [१] वे अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में अहिसा के साधनों पर ही कटिबद्ध रहेंगे और [२] अपने इन प्रयत्नों 
में वे किसो भी बाहरी शक्कि से सहायता नहीं लेंगे । अहिंप्ता के प्रयोग के संबंध 
में यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में भी प्रगतिशील तत्त्वों को संभबतः 
उस दलः से संघर्ष करना पड़े जिसके हाथ में आज राज्य की सत्ता है, और जो, 
शासन के अधिकार के नाते, उनके विरुद्ध एक संगठित हिंसा का प्रयोग करने 
की स्थिति में है।इस सम्बन्ध में प्रायः चीन के कुओमिन्ट्रांग का उदाहरण 
दिया जाता है। यह कहना एक बात हैं कि हमारे देश में जनतन्त्र में विश्वास 
रखने वाले व्यक्तियों में भी एक वर्ग ऐसा है जो समाज-व्यवस्था में किसी बड़े 
परिवत्तंन के लिए तैयार नहीं है और जो भविष्य में, जब् वर्ग-संघर्ष तीत्र हो 
जायगा, संभवत: प्रगतिशील तत्त्वों को शक्ति के द्वारा कुचलने का प्रयत्त करे 

दूरों की कम्यूनिस्ट होते के इल्जाम में हत्या की गई। वे नि:सन्देह कम्पूनिस्ट 
नहीं थे। पिछले वर्ष कुओमिन्टोंग चीस के लगभग सभी स्वतंत्रचेता विचारकों, 
और बड़े बढ़े विद्वानों पर जो अपने को दोनों ही दलों से स्वतत्र घोषित कर 
रहे थे, कम्यूनिस्ट होते का इत्जाम लगया गया था और इसमें सुबयातसेन 
के पुत्र व पत्नी भी शामिल थे । इसे सभी संभव उपायों द्वारा प्रतिक्रियावादी 
तत्त्वों को सुदृढ़ करते अथवा फासिज्ष्म के अतिरिक्त क्या कहा जाए ? 

१ यह स्थिति कितनी कठिन है, इसकी हम कल्पना कर सकते हूँ । देश 
में जब दो वर्मों में संघर्ष चछ रहा हो, एक ऐसे सिद्धान्त पर जिसके संबंध में 
संसार के प्रायः सभी देशों में तीत्र मतभेद है और जिसे ओधार बना कर 
दुनियां शक्तित के दो गुटों में बंठ गई है, और एक वर्ग दिन बदिन इनमें से 
एक बड़े गूट के निमंत्रण में जा रहा हो, दूसरे वर्ग के लिए यह बड़ा कठिन हो 
जाता है कि फक़ह दूसरे यट से किसी प्रकार को सहायता न लेते की नैतिक 
ऊँचाई तक अधिक शमव तक र्थिर रहु सके । 
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और उससे यह निष्कर्ष निकालना कि कांग्रेस कुओमिस्टांग के मार्ग का अनु- 
सरण कर रही है ब्रिल्कुल दूसरी बात है। दोनों में कोई तारतम्य नहीं है, 
कुछ अवांछनीय प्रद्ृत्तियों के होते हुए भी, जिनके सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक यह 
नहीं कहा जा सकता कि वे जड़ पकड़ेंगी ही, कांग्रेस और कुओमिस्टॉग में कोई 
समानता नहीं हैँ। कांग्रेस का समस्त आधार जनतांत्रिक है। उसके प्राय: 
सभी नेताओं का एक लंबे अर्स तक, विदेशी साम्राज्य से एक बड़े सघषं में, 
देश के जन साधारण से निकट का संपके रहा है। विभिन्न चुनावों में उन्होंने 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मोर्चा लिया है; और परास्त किया है । प्रगतिशील 
योजनाओं पर चलने की प्रतिज्ञाओं में वे बँधे हैं । अन्तरिम शासन को स्थायित्व 
देने का उनका कोई इरादा नहीं है। एक जनतांत्रिक विधान का निर्माण करने 
में वे तेजी से लगे हुए हैं। चुनाव में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने 
की उनसे आशंका नहीं की जा सकती । चुनाव मे जो भी राजतेतिक दल बहु- 
मत प्राप्त कर छेगा उसके हाथों में वे शासन के सूत्र, बड़ी प्रसन्नता के साथ, 
सौंप देंगे, इसमें भी सन्देह नहीं है । 

जनतंत्रीय समाजबाद की 

रूप रेखा 


इन परिस्थितियों में उन सभी व्यक्तियों का, जो जनतन्त्रीय समाजवाब में 
विद्वास रखते हैं यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे जनता में इन सिद्धांतों का 
प्रचार करें और चुनाव में उस राजनेतिक दल को अपना समर्थन दें जिसका 
जनतन्त्र और समाजवाद के इस दूृहरे कार्यक्रम में विश्वास हो | मैं तो चाहूँगा 
कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसने हमें स्वाधीनता के सिंह द्वार तक पहुंचाया है, 
आगे की अनिवाय॑ प्रगति को तीज बनाने में हमारी सहायता कर सके | परंतु 
यदि, एशिया के अन्य देशों के समान, हमारे देश में भी यह अश्षंभव हो तो 
मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को लेकर जो भी राजनैतिक दल सामने आए वह, 
एशिया के अन्य देशों से विपरीत, अहिसात्मक और वैधानिक उपायों में अपना 
विध्वास दृढ़ रखे क्‍योंकि एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा उसके लिए हमारे 
देश में अधिक गुंजाइदा हैँ। यह संभव है कि एक या दो, या अधिक, चुनावों 
तक उसे 'रुकना पड़, पर इस बीच जनता को जनतन्त्र और समाजवॉज के 
सिद्धांतों में दीक्षित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य तो चलता ही रहेगा । इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण काम जनतन्त्रीय सम्राजवाद के उस कार्यक्रम की रूप रेखा 
बनाने, का है जो वह, शक्ति प्राप्त करने के बाद, कार्याल्वित करने के लिए प्रतिशा- 
बद्ध, होगा । यह निश्चित हैं कि, एशिया के श्रन्‍्य देशों के समान, उसका पहिला 
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'काम' देश के ८० प्रतिशत व्यक्तियों, किसानों, को ज़मीदारों और साहुकारों की 
उन यंत्रणीओं से मुक्त करना होगा जिनके नीचे शताब्दियों से पिसते जले 
आ रहे हैं, और जिस द्ञामीन पर वे खेती कर रहे हैँ, उस पर उनके स्वामित्व 
के अधिकार को मान लेना होगा । “ज़मीन उनकी है जो उसे जोतते हैं। ' 
जमीदारी को मिटाने के लिए आज भी प्रायः सभी प्रान्तों में प्रपत्त हो रहा 
है, पर वह काफी नहीं है और तेज़ नहीं है। हिन्दुस्तान में औद्योगिक विकास 
एशिया के अधिकांश देशों की तुलना में, अधिक तेज़ी के साथ हुआ है, और 
इस. कारण हमारे सामते केवल सामन्तशाही को दूर करने का ही प्रश्न नहीं 
है, पूंजीपतियों पर नियंत्रण लगाने की भी आवश्यकता है । जमींदारी और 
पूंजीवाद इन दोनों के भस्मावशेषों पर ही नए हिन्दुस्तान और नई मानवता 
का निर्माण संभव हो सकेगा । पर एक ऐसा दल, जो अहिसा के सिद्धान्‍्तों से 
बंधा हो, यह प्रयत्न करेगा कि ज़मींदारी और पूंजीवाद पर पहिला आक्रमण ही 
इतना अधिक तीम्र और अभिक व्यापक ते हो कि वह उन्हें एक खुठे और सराज्ञ विद्रोह 
के लिए प्रेरित कर दे | देखने में तो यह भादशों के साथ एक सम'भौता प्रतीत 
होता है; और क्ागे बढ़ते हुए क्रदमों के लिए एक व्यर्थ की रोक-सी भी । 
पर वास्तव में बात ऐसी नही है । गृह-यद्ध की अवसर देना जनतन्त्र से एक 
लंबे असे के लिए बिंदा लेना हैं। समाजवबाद की ओर भी हमें इसी आधार 
प्रर बढ़ता है कि वह जनतन्त्र को खतरे में न डाले । इसके अतिरिक्त शझार्स 
विरोधी तत्त्वों को छुले सशस्करुविद्रोह की सीमा का स्पर्श न करने देने की 
है । समाज के किसी भी वर्ग के लिए संगठित शासन के विरुद्ध विद्रोह करता 
सरल नहीं होता, और स्थिर स्वार्थों के लिए यह्र्‌ और भी कठिन होगा 
क्योंकि इस प्रकार के किसी भी संघर्ष के पहिले आक्रमण में ही उनके नष्ट हो 
जाने का भय रहता है, जबकि किसी अन्य उपाय पर चल कर संभवत: उनकी 
कुछ समय तक, और कुछ मांत्रा में, रक्षा होने की आशा भी हो सकती है । 
हन बातों को देखते हुए कोई भी शासन, इस आवद्यक दात्तें के बावजूद भी, 
अपने उद्देष्यों की पूत्ति की दिशा में बहुत दूर तक आगे जा सकता है। यह 
निश्चित हैँ कि यदि देश में साधारण श्रमिकों द्वारा संचालित छोटे छोटे उद्योग 
धंधों को तेज़ी से फ़ैलाने; माध्यमिक उद्योग-धधों पर से पूंजीपतियथों का मुनाफा 
. और नियंत्रण दोनों ही कम करने व उनके संचालन में श्रमिकों के अधिक रच- 
नात्मक सहयोग को जागृत करने और बड़े और भारी उद्योग-धंधों का स्माजी- 
करण करने की नीति प९ खला गया तो उससे कुछ वर्गों में तीव्र क्षोभ फीजना 
तो स्वाभाविक, होगा, पर उस क्षोभ के गृह-युद्ध की सीमा तक जाने की तो 
कोई , संभावना नहीं हैँ । मुआविज्ञे के प्रदन की भी समाधान जनक ढंग से सुल- 
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झाया जां सकता है । व्यक्तितत आय को उचित भनुपात में, और उचित सीमा ' 
तक ही, गिराना ठीक होगा। आज के अमीर दर दर के भिखारी बनने पर 
बाध्य न हों। उन्हें जो खोना पड़े, उसका बोफा एक साथ और एक पीढ़ी पर 
न पड़े । इस प्रकार के कुछ सिद्धांत बनाए जा सकते हैं जो पुरानी और अ- 
वांछित समाज-व्यवस्था पर प्रगतिशील तत्त्वों के द्वारा किए जाने वाढे आक्र- 
मण के वेग और तीखेपन को संयमित कर सकें । 

इन सभी मानवी समभोौतों में हमें अपनी दृष्टि आदर्श से नहीं हटानी 
चाहिए । उसे प्राप्त करने के समय और साधनों में समझौता हो सकता है, पर 
आदर्श के सम्बन्ध में नहीं । जहां तक निकट भविष्य में उठाए जाने वाले 
कार्यक्रमों का प्रश्न है, एक ख़तरे से हमें सावधान रहता चाहिए, और वह यह 
है कि हम किसानों और मज़्दूरों की स्थिति में तात्कालिक सुधारों के प्रवाह 
में दूर तकन बह जाएँ। आज भी बहुत सी समाजवादी सरकारे शिक्षा का 
प्रसार करने, मजदूरों के काम के घंटों की सख्या कम करने, मजदूरी बढ़वाने, उनके 
लिए अच्छे घरों,अस्पतालों और क्लबों की व्यवस्था करने, बेरोजगारी, बुढापे 
अथवा बीमारी में यर्थेष्ट आथिक सहायता पहुंचाने आदि के कामों को ही 
लक्ष्य मानती प्रतीत होती हें। कुछ का ध्यान किसानों को कर्जा के नियंत्रण से 
अस्थाई छुटकारा दिलाने पर भी हैं।ये सब आवश्यक काम हैं, और चुनाव 
जीतने की दृष्टि से तो किसी भी राजनैतिक दल के लिए लाभदायक भी है, पर 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सरकार इस प्रकार के कामों को 
एक अनिश्चित काल तक नहीं चला सकती । क्‍योंकि उसभी समस्त अर्थनीति 
पर इनका बड़ा दबाव पड़ता है । इन कार्यों को भी स्थाई रूप तभी दिया जा सकता 
है जब समाज की अथं-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किए जाएं । इस कारण प्रत्येक 
समाजवादी सरकार का लक्ष्य समाजीकरण ही होना चाहिए । आमदती' के आधार 
को बदल देना काफ़ी नहीं है; उसका नियंत्रण व्यक्लियों के हाथ से निकल कर 
समाज के हाथ मेंअ।ना चाहिए। यह नियत्रण संपूर्ण हो अथवा अधूरा, कड़ा हो 
अथवा शिथिल, एक साथ लाद दिया जाए अथवा तेज्ञी से अथवा धीरे धीरे, 
ये सब प्रश्न ऐसे हें जिनका समुचित उत्तर किसी देश की उस समय की परि- 
स्थितियां ही दे सकती हैं, पर जब तक इस दिशा में हम नहीं चलते सत्ता व्य- 
क्तियों के हाथ से निकल कर समाज के हाथ में नहीं आती भर उसका उप- 
योग सामाजिक विकास की दिखा में नहीं किया जा सकता । उत्पादन में संभ- 
वतः फौरन ही कोई विशेष वृद्धि न करते हुए भी पूंजी और सत्ता दोनों के 
आधार को समाजव्यापी बना देने की दृष्टि से समाजीकरण प्रगति की एक 
अनिवार्य शर्त्त है। ममाजीकरण की क़ी+त पर नहीं पर समाजीकरण के साथ साथ 
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उत्पादन को बढ़ाते रहना भी--जिस पर देश का समस्त जीवन निर्भर है--- 
आवश्यक है। हमें यह नहीं भूलता चाहिए कि समाजवाद का अन्तिम लक्ष्य 
राष्ट्र और व्यक्षित दोनों ही के सुख और समृद्धि को बढ़ाना है । 

यदि हमारे देश की कोई भी सरकार आज को स्थिति में भी इस कार्य- 
क्रम पर चलें तो सुझे विश्वास है कि स्थिर स्वार्थों पर स्थापित वर्गों में वह 
तीव्र असन्तोष अवश्य उत्पन्न कर देगी, पर इन वर्गों की ओर से किसी खुले सशस्त्र 
विद्रोह की आशंका नहीं की जा सकती । ज़मींदारों और पूंजीपतियों से विशेष 
खतरा नहीं हैं। पर, क्या यह भी उतनी ही निश्चिन्तता के साथ कहा जा 
सकता है कि एक ऐसा कार्यक्रम, जिसमें इन्किलाब और मुर्दाबाद के नारे नहीं 
हैं, उधल-पुथल और तोड़-फोड़ नहीं हें, हिसा और प्रतिहिसा का वातावरण 
नहीं है, हमारी उन राधि राशि सर्वहारा' प्रबृत्तियों को भी सन्तुष्द कर क्षकेगी, 
जो ग्रीष्म के आरम्भ के सहस्न-सहर्त पहाड़ी स्रोतों के समान, जमीन फाड़ कर 
चारों ओर से फूटती दिखाई दे रहीं हैं ? में जानता हूँ कि देश की ग़रीबी को दूर 
करने की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम देश के करोड़ों भूखे और नंगे 
किसानों और श्रमिकों को संतुष्ट ही करेगा, और यदि उन्हें विश्वास दिलाया जा 
सका कि सरकार ईमानदारी से इस दिक्षा में बढ़ना चाहती है तो वे कुछ 
प्रतीक्षा भी कर सकेंगे | पर, देधशा में एक ऐसा वर्ग भी तो है न जो अपनी 
कुठाओं और अपने स्वार्थों, अपनी स्ंकीणंताओं और अपने रागद्वेषों को लेकर इस 
सर्वहारा के एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। क्या सरकार की ईमान- 
दारी उन्हें भी सस्तुष्ठ कर सकेगी और क्या उसके धीमेपन को आंधार बना 
कर, अथवा किसी नए आधार की सृष्टि करके, वे उसका उपयोग, जनता को 
भावनाओं को भड़काने और अपनी राजनैतिक शक्ति को बढ़ाते रहने की दिशा 
में नहीं करेंगे ? इस वर्ग को तो सचभुच ही सन्‍्तुष्द नहीं किया जा सकेगा, पर 
सरफार जितनी अधिक निष्किय, और प्रतिक्रियावादी शक्षियों की समर्थक, 
रहेगी इस वर्ग को प्रचार और शक्कि-संग्रह का अधिक अवसर मिलेगा, और 
ज्यों ज्यों वह समाजवादी दिशा में आगे बढ़ेगी इसके प्रचार और शक्ति-संग्रह 
का आधार खोखला पड़त। जाएगा, “साम्यवाद का प्रचार” जैसा कि डॉ संवव- 
' पलली राधाकृष्णन ने यूनेस्को के बीसत-अधिवेशन में कहा, “अपने आन्तरिक 
ग्रूणों के कारण नहीं हैं, हमारी ग्रत्तियों के कारण है । यदि हम अपने इरादों में 
ईमानदार हैं तो--जहाँ भी हमारे हाथ में शक्ति है--हमें आर्थिक न्याय और 
जातीय समानता प्राप्त करते का प्रयत्व करता चाहिए । साम्थवाद को यही, और 
एकमात्र यही, उत्तर है। | 
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निष्कियता का मूल्य 


यही एक मार्ग हे जिस पर चलते हुए हम राष्ट्रीय एकता, एशियायी संग- 
ठन और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के अपने त्रिविध लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । 
पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को जड़मूल से मिटा देने के निश्चय में किसी प्रकार 
की ढिलाई देश में ग़रीबी और अव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेगी और 
निःस्वार्थ अथवा स्वार्थ पृणं, किसी भी भाव से उसका उपयोग करने वाले तत्त्व 
इृढ बनते जाएंगे और सरकार को जल्दी ही एक खुले गृह-युद्ध की चुनौती 
देंगे --च्यांग-काई शेक का सीधा-सादा प्रत्यत्तर माओ त्सी-तुंग है और इस ग्ह. 
युद्ध में जनता की समस्त भावनाएं चुनौती देने वालों के साथ होंगी । अपने देश 
की जनता का समर्थन खो देने के बाद इस प्रकार की सरकार के सामने--- 
चीन की कुओमिन्टांग-सरकार के समान--एक विदेशी ताक़त का खरीदा 
हुआ गुलाम बन जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता। और, यह 
बिल्कुल संभव है कि ज्यों ज्यों इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी सरकार घाहर 
के किसी एक देश पर आश्रित होती जाए, विरोधी वर्ग किसी अन्य देश का 
समर्थन खोजने पर विवश हो । ये परिस्थितियां देश में न केवल गृह-युद्ध की 
सृष्टि ही करती हैं, उसे अस्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी का क्रीड़ा-स्थल भी बना देती 
है। राष्ट्रीय एकता के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। यदि हम 
अपनी भौगीलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर, आथिक और 
सांस्कृतिक, पुनरनिर्मांण की दृष्टि से, एशिया के राजनैतिक संपर्कों को सुहृढ़ बनाना 
चाहते हैं तो जनतंत्रीय समाजवाद का मार्ग ही हमें अपने अभीसिप्त लक्ष्य 
तक पहुँचा सकता हैँ। सामन्तशाही और पूंजीवाद को आज, उत्तरी चीन से 
लेकर हिन्देशिया तक, एशिया भर में बड़ी सशक्त ठोकरें लग रहीं हैं--जिनके 
परिणाम-स्वरूप बहु तेजी से टटता, बिखरता और नष्ट होता जा रहा है । 
हिन्दुस्तान में हम उसे ज़्यादा दिनों तक जिंदा' नहीं रख सकते | आज हमारे 
पास इतना समय अवश्य है कि उसे नष्ट करने के प्रभावशाली पर शान्तिपूर्ण 
उपाय निकाल लें। गत युगो के निर्वाणोन्मुख आद्शों के आधार पर यदि हम 
किसी एशियायी एकता का संगठन कर भी सके तो वह, सूखे पत्तों के ढेर के 
समान, ताज़ी हुवा के कुछ झोकों में बिखर जाएगा। एशियायी एकता का 
स्थायी क्राधार एशिया की तेज़ी से बढ़तो हुई जन-जागृति पर ही रखा जा 
सकता है, उसके विरोध पर नहीं | एवियायी देशों को अमरीका और रूस की 
संसार पर छा जाने की महत्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा का बिहार-स्थल बनने दिया 
ग्रया--जो पूंजीवाद और साम्यवाद के किसी भी सीधे हिंसात्मक संघर्ष में 
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अखिल्लाय हैँ--तो उस्तका अर्थ होगा एक तीसरे, और इतिहास के सबसे बढ़े 
महायद्धु को, जिसमें मानव-सभ्यता के ही नष्ट हो जाने का डर है, दोनों हाथों 
से निमंत्रण देना। वैसी स्थिति में, जेसा पहिले कहा जा चुका है, अमरीका 
और रूस के बीच यह महायुद्ध, एशिया के समुद्रों, एशिया की ज़मीन और 
एशिया के आसमान पर लड़ा जाएगा, और पृथ्वी, जल और आकाश में फैल 
जाने वाले युद्ध के उस दावानल में बेबस चीनी और निःसहांय विएटनभी, मीठे 
स्वप्तों की खुमारी में जागने वाले हिन्दुस्तानी और एक नए समाज के निर्माग 
में गंभी रता से व्यस्त हिन्देशियायी, दुःखी मलायाली और धाभिक बर्मी, अपने 
को जलते भुगते और राख होते हुए पाएंगे । अभी समय हैँ कि हम, निरवय 
और ईमानदारी, दृड़त। और साहस, चरित्र और विवेक, सेवा और त्याग, पार- 
दक्शिता और दूरदशिता, से उस चुनौती का मुक़ाबिला करने के लिए ज़ट पड़ें 
जो स्वाधीनता के देवता ने हमारे सामने फेंकी है । दिन ढल चुका है, पर सूरज 
की किरणें अभी अस्त नहीं हुई हैं; भोंपड़ियों और खेतों में अभी उनका प्रकाश 
है । आकाश अभी लाल नहीं हुआ है । पर, यह निश्चित है कि समय का रथ 
रुकेगा नहीं, और यदि हमने अपने को आगे की मज़्तिल के लिए तैयार नहीं 
कर लिया तो उसके तेज़ घोड़े हमें अपने पैरों के तले कुचछ डालेंगे, और हमारे 
अवशेषों को रौंदते हुए आगे बढ़े जाएंगे । स्वाधीनता का देवता तब अपने 
विकराल रूप में प्रगट होगा । 
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